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 पेय  जल  के  लिए  प्रौद्योगिको  मिशन

 +204.  श्री  पी०  धार०  कुमारमंगलम+  ]

 »  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 श्री  यह्षवन्तराव  गड़ाख  पाटिल  |

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करके  सभी  गांवों  को  पीने  का  शुद्ध
 पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिये  एक  प्रौद्योगिकी  मिशन  आरम्भ  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  सम्त्री  बटा  सिह  )  :  (  और  )  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  विया

 गया  है  ।

 विवरण

 में  पेय  जल  तथा  जल  प्रबन्धਂ  पर  हाल  ही  में  एक  प्रौद्योगिकी  मिशन  आरम्भ  किया  गया  है
 जिसका  उद्देश्य  देश  में  उपलब्ध  विशान  तथा  प्रौद्योगिकी  निवेशों  का  उपयोग  करके  पूंजी  प्रधान  ग्रामीण

 पेय  जल  योजनाओं  के  लिए  कम  लागत  वाले  परन्तु  उतने  ही  प्रभावकारी  वैकल्पिक  उपायों  का  पता
 '

 लगाना  श्ौद्योगिकी  मिशन  का  उद्देश्य  विभिन्‍न  समस्या  वाले  क्षेत्रों
 का  पता  लगाना  तथा  कम  लागत

 -
 थाली  उच्चित  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करमा  है  ताकि  क्षेत्र  में  इसे  अबनाकर  इन  समस्याओं  को  दूर  किया
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 —  —  निशाना व  ममभ+3++++ननम५,.>.>मम>न्‍ःकः
 जा  सके  ।  प्रौद्योगिकी  विकास  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  होगा  कि  कम  सागत  पर  लवणता  तथा

 लौह  एवं  जीवाणुओं  से  दूषित  जल  को  शुद्ध  विया  जाए  तथा  भूमिगत  जल  का  सही  उपयोग

 करके  और  पानी  के  बहाव  को  रोक  कर  भूमिगत  जल  की  स्थिति  को  सुधारा  जाए  और  १रम्परामत  जल

 संचयन  और  एकत्रीकरण  ढांचों  का  विकास  किया  जाए  तथा  उचित  उपाय  करके  इन  जल  स्रोतों  को

 पेय  जल  हेतु  स्वच्छ  बनाया  जाए  ।

 श्री  पी०  झ्रार०  कुसारमंगलम  :  अध्यक्ष  1983  के  सुरू  में  जुलाई  1983  में  एक
 अतारांकित  प्रश्न  सं०  64  के  जवाब  में  बताया  गया  था  कि  पेय  जल्ल  की  सप्लाई  राज्य  का  विषय  है
 तथा  छठी  योजना  अवधि  में  देश  में  पेप  जल  की  कमी  वाले  सभी  गांवों  में  पेय  जल  उपलब्ध  कराने  का
 प्रयास  किया  जाएगा  ।  वित्त  मन्‍्त्री  के बजट  भाषण  में  तथा  कृषि  मन्त्री  द्वारा  जारी  की  गई  पुस्तक  *  न्यू
 स्ट्रेटनीज  फार  फाइटिंग  पावर्टी  थ्‌  एग्रीकल्चुरल  एण्ड  रूरल  डेवलेपमेंट  इन  इण्डियाਂ  में  यह  स्वीकार

 किया  गया  है  कि  पहचान  किये  गये  4.31  लाख  समस्‍्याग्रस्त  गांवों  में  से केवल  1.92  लाख  गांवों  में

 ही  पेय  जल  उपलब्ध  कराया  जा  सका

 क्या  पेय  जल  के  लिए  यह  प्रौद्योगिकी  मिशन  कम  से  कम  सातवीं  योजना  अवधि  में  इस  बास  पर

 विचार  किये  बिना  कि  कोई  गांव  समस्याग्रस्त  गांव  है  या  नहीं  सभी  गांवों  में  पेयजल  सुलभ  कराएग्रा  ?  ,
 या  यह  मिशन  वास्तविक  इरादों  को  पूरा  न  करके  प्रौद्योगिकी  शब्द  का  इस्तेमाल  करने  वाला  एक  अन्य

 तरीका  ही  सिद्ध  होगा  ?

 सरदार  बूटा  सिह  :  प्रौद्योगिकी  मिशन  सातवीं  योजना  में  पेय  जल  उपलब्ध  कराने  में
 कई  तरह  से  सहायक  प्रस्ताव  है  कि

 सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  हर  गांव  में  पेयजल  वा  एक
 साधन  होगा  तथा  गांव  की  सारी  जनता  को  पेयजल  उपलब्ध  कराया  जाएगा  ।

 श्री  उत्तम  राठौड़  :  पुरबों  का  क्या  होगा  ?

 सरदार  बूटा  सिह
 :  जी  हां  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कया  इससप्रें  अध्यक्ष  का  क्षेत्र  भी  शामिल  है  ?

 सरबार  बूटा  सिह  :  हम  इसे  राजस्थान  में  सीकर  से  शुरू  कर  सकते

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :  धन्यवाद  ।  यह  विशेष  बर्ताव  प्रोफेसर  तथा  आप  इसे  मंजूरी  देंगे  ?  यह मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  में

 श्रो  सोमनाथ  चटजों  :  हमें  मंजूर  है  बलतें  कि  हमारे  पुरणों  को  भी  शामिल  किया  जावे  ।

 श्री  पो०  प्राए०  कुमारमंगलम  :  मेरा  दसरा  पूरक  प्रश्न  यह  नये  प्रौद्योगिकी  भिशन  के
 अंतगंत  हैंड  पम्पों  को  बद  न  दिया  जाएगा  लेकिन  हैंड  पम्प  री  नो  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  पेघपजल  की  सप्लाई
 के  रूप  में  आप  किस  तरह  की  की  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ? ड़  व



 19  1907  मौखिक  उत्तर॑

 सरदार  बूटा  सिह  :  अध्यक्ष  नये  प्रौद्योगिकी  मिशन  का  लक्ष्य  सबसे  पहले  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  पेपअल  सप्लाई  करने  के  लिए  कम  लागत  की  प्रौद्योगिकी  का  इस्तेमाल  करना  जहां  कहीं
 उसी  क्षेत्र  में  पानी  का  पता  संभव  नहीं  होगा  और  जहां  पाइप  लाइन  द्वारा  पानी  की  व्यवस्था

 करता  आवश्यक  होगा  वहां  हम  पाइप  लाइन  से  भी  पानी  उपलब्ध  जहां  संभव  होगा  वहां  हैंड
 पन्‍्पों  को  प्राथमिकता  दी  क्योंकि  इसकी  लागत  ही  कम  नहीं  है  बल्कि  इसका  रख-रखाव  भी

 लासान  होता  है  और  यह  सारे  गांव  के  लिए  उपलब्ध  होता  जबकि  पाइप  लाइन  व  टोंटी  से  आने

 वाले  पानी  की  सप्नाई  कुछ  निश्चित  क्षेत्रों  में  होती  है  जिसके  कारण  कई  बार  गांव  में  समाज  के  कुछ
 वर्गों  को  पानी  मिलना  कठिन  हो  जाता  हैंडपम्प  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  परन्तु  जहां
 पानी  का  स्तर  इतना  नीचा  चला  गया  हो  कि  हमें  कोई  अन्य  तरीका  अपनाना  आवश्यक  हो  तो  वहा

 हम  उस  बिकसल्प  को  ही

 भरी  धो  ०  शो  मनाड्रीश्वर  शाव  :  मुशे  विश्वास  है  कि  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  होगी

 कि  ध्रूची  संख्या  |  ओर  विशेष  तौर  पर  सूची  संख्या  2  मे  उल्लिखित  समस्याग्रस्त  गांवों  में  से  बहुत  से

 गांधों  में  फ्लोरिन  तत्व  संबंधी  कठिनाई  कुछ  गांवों  को  विगत  में  नोदरलेंड  से  कुछ  सहायता  मिली

 थी  पर  आरम्भ  की  गई  बहुत  सी  परियोजनाओं  को  पूरा  नहीं  किया  जिसके  परिणामस्‍श्वरूप  उन

 मांगों  के  शोग  बटुत  परेशानी  में  हैं  और  इसका  सबसे  अधिक  शिकार  पशु  हैं  ।

 क्या  माननीय  मन्त्री  बताएंगे  कि  क्या  सरकार  में  पेपजल  तथा  जल  प्रबन्ध  संबंधी  इस

 भये  प्रोद्योगिकी  मिशन  को  राज्यों  को  हस्तांतरित  करेगी  ताकि  कम  से  कम  समंय  में  समस्याग्रस्त  गांवों

 को  स्वच्छ  पेयजल  उपलब्ध  कर।या  जा  सक्के  ?

 सरबार  बूटा  सिह  :  मूलतः  यह  कार्यक्रम  राज्यों  के  क्षेत्राप्रिकार  में  आता  हम  केवल  इत

 शीमा  सक  ही  उनकी  सहायता  कर  रहे  हैं  कि  जहां  राज्यों  को  सस्ती  और  कारगर  प्रौद्योगिकी  का  पता

 लगाने  में  मुश्किल  होती  है  वहां  हम  उनकी  सहायता  कर  देते  हमने  रक्षा  अनुसंधान  प्रयोगशालाओं

 सहित  देश  के  /  या  8  प्रमुख  संस्थान  मिशन  की  सहायता  के  लिए  उपलब्ध  करा  दिये  इस  मिशन

 को  अध्यक्षता  एक  बरिष्ठ  स्‍तर  के  ग्रामीण  विकास  करेंगे  तथा  पानी  उपलब्ध  कराने

 संबंधी  अनुसंधान  तथा  पानी  से  उत्पन्न  होने  वाली  विभिन्‍न  बीमारियों  से  संबंध  रखने  वाली  सभी

 संस्थाएं  इससे  सम्बद्ध  हमारा  प्रस्ताव  है  कि  एक  क्षेत्रीय  व्यवस्था  तैयार  की  जाए  जिम्रमें  सभी

 राज्यों  को  शामिल  किया  जाए  ।  हम  उन्हें  धनराशि  उपलब्ध  राज्य  योजना  को  कार्थान्वित

 करेंगे  ओर  हम  प्राथमिकता  उन  मांगों  को  देंगे  जो  छठी  योजना  के  अन्तगंत  नहीं  भा  सके  क्योंकि

 भिकता  उन  गांवों  को  दी  जायेगी  जहां  पेय  जल  का  कोई  साधन  नहीं  इस  काय॑  को  पूरा  करने  के

 बाद  हम  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  देश  में  कोई  भी  गांव  ऐसा  न  बचे  जहां
 पेयजल  की  सथ्लाई  का  एक  भी  साधन  न  हो  ।

 ]  हि

 शी  उसाक्ास्त  चिक्ष  :  माननीय  अध्यक्ष  बहुत  सारे  इलाके  ऐसे  हैं  जहां  आबादी  बहुत
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 धनी  है  ओर  हैंड  पम्प  से  वहां  काम  नहीं  चलता  अगर  एक  एक  गांव  में  बीस-बीस  हैंड  पम्प

 भी  तो  भी  काम  नहीं  चलता  ऐसे  सघन  इलाके  हरदोई  और  धिर्जापुर  के  क्षेत्र  में  हैं  जहां

 बनी  आबादी  है  और  पानी  का  स्तर  बहुत  नीचा  है  ओर  ऐसे  घनी  आबादी  वाले  क्षेत्रों  में  पाइप  लाइन

 के  बिना  पानी  पहुंचना  सम्भव  नहीं  है  ।  तो  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जहां

 आबादो  घनी  है  और  पानी  का  स्तर  बहुत  नीचा  है  और  जहां  हैंड  पम्प  से  भी  काम  नहीं  चल  रहा

 उन  क्षेत्रों  में  कया  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पााइप-लाइन  भेजकर  पानी  की  सप्लाई  करवाने  की

 व्यवस्था  करेंगे  ?

 कक  _

 ]

 सरदार  बूटा  सिह  :  मैंने  पहले  प्रक  प्रएन  के  उत्तर  में  ही  बता  दिया  था  कि  जहां  पाइप  लाइन

 के  बिना  पानी  उपलब्ध  कराना  सम्भव  नहीं  बहां  हम  पाइप  लाइनों  से  पेयजल  उपलब्ध  कराएंगे  ।

 लेकिन  हमारा  मुख्य  जोर  कम्र  लागत  की  अधिक  कारगर  प्रौद्योगिकी  पर  है  जो  देश  के  दूर-दराज  के

 क्षेत्रों  में  जल  पहुंचा  सकती  माननीय  सदस्य  गांवों  में  अपर्याप्त  जल  सप्लाई  की  शिकायत  कर  रहे

 उन्हें  उन  गांवों  के  बारे  में  भी सोचना  चाहिए  जिन्हें  सप्ताह  में  एक  दिन  ही  पानी  मिलता

 विक  है  कि  हम  उन  अधिक  समसस्‍्याग्रस्त  गांवों  को  प्राथमिकता  देंगे  जहां  पानी  उपलब्ध  ही  नहीं  है

 जहां  अल्प  मात्रा  में  पानी  है  वहां  हम  व्यवस्था  कर  प्राथमिकता  उन  क्षेत्रों  को  दी  जानी  होगी

 जहां  पानी  बिल्कुल  ही  नहीं  हमारा  लक्ष्य  यह  है  कि  स्तातवीं  योजना  के  अन्त  तक  ग्रामीण  क्षेत्र  में  हर

 एक  को  पेयजल  उपलब्ध  हो  ।

 ]

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  श्रीमन  राजस्थान  चार  साल  से  बराबर  अकाल  ओर  सूद्षाग्रस्त  क्षेत्र  रहा
 है  और  इस  नई  टैक्नौलौजी  में  अभी  आपने  एक  बड़ा  अच्छा  शब्द  निकाला  है

 ।
 मैं  माननीय

 मनन्‍्त्री  जी
 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  आपने  कब  आरम्भ  किया  और  इसके  बारे  में  जो

 यह  मालूम  हुआ  है  कि  इसमें  खर्च  कम  होता  तो  यह  आपने  पहले  क्‍यों  महीं  शुरू  किया
 और  जहां-जहां  इसका  प्रयोग  हुआ  यहां  क्या-क्या  लाभ  हुए  और  कितना  छार्च  पहले  से  अब  कम

 होता  है  ?

 सरदार  बूटा  सिह  :  जो  अब  तक  नहीं  हो  यही  तो  कारण  है  कि  हमने  यह  मिशन  बनाया  ।
 अगर  यह  पहले  जैसा  चल  रहा  था  तो  मिशन  की  जरूरत  ही  नहीं  थी  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  और  कहिये  कि  हरेक  चीज  की  पहल  कभी  न  कभी  तो  होती

 सरवार बृूटा  सिह  :  सही  बात  है  ।

 भरी  मूल  चम्द  यह  कब  मालूम  हुआ  ओर  यह  टैक्नोलाजी  मिशन  कब  शुरू  हुआ  ?
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 सरवार  बूटा  सिह  :  एक  प्रोजेक्ट  डाक्यूमैंट  फार  टैक्‍्नोलाजी  मिशन  फाइनेलाइज  हो  चुका  है  ।

 अब  इस  प्रोजेक्ट  डाक्यूमैंट  को  हम  सभी  विभागों  भोर  प्तभी  मनत्रालथों  में  बैठकर  जल्दी  चर्चा  कर  इस
 मिशन  को  लांच  करने  जा  रहे  पूरी  अवधि  4  साल  डेट  आफ  कर्मैस्मैंट  इसी  महीने  मार्च

 86  है  और  इसका  समापन  मार्च  90  में  हो  जायेगा  ।

 शत  प्रनुबाद  |

 ,..  ओर  मूल  चन्द  ढागा  :  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  आरम्भ  किया  गया  यह

 गलत

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  मोखिक  उत्तर  से  लिित  उत्तर  रह  हो  जाता

 ]

 खनिजों  संघंधो  रायल्टी  की  दरों  में  संशोधन

 +205,  श्री  प्रताप  मानु  हार्मा  :  क्या  इस्पात  झौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खनिजों  के  मूल्यों  में  बुद्धि  होने  के  परिणामस्वरूप  रायल्टी  की  दरों  में  नियमानुसार

 अपेक्षित  बुद्धि  अभी  तक  नहीं  की  गई  जिसके  फलस्वरूप  सरकार  को  राजस्व  की  भारी  हानि  हो

 रही

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 रायल्टी  की  दरों  में  कब  तक  संशोधन  करने  का  विचार  और

 ऐसा  करते  पर  राजस्व  में  कितनी  वा्िक  वृद्धि  होने  की  संभावना  है  ?

 [  प्रनुवाद  ]

 खान  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  राम  डुलारो  से  केन्द्र  सरकार
 ने  प्रधान  खनिजों  की  रायल्टी  दरों  में  संशोधन  के  प्रश्न  पर  विचार  के  लिए  1984  में  एक
 अध्यपन  दल  यठित  किया  अध्यपन  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  1985  में  दे  दी  अध्ययन

 दल  की  सिफारिशों  पर  सरकार  सक्रियता  से  विधार  कर  रही  इस  सभय  यह  बताना  संभव  नहीं  है
 कि  रायल्टी  दरों  में  संशोधन  के  फलस्वरूप  राजस्व  में  कितनी  वाधिक  वृद्धि  होगी  ।

 श्री  प्रताप  मानु  शर्मा  :  क्‍या  माननीय  मन्त्री  जी  बताएंगी  कि  रायल्टी  की  दरों  में  अन्तिम

 बार  संशोधन  कब  गया  था  तथा  (2)  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  अध्ययन  दल  के  विचारणीय
 विषय  कया  थे  ?
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 श्रीमती  रामबुलारी  सिन्हा  :  रायहल्टी  की  दरों  में  पिछली  बार  1981  में  संशोधन
 किया  गया  इसमें  लोह  मैग्निस।इट  शामिल  नहीं  तांबा  और  लोह
 अयस्क  की  रायल्टी  दरों  में  पिछली  बार  संशोधन  19  78  में  तथा  मे  गनीज  अयस्क  और  मेग्मिसाइट
 में  1979  और  1979  में  किया  गया  था  ।

 अध्ययन  दल  के  विचारणीय  विषय  निम्नलिखित  थे  ;  ---

 खान  और  खनिज  और  विकास  )  1957  की  दूरी  अनुसूची
 में  दिए  खनिजों  की--संचय  हेतु  लिगनाइट  और  रेत  को  क्योंकि

 इनकी  रायल्टी  की  दरों  का  निर्धारण  कोयला  मन्त्रालय  करता  रायल्टी  की

 मौजूदा  दरों  पर  पुनविचार

 खनिज  खनिज  आधारित  उद्योगों  की  राज्य  के  राजस्व पर
 प्रभाव  तथा  खनिज  विकास  से  संगत  अन्य  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  उनमें  संशोधन

 के  लिए  सिफारिश  करना  ;

 कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  खनिजों  के  सम्बन्ध  में  लगाए  जाने  व।ले  खनिज  अधिकार

 कर  तथा  उप-कर  पर  विचार  करना  तथा  खनिज  विकास  की  दृष्टि  से  उसके  प्रभाव
 का  मूल्यांकन  तथा

 अप्रयलित  दरों  वाले  किराये  में  संशोधन  के  प्रश्न  पर  विचार  करना  ।

 श्री  प्रताप  माल  शर्मा  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकारों  ने  मौजूदा
 खान  और  खनिज  और  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  विभिन्‍न  सुझाव
 दिए  हैं  और  क्‍या  भारत  सरकार  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिए  व्यापक  विधेयक  लाने  पर

 विचार  कर  रही  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्ोसतो  रामबुलारी  सिन्हा  :  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  खान  और  खनिज
 और  विकास  )  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिए  सुझाव  दिये  हैं  और  इन  सुझावों  पर

 अच्छी  तरह  विचार  किया  गया  है  तथा  खान  विभाग  इसो  सत्र  में  सभा  में  एक  व्यापक  संशोधन  का
 प्रस्ताव  लाने  के  लिए  तंयारी  कर  रहा  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  क्‍या  मन्‍्त्री  जी  हस  तथ्य  से  परिचित  हैं  कि  महाराष्ट्र  मे ंकोंकण  के  पिछड़े
 क्षेत्र  में  खानों  की  रायल्टी  से  सम्बन्धित  प्रश्न  को  इन  भन्‍्त्री  जी  इनके  पूववर्ती  इनके  पूव॑वर्ती  के

 भी  और  उनके  भी  पूर्व॑वर्ती  के  ध्यान  में  लाया  गया  और  यह  समस्या  काफी  लम्बे  समय  ले

 अनसुलझी  पड़ी  है  ?  क्‍या  मैं  आशा  करूं  कि  शी  ध्र  ही  इस  समस्या  को  हल  किया  जायेगा  तथा  समाधान

 मिकाला  जायेगा  ?
 कि

 इस्पात  ध्नौर  खान  सस्त्ती  कृष्ण  चख्  :  मुझे  सह्दी  मालूम  नहीं  कि  महाराष्ट्र के
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 किसी  भी  भाग  में  राथल्टी  की  पुथक  दर  लागू  होती  अतः  यह  उस  बहुत  प्रशन  का  एक  अंग  है  जिस

 पर  हम  चर्चा  कर  रहे  हैं  और  यह  पहले  ही  संकेत  दिया  जा  चुका  है  कि  अध्ययन  दल  की  रिपोर्ट  आ  गई
 इस  प्रण्न  का  उत्तर  भी  पहले  उत्तर  में  सम्मिलित

 भरी  सोममाष  घटर्जी  :  थोड़ी  हृद  तक  यह  भापके  भाग  पर  लागू  होता

 श्री  के०  राममृति  :  रायल्टी  के  प्रश्न  के  खनन  प्रट्टे  के  नवीनीकरण  हेतु  खनन

 नियमों  में  पूर्ण  परिवर्तत  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  विभिन्‍न  राज्य  सरकारें  भिन्‍न-भिन्‍न  निर्णय  ले  रही

 यह  उद्योग  फे  लिए  उचित  या  अनुकूल  नहीं  है  ।  पिछले  वर्ष  इस्पात  और  छान  मन्त्रालय  की  मांमों

 पर  चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  मैंने  कहा  कि  खनन  के  पट्टों  क ेनवीनीकरण  या  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए

 हमें  एक  समरूप  नीति  की  आवश्यकता

 तमिलनाड  बन  स्टेंडर्ड  कम्पनी  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  में  से  एक  तमिलनाडु
 सरकार  उनके  पट्टं  के  नवीनीकरण  के  लिए  मना  कर  रही  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  के  लिए

 कुछ  निश्चित  निर्देश  या  नियम  बनाये  जाने  चाहिए  और  साथ  ही  लाहसेंसों  का  स्वतन्त्र  और  सही  ढंग

 से  नवीनीकरण  किया  जाना  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  खनन  नियमों  में

 ऐसा  संशोधन  या  उचित  संशोधन  कब  किये  यह  उद्योग  की  एक  बहुत  जोरदार  मांग  मैं

 माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  खनन  नियमों  में  कब  उचित  संशोधन  किये  जाएंगे  ।

 श्रीमती  रामबुल।री  सिरहा  :  संशोधनों  के  सम्बन्ध  में  मैं  पहले  ही  उत्तर  दे  चुकी

 ध्रध्यक्ष  महोवय  :  उत्तर  वही

 श्री  के०  श्वार०  राममृति  :  जो  उत्तर  उन्होंने  दिया  उसे  समझ्ने  में  मैं  असमर्थ

 )

 श्री  श्रीकान्त  वत्त  नरसिहराज  वाडियर  :  1980  में  रायलटी  के  निर्धारण  के

 प्रतिशत  वृद्धि
 *'  )

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  रायलटी  के  विषय  में  दूसरा  प्रश्न  ।

 )

 ओमती  रामदुलारी  सिन्हा  :  मैंने  सुना

 झ्रष्यक्ष  अहोदय  :  यह  बीच  में  ही  खो  गया  ।

 )

 करो  श्रीकास्त  दस  सरासिहराज  वाडियर  :  मैंਂ  जानना  चाहता  हूं  कि  अन्तिम  बार
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 कल्‍मजममभि  ————

 रायस्टी  के  निर्धारित  किये  जाने  के  बाद  खनिजों  के  मूल्य  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ?  मैं  उसको

 जानना  धाहूँगा  ।

 श्रीमती  रामहुलारी  सिन्‍्हा  :  अध्ययन  दल  ने  विचार  करते  समय  प्रत्येक  बात  को  ध्यान  में

 रखा  है  और  अधिकतर  राज्यों  को  अध्ययन  दल  में  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  इस  पर  सरकार  सक्रिय

 रूप  से  विचार  कर  रही  इस  समय  मैं  कुछ  भो  नहीं  बता  )

 थी  कृष्ण  चर  पसत  :  यह  इतना  सरल  उत्तर  नहीं  कई  प्रकार  के  खनिज  दरें

 भिन्न  )

 झरीमती  रामबुलारी  सिन्हा  :  लगभग  पचास  खनिज

 झध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  गीता  मुखर्जी

 श्री  चित्त  महाता  **“अनुपस्थित

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  ***अनृपस्थित

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन***अनुपस्थित

 यह  तो  एक  से  भी  अधिक

 शताब्दी  के  प्रस्त  में  हस्पात  को  कमी

 #210.  झी  झनिल  बसु  :  क्‍या  हस्पात  झोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  शताब्दी  के  अन्त  में  इस्पात  की  कमी  होने  का  पूर्वानुमान  यदि

 तो  इस्पात  की  कितनी  कमी  और

 इस्पात  की  कमी के  पूर्वानुमान  को  देखते  हुए  सातवीं  पंचवर्थीय  योजना  में  इस्पात  संयंत्रों

 के  लिए  धन  के  आवंटन  में  कमी  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  झौर  खान  सती  कृष्ण  चन्द्र  :  योजना  आयोग  द्वारा  लोहा
 और  इस्पात  के  बारे  में  कायंकारी  दल  ने  1999-2000  ई०  के  दौरान  देश  में  तैयार  साधारण  इस्पात
 की  सम्भावित  मांग  और  उपलब्धता  के  बीच  लगभग  52.6  लाख  टन  का  अन्तर  पाया  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  की  विभिन्न  योजनाओं  के

 लिए  लगभग  4320  करोड  झुपये  का  वास्तविक  परिव्यय  रखा  गया  था  जबकि  सातवीं  योजना  में

 5930  करोड़  हपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  समग्र  उपलब्ध  संसाधनों  के  पर
 योजनतागत  भावंटत  किया  गया

 आधार
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 श्री  ्निल  बसु  :  माननीय  मम्त्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  जब  हम  सदी  में

 प्रवेश  करेंगे  तो  उस  समय  5.26  मिलियन  टन  इस्पात  की  कमी  होगी  ।  उक्त  कथन  को  देखते  कया

 मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  भारत  सरकार  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  को  प्रोत्साहन  देगी  जिससे

 उनका  उत्पादन  बढ़े  ओर  पर्याप्त  मात्रा  में  आबंटन  करेगी  ?  क्‍या  मैं  यह  भी  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या

 यह  सही  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  बजाय  सरकार  निजी  क्षेत्र  को

 इस्पात  के  उत्पादन  भ्रमुद्ध  क्षेत्र  भाग  लेने  को  कह  रही  ओर  यदि  तो उसका  विवरण  क्या

 श्री  कृष्ण  चरद्र  पस्त  :  यह  वर्ष  1'  86  और  मैंने  शताब्दी  के  अन्त  में  जो  कमी  होगी  वह
 बताई  जिसके  विषय  में  मेरे  माननीय  मित्र  ने  पूछा  बीच  में  4  वर्ष  का  समय  ऐसी  बात  नहों

 है  कि  यह  अन्तर  बना  रहेगा  ।  हम  इसको  पाट  जिस  सीमा  तक  सावंजनिक  क्षेत्र  इसको  भर  सकता

 वह  हसको  अवश्य  भर  उसके  नि्ी  क्षेत्र  में  टिस्को  जो  कि  पहले  से  ही  इस्पात

 का  उत्पादन  करते  वाला  एक  समन्वित  इस्पात  संयंत्र  कुछ  लघु  इस्पात  संयंत्र  वे  पहले  से  ही
 विद्यमान  हमें  देखना  होगा  कि  क्या  इन  छोटी  इकाइयों  को  इधर-उधर  ले  जाने  से  भी  फायदा  होगा  ।

 यह  सावंजनिक  क्षेत्र  के समन्वित  इस्पात  संयंत्र  की  कीमत  पर  नहीं  होगा  ।

 श्री  प्रनिल  बसु  :  क्‍या  यह  सच  है  कि  विजाग  इस्पात  कारखाने  में  भारी  निवेश  के  बावजूद
 इस्पात  की  प्रति  टन  उत्पादन  लागत  1000/-  रुपये  के  आस्र-पास्  होगी  ?  यदि  तो  मैं  जानना

 चाहूंगा  कि  क्या  यह  देश  के  आथिक  विकास  में  योगद।न  देगा  जैसा  कि  दीघंकालीन  वित्त  नीति  में  जोर

 देकर  कहा  गया  है  |
 ह॒

 थ्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्‍त  :  विजाग  इस्पात  कारखाने  की  पूंजी  लागत  निस्सन्देह  काफी  श्रधिक  है
 ओर  देश  के  अन्य  इस्पात  का  रखानों  को  तुलना  में  कहीं  इससे  इस्पात  कारखानों  पर

 यह  दायित्व  आ  जाता  है  कि  वे  कार्यकुशलता  के  एक  अत्यन्त  उच्च  स्तर  १र  का  करें  जिससे  कि  लागत

 नीची  रहे  और  का*खाःना  आधिक  रूप  से  लाभकर  बन  सके  ।  असल  वात  यह  है  कि  हमें  जितनी

 जल्दी  हो  सके  उतनी  जल्दी  विजाग  इस्पात  कारखाने  को  पू  .  करना  है  और  इसकी  कार्यकुशलता
 के  अत्यन्त  ऊंचे  स्तर  पर  चलाना  केवल  तप्ती  यह  कारखाना  एक  लाभकर  का  रखाना  बन  सकेगा  और

 मुझे  पूरी  आशा  है  कि  जो  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  उनसे  कारखाना  लाभकर  बन  सकेगा  और  तब  यह  न

 केवल  देश  के  आध्थिक  विकास  में  योगदान  देने  में  समर्थ  बल्कि  यह  एक  लाभकर  इकाई  भी  होगी  ।

 श्री  मिल  बसु  :  प्रति  टन  उत्पादन  लागत  के  विषय  में  बताइये  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पनत  :  प्रति  टन  उत्पादन  लागत  का  उच्ति  समय  पर  आकलन  किया

 हम  एक  विकल्प की  जांच  कर  रहे  हैं  ।

 |

 क्या  माननीय  सदस्य  उत्तर  जानना  चाहते  हैं  ?  यदि  तो  वे  कृपया  पहले  एक  निश्चित
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 गया  लीतीरसनतनाी।ी-घललक्‍2.ल  55.3  कक ले  साथ

 क्षमता  का  निर्धारण  किया  गया  अब  पूंजी  लागत  में  महत्वपूर्ण  कमी  के  साध  क्षमता  में  घोड़ी  सी

 कमी  की  गई  है  जिससे  कि  उत्पादन  लागत  में  कमी  की  जा  इसीलिए  मैं  इंसो  समय  आंकड़े  नहीं
 देना  चाहता  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  हस्पात  उत्पादन  में  गिरावट  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मन्त्री  जी  द्वारा  दिदे

 गये  ववतव्य  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  उड़ीसा  में  दैतारी  इस्पात  कारखाने  के  निर्माण  को  हाथ  में  लेगी

 जहां  कि  अयस्क  पर्याप्त  मात्रा  में  है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्‍्त  :  मुझ  खेद  हैं  कि  सातवीं  योजना  में  इस  परियोजना  के  लिए  केबल  5

 करोड़  रुपये  इस  प्रकार  मेरे  मित्र  इस  बात  को  समझ  सकते  एक  समन्वित  इस्पात  कारखाने  के

 लिए  5  करोड़  रुपये  से  कोई  खास  काम  नहीं  किया  जा  सकता

 श्री  वी०  एस०  कृष्ण  भ्रय्यर  :  क्‍या  सरकार  जानती  हैं  कि  कर्नाटक  के  लोग  इस  दात  से  बहुत

 क्षब्ध  हैं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विजयनगरम्‌  हस्पात  कारें  के  लिए  एक  पैसे

 की  भी  व्यवस्था  नहीं  की  गई  क्‍या  मैं  सरकार  से  जान  सकता  हूं  कि  क्या  वे  इस  का  रखाने  को  स्थापित

 वरना  चाहते  हैं  या  उन्होंने  इस  कारखाने  की  योजना  को  ताक  पर  रख  दिया  है  ?

 श्री  कृषण  चन्द्र  पन्‍्त  :
 विजयनगरम्‌  के  लिए  भी  2  करोड़  रुपये  रखे  गए  यह  बिल्कुल

 उतनी  ही  धनराशि  संसाधनों  की  समस्या  से  मेरे  मित्र  भली  भांति  परिचित  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से

 यह  समझता  हूं
 कि  सभा  इस  बात  से  सहमत  होगी  कि  जब  संस्ताधन  सीमित  हैं  तो  विजाग  को  पूरा  करना

 ज्यादा  अच्छा  है  ।  बजाय  इसके  कि  विजाग  को  भी  एक  लम्बी  अवधि  तक  लड़खड़ाती  हुई  स्थिति  में

 रखा  जाये  भले  ही  इसके  लिए  नये  कारखानों  को  स्थगित  क्यों  न  करना  पड़े  ।

 श्री  एच  ए०  डोरा  :  क्‍या  यह  सच  है  कि  विजयनगर  इस्पात  कारखाने  की  उत्पादन  लागत

 को  देखते  हए  सरकार  विजयनगर  इस्पात  कारखाने  में  दक्षिण  कोरिया  को  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करने

 जा  रही

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पस्त  :  मैंने  अवश्य  कहा  कि  विजय  नगर  हृस्पात  कारखाने  में  हमें
 बहुत

 स्तर  के  तकनीकी  कार्य  निष्पादन  को  प्राप्त  करने  का  लक्ष्य  बनाना  कोरिया  ने  भी  इस्पात  संयंत्र

 में  बहुत  उच्च  स्तर  का  तकनीकी  निष्पादन  प्राप्त  किया  लेकिन  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  यह

 को रिया  की  प्रौद्योगिकी  नहीं  यह  निष्पादन  के  उच्च  स्तर  को  प्राप्त  करने  का  प्रश्न  है  और  निश्चय

 ही  हम  प्रारम्भ  से  ही  ऐसा  करने  का  प्रयत्न

 सरकार  द्वारा  फीचर  फिल्मों  का  निर्माण

 *211.
 श्री  श्ञास्ताराम नायक  :  क्‍या  सूचना  भ्रोर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे ह
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 (%)  क्या  ऐसे  विषयों  और  कथा-वस्तुओं  जिन  पर  गैर-सरकारी  फिल्म  निर्माताओं  ने
 अभी  तक  कोई  फीचर  फिल्म

 नहीं  बनाई  सरकार  की  फीचर  फिल्में  बनाने  की  कोई  योजना
 थोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्र  बी०  एन०  :  नहीं  ।

 भारत  सरकार  फीच  र  फिल्‍मों  का  निर्माण  नहीं  करती  ।  तथापि  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास
 '  जो  भारत  सरकार  के  अधीन  सावंजनिक  क्षेत्र  का एक  उपक्रम  उपयुक्त  मामलों  में  फिल्मों  के

 निर्माण  के  लिए  वित्त  अवश्य  देता  है  ।

 श्री  शान्ताराम  नायक  :  फोचर  फिल्‍म  संचार  का  एक  सशक्त  साधन  निःसंदेह  सरकार

 ने  कतिपय  राष्ट्रीय  स्तर  के  व्यक्तियों  के  जीवन  पर  कुछ  वृत्त  चित्र  बनाये  परन्तु  इन  वृत्त  चित्रों  से

 उतना  प्रभाव  नहीं  पड़ता  जितना  कि  फीचर  फिल्मों  से  पड़ता  अतः  मैं  एक  सुझ्नाव  देना  मैं

 मन्त्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  क्या  वह  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जो  पर

 इण्डिपाਂ  का  भारत  )  या  किसी  और  शीषंक  से  एक  पूरी  फोचर  फिल्म  बनाने  के  सुझाव  पर

 विचार  आप  इस  बात  को  तो  देख  ही  चुके  हैं  कि  प्राइवेट  फिल्म  निर्माता  गड़बड़ी  करते

 श्री  वो०  एन०  गाडगिल  :  यह  सुझात्र  कार्यवाही  करने  के  लिए  जेंसता  कि  मैंने  कहा  है  कि

 भारत  सरकार  या  मन्त्रालय  स्वयं  किसी  प्रकार  की  फीचर  फिल्में  नहीं  बनाता  अगर  कोई
 फिल्म  बनानी  भी  पड़े  तो  यह  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  द्वारा  किसी  के  सहयोग  से  ही  बनाई  जाती

 श्री  शांता  रास  मायक  :  क्‍या  इस  परियोजना  पर  विचार  करने  के  लिए  आप  राष्ट्रीय  फिल्म

 विकास  निगम  से  अनुरोध  करेंगे  ?

 श्री  बो०  एन०  गाडगिल  :  इस  तरह  के  प्रस्ताव  में  बहुत  सी  बातों  पर  विचार  करना  होता

 उदाहरण  के  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  पर  एक  फिल्म  बनाई  गई  आपको

 ज्ञात  होगा  कि  आफ  इंडिया  आफ  पंडित  जीਂ  पर  धारावाहिक  फिल्म  बनाने  का  कार्य

 श्री  श्याम  बेनेगल  को  दिया  गया  है  जिसमें  पांच  हजार  वर्षों  के  इतिहास  का  चित्रण  किया  गया  यह्‌

 ऐसी  परियोजना  नहीं  है  जिसे  एक  या  दो  दिन  में  किया  जा  इस  पर  सावधानतीपूर्वक  अध्ययन

 करना

 ओर  दिनेश  गोस्वामी  :  मुझे  आशा  है  कि  मन्त्री  जी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  अधिकांश

 फीचर  फिल्मों  जो  कि  प्राइवेट  निर्माताओं  द्वारा  बनाई  जाती  हमारे  देश  का  सही  चित्रण  नहीं «१  कक

 रीता  है  तथा  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  जो  फिल्में  बनाई  गई  हैं  बे  बहुत  दी  उच्च  श्रेणी  की  हैं

 और  उन्हें  आम  जनता  को  नहीं  खाया  जाता  क्योंकि  प्राइवेट  वितरक  उन्हें  स्वीकार  करने  के  लिए

 il
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 तैयार  नहीं  हैं  ये  लोग  कभी-कभी  इन  फिल्‍मों  को  दूरदर्शन  पर  दिखाते  हैं  परन्त ुये  आम  जनता
 तक  नहीं  पहुंचती  हैं  ।  कया  सरकार  का  उन  फीबर  फिल्‍मों  को  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिनका  मैंने
 जिक्र  किया  है  क्‍या  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  है  जिसके  द्वारा  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निय्रम  तथा  अन्य
 ताओं  द्वारा  बनाई  गई  फिल्मों  जिनमें  इस  देश  का  सही  चित्रण  होता  कोई  बड़ा  प्रक्षागुह  बना
 करके  या  उनको  कोई  और  सुविधा  देकर  लोगों  को  दिखाया  जा  सके  ।

 श्री  वी०  एन०  गोडगिल  :  जेंसा  कि  मानतीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  राज्य  का  विषय  है
 सिवाय  सेन्स  रश्प  सेन्सर  बोर्ड  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  का  कार्य  है  अच्छी  फिल्मों  को  वित्तीय

 सहायता  देना  ।  जहां  तक  थियेटर  बनाने  का  सम्बन्ध  है  थियेटर  निर्माण  $  लिए  ऋण  देने  की  व्यवस्था

 तीसरी  बात  है  जिसशी  हमने  शुहुआत  की  है  तथा  जिसका  आपने  जिक्र  किया  है  यह  है  कि  पहले

 दुरदर्शन  को  कुछ  पैसा  देना  होता  अब  हमने  एक  प्रणाली  आरम्भ  की  है  कि  अगर  कोई  गम्भीर  या

 कलात्मक  फिल्म  बनाई  जाती  है  जो  वाणिज्यिक  रूप  से  चाहे  सफल  न  हो  अगर  इसे  हमें  प्रीमियर  शी  के

 रूप  में  टेलीविजन  पर  दिखाने  के  लिए  दिया  जाता  तो  हम  इसे  दूरदशंन  पर  दिखाने  का  विचार  करते

 हैं  तथा  इसके  लिए  8  लाख  रुपया  देते  एक  और  चीज  जो  हमने  शुरू  की  है  वह  है  टेलिफिल्म  |  ऐसा

 प्रतीत  होता  है  कि आम  दर्शक  भी  आजकल  2  या  23  या  तीन  घंटे  की  फिल्म  देखना  पसंद  नहीं

 अतः  90  मिनट  की  फिल्म  जो  उच्च  कोटि  की  कलात्मक  तथा  सिनेमा  स्तर  की  टेलिफिल्म  कही  जाती

 पर  भी  विचार  किया  गया  है  और  इस  प्रकार  की  तीन  या  चार  टेलिफिल्में  दिखाई  भी  जा  चुकी  हैं

 यह  उद्योग  प्राइवेट  व्यक्तियों  के  हाथ  में  है तथा  सरकार  स्वयं  निर्माण  नहीं  करती  ये  कुछ  तरीके  हैं

 जिनके  जरिये  हम  फिल्मों  के  स्तर  और  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  की  कोशिश  करते  हैं  ।

 श्री  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  इन  दिनों  सम्पूर्ण  देश  राष्ट्रीय  अखण्डता  तथा

 साम्प्रदायिक  सदभाव  की  चुनौती  का  सामना  करने  के  लिए  उत्सुक  इस  उद्देश्य  के  लिए  संत  हरचंद

 सिंह  लोंगोवाल  ने  अपने  जीवन  को  बलिदान  किया  ।  क्या  सरकार  देश  की  अखण्डता  तथा

 सद्भाव  के  लिए  किए  गए  उनके  योगदान  स्मृति  में  उनके  जीवन  पर  एक  फिल्म  बनाने  का  विचार

 करेगी  ।

 क्री  घी०  एत०  गाडगिल  :  कार्यवाही  करने  के  लिए  यह  सुझाव  है  परम्तु  मैं  सदन  को

 उन  प्रयासों  के  बारे  में  बताऊंगा  जो  हमने  अच्छी  फिल्में  बनाने  के  लिए  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विक्वास  निगम

 के  माध्यम  से  किये  इस  तरह  की  फिल्मों  में  हमने  शत  प्रतिशत  वित्त  मुहैया  कराया  मैं  ऐसी  ही
 दो  या  तीन  फिल्‍मों  का  नाम  बताऊंगा  ।  ये  फिल्में  इस  प्रकार  आदि  गोदान  तथा

 सत्यजीत  रे  की  घरे  बाहरे  ।

 प्रो०  मधु०  दण्डबते  :  दूरदर्शन  के  लिए  एटनबरो  की  गांधी  फिल्म  को  क्‍यों  नहीं  लिया  गया  ?

 रह  बहुत  ही  लोकग्रिय  होगी  ।

 कुमारी  ममता  बनजों  :  महोदय  इस  वर्ष  हम  श्री  रवीन्द्र  नाथ  टेगोर  की  वर्षगांठ
 मनाते  जा  रहे  क्या  सरकार  का  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निमम

 से
 टंगोर  के  देश  के  प्रति

 विधार
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 है तथा  उपलब्धियों  पर  फिल्म  बनाने  के  लिए  कहने  का  विचार

 श्री  बी०  एन०  गाडगिल  :  यह  भी  एक  सुझाव  है  ।  जिस  पर  कायंवाही  को

 श्री  सफुहोीत  चोधरो  :  मन्त्री  जी  ने  दूरदर्शन  पर  अच्छी  फिसमें  दिखाने  के  बारे  में

 हमारे  पास  दो  मामले  हैं  जिनके  बारे  में  घोषणा  की  गई  थी  अर्थात  इन्डियाਂ  तथा

 टाइम्सਂ  इतना  इस  बारे  में  इनका  प्रचार  किया  गया  कि  उनको  टेलीविजन  पर  दिखाया

 जाएगा  परन्तु  आखिरी  क्षण  इन्हें  न  दिखाने  का  फैसला  किया  यह  हमारे  लिए  एक  रहुस्य  बनकर

 रह  गया  ।

 ऊै

 पं |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  इनका  किसने  किया  हतका  किस  प्रकार  चयन  किया  गया

 तथा  इन्हें  क्यों  रह  किया

 )

 ओर  संफुहरीन  चौधरी  :  हम  इसका  उत्तर  चाहते  हैं  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  प्रश्न  से  सम्बन्धित  है  ?

 श्री  एन०  गाडगिल  :  यह  इस  प्रएन  से  संबंधित  नहीं  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोवय  :  आप  दूसरा  प्रश्न  पूछ  सकते  मैं  उसकी  अनुमति  दूंगा  ।

 बाहरी  भूमि  को  भ्रघिकतस  सोसा  सिर्धारण  हेतु  विधान

 5212,  श्री  डी०  के०  नायकर  |  ]
 >»  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :  श्री  रामस्वरूप

 क्या  सरकार  का  विचार  शहरी  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  लिए

 कोई  विधान  पेश  करने  का  जैसा  कि  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारण  के  मामले  में  किया  गया

 ह
 क्या  इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए  कोई  समिति  नियुक्ति  की  गई  यदि  तो

 उसकी  सिफारिशणें  और

 संसद  में
 यह

 विधान  कब  पुरःस्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रो  भ्रम्युल  :  (१)  17-2-1976  को  संसद  द्वारा  प्रवृत्त  शहरी
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 a ््ीौ्रऑु

 भूमि  सीमा  तया  शहरी  क्षेत्रों  में  रिक्त  भूमि  की

 तम  सीमा  निर्धारित  करता  है  जो  जम्मू  तथा  सिक्किम  तथा  तमरिलताडु के
 अलावा  पहले  ही  सभी  संघ  राज्य  क्षेत्रों  एवं  राज्यों  में  लागू  तमिलनाडु  में  स्वयं  का  राज्य  कानून  है

 जो  14  1978  से  लागू

 तथा  अधिनियम  में  कतिपय  संशोधन  करने  का  प्रश्न  विद्याराधीन  है  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  आप  हमेशा  विचाराधीनਂ  ही  क्‍यों  कहते  है  यहो  क्‍यों  नहीं  कहते
 कि

 है  ।

 हरी  डो०  के०  नायकर  :  जेंसा  कि  माननीय  मंत्री  जी  जानते  हैं  कि  कृषि  भमि  पर  अधिकतम

 सीमा  का  निर्धारण  कानून  द्वारा  किया  गया  तथा  एक  दफे  जट  माननीय  मन्त्री  जी  मुख्य  मन्त्री  थे

 तो  उन्होंने  कृषि  भूमि  पर  अधिकतम  सीमा  कानून  को  लागू  करने  की  भरसक  कोशिश  की  ।  आय  में

 असमानता  या  असन्‍न्तुलन  को  दूर  करने  के  पर  ही  अधिकतम  निर्धारित  की  गई  इस

 प्रक्रिया  से कृषकों  की  आय  कम  हो  गई  है  तथा  वे  और  अधिक  निर्धन  हो  गये  परन्तु  जहां  तक  शहरो

 सम्पत्ति  के  मालिकों  का  सम्बन्ध  वे  स्वयं  गहरी  क्षेत्रों  में  रहते  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि
 खाली  भूमि

 पर  शहरी  भूमि  पर  मधिकतम  सीमा  निर्धारित  शहरी  सम्पत्ति  आय  का  साधन  है  तथा  ऐमे  बहुत
 से  लोग  हैं  जिनके  पास  रिक्त  भूमि  नहीं  है  परन्तु  वे  शहरी  क्षेत्रों  में  रह  रहे  हैं  परन्तु  उनके  पास  सम्पत्ति

 है  जिससे  उन्हें  काफी  अधिक  आय  होती  कृषि  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  से  सम्बन्धित  सिद्धांत  के

 मामले  में  क्‍या  मन्त्री  जी  मूल्य  को  आधार  मानते  हुए  शहूरी  सम्पत्ति  की  अंधिकतम  सीमा  निर्धारित

 करने  पर  विचार  करेंगे  ?

 भ्री  झ्ब्दुल  गफ्र  :  इस  समय  इस  तरह  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 को  डो०  के०  नायकर  :  मैं  नहीं  जानता  कि  वहे  क्या  कहना  चाहुते

 धह्रध्यक्ष  महोदय  :  दूरबोधी  शक्षित  नहों  है  ।

 श्री  डो०  के०  मायकर  :  माननीय  मन्त्री  जी  ने  कहा  कि  अधिनियम  में  कतिपय  संशोधन  करना

 विचाराधीन  परन्तु  उन्होंने  अभी  तक  यहू  नहीं  बताया  है  कि  शहरी  भूमि  अधिकतम  सीमा
 निमग्रम  में  वह  किस  प्रकार  के  संशोधन  कर  रहे  कया  वह  इसे  स्पष्ट  करेंगे  ?

 थ्री  भ्रभ्दुल  गफ्र  :  यह  मामला  मन्त्रिमंडल  तय  करता  जब  मंत्रि  मण्डल  इसे  तय  कर  लेगਂ

 तो  तदनुसार  इसकी  घोषणा  कर  दी  जाएगी  ।

 क्रो  दिनेश  गोस्वामी  :  महोदय  आपने  तथा  विचाराधीनਂ  के  बारे  में

 पूछा  यह  प्रश्न  एक  बार  मिनिस्टर  में  मिनिस्टर  होकरਂ  द्वारा  पूछा  गया  सेक्रेटरी  द्वारा

 जवाब  दिया  गया  था  कि  का  अर्थ  है  फाइल  खो  गई  तथा  विचाराधीमਂ  का

 अर्थ  है  कि सरकार  उस  फाइल  को.हासिल  करने  की  कोशिश  कर  रही
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 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  सिर्फ  विचाराधीनਂ  का  सक्तिय  उपयोग  करने  के  बारे  में  वितित

 हिस्दी ]

 श्री  सी०  ज़ंगा  रेड्डी  :  अध्यक्ष  अरबन  सीलिग  में  हैदराबाद  या  सब

 जगह  याड  बेसिस  गजों  के  आधार  पर  सीलिग  की  गई  जबकि  वेल्यू  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाना

 चाहिए  ।  दिल्‍ली  का  एक  हुज|र  और  हैदराबाद  का  एक  हजार  इनकी  वैल्यू  में  बहुत
 इसलिए  वैल्यू  के  आधार  पर  सीलिग  करने  के  लिए  क्यों  एक्टिव  कंसीडरेशन  नहीं  करते  ?

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  जंस  कपड़े  के  भाव  में  फर्क  होता  वैसे  यहां  भी  फर्क  होगा  ।

 श्री  झब्दुल  गफूर  :  सीलिग  एक्ट  बहुत  ही  कंप्लीकेटेड  मटर  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  जरा  ध्यान  से  सवाल  करो  ।

 श्री  प्र्दुल  गफूर  :  इस  कंप्लीकेशन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  एक  अमेंडमेंट  लाने  जा  रहे  हैं  ।

 [  भ्रमुवाव

 .  श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी
 :  अध्यक्ष  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 समिति

 की  सिफारिश  क्या  वे  कब  की  और  सरकार  इन  सिफारिशों  पर  कब  तकू  अन्तिम  निर्णय  ले

 लेगी  ?

 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  यह  समझा  था  कि  आप  यह  पूछने  वाले  हैं  कि  लैंड  सीसिग  लग  गई  है
 तो  वेल्थ  सीलिंग  कब  आपने  पूछा  ही  नहीं  ।

 )

 श्री  ध्रब्दुल  गकूर  :  हमने  तो  वह  दिया  कि  सी  लिंग  एक्ट  पास  हो  गया  अब  इसमें

 कुछ

 ]

 क्री  सोमनाथ  चटर्जों  :  प्रश्न  अंग्रेजी  में  पूछा  गया  कृपया  अंग्रेजी  में  उत्त र

 ॥  भरी  प्रब्दुल  गफूर  :  यह  अधिनियम  1976  में  पारित  हुआ  विभिन्न  राज्यों  ने  कई  मुश्किलों
 के  बारे  में  अनेक  शिकायतें  की  थीं  और  वे  चाहते  थे  कि  अधिनियम  को  सरल  बनाया  जाए  ।  मैं  पहले  ही

 4S
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 आपको  बता  चुका  हूं  कि  हम  मामले  पर  विचार  कर  रहे  हैं  और  मैंने  सक्रिय  शब्द  का  प्रयोग  किया

 इसका  अर्थ  है  कि  मैं  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  कर  रहा

 श्री  एम०  जयपाल  रेड्डी  :  पैंने  समिति  की  सिफारिशों  के  बारे  में  जिक्र  किया  था
 ***

 क्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  कौन  सी  समिति  ?  ऐसी  कोई  समित्ति  नहीं  है  ।

 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  रेड्डी  साहब  के  दिमाग  की  उपज  उसको  तो  सोचना

 झध्यक्ष  सहोवय  :  अगर  उन्होंने  सोचा  है  तो  गुनाह  थोड़े  ही  किया

 ]

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मन्त्री  महोदय  ने  जो  उत्त  र  दिया  उसमें  समिति  का  जिक्र

 क्री  राम  मगीना  मिश्र  :  गांव  में  रहने  वाले  जो  जमींदार  उनकी  जमींदारी  छीन  ली  गई

 उनके  खेतों  की  सीलिग  कर  दी  गई  कि  इतनी  जमीन  नहीं  रख  सकते  ।  जब  वे  शहर  में  आते  हैं  तो  वेखते

 हैं  कि  करोड़ों  रुपए  की  दस-बा रह  मंजिलों  की  इमारतें  बन  रही  तो  आपके  माध्यम  से  मैं  मन्त्री  जी

 से  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  कानून  केवल  गांवों  में  बसने  वालों  के ऊपर  ही  था  या  जो  शहर

 में  बसने  वाले  क  रो  डपति  हैं  जो  करोड़ों  रुपए  की  मंजिलें  बना  रहे  उन  पर  भी  लागू  और  यहीं  तक

 नहीं  जब  वे  घर  बनाते  हैं  तो सरकार  उनको  कर्जा  देती  है  जबकि  गांव  वालों  नहीं  देती  मैं  यह्‌

 भी  जानना  चाहता  हूं  कि
 जिस  तरह  से  गांव  वालों  पर  खेत  की  पाबन्दी  की  गई  क्‍या  उसी  तरह  से  भहर

 में  भी  आर्थिक  पाबंदी  की  जायेगीया  नहीं  और  गांव  वालों  को  शहर  वालों  को  तरह  से  कर्ज  दिया

 जायेगा  या  नहीं  ।

 थी  भब्दुल  गफूर  :  यह  तो  भाप  जानते  ही  हैं  कि
 सीलिंग  एक्ट  का  जहां  तक  सवाल  वह

 देहात  में  ओर  शहर  में  भी  लागू  हुआ  आपने  कहा  कि  शहर  में  बड़ी-बड़ी  इमारतें  बनाते  हैं  तो  इसका

 मतलब  यह  नहीं  है  कि  हप  लोग  गांवों  के  फायदे  को  नजरअन्दाज  कर  दें  या  कोई  भी  गबनमेंट  उसको

 नजरअन्दाज  कर  दे  ।  आप  जानते  हैं  कि  मकान  बनाने  के  लिए  भी  उनको  इमदाद  दी  जाती  उनके

 रहने-सहने  के  लिए  ओऔर  फर्टिलाइजर  आदि  की  व्यवस्था  भी  होती  आप  देखेंगे  कि  गांव  वालों  के

 लिए  हम  लोग  कितने  बेचैन  बजट
 सैशन

 में  भी  भाप  देखेंगे  कि  सारे  बजट  का  65  परसेंट  उन्हीं
 :

 लोगों  पर  खर्च  होने  जा  रहा  आप  यह  नहीं  कह  सकते  किगांव  वालों  को  नजरअत््दाज  किया

 गया  है  ।  है
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 ध

 प्रध्यक्ष  महोदय  अब  बहुत  हो  गया  ।

 ++

 क्री  रास  सगीना  सिश्न  :  मन्त्री  जो  जवाब  दे  रहे  हैं  ।

 ही  प्रमुल  गफूर  :  जवाब  तो  कब  का  हो
 ल्‍

 महोदय  :  सवाल  पर  सीलिग  लग  गई

 )

 विज्ञापनों  से  द्रदर्शन  को  धाथ  धोर  उस  पर  खर्च

 *213.  झो  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्या  सूचना  शौर  प्रसारण  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दूरदसंन  को  विज्ञापनों  से  प्रतिदिन  कुल  कितनी  आय  हो  रही  है  और  वर्ष  1985  में
 इसको  विज्ञापनों  से  कितनी  आथ  हुई

 कार्यक्रमों  के  प्रसारण  पर  प्रतिदिन  कितना  ख्न  हो  रहा  और

 क्‍या  दूरदर्शन  पर  ऐतिहासिक  कायंक्रमों  के  प्रसारण  को  बढ़ावा  देने  का  सरकार  का
 विचार  है  ?

 ]

 सूचना  प्रोर  प्रसारण  सम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  वो०  एन०  :  दूरदर्शन
 द्वारा  1-1-85  से  31-12-1985  तक  प्रयोजिकता  सहित  विज्ञापनों  के  माध्यम  से  अजित  की  गई  सकल
 आय  55,94,000/-  रुपए  वर्ष  के  दौरान  औसत  दैनिक  आय  15,32,86  3/-  /-  रुपए

 वर्ष  1985-86  के  लिए  कार्यक्रमों  का  निर्माण  करने  और  टेलीकास्ट  करने  पर  होने
 बाला  अनुमानित  ओसत  द॑  निक  सं  चलनाट्मक  व्यय  लगभग  13.08  लाख  रुपए  है  ।

 दूरदर्शन  द्वारा  पहले  ही  कई  ऐतिहासिक  कार्य  क्रम  टेलीकास्ट  किए  गए  हैं  ।

 भी
 बनवारी  लाल  बेरवा  :  अध्यक्ष  दूरदर्शन  आज  जनता  में  काफी  लोकप्रिय  माध्यम
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 बच्चों  बूढ़ों  जवानों  मर्दों  में  और  ओरतों  आदि  सभी  भोर  यह  एक  ऐसा  माध्यम  है  जिससे

 हमारे  राष्ट्रोय  कार्यक्रम  जन-जन  तक  पहुंचाये  जा  प्रकते  सरकार  विकास  के  जो  भी  कार्यक्रम  बना

 रही  देश  की  प्रगति  हो  रही  समृद्धि  हो  रही  उन  सभी  कार्यों  को  दूरदर्शन  पर  दिखाया  जा

 सकता  है  ।  दूरदर्शन  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  एकता  पर  अनेक  कार्यक्ृस  प्रशारित  किये  जाते

 यिक  सदभावना  पैदा  करने  के  महिलाओं  के  कल्याण  के  और  वाल  कल्याण  पर  भी  कार्यक्रम

 प्रसारित  होते  हैं  ।  खास  तौर  से  भारतीय  संस्कृति  और  हमारी  सांस्कृतिक  धरोहर  के  ऊपर  भी  दूरदर्शन

 कार्यक्रम  प्रसारित  करता  लेकिन  माननीय  अध्यक्ष  वेशा  मह  जाता  है  कि  दूरदक्षंन  हमारी

 सांस्कृतिक  धरोहर  के  रूप  में  सिर्फ  संगीत  और  इन  दो  ही  चीजों  का  समावेश  करता  है  जब  कि

 वास्तविकता  यह  है  कि  हमारी  सांस्कृतिक  धरोहर  और  उच्च  विचार  जिनके  ऊपर  हमारा  समाज

 स्थापित  उस  सबको  सांस्कृतिक  घरोहर  के  रूप  में  माना  जाना  चाहिए***

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  डिटेल्स  में  जाने  की  बजाए  प्रश्क  कीजिए***

 श्री  बनवारी  साल  बेर वा  :  अध्यक्ष  मेरा  मन्‍्त्री  जी  से  निवेदन  है  कि  क्या  सरकार  का  कोई

 ऐसा  विचार  है  कि  जिससे  हमारे  प्राचीन  इतिहास  पर  आधारित  विशेष  कार्पक्रम  दूरदर्शन  के  माध्यम  से

 देखाये  जाएं  जिससे  हमारी  सोश्यल  ह्यूमन  वेल्यूज  तथा  दूसरी  धरोहर  सुरक्षित  रहे  ।

 ए ८३

 २

 श्री  बी०  एन०  गाडगिल  :  प्रश्त  के  भाग  के  उत्तर  मैंने  कहा  है  कि  विभिन्‍न

 ऐतिहासिक  कार्यक्रम  बनाये  गये  अनेक  धारावाहिक  कार्यक्रम  प्रध्येक  दो  सप्ताह  हमारे

 पास  भारत  की  लोक  कला  और  लोक  भीत  कार्यक्रम  मैं  सम्मानित  सभा  से  निवेदन  करूंगा  कि

 मश्किल  यह  है  कि  प्रतिदिन  राष्ट्रीय  काय्येक्रम  केवल  23  घण्टे  का  होता  इशमें  से  40  भिनट

 चारों  में  चले  जाते  बाकी  के  उपलब्ध  समय  के  लिये  प्रति  दावे  पेश  किये  जाते  हैं  और  हम

 समाज  के  सभी  वर्गों  के  लिये  कार्यक्रम  देने  की  कोशिश  करते  अतः  इस  समय  कुछ  कार्यक्रमों  की

 बारम्बारता  में  वृद्धि  करता  सम्भव  नहीं  मुझे  यह  कहते  हुए  गव॑  हो  रहा  भौर  श्रीमन  आप  भी

 खुश  होंगे  कि  पिछले  वर्ष  स्वतन्त्रता-संग्राम  पर  ही  हमने  इस  सीमित  समय  में  400  स्रे  श्रप्निक  कार्य  क्रम
 प्रसारित  अतः  जंसा  कि  माननीय  सदस्य  चाहते  भारत  के  बिधिस्न  पहलुशओं  पर  कई  कार्य  क्रम
 प्रसारित  किये  जा  रहे  मैं  उन्हें  इसकी  सूची  प्रेषित  कर  दंगा  ।

 क्रो  बनवारो  लाल  बेरवा  :  इसमें  कोर्ई  दो  राम  नहीं  हैं  कि कई  कार्यक्रम  आस्पैक्ट

 के  दूरदर्शन  के  माध्यम  से  दिख।ये  जा  रहे  हैं  लेकित  भेरा  अध्नमिप्राप  यद  है  कि  कुछ  विशेष  पार्टिकूलर

 टाइप  के  कार्यक्रमों  को  आप  जेसे  हम  लोग  कार्यक्रम  उसी  तरह  के  अन्य  साप्ताहिक  कार्यक्रम

 भो  आप  दिखाएं  जिनसे  हमारी  संस्कृति  का  विकास  ही  ओर  उसका  लोगों  पर  अच्छा  प्रभाव

 पड़े  ।  यदि  हमारी  टीम  विदेशों  में  क्रिकेट  खेलने  चलो  जाती  है  तो  सारा  दिन  दूरदर्शन  पर  उसी  की

 +कगैंद़ी  चलती  रहती  मैं  समझता  हूं  कि  बह  हमारे  हित  में  गहीं  है  भौर  राष्ट्रीय  अपव्यय  दूरवर्शत
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 पर  केबल  ऐसे  कार्यक्रम  दिखाए  जाने  चाहिए  जिससे  हमारे  पुराने  आइश  और  सिद्धांत  लोगों  के  सामने
 वे  उनसे  प्रेरणा  दूस  जामना  चाहता  हूं  कि  छठी  पंश्रवर्षीय  योजना  सें  आपने  लगभग

 52  प्रतिशत  देश  की  जनता  की  दूरदर्शन  नैटवर्क  में  कवर  कर  लिया  क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 में  आपका  विचार  बाकी  बची  सौंगो  जनता  को  कंवर  करने  का  है  ।

 [  ध्रमुवाव  ]

 श्री  बी०  एन०  गाडगिल  :  श्री  जहां  तक  क्रिकेट  का  संबंध  हम  सभी  खेलों  को  दिखाने

 की  कोशिश  करते  पिछले  आपने  अवश्य  देखा  होगा  कि  हमने  भारतीय  खेल  --  खो-श्ो  का

 सीधा  प्रतारण  किया  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  क्रिकेट  को  और  खेलों  की  अपेक्षा  अधिक  समय  दिया

 जाता  मुझे  दोनों  किस्म  के  पत्र  मिलते  यह  निर्णय  लिये  जाने  पर  कि  दूरदशंन  से  पांच-दिवसीय
 जिकेट  मैच  को  सीधे  प्रसारित  नहीं  किग्रा  मुझे  ऐसे  भी  मित्र  मिले  जिसमें  लिखा  था  -

 आसन्द  समाप्त  करने  बाने  छेल-बिरोधी  हैंਂ  अन्य  पत्र  जो  प्राप्त  हुए  उनमें  लिखा
 '  आपने  एक  अच्छा  कार्य  किया  है

 '  से  क्रिकेट  को  समाप्त  हमें  पता

 लगाना  है  कि  आम  आदमी  क्‍या  चाहता  हम  सबको  संतुष्ट  नहीं  कर  सकते  ।

 जहां  तक  दूसरे  मुहं  का  संबंध  माननीय  सदस्य  को  यह  जानकर  खुशी  होगी  कि

 संग्रामਂ  के अलावा  हमने  स्वतन्त्रता-संग्राम  पर  नुत्य  गये  वे  लोगਂ  पन्ने

 आन्वोलन  में  महिलाओं  की  भृंसिकाਂ  आदि  कार्यक्रम  प्रसारित  किए  एक  अस्य  कार्यक्रम

 जल्दी  ही  कंसे-कंसेਂ  प्रसारित  किया  )

 कृपया  मुझे  भी  कुछ  श्रेय  लेने  दी  जिए  ।  भारत  में  कई  प्रसिद्ध  मुकदमें  हुए  जैसे

 तिलक  पर  चलाया  गया  आजाद  हिन्द  फौंज  इन  सभी  मुकदमों  पर

 रित  कार्यक्रम  प्रसारित  किये  मैंने  पहले  ही  आफ  इण्डियाਂ  की

 का  जिक्र  किया

 भरी  सॉमनाथ  थटर्जी  :  ऐसा  लगेता  है  कि  सरकार  को  दूरदर्शन  से  प्रसारित  होंने  वाले  विज्ञापनों
 से  क्रीब  55  करोड़  रु०  की  प्रति  वर्ष  आमदनी  होती  इतनी  आमदनी  को  ध्यान  में  रखते  क्या

 सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  है  कि  केन्द्र  भोर  राज्यों  में  सावंजनिक  लघु  और  कुटीर
 उद्योगों  को  सस्ती  दरों  पर  अपने  विज्ञापन  देने  की  अनुमति  दी  क्योंकि  वे  इतनी  अधिक  दरों  पर

 विज्ञापन  नहीं  दे  क्या  सरकार  किसी  ऐसे  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 ही  बो०  एन०  गाडगिल  :  जहां  तक  इस  55  करोड़  रु०  को  आमदनी  का  संबंध  यह  काफी

 बड़ी  राशि  लग  सकती  लेकिन  जब  आप  इसमें  संचालनात्मक  व्यय  को  कम  करें  तो  यह  इतनी

 बड़ी  रकम  नहों  मुझे  स्थिति  स्पष्ट  करने  एक  निधि  की

 स्यापता  की  गई  है  जिसे  न  होने  वाली  निधि  कहा  जाता  यह  पैसा  इस  निधि  में  जमा  करा

 दिया  जाता  इस  निधि  का  प्रयोगे  और  वेयरਂ  के  विस्तार  कें  लिए  किया  जाता
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 रोजाना  ही  माननीय  सदस्य  मांग  करते  रहते  हैं  कि  उनके  निर्वाचन  क्षेत्र  में  दूरदर्शन  की  सुविधा
 प्रदान  की  अतः  की  वृद्धि  के  लिए किसी  निधि  की  आवश्यकता  इस  निधि

 को  आरम्भ  करने  का  उद्देश्य  वेयरਂ  और  वेयरਂ  का  विस्तार  करना  मैं  नहीं
 समझता  कि  प्रथम  बार  में  इस  सुझाव  को  स्वीकार  किया  लेकिन  इस  सुझाव  पर  अभी  भी

 विद्यार  किया  जाना

 झो  सोम  नाथचटर्जो  :  आप  दूसरी  बार  में  विचार  कर  लीजिए  ।

 भरी  मिल  रत्री  :  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  विज्ञापन

 दर्शन  द्वारा  दिए  जाते  उनके  लिए  भी  कोई  आवार-संहिता  वनाई  गई  है  ओर  अगर  कोई  ऐसी

 आचार-संहिता  बनाई  गई  तो  उसमें  क्या  यह  प्रतिबंध  नहीं  है  कि  कोई  जज  अदालत  में  किसी  फर्म  के

 प्रोडक्ट  का  प्रचार  करे  ।  इसका  मैं  एक  विशेष  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  जिसमें  एक  जज  के  द्वारा

 अदालत के  दृश्य  में  गोदरेज  के  बेस्टो  वाशिंग  पाउडर  के  बेचने  का  प्रचार  किया  गया  क्या  न्यायालय

 की  अवमानतना  और  उल्लंघन  नहीं  है  ?

 ]

 श्रो०  सधु  दच्डवते  :  मैंने  इस  वाशिंग  पाउडर  का  इस्तेमाल  बन्द  कर  दिया

 हिन्दी  ]

 भ्रध्यक्ष  महोबय  :  कंटेम्प्ट  आफ  कोर्ट  तो  नहीं  हो  जायेगा  ?

 हम

 श्री  बो०  एन०  गाड़णिल  :  मैंने  भी  उस  विज्ञापन  को  देखा  एक  विज्ञापन-संहिता  यह

 विस्तुत  संहिता  है  ।  मैंने  उनसे  कहा  कि  वे  जांच  करें  कि  क्या  यह  विज्ञापन  इस  संहिता  का  उल्लंघन  तो

 नहीं  अगर  तो  निश्चय  ही  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 पिछले  प्रश्न  का  मैंने  जो  उत्तर  दिया  वहू  थोड़ा  गलत  सा्बंजनिक  उपक्रमों

 को  विज्ञापनों  के  लिए  पहले  ही  15%  की  छूट  दी  जाती

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  यह  छूट  राज्यों  और  केन्द्र  दोतों  के  सावंजनिक  उपक्रमों  के

 पनों के  लिए  दी  जाती  हैं  ?

 झरी  थो०  एन०  गाडगिल  :  सभी  सार्वजनिक  उपक्रमों  को  यह  छूट  दी  जाती

 प्रो०  भथु  इंडबत े:  जज  के  स्थान  पर  कांग्रेस  नेता  रखा  जा  सकता

 20
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 को  मागवत  झा  भ्ाजाद  :  अगर  बिपक्षी  नेता  भी  रखा  जाये  तो  हमें  कोई  इतराज  न  होगा  ।

 ]

 श्रध्यक्ष  महोदय  को  बराबर  बैठा

 [  भ्रमुवाद  ]  *

 10  1986  को  दूरदशंव  पर  समाचार  प्रसारण

 *21]4,  श्री  सो०  जंगा  ]
 >  :  क्‍या  सचता  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 डा०  सुधोर  राय  हू

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  10  1986  को  रात्रि  में  9.30  बजे  प्रसारित  समाचारਂ  में

 बताया  गया  था  कि  दिल्ली  बन्द  काल्ड  बाई  अपोजीशन  पार्टीज  फेल्ड  टु  इवोक  ऐनी  रंस्पोंसਂ

 दलों  द्वारा  दिल्‍ली  बन्द  के  आह्वान  को  कोई  सफलता  नहीं  मिली  )  ;

 कया  उससे  अगले  दिन  प्रातः  काल  दिल्ली  से  प्रकाशित  होने  वाले  कुछ  राष्ट्रीय  समाचार

 पन्नों  के  मुख्य  पृष्ठ  पर  इन  सुश्चियों  के  अन्तर्गत  समाचार  छपे

 इन  कंपिटल  नियर  टोटलਂ  में  लमभग  पूर्ण  बन्द)--दि

 हिन्दुस्तान

 टोटल  बन्द  इन  कैपिटलਂ

 में  लगभग  पूर्ण  --

 टाइम्स  आफ  ओर

 बन्द  अगेंस्ट  प्राइस  राइज  टोटलਂ  बृद्धि  विरोधी  विल्ली  बन्द

 पूर्ण  )--  और

 *  :  एक  ही  विषय  पर  दूरवर्शन  से  प्रसारित  समा  बारों  का समाचारपत्रों  में  छपे  समाचारों  से

 भिन्न  होने  के  क्या  कारण  हैं  7?

 सूचना धौर  प्रसारण  मन्‍्त्रालय  के
 राज्य  मस्खी

 बी०  एन०  :
 से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 -
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 विवरण

 को  रात  9.30  बजे  टेलीकास्ट  किए  गए  समाचार  बुलेटिन  में  बन्द  के

 संबंध  में  थहू  कहा

 गया था कि पुलिस के से अधिक गिरफ्तारियां को गई थीं और कुछ स्थानों पर बसों को क्षति हुई समाचार बुलेटिन में सरकारी अधिकांश शेक्षिक अदि में कामकाज नियमित रूप से होने तथा दिल्‍ली परिवहन निगम की बसों के सामान्य बेड़े के काम करने के बारे में भी कुछ ब्यौरा दिया गया कितो बुलेटिन में समाचार कह्दानियों का प्रतिपादन तथा समावारों के शीर्षकों की शब्द रचना सम्पादकीय निर्णय का विषय ] थ्रो सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष मानतोय मन्त्री महोदय ने उत्तर मे तया--« ] बुलेटिन में समा चार कहानियों का प्रतिपादन तथा समाभारों के कोष॑कों की शब्द रकषमा सम्पादकीय निर्णय का विषय ] क्या यह बात सह्दी नहीं है कि साढ़े सात बजे की टो०वी० को बुलेटिन में लोगों को बताया गया--“दूरदर्शन की टीम ने नगर के विभिन्न बाजारों का दौरा किया और पाया कि अधिकतर दुकानें बन्द रहींਂ यह आपकी साढ़ें सात को न्यूज है और ए०भाई०भार० की ५ बजे की न्यूज यह ] और औद्योगिक संस्वाम बन्द हालांकि स्‍्टाक एक्सचेंज अधिकारिक तौर पर खुला लेकिन दलालों ने कोई सौदा नहीं किया ** परिवहन निगम के अधीन चलने वाली मनिभ्री बसें अधिकतर सड़कों पर नहीं बलीं । ] यह ए०भाई०आर० की स्पूज है बोर यह टीं०्बी० की साढ़े सात को स्मृूज तो 9 बजे कौ न्यूज में क्यों बताया गया ? इसका कया कारण है ह ] भी बो० एन० गाडगिल : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा ठीक वहीं मैंने विवरण में भी कहा है । ' 23
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 भी  सी०  अंगा  रेड्टी  :  हिन्दी  में  कहें  ।

 ]

 भरी  बी०  एन०  गाडगिल  :  क्‍या  यह  सम्पादकीय  फैसला  अगर  आप  दूरदर्शन  और

 अन्य  स्थानों  पर  प्रसारित  होने  वाले  समाचारों  की  समीक्षा  तो  आप  पाएंगे  कि  प्रभारी  व्यक्तियों

 ने  इसे  विभिन्‍न  ध्षरीकों  से  पेश  किया  और  यह  हमारा  प्रतिदिन  का  अनुभव  है  कि  विभिन्‍न  ध्यक्ति

 उसी  घटना  को  दूसरे  रूप  में  अनुभव  करते  हैं  या  पेश  करते  हैं  ।

 )

 क्षो०  जंगा  रेडडो  :  साढ़े  7  बजे  की  टी०वी०  की  न्यूज  और  9  बज ेकी  ए०आई०आर०  की

 ओब  आर  हक्‍्वल  ।  इसके  बाद  1)  तारीख  के  न्यूज  पेपर में  आया  है  और  वह  भी  इक्वल  है  तो

 क्या  हुआ  9  बजे  के  बाद  टी०वी०  को  ?

 भरी  बी०  एन०  गाडगिल  :  9  बजे  के  बाद  कुछ  नहीं  हु

 )

 ]

 प्रो०  मधु  इंडवते  :  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  इन  सबध्ा  खंण्डन  किया  है  और  कहा  है  कि  बरद  ते  450
 करोड़  रु०  का  नुकसान  हुआ  इसका  अथं  है  कि  बन्द  पूर्ण  था  **

 (  व्यवधान  )

 श्री  बो०  एन०  गाडगिल  :  यह  बात  भारत  बन्द  के  बारे  में  कह्दी  गई  थी  !  वह  भारत  बन्द  की
 बात  कर  रहे  यह  प्रश्न  दिल्ली  बन्द  के  बारे  में  है।***

 भी  मागबत  का  प्राजाब  :  प्रधान  मन्‍्त्री  मे  कहा  है  कि  एक  दिन  में  1.1  5  करोड़  रु०  का  नकसान

 हुआ  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भाप  दोनों  को  सही  स्थिति  बताता  उन्होंने  कह्ठा  था  कि  एक  दिन  के

 बन्द  से  450  करोड़  रु०  का  घाटा  होता  लेकिन  हम  इसका  आधा  हो  मान  लेते  हैं  ।

 थी  थी
 ०  एन०  गाड़गिल  :  मेरे  प्रो०  मधु  दण्डवते  दिल्‍ली  को  ही  भारत  नहीं  माव  लेना

 यह  एक  गलत  प्रवृत्ति  हम  दिल्ली  बन्द  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  जैसा  कि  मैंने  कहा  यह
 :  क्म्बादडीय  निर्भग  अगर  कोई  यह  तमझता  है  कि  मैं  या  कोई  अन्य  वूरदर्शम  को  यह  निदेश  देता  है

 कि  यह  खबर  दो  यह  न  तो  ऐसा  नहीं  होता  ।  यह  सब  सम्पास्क  प्र  ही  छोड़  दिया  जाता
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 उदाहरण  के  तोर  माननीय  सदस्य  ने  यह  क्‍यों  नहीं  कहा  कि  कलकत्ता  बन्द  के  बारे  में  समाचार

 कैसे  दिया  गया  ?  मैं  इसे  पढ़कर  सुनाने  को  तैयार  श्री  ज्योति  बसु  से  लिया  गया  साक्षात्कार  भी  मेरे

 पास  उन्होंने  कहा  था  कि  जगह  बन्द  हमने  भी  यही  '  कोई  बस  नहों  चल  रही
 कोई  ट्राम  नहीं  चल  रही  थी  सभी  जगह  बन्द  अगर  हम  इसे  तोड़  मरोड़  कर  पेश  करना

 तो  ऐसा  कर  सकते  थे  ।
 ह॒

 )

 भरी  जी०  एन०  भमाडगिल  :  यह  सब  प्रभारी  व्यक्ति  पर  छोड़  दिया  जाता  है  और  वह  कुछ
 सम्पादकीय  निर्णय  लेता

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  कलकत्ता  दूरदर्शन  से  बम्बई  के  बारे  से  गलत  खबरें  दी  जाती  हैं  और  वम्बई

 दूरदर्शन  से कलकत्ता  के  बारे  में  गलत  खबरें  प्रसारित  की  जाती

 भी  बो०  एन०  गाडगिल  :  मैं  उन्हें  याइ  दिलाना  चाहता  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःल्व  हो  रहा
 कि  जब  हम  उसी  दल  में  थे  बम्बई  में  हम  कहते  थे  कि  में  हमारी  संख्या  बहुत  अधिक

 और  कलकत्ता  में  हम  कहा  करते  थे  कि  बम्बई  में  हमारी  संख्या  बहुत  अधिक  है  ।”  शायद  वह  इसी
 रास्ते  को  अपना  रहे  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दष्टवते  :  कलकत्ता  में  हमारी  शक्ति  काफी  कलकत्ता  में  हम  लगातार  उन्हें  हटा
 रहे  हैं

 **
 )

 स्रध्यक्ष  महोदय  :  यंह  ऐसी  बात  है  कि  लंग्रोटिया  दोस्त  न  वह  बीच  में  गड़बड़  कर
 देते

 भी  सी०  झंगा  रेड्डी  :  साढ़े  7  बजे  और  9  बजे  की  ए०आई०आर०  न्यूज में  जो  बाद  मे  चेंजेज
 डायरेक्टर  जनरल  श्री  हरीश  खन्ना  मे  पूरे  सम्पादकों  को  बुलाकर  डांटा  और  उन्होंने  खुद

 वाया  कि  पूरा  बन्द  नहीं  क्या  यह  सही  नहीं  है  ?

 भी  बी०  एन०  गाइपिल  :  जहां  तक  मैं  जानता  ऐसा  कोई  निदेश  जारी  नहीं  किया  गया

 )

 ]

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  मैं  डायरेक्टर  जनरल  के  बारे  में  कह  रहा  हरीश  खन्‍्ता  डायरेक्टर
 जनरल  ने  सम्पादकों  को  भुलाक र  डांटा  है  ।

 ह
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 [  प्रमुवाद  ]

 थी  बी०  किशोर  चमा  एस०  देव  :  इस  बन्द  विशेष  के  बारे  में  समाचारपत्रों  में  खबर  छपी

 पहले  यह  भारत-बन्द  के  बारे  में  इसमें  विशेष  रूप  से  दिल्‍ली-बन्द  के  बारे  में  कहा  गया  मैं

 माननीय  मन्‍्त्री  को  इस  बारे  में  जानकारी  देना  उन्होंने  कहा  है  कि  विभिन्‍न  संवाददाताओं  ने

 स्थिति  का  विभिन्‍न  रूप  से  मूल्यांकन  किया  मैं  सभा  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  यह  खबर

 तथ्यात्मक  आंकड़ों  पर  आधारित  होती  है  न  कि  संबंधित  संवाददाता  की  सनक  पर  ।  उन्हें  कम  से  कम

 स्थिति  को  समझना

 झध्यका  महोबय  :  प्रश्न  काल  समाप्त

 वर्मा»  te  सनक

 प्रदर्ों  क ेलिखित  उत्तर

 ]

 दालों  को  मांग  शोर  उसका  उत्पादन

 *206. 6.  श्रीमती  गीता  मुख्जो  :  क्या  कृषि  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  के  लिये  दालों  की  मांग  149

 लाख  मीटरी  टन  और  दालों  का  उत्पादन  145  लाख  मीटरी  टन  होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 (a)  यदि  तो  क्या  यह  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया  गया  और

 दालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  और  उसके  क्या  परिणाम
 निकले  हैं  ?

 कृषि  संत्री  बटा  :  ओर  प्रत्याशित  आवश्यकताओं  भोर  उत्पादन

 की  संभावनाओं  को  हिसाब  में  रखकर  छठी  योजना  के  लिए  दालों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  मूल  रुप  हे

 145  ज्ञाख  टन  रखा  गया  था  ।  बाद  में  मध्यावधिक  पुनरीक्षा  पर  इसे  घटाकर  130  लाख  टन  कर  दिया

 इसकी  तुलना  में  1984.85  5  के  बोरान  कुल  दालों  का  उत्पादन  122  लाख  टन  होने  का  अनुमान
 जिससे  यह  पता  चलता  है  कि  8  लाख  टन  की  कमी  रह

 दालों  का  उत्पादन  ओर  उत्पादकता  बढ़ाने  को  वृष्टि  स ेसरकार  अनेक  कदम  उठा  रही

 है  ।  ये  कदम  इस  प्रकार
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 बम»  बाग

 (1)  सिचित  क्षेत्रों  में  दालों  का  विस्तार  ।

 (2)  रबी  मौसम  की  बची-खुची  नमी  का  हस्तेमाल  करते  हुए  चावल  की  परती  भूमि  में  कम

 समय  में  पकने  वाली  दालों  की  किस्मों  को  और  अधिक  क्षेत्र  में  उगाना  ।

 (3)  गर्मी  के  मौसम  में  आलू  भर  गेहूं  के  बाद  के  रूप  में

 सिचाई  से  मूंग  की कम  समय  में  पकने  वाली  किस्मों  की  छोती  करना  ।

 सन  >  जननी  सिचित  ओर  गैर-सिंचित  स्थितियों  दोनों  में  गन्ने  और
 फली  में  अरहर  की  अन्तः  फसल  ओर  '

 नी  पा  नी  दालों  के  उन्नत  बीजों  का  बहु-वर्धन  और  फास्फेटयुक्त  उवंरकों  तथा

 बियम  कल्चर  का  पौध  रक्षण  उपाय  मूल्य  समर्थन  और  नवीनतम

 प्रौद्योगिकी  का  प्रचार  करना  ।

 इसके  सरकार  दाल  उगाने  वाले  राज्यों  और  संध  शासित  क्षेत्रों  में  अनेक  विकास

 कार्यक्रम  कार्यान्वित  करती  रही  इसके  1983-84  में  दांलोंਂ  की  उत्पादकता

 सबसे  अधिक  अर्थात्‌  548  कि०  ग्रा०  प्रति  हैक्टेयर  हो  1984-85  में  जब  कुछेक्त  राज्यों  में

 खराब  मोसम  के  कारण  दालों  के  उत्पादन  का  बुरा  असर  पड़ा  537  कि०  ग्रा०  प्रति  हैक्टेयर  की

 उत्पादकता  जो  1960-61  के  बाद  अधिक  उत्पादन  के  हिसाब  से  दूसरे  स्थान  पर  आती  है

 नए  उर्वरक  संयंत्र

 +207.  श्री  चित्त  महाता  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  नये  उवंरक  संयंत्र  स्थापित  किये  जाने

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  उन्हें  स्थापित  किया  जाता

 क्या  सरकार  का
 देश  में  विद्यमान  उर्वेरक  संयंत्रों  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 तथा

 यदि  तो  उसके  विवरण  क्या  हैं  और  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  बूटा
 :  और

 छठी  योजना  अवधि  के  दोरान

 जिन  11  मुख्य  उवरक  संयंत्रों  के  बारे में
 अग्रिम  कार्यवाही  शुरू  की  गई  योज  तावधि के  दौरान
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 उनको  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना  उनकी  अवस्थिति  नीचे  दर्शाई  गई  है  :

 राज्य  स्थापनाधीन  नए  संपंत्रों  की  संयंत्र  को  भ्रव  स्थिति

 संख्या

 आसाम  एक

 आन्ध्र  प्रदेश  दो  काकीताडा

 गुजरात  एक  सिक्का

 मध्य  प्रदेश  एक  “  विजयपुर

 उड़ीसा  एक  पारादीप

 राजस्थान  एक  सवाई  माधोपुर

 उत्तर  प्रदेश  चार
 अंगोला  जगदीशपुर

 ,  बबराला

 शाहजहांपुर

 उक्त  11  संयंत्रों  क ेअतिरिक्त  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  और  संयंत्रों  के  सम्बन्ध  में

 भिक  कार्य  आरम्भ  किया  जाना  इन  नये  उवंरक  संयंत्रों  की  संख्या  एवं  अवस्थिति  पर  अभी

 निर्णय  नहीं  लिया  गया

 और  नये  संयंत्रों  की  स्थापना  तथा  वर्तमान  संयंत्रों  क ेविस्तार  के  माध्यम  से

 रिक्त  उर्वरक  क्षमता  की  स्थापना  का  निर्णय  सम्बद्ध  विपणन  क्षेत्र  में  मांग  आपूर्ति  फीड

 करने  माल  की  तैयार  उर्वरकों  के बहन  की  लागत  आदि  सम्बद्ध  तकनीकी-आथिक

 कोणों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  इस  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  तीन  विस्तार

 टूटीकोरिन  ए०  संयंत्र  का  मंगलौर  तथा  भरूच

 कार्याव्वयनाधीन  हैं  ।

 विदेशी  फिल्मों  के  प्रायात  सम्बन्धी  सासदंड

 *208.  भी  श्रीबल्लम  पाणिप्रहो  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :  हि
 ह

 भारत  में  विदेशी  फिल्मों  के  आयात  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाये  जाते

 (@)  अनिवासी  भारतीय  योजमा  के  अन्तगंत  आयातित  फिल्मों  की  समीक्षा  हेतु  पैनल  के

 चयन  से  सम्बन्धित  ब्योरा  क्‍या
 ॥
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 इस  पैनल  ने  भारत  में  प्रदर्शन  हेतु  किन-किन  फिल्मों  की  स्वीकृति  दी

 )  अनिवासी  भारतीय  योजना  कब  प्रारम्भ  की  गई  और

 (&)  योजना  प्रारम्भ  किए  जाने  से  लेकर  अब  वर्ष  वार  कितनी  विदेशी  फिल्मों  का चयन

 और  आयात  किया  गया  ?
 ह

 सूचना  झोौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्ज्री  वो०  एन०  :  से

 (5)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 विदेशी  फिल्मों  के  प्रामात  के  लिए  सातदण्ड

 भारत  में  फिल्‍मों  का  आयात  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  अनिवासी  प्राइवेट

 हीय  पार्टिवों  द्वारा  भारत  में  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोहों  के अवसर  पर  आयोजित  फिल्‍म  बाजार  में

 प्रविध्ट  फिल्‍मों  में  स ेतथा  सरकार  अथवा  निगम  द्वारा  विदेशी  पार्टियों  के साथ  किए  गए  सहयोग  करारों

 के  अनुसार  विदेशी  पारियों  द्वारा  किया  जा  सकता

 फीचर  फिल्‍मों  के  आयात  संबंधी  नीति  में  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  सीधे  ही  आयात

 की  जाने  बाली  फिल्मों  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  कोई  मार्गदर्शी  सिद्धांत  निर्धार्ति  नहीं  किए  जाते

 उनसे  ऐसी  फिल्‍मों  का  अंयात  करने  की  उम्मीद  की  जाती  है  जो  सोन्दर्यात्मक  रूप  से

 चित्रिकी  और  विषयात्मक  रूप  से  अच्छी  हों  ।

 अनिवासी  भारतीयों  के  मामले  फिल्मों  की  गुणवत्ता  के  बारे  निम्नलिखित  अपेक्षाएं  पूरी

 की  जामी  होती  है

 फिल्‍म  को  चलचित्र  1952  के  अन्तगंत  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए

 मार्गदर्शी  सिद्धांतों  का  उल्लंघन  करने  वाली  नहीं  होना

 इसे  सोन्दर्यात्मक  मूल्य  का  होना

 इसे  चलचित्रिकी  रूप  से  अच्छे  स्तर  का  होना  और

 यह  दर्शकों  को  स्वस्थ  मनोरंजन  प्रदान  करें  ।

 भारत  के  अस्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोहों/फिल्मोत्सवों  के
 अवसर  पर  आयोजित  फिल्म  बाजार

 में  प्रविष्ट  फिल्मों  में  स ेनिजी  भारतीय  पार्टियों  द्वारा  फिल्मों
 का

 आयात  किये  जाने  के  लिए  प्रत्येक

 अवसर  पर  इस  प्रकार  के  आयातों  के  लिए  मार्यदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  गए  फिल्मोत्सव  86  के

 लिए  जारी  किए  गए  मार्गेदर्शी  सिद्धांतों  में  फिल्‍मों  की  युणवत्ता  के  बारे  में  बह्ी  अपेक्षाएं  निर्धारित  की
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 बनमम_म-म-म+  मम  मम की

 ई  हैं  जो अनिवासी  भारतीयों  के  मामले  में  लागू  होती  विदेशी  पार्टियों  के  मामले  आयात  की

 शर्तों  पर  सरकार  अथवा  निगम  द्वारा  उनके  साथ  किये  गये  करार  लागू  होते

 अनिवासी  भा  रतीयों  द्वारा  आयात  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  फिल्मों  का  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास
 निगम  की  एक  उप  समिति  द्वारा  प्रिब्यू  किया  जाता  है  जिसमें  निगस  के  कुछ  निदेशक  ओर

 फिल्म  समीक्षक  और  फिल्मों  के  बारे  में  विशिष्ट  जानकारी  रखने  वाले  अन्य  व्यक्तित  होते  हैं  ।

 उप  समिति  कौ  सिफारिशों  के  आधार  पर  निगम  द्वारा  स्वीकृत  को  गई  फीचर  फिल्मों  के  नाम
 परिक्षिष्ट  में  दिये  गये

 अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  फीचर  फिल्मों  का  आयात  किये  जाने  की  नीति  फिल्मों
 को  शुरू  की  गई

 निगम  द्वारा  आयात  के  लिए  स्वीकृत  तथा  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  आयातित  फीचर  फिल्मों

 की  वर्ष  वार  संछ्या  इस  प्रकार  है

 भ्रवधि  प्रायात  के  लिए  स्वीकृत  प्रायातित  छिल्‍्म  विकास  निगम

 को  प्रस्तुत किए  गए
 एम्ट्री  बिलों  के

 झनुत्तार

 34  4
 ह

 परिश्षिष्ट

 प्रनिवासी  मारतोयों  द्वारा  प्रायात  करने  के  लिए  राष्ट्रीय फिलस  विकास  निगम
 द्वारा  स्वोकृत  फीचर  फिल्मों  के  ताम

 सुपरगर्ल

 2...  डाइनेस्टी

 3...  रौवेंज  आफ  दि  शोगुन  वुमेन

 4...  ज्वायइसजू
 '

 5.  रेजर  बेक

 29



 कंक्रीट  जंगल

 ए  पेसेज  टू  इण्डिया

 मेग्नेफिसेन्ट  वाड़ी  बार  स

 डाटर  आफ  दि  जंगल

 हिंट  दि  रोड  रनिग

 '
 ब्लास्टी  फाइटर

 साइलेन्ट  मेडनेस

 चेन  गेंग

 ग्रेट  बेलून  चेज

 टेल्स  आफ  दि  थर्ड  डाइमेन्शन

 अमित्यबिल्ले

 एवेन्जिग  ऐंजल

 नाइन  डैथूस  आफ  दी  निन्‍ज्ञा

 बाड़ी  राक

 दि  फाइनल  मिशन

 दि  रिटरीवर्स

 10  1986
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 28,  रोटवीसर

 29.  ए०  पी०  ई०

 30...  रूट्स'आफ  ईविस

 31...  एक्जीक्यूशनरना

 .32..  दे  कास  मी  ऋस

 33.  मनचुरियान  एवेस्जर

 34.  दि  लोस्ट  एम्पायर

 35.  नाइटमेयर  आन  एल्म  स्ट्रीट

 36.  बोमो  एरीगेट

 37...  दि  फ़ैन्टास्टिक  इन्वेसन  आफ  दि  प्लानेट  अर्थ

 38.
 ह

 टफ  टर्फ

 39...  ट्रेंजर  आफ  दि  फोर  क्राउन

 40...  टाइगर  मैन

 41...  आदम  एंड  ईव

 42:  गोल्डन,क्वींस  कमांडो

 43...  वैसेज  आफ वि  ट्रेगन

 44...  ब्लेम  इट  आन  रिओ्रो

 45>  दि  एक्सटरमिनेटर

 46...  सोडेड  गन्स

 47  दिगि  स्कोर

 48...  स्टरेष्ड



 83

 10  1986
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 72...  क्लास  आफ  84

 73...  मि्सिंग  इन  एक्शन

 74...  किलिंग  मशीन

 75.  स्कीनसे

 76,  एंडलेस  लव

 77.  थंडर

 78...  यंग  एंड  फ्री

 79...  दि  कूलंगटूटा  गोल्ड

 80...  हैवनली  बाड़ीज

 81.  रेडियो  एक्टिव  ड्रीम्ज

 82...  बारबेरियन  क्वीन

 83...  सिक्रेट  राईवल्ज  आफ  लामा

 84...  दि  आठे  आफ  दि  सन  गाड

 85...  ड़  नाट  आन्सर  दि  फोन

 १6,  क्रीम  फार  हैल्प

 87...  लाइट  ब्लास्ट

 88...  दि  प्रोटैक्टर

 89...  ब्लाक्मौट

 90...  हाई  प्वाइंट

 91.  किल  एंड  किल  अगेन

 92,  ब्लेड  सिम्पल

 93.  रिटने  आफ  गाडजिला

 33
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 34

 94.

 95.

 96.

 97.

 98.

 99.

 100.

 101.

 102.

 103,

 104.

 107.

 110.

 नो  टाइम  दु  डाइ

 दि  स्नोमेन

 दि  वैंगीनेस

 गोडनेम  वाइल्डगीज़

 ए  टाइम  टु  डाई

 बड्ढी  गोज़  वैस्ट

 थ्री  सुपरमैन  इन  दि  जंगल

 रैड आन  एंटेन्ने

 थ्री  सुपरमैन  इन  टोक्यो

 लेडी  फुटबाल

 फ्यूरी  इन  शाओलिन  टैम्पल

 दि  जंगल  रेडर्स

 10  1986
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 समेकित  सत्स्यपालन  परियोजना  के  मत्स्य  प्रहण  पोतों  का जलाबतरण

 $215,  ब्रो०  के०  वी०  थामस  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (%)  इस  वर्ष  समेकित  मत्स्यपालन  कोचीन  के  कितने  मत्स्य  ग्रहण  पोतों  के

 बतरण  की  सम्भावना

 इस  परियोजना  के  लिए  वैकल्पिक  मत्स्य  ग्रहण  पोत  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कया  कदम

 उठाये  जा  रहे  और

 इस  परियोजना  के  विस्तार  के  लिए  और  क्या  कार्यक्रम  है  ?

 कृषि  संत्री  बटा  :  (%)  समेकित  मात्स्यकी  परियोजना  द्वारा  इस  वर्ष  किसी

 नये  जल्यान  के  चालू  किये  जाने  की  सम्भावना  नहीं

 भोर  सुदृढ़ीकरण  ओर  विस्तार  सहित  समेकित  मात्स्यकी  परियोजना  के  विभिन्‍न

 विकास  कायंक्रमों  से  सम्बन्धित  व्यय  वित्त  समिति  के  शापन  को  अभी  मंजूरी  नहीं  दी  गई  है  ।

 कृषि  उत्पादों  के  मुल्य

 #216.  भरी  ई०  प्रय्यप्पु  रेडडी  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  और  1975  में  गेहूं  तथा  चावल
 के  मूल्य  प्रति  क्विटल

 क्या  ये  ओर  जनवरी  और  1986  में  इन  वस्तुओं  के  मुल्य  कया

 बया  अन्य  वस्तुओं  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  भा  री  वृद्धि  को  तुलना  में  उपर्युक्त  वस्तुनों

 के  मुस्यों  में  गिरावट  आई  भोर

 कृषि  उत्पादों  के  मूल्यों  की  तुलना  में  अन्य  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  आई  विषम  वृद्धि  को

 देखते  हुए  कृषकों  के  हितों  की  रक्षा  क ेलिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  भन्‍्त्री  बूटा  :  1975  तथा  1986  के  दौरान

 गेहूं  और  चावल  के  मासात  थोक  मूल्यों  तथा  1974-75  और  1985-86  के  गन्ने  के  सांविधिक

 स्यूनतम  मूल्यों  का एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रश्ष  दिया  गया  है  ।

 गन्ने  तथा  अन्य  चुनीन्दा  समूहों  के  थोक  मुल्य  सूचकांक

 फरवरी  1986  में  जनवरी-फरवरी  1975  के  मुकाबले  बढ़  गए

 सरकार  ऋषि  जिसों  के  खरीद/न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  का  निर्धारण  क्षि  लाशत  और

 मूल्य  आयोग  द्वारा  की  जाने  वाली  सिफारिशों  के  आधार  पर  करती  कृषि  खागत  और  मूल्य  आयोग

 8s
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 अपनी  सिफारिशें  करते  समय  अन्य  बायों  के  साथ-साथ  आदानों  की  लागत  को  भी  ध्यान  में  रखता

 किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  की  दृष्टि  स ेसरकार  केवल  लाभकारी  समर्थन/|खरीद  मूल्य  ही

 रित  नहीं  करती  बल्कि  निदिष्ट  एजेन्सियों  के  जरिए  मंडी  में  समर्थन  कार्य  भी  करती

 विवरण

 महीने  के  अन्त  में  थोक  मूल्य  प्रति  क्विटल )

 जनवरी
 फरवरी  जनवरी  फरवरी

 व  2  3  4  5  6

 कपास  कपास  )

 धारभ्र  प्रवेश

 अदौनी  426  405  540  498  (14/2)

 पंजाब

 अबोहर  अमेरिकन  356  350  450  454  दोहाव

 गेहू

 बिहार

 ससाराम
 ४.  200  225

 पुमरात

 दोहाव  174  149  240  235.

 हरियाणा

 सोनीपत  190  180  290  295

 सध्य

 प्रदेश जबलपुर 290 295 36
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 215  2235

 122  131

 195  178

 180  178

 चावल

 230  2235

 205  210

 185  190

 361  375

 185  303

 2535  2635

 150  55

 275  265.

 182

 208

 210

 350

 300

 265

 4235

 290

 300

 275

 194

 220

 215

 280

 310

 270

 415

 290

 300

 270

 37
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 1  2  3  4  5  6

 eee  ७फ$्ृ  ृ्आक्‍ृृू्चूइू  a एफ

 पंथाब

 अमृतसर  150  150  245  245

 तमिलनाडु

 क्ुम्बाकोनम
 184  197  318  277

 उत्तर  प्रदेश

 मवगढ़  198  194  222.  230

 परिचम  बंगाल

 कोंटई
 200  205  280.  290

 2.  गस्ने  का  सांबिधिक  स्यूनतस  मूल्य

 प्रति  क्विटल )

 1974-75  1985-86

 8.50  16.50

 यह  मूल्य  8.5  प्रतिशत  की  मूल  वसूली  से  जुड़ा  हुआ  है  ओर  उस  स्तर  से  अधिक  प्रत्येक  0.1

 प्रतिशत  वृद्धि  क ेलिए  आनुपातिक  प्रीमियम  देय

 कृषि  विकास  कार्यक्रम  सम्बन्धों  सम्मेलन

 +217.  भी  कमल  साथ  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 क्या  विभिन्न  ग्रामीण  और  कृषि  विकास  कार्यक्रमों  के  बारे  में  जनता  को  विस्तुद

 कारी  देने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  और

 इस  सम्मेलन  का  प्रयोजन  भोर  काये  कया  थे  ?

 छूषि  मस्त्रो  बूटा  :  हां  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  दुगे  जिले  में  14

 a3!  जनव  1986  तक  एक  जन  जागृति  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया

 (a)  इस  संम्मेलन  का  प्रयोजन  यह  था  कि  मध्य  प्रदेश  के  विकास  में  विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिको
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 द्वारा  निभाई  जा  सकने  वाली  भूमिका  पर  प्रकाश  डाला  जा  इसका  यह  भी  उद्देश्य  था  कि  मध्य

 प्रदेश  की  ग्रामीण  जनता  विशेषकर  निर्धन  लोगों  में  जागृति  पैदा  की  जा  सके  ।

 शाकाशवाणी  बड़ोद रा  का  विस्तार

 *218.  श्री  रणजोत  सिंह  गायकबाड़  :  क्‍या  सचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आकाशवाणी  केन्द्र  में  केवल  विविध  भारती  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  के  लिए
 केवल  एक  कि०  वा०  ट्रांसमीटर  क्षमता  का  एक  कमशियल  चैनल

 क्या  आकाशवाणी  बड्रोदरा  में  प्राइमरी  चैनल  नहीं  है  और  उसे  आकाशवाणी  के

 अहमदाबाद  केन्द्र  से सम्बद्ध  किया  गया

 क्या  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  गुजरात  में  डांग  तथा  अन्य  स्थानों  में

 से  अधिक  फ़िक्वेन्सी  मोडलेशन  ट्रांसमीटर  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  क्या  आकाशवाणी  के  वर्तमान  बड़ोदरा  केन्द्र  को आकाशवाणी  का  एक  स्वतंत्र

 पूर्ण  केन्द्र  बनाया  जाएगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मस्तालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  और

 हां  ।

 आकाशव/णी  ने  अपनी  सातवीं  योजना  में  ग्रुजरात  राज्य  में  सूरत  और  गोधरा

 -  में  क्लीन  नए  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  की  स्कीमें  शामिल  की  सूरत  और  गोधरा  के  रेडियो

 स्टेशन  एफ०एम०  ट्रांसमीटरों  से  युक्त  होंगे  और  आहवा  का  रेडियो  स्टेशन  मीडियम  वेव  से

 युक्त  होगा  ।

 नहीं  ।

 बस्थई  शहर  के  विकास  हेतु  धतराशि  देना

 ग्प

 ५  :  क्या  हाहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 री  एस०  जयपाल  रेट्टी  /

 किः  हे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  बम्बई  शहर
 के  विकास  के  लिए  100  करोड़ रुपये  की

 राक्षि  का  देमे  का  निर्णय  किया

 +219,  श्री  सत्य  गोपाल  सिर
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 बवि  वो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 क्या  हैदराबाद  ओर  बंगलौर  जैसे  भ्रन्य  महानगरों  क ेविकास  के  लिए
 भी  इसी  प्रकार  को  विशेष  सहायता  मंजूर  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 हाहरी  विकास  मग्जी  प्र्मुल  :  ओर  बम्बई  में  आवास.तथा  मलिन

 बस्तियों  की  विकट  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  को  सातवों  योजनावधि  के

 दौरान  100  करोड़  रुपये  की  राशि  दी  आएगी  ।

 अन्य  महानगरों  को  इस  अकार  की  विशेष  सहायता  मंजूर  करने  का  कोई  प्रस्ताद  नहीं

 सम्ाम  पारिशमिक  धिनियम  के  धस्तगत  पाने  बाले  अपराधों  को  संशय  बनाना

 $220.  शा०  शो०  एल०  शैलेशा  )  '

 :  क्‍या  अ्रभ्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्री  झासन्द  पाठक

 क्‍या  उनके  मन्त्रालय  ने  समान  पारिअ्रमिक  1976  के  कार्यान्वयम  के  बारे
 में  कोई  मूल्यांकन  किया  है  और  यदि  तो  इसमें  क्या  कमियां  पाई  गई  हैं  ओर  गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान

 इस  अधिनियम  के  अतिक्रमण  के  कितने  भामले  उनके  मंत्रालय  के  ध्यान  में  लाए  गए  और

 इस  कानून  को  और  अधिक  कड़ा  बनाने  और  उसके  उपबंधों  के  अतिक्रमण  को

 समों  द्वारा  संशय  बनावे  जाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कम  मस्त्रालय  के  राज्य  भम्त्री  पी०  ए०  :  अधिकांश  नियोजनों  में  सैमान

 पारिअ्रमिक  अधिनियम  के  कार्यात्वयन  का  उत्तरदासित्व  राज्य  सरकारों  का  जहां  तक  उन  नियोजन

 जिनके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  समुचित  सरकार  समान  पारिश्रमिक  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  का

 संबंध  प्रवर्तन  से  सम्बन्धित  आंकड़े  समय-समय  पर  एकत्र  किए  गए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 इन  नियोजनों  में  अधिनियम  के  उल्लंभनों  के  ब्याौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ताकि  इसे  अधिक

 कारगर  बनाया  जा  सके  ।

 40
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 दूरदशंन  पर  प्रसारित  किए  जाने  बाले  कार्यक्रमों  की

 गुणवत्ता  तथा  प्रस्तुति

 करी  भीहरि  राव  :  क्‍या  सुचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दूरदशंन  पर  प्रसारित  किये  जाने  वाले  समाचारों  तथा  अन्य  कार्यक्रमों  की  गुणबत्ता

 तथा  प्रस्तुति  की  उच्च  स्तर  पर  समीक्षा  की  गई

 यदि  तो  वस्तुपरक  एवं  संतुलित  समाचार  तथा  विचार  सुनिश्चित  करने  और

 दर्शन  द्वारा  प्रसारित  किये  जाने  वाले  अन्य  कायंक्रमों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  हेत  क्या  सुधारारमक

 उपाय  किए  गए  भौर

 क्‍या  कोई  नये  मार्गदर्शी  सिद्धांत  निर्धारित  किये  गये  हैं  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या  है

 सथमा  झोर  प्रसारण  भन्त्रासथ  के  राज्य  सन्‍्त्री  बो०  एस०  :  और

 समाचा  रों  में  निष्पक्षता  और  स॒त्यता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रसारण  माध्यमों  के

 लिए  समाचार  नीति  सम्बन्धी  विशिष्ट  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  दूरदर्शन  से  टेलीकास्ट  होने

 वाले  समाचारों  और  अन्य  कार्यक्रमों  की  विषयों  और  फार्मे्टों  की  कार्य क्रम  नियोजन  के

 आवश्यक  अंग  के  रूप  में  निरन्तर  पुनरीक्षा  की  जाती  यह  एक  सतत  प्रक्रिया  ह ैऔर  इसका  लक्ष्य

 समाचारों  और  अन्य  कायंत्रमों  के  प्रस्तुतीकरण  में  सुधार  लाना

 -  नहीं  ।

 पश्चिमी  बंगाल  को  तूफान  प्लोर  बाढ़  से  कृप्रमाबित  लोगों  के लिए  सहायता

 *722.  डा०  फल  रेणु  गुहा  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सहायता
 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  हाल  में  आए  तूफान  ओर  बाढ़  से  कुप्रभावित  लोगों  को

 सहायता  देने  के  लिए  केन्द्र  से
 धनराशि  मंजूर  किये  जाने  के  लिए  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  !

 '
 कृषि  मन्‍्त्री  बूटा  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इस्पात  संयंत्रों  में  सलडू  र  संघ

 भरी  मूल  क्या[इस्पात  झोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
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 कया  बोका  मिलाई  और  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्रों  में  अनेक  मजदूर
 संघ

 ,  तो  ये  मजदूर  संघ  कब  से  कार्य  कर  रहे

 प्रत्येक  संयंत्र  में  पिछले  पांच  वर्षों  क ेदौरान  कितने  नये  मजदूर  संधों  को  मान्यता  दी  गई

 और  इसके  क्‍या  कारण  और

 मजदूर  संधों  को  अनेकता  कम  करने  हेतु  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 इस्पात  झोर  खाम  मन्त्री  कृष्ण  चर्त्र  :  हां  ।

 भारत  में  किसी  भी  इस्पात  कारखाने  में  सबसे  पुराना  श्रमिक  संध  जिसे  मान्यता  दी  गई

 थी  वहु  में  इस  श्रमिक  संघ  को  एसोशिएसनਂ  के  नाम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1925  में

 मान्यता  दी  गई  अन्य  कारटआआानों  में  श्रमिक  संघों  को  बाद  में  मान्यता  दी  गई  थी  ।

 पिछले  पांव  वर्षों  के दौरान  किसी  भो  इस्पात  कारखाने  में  किसी  भी  नए  श्रमिक  संघ  को

 मान्यता  नहों  दी  गई  है  ।

 इस्पात  का  रखानों  में  जो  नीति  अपनाई  जा  रही  है  वह  यह  है  दुर्गापुर  को  छोड़कर

 जहां  एक  त्रिपक्षीय  समझोते  के  अनुसरण  मंत्र  सोदे  का  ढंग  प्रचलित  संयंत्र  स्तर  पर  सामूहिक
 सौदा  केशल  मान्यता  प्राप्त  श्रमिक  संघ  के  साथ  किया  जाता  श्रमिक  संघ  अधिनियम  1926  के

 अन्तर्गत  कोई  सात  अथवा  अधिक  श्रमिक  संघ  के  पंजीकरण  के  लिए  रजिस्ट्रार  को  आवेदन  दे

 सकते  इस  अधिनियम  के  मोजुदा  उपबन्ध  को  देखते  हुए  श्रमिक  संघों  को  अनेकता  कम  करना  संभव

 नहीं  है  ।

 ]

 महशबपूर्भ  विथयों  पर  राष्ट्रीय  बाद  जियाद

 1966.  श्री  सी०  सम्झु  :  क्या  सुचना  झौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केवल  राज्य  सरकारों  के  लिए  ही  टेलीविजन  और  रेडियो  के  दूसरे  चनल  की

 आवश्यकता  जैसी  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  एक  राष्ट्रीय  वाद-विवाद  करवाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  सरज्ालय  के  राज्य  मम्त्री  बो०  एन०  :
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 1967.  7.  भी  सुरेश  कुरूप  :  कया  शहरी  जिकास  मंत्री  यह  बत।ने  की  करेंगे  कि
 :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  दिल्ली  में  मकान  कियतये  में  अत्यधिक  बुद्धि  हो

 रही

 क्‍या  सरकार  का  विधार  किराये  में  इस  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  कोई  उपाय  करने  का

 और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 शहरी  विकास  सम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  दलश्चोर  :  से  दिल्ली  में

 प्रकानों  के  किराये  में  वृद्धि  सामान्य  तथ्य  है  जो  निर्माण  लागत  में  वृद्धि  सहित  सम्पूर्ण  कोमत  से  सम्बद्ध

 मूल्य  रेखा  पर  नियंत्रण  करने  के  प्रयासों  के  सरकार  निजी  आवार्सों के  निर्माण

 को  प्रोत्साहित  कर  रही  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  आदि  जैसे  सरकारी  अभिकरणों  द्वारा  मकानों  के

 निर्माण  की  गति  को  पर्याप्त  रूप  से  तीत्र  कर  रही

 उत्प्रवासी  प्रधिनियम  के  श्रथोन  सर्तों  एजेंसियां

 1968.  श्री  संयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 उत्प्रवासी  अधिनियम  के  अधीन  कितनी  भर्ती  एजेन्सियां

 ऐसी  कितनी  एजेन्सियों  का  पंजीकरण  रह  किया  गया

 भर्ती  एजेन्सियों  द्वारा  उत्प्रशसियों  के  अभिरक्षकों  के  पास्त  जमा  कराई  गई  राशि  31
 1985  को  कुल  कितनी  और

 ऐसे  कितने  उत्प्रवासी  हैं  जिनका  स्वदेश  लौटने  की  खर्चा  इस  जमा  राशि  से  अदा  किया

 गया  और  इस  पर  कुल  कितनो  राशि  खर्च  हुई  ?

 भ्रम  मस्त्रालय  के  राज्य  मग्त्री  पी०  ए०  :  अब  तक  1061  पंजीकरण
 प्रमाण-पत्र  जारी  किए  गए  हैं  ।

 25  एजेन्सियों  का  पंजीकरण  रह  कर  दिया  गया  है  ।

 उत्प्रवास  महासंरक्षक  के  पास  की  बैंक  गारन्दी  के  रूप  में
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 सिक्‍यूरिटी  जमा  करा  दी  गई  उत्प्रवास  संरक्षी  ऐसी  जमा  राशि  प्राप्त  नहीं  करते

 इस्पात  संयंत्रों  में  जमा  इस्पात

 1969.  69.  श्री  चिन्तामणि  जेमा  ]

 भरी  मोहन  भाई  पठेल  ||
 ५  :  कया  इस्पात  ध्ौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  विभिन्‍न  इस्पात  संयंत्रों  के  पास  भारी  मात्रा  में  इस्पात  जमा  हो  गया

 यदि  तो  प्रत्येक  इस्पात  संयंत्र  के
 पास  कितना  इस्पात  जमा  है  और  भारो  मात्रा  में

 इस्पात  जमा  होने  के  क्या  कारण  और

 देश  में  स्टाऊ  की  निकासी  और  इस्पात  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  बया  कार्यवाही  की

 जा  रही  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  मन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :

 और  1-4-85,  1-1-86  तथा  1-3-86  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्‍न

 मुखी  इस्पात  कारखानों  में  इस्पात  का  स्टाक  इस  प्रकार  है  :

 इस्पात  कारखाने  का  माम  1-4-85.  1-1-56.  _1-3-86

 अस्थाई

 घिलाई
 165  153  149

 बोकारो  122  128  118

 दुर्गापुर  79  69  75

 राउरकेला  76  54  60

 ह्स्को  14  16  15

 टिस्को  17  38  57

 बुल  :  473  458  474
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 ~~  a  —  oe  कक

 देश  में  इस्पात  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  उपायों  में  का  रखानों  का  आाधु
 -

 निकीकरण/प्रोद्योगिकीय  संयंत्र  तथा  उपकरणों  का  बेहतर  गृहीत  विद्युत  उत्पादन

 की  दष्टतम  बेहतर  क्वालिटी  के  आदानों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्धता  सुनिश्चित  करना  भी

 शामिल  इसके  अलावा  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  परियोजना  कार्यान्वित  की  जा  रही

 बिहार  सरकार  द्वारा  व  1985-86  5-86  के  दो  रान  प्रामोण  भूसिहोन  रोजगार  गारम्ठी

 कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  प्रस्तुत  की  गई  परियोजनाएं

 1970.  श्री  डो०  पी०  यादव  :  क्या  कुषधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  सरकार  द्वारा  वर्ष  1975-86  में  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्य  क्रम  के

 अन्तगंत  कौन-कौन  सी  योजनाएं  प्रस्तुत  को  गई  और

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वीकृति  हेतु  किंतनी  परियोजनाएं  हैं  ?

 कृषि  मन्त्री  बूटा  :  भर  बिहार  सरकार  से  ब्ष  !98:-86  के

 लिए  प्राप्त  हुई  परियोजनाओं  की  एक  सूची  संलग्न  इन  सभी  परियोजनाओं  को  अनुमोदित  कर  दिया

 गया  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वोकृति  हेतु  कोई  भी  परियोजना  लम्बित  नहीं  पड़ी  है  ।

 विवरण

 ग्रामोण  भूसिहीन  रोजगार  गारस्टी  कार्यक्रम

 1985-86  के  दौरान  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गा  रनन्‍्टी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  बिहार
 से  प्राप्त  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 कृम  संख्या
 परियोजना  का  माम

 1.  ओऔरंगाबाद  जिले  में  तालाबों  का  सवी  करण  तथा  बन्धारा  का

 निर्माण/नवीक रण
 ।

 2.  पूर्वी  चम्पारण  जिले  में  उठाऊ  सिंचाई  योजनाओं  का  निर्माण/न  वोकरण  ।

 3...  संगरिया  जिसे  में  लथु  सिंचाई  तथा  उठाऊ  सिंचाई  योजनाओं  का  नवीकरण

 तथा  सुधार  ।

 4...  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  मकानों  का  मिर्माण  ।

 5...  बेकार  पड़ी  भूमि  पर  वमरोपण  करने  के  लिए  जन  सहयोग  से  सामाजिक

 बानिकी  ।
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 6.  ग्रामीण  सम्पर्क  सड़कों  का  निर्माण  ।

 7...  विभिन्‍न  जिलों  के  लिए  सामाजिक  वानिकी  परियोजनाएं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  सहकारी  क्षेत्र  को  चावल  मिले

 1971.  भरी  सानवेन्त्र  सिह  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  सहकारी  क्षेत्र  में  कितनी  चावल  मिलें

 कया  उत्तर  प्रदेश  में  चावल  मिलें  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है
 और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 उत्तर  प्रदेश  में  वर्ष  1985  में  सहकारी  क्षेत्र  की  भिलों  द्वारा  कितना  धान  साफ  किया
 और

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  सहकारी  क्षेत्र  की  चावल  मिलें  लाभ  में  चल  रही  हैं  या  घाटे  में  बल

 रही  हैं  ?

 कृषि  और  सहक!रिता  विसाग  में  राज्य  मम्त्री  योगेन्दर  :  31-3-1985
 को  स्थिति  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  अधिष्ठापित  सहकारी  चात्रल  मिलों  की  संख्या  22  थी  ।

 राष्ट्रीय  सहका  1  विकास  निगम  ने  केन्द्रीय
 सहायता

 प्राप्त  प्लान  स्कोमों  के  तहत  17
 सहक।री  चावल  भिल  स्थापित  करने  के  लिए  3.04  लाख  रुपये  की  सहायता

 लगाई  गई  22  मित्रों  में  से  सहकारी  ब्ष  1५84-85  के  दोरान  11  मिलों  जिनकी
 वें  करने  की  रिपोर्ट  मिली  4046.26  मीटरी  टन  धान  का  परिसंस्करण  किया

 कार्य  कर  रही  ।।  मिलों  में
 से

 6  लाभ  4  हानि  में  कार्य  कर  रही  हैं  और  ।  मिल  में

 झाभ|हानि  की  स्थिति  की  सूचना  नहीं  दी

 मध्य  प्रवेश  में  राष्ट्रीय  अनिज  विकास  निगस  हारा  चलाई  जा  २  ही  परियोजना

 1972.  शी  सनक  रास  सोडो  :  क्‍या  इस्पात  भौर  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (%)  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  द्वारा  देश  में  कितनी  परियोजनाएं  चलाई  जा  रही  हैं  और
 उनमें  से  कितनी  परियोजनाएं  मध्य  प्रदेश  में  कार्यान्वित

 की  जा  रही
 ।
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 राज्य  में  कितनी  परियोजनाओं  को  कार्यात्वित  करने  का  विचार  है  तथा  कब  तक  ये  कार्य

 करना  शुरू  कर

 बस्तर  में  राष्ट्रीय  ख्निज  विकास  निगम  का  मुख्यालय  स्थापित  न  करने  के  क्या  कारण

 इस्पात  हौर  लान  सस्त्री  कृष्ण  चशा  :  नेशनल  मिनरल  डेवलपमेंट

 पोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  देश  में  घार  क्षनन  परियोजनाएं  चलाई  जा  रही  इनमें  स ेनिम्नलिखित  तोन
 खनन  परियोजनाएं  मध्य  प्रदेश  में  हैं  :--

 1.  बैलाडिला  लोह  अयस्क  निक्षेप  तं०  14,  बस्तर

 2.  बैलाडिला  लोह  अयस्क  निक्षेप  नं०  5,  बस्तर  जिला  ;

 3.  हीरा  खनन  पन्‍ना  ।

 सातवीं  योजनावधि  के  दोरात  मध्य  प्रदेश  के बिलासपुर  जिले  में  एक  डोलोमाइट

 योजना  चालू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसके  अलावा  निक्षेप  नं०  ०  में  में  एक  विस्तार
 परियोजना  तथा  बेलाडिला  निक्षेप  नं०  5  में  एक  फाइन  ओर  हैंडलिंग  संयंत्र  लगाए  जा  रहे  इन  दो

 परियोजनाओं  को  चालू  करने  की  सम्भावित  तारीशें  1987  तथा  1986

 हैदराबाद  शहर  केन्द्रीय  स्थान  पर  स्थित  है  और  इसमें  संचार  सुविधाएं  अच्छी  जिससे
 नेशनल  मिनरल  डेवलपमेंट  कारपो  रेशन  मध्य  प्रदेश  तथा  कर्नाटक  में  स्थित  अपनी  खानों  के  परिचालन

 पर  प्रभावी  रूप  से  नियन्त्रण  रख  सकता  कारपोरेशन  की  अन्वेषण  परियोजनाओं  के  समन्बय  तथा

 विशाश्षापत्तनम  ओर  मद्रास  के  बन्द  रगाहों  की  माफंत  जापान  और  दक्षिण  कोरिया  को  लोह  अयस्क  का

 निर्यात  करने  के  उद्देश्य  से  भी  हैदराबाद  सुविधाजनक

 छूटी  पोजना  में  लाशास्नों  के  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  ह

 श्रीमती  जयस्ती  पटलायक  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  छठी  बोजना  में  जाध्यान्नों  के  उत्पादन  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 क्या  ये  लक्ष्य  प्राप्त  किए  गए

 यदि  तो  किस  सीमा  भर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?
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 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  गोगेरद  :  छठी  योजना A
 के  लिए  खाद्यान्त  उत्पादन  का  लक्ष्य  1536  लाख  मीटरी  टन  निर्धारित  किया  गया

 और  (२)  1983-84  में  खाद्यान्न  उत्पादन  1524  लाख  मीटरी  टन  के  उच्चतम  स्तर

 पर  पहुंच  गया  परन्तु  छठी  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  अर्थात्‌  1984-85  में  यह  घटकर  1462  लाख

 मीटरी  टन  रह

 1984-85  के  दोरान  खाद्यान्न  उत्पादन  में  गिरावट  का  मुख्य  कारण  देश  के  विभिन्न

 भागों  में  मौसम  की  स्थितियों  का  अनुकूल  न  होना

 सहकारिता  में  कमजोर  राज्यों  क ेलिए  मानदंडों  में  छूट

 1974.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराद्वर  :  क्‍या  कृषि  मनन्‍्त्री  सहकारी  समितियों  को  ऋण  देने

 सम्बन्धी  सामान्य  नियमों  के  बारे  में  6  1985  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  724  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सहकारिता के  क्षेत्र  में  कमजोर  राज्यों  क ेलिए  तथा  कमजोर  वर्गों  के  किसानों  को

 कारी  ऋण  संस्थानों  से  ऋण  उपलब्ध  कराने  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा

 स्त्रीकृत  सामान्‍य  नियमों  में  दी  गई  छुट  का  ब्यौरा  क्‍या

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  राज्यों  के  लिए  ओर  समाज  के  इन  असुरक्षित  वर्गों  के

 लिए  तैयार  की  गई  विशेष  योजनाओं  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  कया  और

 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  और  कमजोर  वर्गों  जिनके  लिए  सामान्य  नियमों  में  छूट
 दी  गई  परिभाषित  करने  के  लिए  अपनाए  गए  मानदंड  क्‍या  तथा  यह  छुट  किस  तारीख  से  दी

 गई  है  ?

 कृषि  ह्लौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्सी  योगेल्र  :  राष्ट्रीय  कृषि

 और  ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  मानदंडों  में  दी गई  ढील  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---

 1.  नेबाडे  द्वारा  ऋण  देने  के  प्रणालीबद्ध  कार्य  के  कृषि  विकास  और  ग्रामीण

 कलापों  के  लिए  वाणिज्यिक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  एवं  राज्य  सहकारी  बंकों  द्वारा

 दिए  गए  ऋण के  प्रति  उन्हें  90  प्रतिशत  तथा  भूमि  विकास  बैंकों  को  अन्य क्षेत्रों
 को  पुनवित्त  देने  की  दर  की  तुलना  में  95  प्रतिशत  की  उच्चतर  दर  पर  पुनवित्त  सुलभ
 कराया  जाता

 2,  जिन  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  की  अतिदेय  रकम  मांग  के  60  प्रतिशत  से  अधिक

 रणतया  वे  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  अल्पावधिक  ऋण  सीमां  की  रंंवी  कृति  देने  के  पात्र  नहीं

 होते  ।  उत्तरी-पूर्वी  राज्यों  के  मामले  लेधार्ड
 में इस  मानदंड  में  छूट  दे  दी  ह ैऔर
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 देय  के  किसी  भी  स्तर  के  बावजूद  ऋण  सीमाओं  को  मंजूरियां  देता  रहा  इसी

 जिन  प्राथमिक  कृषि  ऋण  सोसायटियों  की  अतिदेय  राशि  मांग  के  40  प्रतिशत  से  अधिक

 हो  और  जिन  किसान  सेवा  सोसायटियों  की  अतिदेय  राशि  मांग  के  50  प्रतिशत  से  अधिक

 वे  राज्य  सरकारों  के  जरिए  शेयर  पूंजी  अंशदान  सम्बन्धी  सहायता  देने  की  पात्र

 नहीं  नेबाडड  द्वारा  उत्तरी-पूर्वी  राज्यों  में  ऐसी  सोसायटियों  के  मामले  में  ये  मानदंड

 लागू  नहीं  किये  साथ  प्राथमिक  कृषि  ऋण  सोसायटियों  |किसान  रोवा

 यटियों  की  शेयर  पूंजी  में  राज्य  सरकार  के  अंशदान  के  मामले  में  जो  साधारणतया

 50  प्रतिशत  तक  अनुमत  होता  उत्तरी-पूर्वी  राज्यों  को  छूट  दी  जाती

 ).  सहकारिता  की  दृष्टि  से  कम  विकसित  राज्यों  के  मामले  में  भारत  सरकार  से
 केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  को  गैर-अतिदेय  सहायता  दिलाने  के  लिए  आवेदन  पत्रों  की

 रता  से  सिफारिश  करता  रहा  उत्तरी-पूर्वी  राज्यों  में  राज्य  सहकारी  बैंकों  के  तीन
 वर्ष  से  अधिक  पुरानी  अतिदेय  रकम  को  रोकने  के  प्रस्तारों  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार

 किया  जाता  कमजोर  वर्गों  के  किसानों  के  लिए  रियायतें  इस  प्रकार  हैं  :  --

 |.  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  रियायती  दरों  पर  ऋण  देने  की  योजनाबद्ध  प्रणाली  के

 अन्तगंत  पूंजी  निवेश  के  5  प्रतिशत  का  कम  भुगतान  10  प्रतिशत  की  कम  ब्याज

 दर  ओर  अदायगी  की  15  वर्ष  तक  की  लम्बी  अवधि  की  सुविधा  दी  जाती

 2.  जिन  छोटे  और  सीमांत  किसानों  की  थोड़ी-सी  रकम  की  अदायगी  बाकी  जो

 उनकी  अल्पावधिक/मध्यम्गवधिक  क्रणों  को  पात्रता  के  10  प्रतिशत  से  अधिक  न
 और  यह  बकाया  अदायगी  ऐसी  परिस्थितियों  के  कारण  हो  जो  उनके  बस  में  न

 हों  तो  उन्हें  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  नये  सिरे  से  धन  दिए  जाने  पर  विचार  किया

 जाता  है  |  कमाण्ड  क्षेत्र  विकास  परियोजनाओं  जिन  लाभाथियों  की  1500/  ०

 की  राशि  की  अदायगी  बकाया  उनकी  अतिदेय  राशि  को  पा  वर्तित  करक े/

 पुनअंधियूचित  कर  दिए  जाने  के  बाद  वे  फसल  ऋण के  पात्र  माने  जाते

 3:  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  छोटे  किसानों  को  दिए  जाने  वाले  तक  के

 कालिक  ऋणों  पर  ब्याज  अन्य  किसानों  पर  लागू  दर  के  मुकाबले  कम  दर  पर  लिया

 जाता  है  और  यह  दर  11.5  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होती  ।

 4.  5000/-6०  तक  के  मूल्य  का  कुल  वाधिक  उत्पादन  करने  वाले  छोटे  किसानों  के

 लघुकालिक  कृषि  ऋणों  को  मध्यमकालिक  क्रणों  में  वदलते  समय  उन्हें  प्राकृतिक

 आपदाओं  के  कारण  फसल  को  नुकसान  पहुंचने  के  कारण  लघुकालिक  कृषि  ऋण

 के  ब्याज  का  भुगतान  फरने  से  छूट  दी  जाती  है  ।

 5.  नेबाड़े  इस  बात  पर  जोर  देता  है  कि  योजनाबद्ध  तरीके  से  ऋण  देने  के  कार्य  के

 गंत  कम  से  कम  60  प्रतिशत  ऋण  छोटे  और  सीमांत  किसानों  तथा  अन्य  कमजोर
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 वर्गों  में  बांटे  जाने  लघुकालिक  कृषि  ऋणों  के  मामले  में  केन्द्रीय  सहकारी
 बैंकों  को  यह  सुनिश्चित  करना  होता  है  कि  कम  से  कम  20  प्रतिशत  ऋण  छोटे  और

 सीमात  किसानों  तथा  अन्य  कमजोर  वर्गों  को  दिए  जाते  हैं  ।

 नेबार्ड  कम  विकसित  राज्यों  को अधिक  ऋण  देने  की  नीति  को  सातवीं  योजना  अवधि

 के  दोरान  जारो  रख  रहा  जिसमें  छोटे  और  सीमांत  किसानों  तथा  अन्य  कमजोर  वर्गों  को  घन  देने

 पर  जोर  दिया  जाता  शुष्कर  भूमि  के  बजर  भूमि  के  वनें  एकोकछृत  ग्राम

 विकास  कार्य  तिलहहन  ओर  दलहन  ग्रामीण  छोटे  और  ग्राम  उद्योगों  को  धन  देने

 के  लिए  पर्याप्त  ऋण  देने  पर  जोर  दिया  जाता

 जिन  राज्यों  और  संघ  शातप्तित  क्षेत्रों  को  नेबाड  मानदंडों  में  छूट  वेता  रहा  वे

 अरूणाचल  दादर  व  नगर  गोवा  दमन  व

 अंडमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  और  सिक्किम  ।  मानदंडों  में

 छूट  समय-पमय  पर  दी  गई  न  कि  किसी  एक  नियत  तारी्ष  लघुकालिक  कृषि  ऋणों  के  प्रयोजन

 हेतु  छोटे  किसान  का  अर्थ  है  किसान  जिसकी  जमीन  5  एकड़  तक  और  सावधिक  ऋण
 के  लिए  वह  किसान  जिसको  विकासपूर्व  पारिवारिक  साधनों  से  वास्तविक  आय  1981-82  के  मूल्यों
 पर  4,300  रुपये  से  अधिक  न  हू  ।

 हारा  झ्ावास  परियोजनाझों  के  लिए  स्थीकृत  को  गई  घनराशि

 1975.  श्री  प्नसन्‍्त  प्रसाद  सेठो  :  क्‍या  दाहरी  विकास  मस्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  आवास  ओर  शहरी  विकास  निगम  ने  नई  आवास  परियोजनाओं  के  लिए  कुछ
 राशि  की  स्त्रीकृति  कुछ  राज्यों  हेतु  दी  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  लाभान्वित  हुए  राज्यों  तथा  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  स्वीकृत

 राशि  सहित  नई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्नो  दलथ्ोर  :  और  वर्ष  1985-86 6
 के  दौरान  तथा  31-1-1986  हुडको  में  26545.28  लाख  रुपये  के  कुल  ऋण  पर  539  योजनाएं

 स्वीकृत  की  इन  योजनाओं  के  राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए
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 विवरण

 कर
 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  स्वीकृत  योजनाओं  स्वीकृत  ऋण  की

 स०  की  संझ्या  राशि

 रुपयों

 ?  3  4

 आन्भ्र  प्रदेश  3870.50

 2.  असम  36.90

 3,  बिहार

 4...  गुजरात  30

 5.  हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश  4  43.73

 7.  जम्मू  तथा  कश्मीर  5  444.00

 8.  कर्नाटक
 39

 9...  कैरल  39

 मध्य  प्रदेश
 23

 महाराष्ट्र  50

 उड़ीसा

 पंजाब  454.00

 राजस्थान  30

 तमिलनाडु
 36

 त्रिपुरा
 |

 उत्तर  प्रदेश  75

 पश्चिम  बंगाल  $  543.42

 $3
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 1  2  3  4

 19,  चण्डीगढ़  3  243.53

 20.  दिल्ली  2  118.20

 21.  गोवा  दमण  तथा  द्वीव  40.74

 22.  पाण्डिचे  री  |  84.08

 योग  :  539  26545.28

 दूरदर्शन  कार्य
 क्रमों

 का विकास

 1976,  श्री  मुल्लापल्लो  रामअण््न  :  क्‍या  सूचना  शोर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  के  विकास  के  लिए  कितनी  घनराशि
 नियत  की  गई  ओर

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कितने  दूरदर्शन  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सूचना  धोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  सातवीं

 योजना  के  दौरान  दूरदर्शन  के  विकास'के  लिए  700  करोड़  रुपये  का  ओबंटन  किया  गया

 दूरदशंन  की  सातवीं  योजना  में  181  नये  दूरवर्शन  ट्रांसमीढ़रों  तशा  19  नये  कार्यक्रम

 निर्माण  केन्द्रों  की  स्थापना  शामिल

 इस्पात  का  उत्पादन

 1977.  श्री  जगस्ताथ  पटनायक  :  क्या  हस्पात  झोर  खास  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  देश  में  इस्पात  की  मांग  बहुत  जल्दी  उसके  उत्पादन  से  आगे  बढ़  जाएगी  ;  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  स्रकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 इस्पात  धोर  ल्ञाम  मस्त्री  कृष्ण
 चरह्

 :  (%)  योजना

 पके



 लिखित  उत्तरे  1986

 गठित  लोहा  तथा  इस्पात  के  बारे  में  एक  कार्यकारी  दल  ने  सातवीं  योजनावधि  में  तंयार  इस्पात  की

 प्रक्षिप्त  मांग  तथा  अनुमानित  उपलब्धता  के  बारे  में  हिसाब  लगाया  जिसका  ब्यौरा  नोचे  दिया  गया

 है  :--
 ह

 यर्ष  झनुमानित

 पन्तर

 झन्तर  (--)

 मांग  उपलब्धता  अधिशेष  (+)

 1985-86  5-86  11384  9920  (--)  1434

 1986-87  11929  10720  (--)  1209

 1987-88  12535  11184  (--)  1351

 1988-89  13172  12284  (-)  888

 1989-90  13856  13020  (--)  836

 उपभोक्ताओं  को  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हेतु  इस्पात  की  विभिन्‍न  मददों  का  पर्थाप्त  मात्रा

 में  आयात  करने  के  लिए  अनुमति  देने  की  सामान्य  प्रक्रिया

 प्रयोग्ताओों  को  ्रखबारो  कागज  के  कोटे  को  सप्लाई

 1978.  श्री  हन्तान  सोल्लाह  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  को  अखबारी  कागज  के  कोटे  की  अनियमित  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में

 विक  प्रयोक्‍ताओं  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  स्थिति  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  समय  पर  सप्लाई  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  यो०  एम०  :

 अलबारी  कहगज  की  दोषपूर्ण  और  अनियमित  सप्लाई  के  बारे  में  यदि  कोई  विशिष्ट  शिकायत

 प्राप्त  होती  है  तो उसकी  विधिवत  जांच  की  जाती  है  और  प्रत्येक  मामले  में  तत्परता  से  आवश्यक

 जारात्मक  कारंदाई  को  जाती  भारत  के  समाचारपत्रों  के  पंजीयक  के  कार्यालय  में  प्रक्रिया

 को  सुप्रवाही  धनाने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  स्वदेशी  अखबारी  कागज  के  कारणानों  और  राज्य
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 ब्यापार  निगम  के  साथ  बेहतर  सम्पर्क  और  सप्रन्वय  बनाए  रखा  जा  रहा  राज्य  व्यापार  निमम  ने

 भी  इस  प्रकार  के  मामलों  में  तैजी  से  कारंवाई  करने  में  मदद  देने  के  लिए  कम्प्यूटर  चालू  किए

 दूरदर्शन  द्वारा  द़र्शक  भ्रनुसंधान  सर्वेक्षण

 1979  .  श्री  संयद  ससबल  हुसंन  :  वया  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 दूरदर्शन  द्वारा  अपने  कार्यक्रमों  के  बारे  में  किए  गए  दर्शक  अनुसंधान  सर्वेक्षम  का  ब्यौरा

 क्‍या

 इन  सर्वेक्षणों  क ेलिए  व्यक्तियों  क ेचयन  का  मानदंड  क्‍या  है  तथा  सर्वेक्षण  करने  बाले

 दलों  के  सदस्य  कौन-कौन  हैं  और  उनकी  क्या  सेवा  शर्तें हैं  और  हैं  ये  सर्वेक्षण  कितने  क्षेत्र  में  किए

 क्‍या  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  जनता  के  वाद-विवाद  के  लिए  परिचालित  की  और

 यदि  तो  उसके  क्या
 कारण

 सूचना  प्लोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वोी०  एन०  :  1985  के

 दौरान  हाथ  में  लिए  गए  70  सर्वेक्षणों  की  सूची  संलग्न  विवरण  पर

 सम्बंधित  दूरदशेन  केन्द्रों  की  दर्शक  अनुसंधान  यूनिटों  द्वारा  अंशकालिक  भेंटकर्ताओं  जिन्हें

 इस  प्रयोजन  के  लिए  विशेष  रूप  से  जानकारी  दी  जाती  है  और  प्रशिक्षित  किया  जाता  की  सहायता
 से  क्षेत्रीय  सर्वेक्षणों  का  आयोजन  किया  गया  आमतौर  पर  स्थानीय  अहुँक  व्यक्तियों

 योग्यता-स्नातक  )  को  लगाया  गया  है  ।  प्रत्येक  भेंटकर्ता  एक  क्षेत्र  में  अधिक  से  अधिक  10  प्रतिवादियों

 से  सम्पक  करता  है  ।

 और  उपरि  उल्लिखित  सर्वेक्षण/अध्ययन  मुख्य  रूप  से  घरेलू  गतिविधियां  हैं  जिनका

 उद्देश्य  फीडबैक  के  आधार  पर  भावी  कार्यक्रम  नियोजन  तथा  निर्माण  में  सहायता  देना  ये  रिपोर्ट

 केवल  दूरदर्शन  के  कार्य  क्रों  के  नियोजन  और  निर्माण  से  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  परिचालित  की

 जाती  हैं  ।

 55
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 विधरण

 1985  के  दोरान  किए  गए  सर्वेक्षण/अध्ययन

 दृरदशेन  केसा )

 शीर्षक  सर्वेक्षण  का  सर्वेक्षणों  की

 संख्या  स्थान  संब्या

 2  3  4

 1.  भारत  और  इंग्लेंड  के  बीच  खेले  गए  20

 क्रिकेट  मैचों  के  कवरेज  के  लिए  नागपुर  और

 लगाए  गए  कमेंटेटरों  का  मूल्यांकन  ।

 2.  द्वितीय  चैनल  पर  दूरदशेन  कार्य  क्रमों  दिल्‍ली  और  बम्बई  ।  2

 का  अवलशोकन  |

 प्रथम  चैनल  )

 3.  महझोले  उपकार  के  कस्यों  में  सामान्य  10

 अवलोकन  सर्वेक्षण  ।  भागलपुर
 पाण्डिचे  और  चेंगलपुट्दु  ।

 4.  हम  लोग  का  अवलोकन  ओर  इसके  मद्रास  2

 तमिल  में  पाराशबिग  पर  ततिक्रियाएं  ।

 5.  आतंकवाद  पर  दर्शकों  की  प्रतिक्रिया  दिल्ली  ||

 की  कवरेजों  पर  सर्वेक्षण  ।

 6.  नये  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  में  त्रिवेन्द्रम

 कार्यक्रमों  का  अवलोकन  ।

 7.  निम्नलिखित  का  सर्वेक्षण

 नव  वर्ष  कार्यक्रम  &6

 जलंधर  और  नागपुर  ।

 गणतंत्र  दिवस  कार्यक्रम  जलंधर  5

 36 और नागपुर |
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 1  2 तु  ||

 2...
 3  ६५

 चुनाव  परिणामों  के  लिए  विस्तुत  प्रेषण  मद्रास
 का  उपयोग  |

 8.  जनवाणी  कार्यक्रम  पर  सर्वेक्षण  ।  दिल्ली

 9.  उग्रवाद पर  12  और  13  1985  विल्खी
 को  टेलीकास्ट  किए  गए  कार्यक्रमों  का

 सर्वेक्षण  ।

 समाचारों  पर  विचार  ।  मद्रास

 .  49

 1985  में  उपपग्रह  दूरदर्शन  केखों  झौर  इनसेट  केस्ड्रों  में  किए

 गए  सूल्यांकरम/प्रध्ययन

 क्रम  शीर्षक  अध्ययन  मूल्यांकनों/अध्ययनों

 संख्या  का  स्थान  की  संख्या

 2  प्र  हर  ्््ः  4

 1.  शेष  गांवों  की  वास्तविक  महाराष्ट्र  और  2

 पड़ताल  और  चयन  ।  उत्तर  प्रदेश  के

 कलक्टर  ।

 2.  ओडियंस  प्रोफाइल  ,  गोरखपुर  बौर  2

 जयपुर  क्षेत्र

 3.  आवश्यक  मूल्यांकन  जयपुर
 और

 4,  नवल  ज्योति  सीरियल  जयपुर  ]

 विरोध  और  आकलन  मूल्यांकन

 5...  सामुवायिक  दूरदर्शन  सेटों  की  हैदराबाद  ,  ।

 संचालनीय  स्थिति
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 4  2  3  4

 6

 रा

 टेली-क्लबों  से  फीडबेक  4

 रिपोर्ट  ।  जयपुर  ;

 7.  टीम  रीति  में  निर्णयात्मक  सभी  इनसेट  केन्द्र  7

 अनुसंधान  ।  और  उपग्रह
 दर्शन  केन्द्र  दिल्ली  ।

 8  कृषि  आवश्यकताओं  का  जयपुर  1

 मूल्यांकन  ।

 9  स्वतंत्रता  दिबस  समारोह  जयपुर  1

 पर  रिपोर्ट  ।

 10.  कृषि  और  विस्तार  पर  नागपुर

 आवश्यकता  मूल्यांकन
 अध्ययन  ।

 21

 दरभंगा  से  मंघलो  में  कार्यक्म

 1980.  डा०  गौरी  शंकर  क्या  सूचना  झोौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  मे ंआकाशवाणी  केन्द्र  दरभंगा  से  मेथिली  में  कार्यक्रमों

 की  संख्या  50  प्रतिशत  से  कम  रह  गई

 (a)  यदि  तो  उसके  कया  कारण  और

 क्‍या  निकट  भविष्य  में  इस  प्रतिशतता  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है  ?  हं

 सुचना  ओर  प्रसारण  सन्त्रालय  के  शाज्य  सगत्री  थो०  एमन०  :

 दरभंगा  के  मैथिली  कार्यक्रमों  की  दैनिक  औसत  अवधि  97  मिनट  दरभंगा

 से  प्रसारित  होने  वाले  मैथिली  कार्यक्रमों  की
 अवधि  या  संख्या  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  इसके

 यह  केन्द्र  पटना  से  शीर्षक  के  अन्तगंत  मेबिली  से  प्रसारित  होने  वाले

 30  मिनट के  द्वि-साप्ताहिक  विविध  कार्यक्रम  को  रिले  करता  है  ।

 38
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 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।  मर

 -

 4  हू  ऊँ  4  $  क्र 198),  .,  डा०  खिस्ता  सोहन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  य

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  सौराष्ट्र  तट
 पर  12  लाख  हैक्टेयर  उपजाऊ  भूमि

 में  खारापन  आा  गया

 .  क्‍या  इससे  779  गांवों  में  13.30  लाख  लोग  प्रभावित  हुये  ओर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  उप्चारी  उपाम  किये  गये  हैं/करने  का  प्रस्ताव

 :  कृषि  शौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेश  :  ओर

 गुजरात  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना  के  अनुसार  करीब  7  लाख  हैक्टेयर  उपजाऊ  भूमि  में

 खारापन  आ  गया  है  जिससे  गुजरात  के  सोराष्ट्र  क्षेत्र  के  534  गांवों  में  10.8  लाख  लोग  प्रभावित  हुए

 गुजरात  सरकार  आवश्यकतानुसार  ज्वारीय  रोक  टेंकों  को

 रिचार्ज  कुग्नों  को  रिचार्ज  नाला  वनारोपण  आदि  जैसे  विभिन्‍न  उपाय  कर  रही

 गुजरात  खार  भूमि  विकास  बोर्ड  ने  गुजरात  खार  भूमि  1963  के  प्रावधानों  के  अनुसार
 अपेक्षित  निकास  नालियों  सहित  मिट्टी  के  बांध  बनाकर  तटीय  भूमि  में  समुद्रीय  जल  के  प्रवेश  को

 रोकने  का  कार्य  जारी  किसानों  को  सपनी  भूमि  का  सुधार  करने  के  लिये  लवण

 हरी  खाद  मिलाना  और  विभिन्‍न  लवण  सह  फसलों  की  सिफारिश  करना  आदि  के  सम्बन्ध  में

 तकनीकी  मार्गदर्शन  करता  रहा  |

 केखत्रीय  सोक  मिर्माण  विमाग  हारा  उच्चतस  स्थायालय  के  झनुदेशों  का  पालन

 1982.  भ्रो  इस्रजीत  गुप्त  )
 ५  :  कया  हाहरी  बिकास  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्री  भटूस  भोरामसू्ति  J

 किः

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  ने  विहाड़ी  पर  काम  करने  वाले  अस्थाई  श्रमिकों  को  स्पाई

 अभिकों के  समान  क।यं  करने  के  लिए  समान  वेतन  न  देने  के  कारण  17  1986 को  केन्द्रीय

 शोक  निर्माण  विभाग  की  निन्‍दा  की

 $9
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 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  के  आदेशों  का  पालन  किया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 कया  उच्चतम  न्यायालय  ने  उन  सभी  जो  छः  महीनों  की  लगातार  सेवा  पूरी  कर

 जुके  की  सेवाओं  को  नियमित  करने  का  भी  निदेश  दिया

 झहरी  बिकास  मम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्क्रो  दलबोर  उच्चतम  न्यायालय  ने

 अपने  दिनांक  17  1986  के  निर्णय  द्वारा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  दैनिक  मजदूरी

 वाले  नैमिशिक  कर्मचारियों  को  उनके  रोजगार  पर  लगने  की  तारीख  से  समान  कार्य  करने  के  लिये

 समान  वेतन  देने  का  निवेश  दिया  है  ।

 शोर  आवश्यक  कायंवाही  की  जा  रहो

 नहीं  ।

 रांचो  स्थित  दूरदर्शन  ट्रांसमोटर  का  कार्यक  रण

 1983.  3.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रांची  का  दूरदशशन  ट्रांसमीटर  अंडमान-निकोबार  द्वोप  असम  और  उत्तरी

 बंगाल  आदि  में  रहने  वाले  आदिवाधियों  को  लाभान्वित  करने  में  सक्षम  नहीं

 क्या  सरकार  छोटा  नागपुर  और  संधाल  परगना  के  बाहर  रहने  वाले  आदिवासियों  की

 तुविधा  के  लिए  रांची  के  कार्यक्रमों  को  प्रसारित  करने  का  प्रबन्ध

 यवि  तो  यह  कब  तक  सम्भव  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  धौर  प्रश्नारण  सन्त्रालय  के  राज्य  सस्द्री  बीः  एन०  :  जी

 और  पहले  से  खली  आ  रही  स्कीमों  तथा  सातवीं  योजना  में  शामिल  स्कीमों  के  पूरा
 हो  जाने  देश  के  सभी  आदिवासी  जिलों  में  दूरदर्शन  सेवा  या  उपलब्ध  होने  की  उम्मीद

 उद्देश्य  यह  है  कि  वूरद्शन  सेवा  संबंधित  क्षेत्रों  के अनुरूप  उपलथ्ध  की  बिहार  में  माइक्रोवेव
 लिकों  के  उपलब्ध  हो  जाने  जेसा  कि  सातवीं  योजना  में  परिकल्पना  की  गई  दूरदशंन  रांची
 के  कार्य  क्रमों  का  अन्तः  केन्द्रीय  आदान-प्रदान  कुछ  हृद  तक  संभव  हो  सकेगा  ।

 प्रश्त  ही  नहीं  द्रढता  ।

 60



 19  1907  लिखित  उत्तर

 विजशाश्वापटनम  इस्पात  संयंत्र  का  मिर्माण  कार्य

 1984.  भ्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  कया  इस्पात  झौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 3
 क्या  श्रमिकों  द्वारा  की  गई  हड़ताल  अथवा  बन्द  के  कारण  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र

 के  निर्माण  कार्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  श्रमिकों  की  मांगें  बया

 इन  मांगों  पर  सरकार  की  क्या  प्रांतिक्रिया

 मामले  को  हल  करने  के  लिए  यदि  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं  तो  वे  कया  और

 क्‍या  इस  स्थिति  से  परियोजना  के  निश्चित  समय  में  पूरा  होने  पर  प्रभाव  पड़ेगा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मन्सत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जो  हां  ।  विस्थापित  व्यक्षितियों  द्वारा

 आन्दोलन  के  कारण  कार्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  था  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  मुख्य  मांगें  नीचे  दी  गई  हैं  :  --

 (1)  विस्थापित  व्यक्तियों  को  इस्पात  कारखाने  में  स्थाई  रोजगार  ।

 (2)  विस्थापित  व्यक्तियों  की  अ्ृताओं  में  छूट  ।
 हु

 (3)  इस्पात  कारखाने  के  प्रबन्धकों  द्वारा  पुनर्वास  कालोनियां  अपनाना  ।

 (4)  उप  ठेका  प्रणाली  समाप्त  करना  ।

 (5)  संयंत्र  में  रोजगार  की  व्यवस्था  होने  तक  अस्थाई  सहायता  की  व्यवस्था  ।

 (6)  विस्थापित  व्यक्ति  न्यायालय  में  जाएं  या  न  जाएं  परन्तु  न्यायालय  के  आदेश  के  अनुसार

 मुआवजे  की  अदायगी  की  जानी  चाहिए  ।

 और  चूंकि  विशाख्वापत्तनम  इस्पात  परियोजना  जंसे  आधुनिक  हस्पात  कारखाने  में

 अकुशल  तथा  अशिक्षित  व्यक्तियों
 के  लिए  रोजगार  के  अवसर  कम  हैं  अतः  इस्पात  कारखाने  में  सभी

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकती  यह  बात  मान  ली  गई  है
 कि  इस  कारखाने  को  पूरा  होने  क ेचरण  पर  कुल  5,000  विस्थापित  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के

 बारे  में  विचार  किया  विशाख।पट्टनम  इस्पात  कारखाने  ने  1339  विस्थापित  व्यक्तियों  को

 रोजगार  दे  दिया  जिनमें  से  900  अकुशल  व्यक्ति  परियोजना  के  भिर्माण  कार्य  में  लगे  ठेकेदारों
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 द्वारा  4,000  विस्थापित  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  अनुषंगी
 ओर  अनुप्रवाही  उद्योगों  में  रोजगार  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  जा  रहा
 विस्थापित  व्यक्तियों  के  मामले  में  प्रशिक्षणाथियों  लिए  अधिकतम  आयु  सीमा  में  छूट  दे  दी  गई  एक
 व्यापक  ओर  जटिल  निर्माण  परियोजना  में  उप-ठेके  की  प्रणाली  को  समाप्त  करने  +  सम्भावना  नहीं

 भूमि-अर्जन  के  बारे  में  प्रवत्त  नियमों  फे  अनुसार  विस्थापित  व्यक्तियों  को  मुआबजा  दिया  गया  है

 और  अन्य  सुविधाएं  दी  गई  अस्थाई  सहायता  की  व्यवस्था  करना  राम्भव  न  मुभावजा
 न्यायालय  के  आदेशों  के  अनुसार  दिया  जाता  है  ।

 ज्पापापपपपपप++णा

 आन्दोलन  के  कारण  मुख्य  क्षेत्रों  में  कायं  की  हानि  का  अनुमान  इस  प्रकार  लगाया  गया

 है  :--

 कंक्रोट  डालने  का  कार्य  2,203  घन  मीटर

 संरचनात्मकों  का  संविरचन  394  टन

 संरचनात्मकों  की  स्थापना  2,059  टन

 उपस्करों  की  स्थापना  508  टन

 परियोजना  के  पूरा  होने
 की  समय-सूची  पर  कार्य  की

 इस
 हानि

 का  प्रतिकूल  प्रभाव

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारो  उपभोक्ता  सहकारी  नई  दिल्‍ली

 को  स्थान  का  पह्ाबंटन

 1985.  5.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्पा  झहरी  विकास  मन्त्री  केन्द्रीय  सरकारों  कम  चारी

 भोक्‍ता  सहकारी  नई  दिल्‍ली  को  स्थान  आवंटन  के  बारे  में  6  1985  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  5244  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उक्त  मामले  में  अब  तक  ध्यान  विया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 क्‍या  जिन  कालोनियों  में  सरकारी  क्रमेंचारी  रहते  हैं  उनमें  केन्द्रीय  भण्डार  की  और

 शाखाएं  क्षो लने  के  लिए  स्थान  की  व्यवस्था  की  गई

 यदि  तो  क्या  ऐसे  सभी  स्थानों  पर  जहां  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  उनकी

 दैनिक  आवश्यकता  को  सभी  वस्तुएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  केन्द्रीय  भण्डार  की  कोई  शाला  नहीं  है
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  स्थान  की  व्यवस्था  की  और
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 (8)  क्‍या  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  विकसित  की  जा  रही  सभी  कालोनियों  में  केन्द्रीय

 .  भंडारों  के  लिए  स्थान  निर्धारित  किया  जायेगा  और  उन  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  जहां  पर  इनकी

 व्यवस्था  हो  रही

 हहरी  विकास  भम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  :  हां  ।

 और  सेबटर  रामकृष्ण  पुरम  तथा  सेक्टर  1(,  एम०  बी०  रोड  प्रत्येक  दो

 क्षवार्टरों  क ेआबन्टन  का  निर्णय  लिया  गया

 अन्य  कालोनियों  में  आवास  देने  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 (8)  केस्द्रीय  सरकार  के  कर्मभारियों  के  लिए  विकसित  की  जा  रही  कालोनियों  में  दिल्ली

 बहत  योजना  के  मानकों  के  अनुसार  विपणन  की  व्यवस्था  की  जाती  केन्द्रीय  भण्डार  अन्यों  के  साथ

 साथ  इनमें  आवास  के  लिए  आवेदन  कर  सकते  थे  ।

 राष्ट्रीय  श्रावास  नीति

 1986.  भ्री  बनवारी  लास  पुरोहित  :  क्‍या  शहूरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  सरकार  का  जिचार  देश  में  एकी  क्रुत  राष्ट्रीय  आवास  निति  तैयार  क*ने  का

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  गरीबों  के
 जिए  और  मितव्ययतापूर्ण  आवासों  के

 निर्माण  के  लिए  सरल  पद्धतियां  त॑यार  करने  का  है

 यहि  तो  कया  राष्ट्रीय  भूमि  नीति  को  भी  आवास  नीति  में  शामिल  किए  जाने  की
 '

 संभावना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 हाहरी  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  दलबोर  :  बेघर  लोगों  के  लिए

 अन्तर्राष्ट्रीय  आश्रय  वर्ष  के  जिन्हें  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया  के  अनुसार
 वर्ष  2000  ईस्वी  तक  सभी  बेघर  लोगों  को  आश्रय  सुविधाएं  दी  जानी

 कम  लागत  के  आवास  की  बहुत  सी  तकनीकों  की  पहले  ही  खोज  की  गई  है  तथा  इस  क्षेत्र
 में  अनुसंधान  जारी  हैं  ।

 और  राष्ट्रीय  भू  उपयोग  नीति  में  भू  उपयोग  पद्धतियों  से  सम्बन्धित  घटकों  पर

 सम्मिलित  विचार  रखते  हुए
 अन्य  अन्य  बातों  के  साथ-प्ताथ  औद्योगिक  तथा  शहरी  विकास  से  संबंधित

 नीतियों  का  ध्यान  रखा
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 तीष  कृषि  झरतुसंधान  परिषा  के  तिलहन  निदेकालय  में  लिषिेयों
 का

 हृत्पयोग

 1987.  डा०  टी०  कल्पना  बेबी  है
 भी  वो  शोमनाव्रीश्वर  राव

 |. शी  जी०  विजय  रामा
 शी  डी०  एन०  है

 :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  तिलहन  हैदराबाद  में  निशियों  का
 बड़े  पंमाने  पर  दुविनियोजन  किए  जाने

 के
 बारे  में  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  और  यदि  तो  क्या  क  यंवाही

 की  गई  है।करने  का  प्रस्ताव  और

 कया  सरकार  का  विचार  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  प्रमुख  क्षेत्रों  में  इसके  अपने

 अनुसंधान  और  विकास  प्रयासों  में  पूर्ण  रूप  स ेअसफल  होने  तथा  दूध  वनस्पति  मत्स्य-पालन
 सब्जियों  और  फलों  जैसे  सुरक्षित  खाद्य  पदार्थों  के  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  मूल  लक्ष्यों  और  समाधानों
 का  पता  न  लगाने  को  ध्यान  में  रखते  टुए  इसके  कार्यक्रम  की  जांच  करने  का

 कृषि  भौर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  भम्ज्री  योगेस्द्र
 :  तिलहन  अन

 संधान  निदेशालय  हैदराबाद  में  की  गई  कुछ  कथित  वित्तीय  अनियमितता  के  बारे  में  भारतीय  कृषि  अन

 संघान  परिषद  को  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  चुकी  दो  वरिष्ठ  अधिकारियों  वाली  एक  समिति  ने  हन  मांमलों
 की  जांच  की  है  और  उनकी  रिपोर्ट  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही

 जी  श्रीमान  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  वनस्पति  मछली
 सब्जी  ओर  फलों  आदि  जैसे  संरक्षित  आहारों  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  मुख्य  लक्ष्यों  और  उससे  संबंधित
 समस्याओों  के  समाधान  की  जानकारी  प्राप्त  करने  के  अपने  प्रयास  में  असफल  नहीं  हुई  दूसरी  तरफ
 परिषद  ने  योजना  के  दोरान  उपरोक्त  जिन्‍्सों  की  क्वालिटी  ओर  उत्पादकता  बढ़ाने  पर  अधिक  ओर
 देने  का  फैसला  किया

 ब्लू  फिल्म्स  का  लिर्माण

 1988.  डा०  चला  दोलर  तजिपाठी  :  क्या  सूचना  भौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे

 कया  सरकार  को  इस  देक्ष  में  ब्लू-फिल्मों  के  बिक्री  और  प्रदर्शम  का  बड़े  पैमाने  पर  कार्व
 कर  रहे  गिरोह  के  बारे  में  जानकारी
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 यदि  तो  क्या  संरकार का  विचार  अनेतिक  और  विक्ृत्त  प्रभावों से  युवाओं  को  बचाने

 के  उनके  हित  में  उपयुक्त  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  उपयुक्त  विधान  सहित  कोई  कदम

 उठाना  है  ?

 सचनता  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  बो०  एन०  :  इस  प्रकार

 को  कोई  रिपोर्ट  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  प्राप्त  नहीं  हुई  है

 (@)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 -  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के  मिवेषक  मंडल  में  सदस्यों  के  मामांकत

 1989.  श्री  के०  डी०  सुल्तागपुरी  :  क्‍या  इस्पात  श्रो  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के  निदेशक  मंडल  में  सदस्यों  के  नामांकन  के  लिए  क्‍या

 इसके  निदेशक  मण्ड्ल  में  सदस्यों  को  भुल  संख्या  कितनी  भौर  उनमें  से  कितने

 सदस्य  चित  जातियों  और  अनुसूधित  जम  जातियों  के  और

 क्‍या  निदेशक  मंडल  में  कभी  किसी  गैर  सरकारी  सदस्य  को  भी  नामांकित  किया  गया

 इस्पात  प्रोर  खान  मन्त्र  कृष्ण  चना  :  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के

 शक  मंडल  में  सदस्यों  का  नामांकन  की  अन्तनियमावली  के  अनुच्छेद  33  में  निहित
 प्रावधानों  के  अनुसार  किया  जाता  जो  इस  प्रकार

 निदेशक  मंडल  के  सभी  जिसमें  एक  या  एक  से  अधिक

 प्रबन्ध  निदेशक  या  पूर्ण  कालिक  प्रकायंत  निदेशक  भी  शामिल  को  कम्पनी  के  अध्यक्ष  के  साथ

 परामर्श  करके  नियुक्त  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  निदेशकों  की  नियुक्ति  के

 लिए  ऐसा  परामर्श  करने  की  आवश्यकता  नहीं  होगीਂ  ।

 .  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिसिटेड  के  उपाध्यक्ष  तथा  तीन  प्रकार्यत  के

 अधीम  पांच  सवंतोमुखी  इस्पात  का  रखानों  के  के  अनुसंघान  तथा  विकास  केम्द

 के  निदेशक  तथा  के  अध्यक्ष  एवम्‌  प्रवन्ध  निदेशक  के  निदेशक  मंडल  के  सबस्य हैं  ।

 इस्पात  और  श्वान  सनन्‍्त्रालय  में  अपर  सचिष  एवं  वित्तीय  इस्पात  विभाग  के  श्रम्बस्ध्ित
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 संयुक्त  सचिव  तथा  लोहा  ओर  हस्पात  नियंत्रक  भी  इस  निदेशक  मण्डल  में  नियुक्त  किए  गए

 इस  समय  के  निदेशक  मंडल  में  14  सदस्य  हैं  और  उतमें  से  कोई  भी  अनुसूचित

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  का  नहीं  है  ।

 के  निदेशक  मंडल  में  समय-समय  पर  निम्नलिखित  गैर  सरकारी

 शक  रहे  जिनका  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :  —

 क़०  सं०  लिदेशकों  का
 मास  सियुक्त

 से  तक

 डा०  के०  एभ०  अथंशास्त्री  7-1-1975  12-9-75

 2.  श्री  के०  एम०  प्रबन्ध  निदेशक  7-1-1975  12-9-75

 ए०  सी०  सी०  यक्‍स  बेब्काक  लि०

 3...  श्री  केशव  उद्योगपति  7-1-1975  12-9-75

 4...  श्री  आर०  पी०  उद्योगपति  6-10-1975  7-9-77

 5.  श्री  श्रप्तिक  संघ  के  नेता  18-2-1977  28-12-78  2-78

 26-9-80

 29-8-198 1  30-11-81

 22-1-1982  30-9-8 2

 28-11-83

 13-1-1984  ४4  23-11-84

 तेल  खानों  में  सुरक्षा  के  धार  में  छठे  राष्ट्रीय  सम्भेलन  को  सिफारिशें

 1990.  श्री  के०  रामसूर्ति
 :  क्या  भ्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  तेल  खानों  में  सुरक्षा

 के  बारे  से  नई  दिल्‍ली  में  1986  में  आयोजित  छठे  राष्ट्रीय  सम्मेलन  की  सिफारिशें  क्या  हैं
 ओऔर  इन  पर  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्रम  मस्खालय  के  राज्य  मर्त्री  (  थ्रीपी०  एं०  संगमा  ):  खान  सुरक्षः  स  म्बन्धी  छठा  सम्मेलन
 नई  दिल्‍ली  में  ।3  और  14  1986  को  हुआ  था  जिसमें  तेल  खातों में  सुरक्षा  पहलुओं पर  भी
 विचार  किया  गया  था  और  इस  सम्मेलन  में  भगले  पृष्ठ  पर  लिखित  सिफारिशों  की  गई  :

 _..
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 जप  ++ नी  -

 (४)  खान  प्रबंधकों  को  सभी  अधिध्ठापनों  को  परीक्षा  और  पुनरीक्षा  रखी  जाने  वाली  सुरक्षा
 दूरी  की  तुलना  में  करनी  चाहिए  और  श्वतरे  को  कम  करने  के  लिए  अन्तरिम  अवधि  में

 सुरक्षा  उपाया  क  साथ-साथ  सुधार  के  लिए  एक  वर्ष  के  भीतर  समयबद्ध  कार्रवाई  प्लान
 तैयार  करना  चाहिए  ।

 (ii)  एक  वर्ष  के  भीतर  सभो  स्थिर  अंतरिक  दहन  इंजरों  को  रिमोट  कंट्रोलर  सहित
 अरेस्टर्स  ओर  एयर  इनटेक  शट-आफ  वाल्व  के  साथ  जोड़ना  चाहिए  ।

 (iii)  भरित  के  लिए  आकस्मिक  प्लान  प्राथमिकता  के  आधार  पर  तैयार  क्षिया  जाना

 ऐसा  करते  समय  प्लान  तैणार  करने  में  लग  सकने  वाली  अग्नि  के  सम्भव  आकार  तथा

 अवधि  का  उचित  ध्यान  रखा

 (४)  पिछले  पांच  वर्षों  में  लगो  अग्नि  के  कारणों  तथा  एक  वर्ष  की  अवधि  के  भीतर  किए
 जाने  वाले  उपचारी  उपायों  को  तय  करने  के  लिए  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  |

 राण्यों  मे ंकागज  झौर  हलवा री  कागज  के  कुवितरण  को  रोकता

 1991.  भ्रो  बी०  तुलसी  राम  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  अखबारी  कागज/कागज  के  कुवितरण  के  कारण  देश  में  समाचार  पत्रों  का

 दिन-एति-दिन  बढ़ता  जा  रहा  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  सस्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  बी०एम०  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  !

 सरकार  की  ध्रनमुमति  के  बिना  अहु  राष्ट्रीय  कम्पनियों  हारा  मत्स्य

 नौकाप्रों  का  भ्यापार

 1992. 2.  श्री  राममगत  पासवान  :  कृषि  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारत  को  कतिपय  बहुराष्ट्रीय  सिगरेट

 कंपनियों  ने  सरकार  की  अनुमति  लिए  बगैर  तथा  उसकी  जानकारी  में  लाए  बिना  मत्स्य  नोकाएं  खरीदी

 हैं  तथा  उसका  व्यापार  कर  रहे  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  विशेष  जांच  कराने  का  है  ?
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 कृषि  धौर  संहूँकांरितों  विभाग  मैं  राज्य  मन्त्री  योगेल्द  :
 बहुराष्ट्रीय

 सिगरेट  कम्पनियों  द्वारा  मत्स्यत  ट्रालरों
 के अतधिकृत  प्रचालन  का  कोई  मामला  सरकार के  ध्यान  में

 पत्स्यन  द्रालरों दर

 नहीं नहीं  आया

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 पंचायती  राज  संस्थानों  को  सुदृढ़  बमाना

 199  3.  जोधरी  प्रह्तर  हसन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़ी  योजना  उद्देश्यों  के
 कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों  से  पंचायती  राज  संस्थानों  को

 मजबूत  बनाने  के  लिए  कहा  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 कृषि  मस्त्री  बूटा  :  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्यों  को

 पंचायती  राज  संस्थाओं  को  सक्तिय  बनाने  के  लिए  कहा  गया  है  ताकि  ग्रामीण  विकास  के  विशेष

 खासतोर  पर  गरीबी  निवारण  तथा  न्यूनतम  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  वाले  कार्यक्रमों  को

 आयोजना  तथा  उनके  कार्यान्वयन  में  उनका  सक्तिय  सहयोग  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 प्रधान  मन्त्री  जी  ने  1985  में  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  मुख्य  मन्त्रियों  को  संबोधिः

 करते  हुए  इस  बात  पर  बल  दिया  था  कि  क्षेत्र  तथा  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  स्थानीः

 स्‍तर  वी  आयोजना  तथा  योजनाओं  के  कार्यास्वयन  में  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  सक्रिय  रूप  से  शामिल

 श्या  उन्होंने  यह  भी  अनुरोध  किया  था  कि  इन  निकायों  के  चुनाव  नियमित  रूप  से  यथासमय

 कराए  जाएं  तथा  उन्हें  उचित  प्रशासनिक  शक्तियां  तथा  वित्तीय  सहयोग  दिया  जाए  ताकि  वे  बिकास

 की  प्रक्रिया  में  सक्रिय  रूप  से भाग  लेकर  लोकप्रिय  बन  सकें  ।

 राज्यों  का  प्रत्युत्तर  उत्साहुजनक  रहा  है  ।

 कृषि  बामिको  धनसंधात  के  लिए  राष्ट्रीय  केरद्र

 1994.  भो  के  ०  रामचरस्त  रेडडो  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  क्ृषि-वानिकी  लिए  एक  राष्ट्रीय
 कैरद्र  स्थापित  करने  पर  निचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संशंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  इस  ब्रात  को  उचित  मानती  है  कि  वन  प्रबंध  उत्पादकता  को  राजस्व  अजित
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 करने  के  साधन  के  रूप  में  न  माना  जाये  ?

 कृषि  श्लरोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्री  योगेल्र  :  जी

 शरीमान  ।

 (a)  राष्ट्रीय  कृषि  वानिकी  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  40  लाख  रु०  की  एक  राशि  आवंटित

 को  गई  इस  योजना  के  दोरान  76  व्यक्तियों  के  रखे  जाने  का  प्रस्ताव  है  जिनमें  से  20

 19  तकनीकी  कर्मचारी  और  37  सहायक  ओर  सह्ायी  कम  चारी  केन्द्र

 अपने  आप  कृषि  वानिकी  अनुसंधान  बुनियादी  पहलुओं  से  संबंधित  कार्य  को  केन्द्र  के  स्थान  के

 विषय  में  अभी  फंसला  किया  जाना  है  ।

 बन  प्रबन्ध  उत्पादकता  को  केवल  आय  प्राप्ति  के  साधन  के  रूप  में  नहीं  देखा  जाना

 पर्यावरण  और  पारिस्थितिकीय  सन्तुलन  को  बनाए  रखने  में  वन  प्रबन्ध  को  भूमिका  बहुत

 महत्वपूर्ण

 तभ्यों  का  पता  लगाने  संबंधी  सिशनों  के  साथ  पत्रका  रों  को  भेजना

 1995.  श्री  डी०  एस०  रेड्डी  :  कथा  सूचना  प्लौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  के  भीतर  और  बाहर  तथ्यों  का  पता  लगाने  सम्बन्धी  मिशनों

 के  साथ  पत्रकार  भेजे  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भेजे  गए  व्यक्तिसयों  की  संख्या  कितनी  है  तथा

 किए  गए  व्यय  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इसमें  शामिल  कुछ  श्रम  दिनों  की  संड्या  कितनी  है  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मस्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  बोी०  एन०  :

 नहीं  ।

 प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 पूर्वोश्तर  क्षेत्र  के  राज्यों  में  कूम  खेतों  को  समस्या  का

 1996.  भी  दिग्विजय  सिंह  :  बया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 सातबों  पंचवर्षीय  योजना  में  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों  में
 ूम

 श्षेतरी
 की

 समस्या  समाप्त

 करने  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई

 इस  धनराशि  को  किस  प्रकार,तथा  कितने  वर्षों  में  क्षर्ज  किया  ओर
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 इस  आवंटन  से  झूम  खेती  कर  रहे  कितने  प्रतिशत  लोगों  को  समस्या  के  समाधान  हद

 जाने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  भोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्त्नी  योगेल्द्र  :  से  सूचना

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 भूम  खेती  को  समस्या  ग्रौर  विभिन्‍न  स्कीमों  के  भ्रम्तगंत  चलाये  जा  रहे
 कार्यक्रमों  से  सम्बन्धित  सूचना

 (1)  उत्तर-पूर्डी  क्षेत्र  के  कुल  लगभग  255  लाख  हेक्टेयर  भौगोलिक  क्षेत्र में  सस्यगत  क्षेत्र

 लगभग  45  लाख  हैवटेयर  इसके  भोगोलिफ  क्षेत्र  का लमश्ग  49%
 बनों  के  अन्तर्गत  है  ।  जनजातीय  लोग  27  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  ध्यापक  रूप से  झूम  खेती

 करते

 (2)  2)  क्षेत्र

 राज्य  क्षेत्र  के  अन्तग्गंत  झूम  पर  करने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  राशि  का

 प्रावधान  किया  जाता  योजना  आयोग  ने  फसल  उग्राने  और  मृदा  तथा  जल  संरक्षण  कार्यक्रमों  के

 लिए  निम्न  प्रकार  आबंटन  किये  हैं  :---

 न  न

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शाशित  सातवीं  योजना  के  लिए  टिप्पणी

 क्षेत्र  योजना  आयोग  द्वारा

 अनुमोदित  परिश्यय

 फसल  उद्माने  मुदा  तथा  अल

 के  कार्यक्रम  संरक्षण  कार्यक्रम

 |  2  3  4  5

 1.  असम  700..0  400.00  इसमें  के  लिए

 प्रावधान  किया  गया  है

 जहां  झूम-लेती  की  जाती
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 |  2  3  4  5

 2...  मणिपुर  1448.00  1060.00  केवल  झूम-लेती  के  लिए
 448  लाख  रुपये  निर्धारित
 किये  गये  हैं

 3...  मेघालय  1600.00  1250.00  झूम-खेती  के  लिए  विशेष
 रूप  से  351  लाख  रुपये
 निर्धारित  किये  गए

 4...  नागालेण्ड  2390.00  1000.00

 5.  त्रिपुरा  2205.00  700.00

 6:  अरूणाचल  प्रवेश  2000.00  1600.00

 7.  मिजोरम  1400.00  900.00

 इस क्षेत्र  में  आने  वाले  पांच  राज्यों  के  मामले  में  फसल  उगाने  और  मुदा  तथा  जल  संरक्षण

 कार्यक्रमों  का  मुख्य  उद्देश्य  झूम  खेती  पर  निपन्त्रण  करने  और  श्षूमियों  का  पुनर्वास  करने  पर  जोर  देना

 जहां  तक  संघ  शासित  क्षेत्रों  यया  अरूणाचल  प्रदेश  और  मिजोरम  का  प्रश्न  फसल  उगाने  और
 म॒दा  तथा  जल  संरक्षण  कार्यक्रम  मुख्यतः  झूम  खेती  के  नियन्त्रण  और  शूमियां  परिवारों  के  पुनर्वास  के
 है  जे  के

 लिए
 हैं  ।

 (3)  केस््रोय  क्षेत्र

 सातवत्रीं  योजना  के  दौरान  झूम  खेती'का  नियंत्रण  करने  की  मार्गदर्शी  परियोजना  के  तहत्‌
 400  झ्षमिया  परिवारों  को  बसाने  के  लिए  संघ  शाप्तित  क्षेत्र  अरूणा  चल  प्रदेश  (100  और

 मिजोरम  (300  को  100%  अनुदान  के  साथ  100  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  का

 प्रावधान  भी  किया  गया  है  ।

 (4)  उत्तर-पूर्वी  परिषद

 उत्तर-पूर्वी  परिषद्‌  ने  इस
 क्षेत्र  के  सभी  राज्यों  और  संध-शासित  क्षेत्रों  मे ंजल-विभाजक  के

 आधार  पर  13  मार्गंदर्शी  परियोजनाएं  शूरू  की  इन  पा  योजनाओं  में  असम  और  शेष  राज्यों
 और  संघ  शासित  प्रदेशों  में  दो-दो  परियोजनाएं  शामिल  सातवीं  योजना  के  दौरान  मूम  ब्ेती  पर

 नियस्त्रण  के  लिए  4565  लाख  आबंटित  किये  गये  अब  मेघालय  (669

 मागालैण्ड  (300  त्रिपुरा  (2967  और  अरुणाचल  प्रदेश  (400  में

 कुल  4336  परिवारों  का  पता  लगाया  जा
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 (5)  जनजातीय  कल्याण

 सातवीं  योजना  में  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  क्रम  खेती  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  कल्याण

 मंत्रालय  कोई  विशेष  आबंटन  नहीं  करता  तथापि  1985-86  के  विशेष  स्कीमों के  तहत्‌

 कुछ  राज्यों  क ेलिए  दी  गई  सहायता  नीचे  दर्शाई  गई  है  :--
 —  रथ

 क्र०  सं०  राज्य  1985-86  5-86  के  लिए  कार्यक्रम

 निर्मक्त  की  गई  राधि  शामिल  किए  जाने  वाले

 रुपए  )  प्रस्तावित  परिवार
 अननभनभगनगरगएगएगएगएा2जग ०  अ<र>  तन

 2.  मणिपुर  20.00  737

 2...  त्रिपुरा  20.00  500

 3.  मेघालय  $.00  294

 कुल  :  35.00

 इसके  इस  क्षेत्र  क ेसप्ती  लोगों  की  आधिक  रूप  से  उन्‍नति  करने  के  लिए  सातवीं

 योजना  के  दौरान  राज्यों  और  केन्द्रीय  सरकारों  द्वारा  कृषि  और  सम्बद्ध  क्षेत्र  और  वानिकी  जनजातीय

 विकास  आदि  क्षेत्रों  के  शहुत्‌  किए  नए  प्रावधान  दी  राशि  के  कुछ  हिस्से  से  भी  इस  समस्या  से  निपटने

 के  लिए  अप्रत्यक्ष  रूप  से  मदद  मिलेगी  ।  झूम  खेतीहरों  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  लाभ  देने  वाले  क्षेत्र  वार

 क्रमों  की  सूचना  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  घमराशि  के  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान

 कार्य क्रम  को  चरणबद्ध  करने  और  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  मे ंविभिन्‍न  कार्यक्रमों  में  शामिल  किए  जाने  के  लिए

 झूम  खेती  करने  वालों  की  सम्भावित  संख्या  की  प्रतिशतता  की  मांत्रा  के  सम्बन्ध  में  सुस्पष्ट  सूचना  नहीं

 दी  जा  सकती  ।

 प्रासीण  विकास  कार्यक्रमों  क ेलिए  धनराशि

 1997.  श्री  बी०  बी०  देसाई  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  योजना  आयोग  ने  उनके  मंत्रालय  को  यह  बताया  है  कि  वर्ष  1986-87  में  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  के  लिए  20  लाख  मीटरिक  टन  खाद्यान्नों  के अतिरिक्त  1,000  करोड़  रुपये  की  राशि

 आवंटित  की  गई

 यदि  तो  क्या  वर्ष  1985-86  के  दौरान  रोजगार  पैदा  करने  के  अवसरों  का  लक्ष्य

 घटकर  4770  लाख  भ्रम  दिवस  रह  गया
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 क्या  यह  निर्धारित  लक्ष्य  से  बढ्ुत  कम

 यदि  तो  निर्धारित  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  वषे  1986-87  7  के  लिए  उपलब्ध  राशि

 कहां  तक  सहायक

 के

 (=)  वे  योजनाएं  कौन  सी  हैं  जिन्हें  उच्च  प्रभणमिकता  दी  गई

 क्‍या  गरीबी  हटाओ  योजमाओं  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  और

 अतिरिक्त  राशि  के  नियतन  से  ग्रामीण  रोजगार  योजनाओं  में ।  तक  तेजी  लाई  जा

 सकती  है  ?
 कहां

 तक  तेजी
 लाईं  जा

 कृषि  मस्त्री  बूटा  :  वर्ष  1986-87  के  दौरान  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 के  लिए  सुलभ  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  निधियां  नीचे  दी  गई  हैं  :---

 रपये

 (1)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  442.65

 (2)  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार

 गारन्टीं  कार्यक्रम  633.65

 से  सातवीं  योजना  में  राष्ट्रीय  भ्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम/ग्रामीण  भूमिहीन

 गार  गारंगी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रति  वर्ष  लगभग  490  मिलियन  श्रम  दिनों  का  कुल  रोजगार  सृजित
 न  ५

 करने  के  लक्ष्य  की  परिकल्पना  की  गई  वर्ष  तथा  के  दौरान  इस  लक्ष्य  को

 प्राप्त  किए  जाने  की  आशा  हैं  !

 (४)  ग्रामीण  रंजगार  कार्यक्रमों  के  अन्तगगंत  निर्माण  कार्य  आरम्भ  करने  में  इन  योजनाओं  को

 प्राथमिकता  दी  जाती  है  जैसे  सामाजिक  वानिकी  के  भूमि  तथा  जल  स्वरक्षण  लधु  सिंचाई

 बाढ़  बचाव  जल  मिकासी  तथा  जल  सग्नता  निवारण  मनुध्यों/पशुओं/कृषि  के

 योग  के  लिए  पानी  उपलब्ध  कराने  हेतु  ग्रामीण  तालाबों  का  निर्माण/मरम्मत,  अनुसूचित

 जाति|अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  तथा  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  घोषित  भूल्नि  के  प्राप्त-कर्ताओं

 आदि  की  भूमि  जोतों  में  सिंचाई  हेतु  कुओं  तथा  खेतों  में  मालियों  का  अनुसूचित  जाति/मअनु-

 सूचित  जनजाति  तथा  मुक्त  कराए  गए  बंधुआ  मजदूरों  आदि  के  लिए  मकातों  का  ग्रामीण

 स्वच्छता  कार्य  तथा  सम्पर्क  सड़कों  का  निर्माण  आवि  ।

 हम  सभी  निर्माण  कार्यों  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंगरीओी  को  दूर  करने  में  मदद  मिलती

 वर्ष  सम्पर्क  के  दोरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  क्रम/प्रामीण  भूमिट्रीन  रोजबार
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 अप  ारक

 गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अतिरिकत  छाद्यान्नों  का उपयोग  करके  100  मिलियन  श्रम  दिनों  का

 गार  सुजित  किए  जाने  की  आशा

 तमिलनाडु  को  बाढ़  सहायता  के  लिए  क्षतिरिक्त  घनराशि  की  स्वीकृति

 1998.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  मैं  तमिलनाडु  को  अतिरिक्त  बाढ़  सहायता  देने  की  स्वीकृति  दी

 यदि  तो  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  और

 इस  सहायता  राशि  को  किस  प्रकार  उपयोग  में  लाने  का  प्रस्ताव  है  और  इस  सम्बन्ध  में

 सरकार  ने  क्या  उचित  व्यवस्था  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ताकि  1985  की  बाढ़  तबाही  की

 पुनरावृत्ति  न  हो  और  जानमाल  और  फसलों  की  अत्याधिक  हानि  से  बचा  जा  सके  ?

 कृषि  श्रोर  सहकारिता  में  राज्य  सग्खो  (  क्रो  योगेल  :  और

 बाढ़/तूफान  राहुत  उपायों  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार  को  1985-86  के  लिए  कुल  66.81  करोड़
 रुपए  की  अधिकतम  केन्द्रीय  मंजूर  की  गई

 राहत  सम्बन्धी  कार्यों  को  व्यवस्था  करना  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  की  जिम्मेवारी

 राहु  सम्बन्धी  केन्द्रीय  सहायता  के  उपयोग  के  प्रबोधन  के  लिए  केन्द्रीय  कृषि  मंत्र।लय  में  एक  प्रबोधन
 सेल  गठित  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  बाढ़  नियंत्रण  संबंधी  उपायों  का  संबंध  यह  राज्य  का  विषय  होने  के  +रण  इसका
 आयोजन  तथा  कार्यान्वयन  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता

 फार्स  मक्षीमरो  के  उपयोग  के  लिए  प्रौद्योगिकोय  प्रशिक्षण

 1999.  श्री  बाला  साहेब-विले  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  फार्म  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उन्‍नत  फार्म  मशीनरी  और  कुशल  मजदूरों  के
 उपयोग  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उच्च  प्रौद्योगिकीय  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  कोई  विशेष
 व्यवस्था  को  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  फार्म  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उच्च  प्रशिक्षण  देने  तथा
 इस  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थ।पित  करने  के  मामले  पर  फिर  से  विचार  करने  का  है  ?

 कृषि  सौर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  सरत्रो  योगेश  :  से  इस
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 समय  कृषि  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  उत्तरी  और  दक्षिणी  क्षेत्रों  में  तीक  फार्म  मशीनरी  प्रशिक्षण
 तथा  परीक्षण  संस्थान  काय॑े  कर  रहे  प्रशिक्षण  सथा
 परीक्षण  बृदनी  उत्तरी  क्षेत्र  फार्म  मशीमरी  प्रशिक्षण  तथा  परीक्षण

 हिसार  ओर  दक्षिणी  क्षेत्र  फामं  मशीनरी  प्रशिक्षण  तथा  परीक्षण  गार्लेडिने
 ये  संस्थान  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पम्प  सेटों  और  अन्य  कृषि  मशीनरी

 के  इनके  रख  ओर  प्रबंध  करने  के  संबंध  में  काम  के  दोरान  प्रशिक्षण  दे  रहे
 सातवीं  योजना  के  दोरान  इन  संस्थानों  में  प्रशिक्षण  तथा  परीक्षण  के  कार्यकलारों  को  मजबूत  बनाने
 के  लिए  530/-  लाब  रुपए  को  राशि  का  प्रावधान  किया  गया  सातवीं  योजना  के  दौरान  पूर्वी  और
 पश्चिमी  क्षेत्रों  में  ऐसे  दो  नये  संस्थान  स्थापित  करने  के  लिए  100  लाख  रुपये  का  प्रावधान  भी  किया

 गया  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  की  गई  व्यवस्था  के  अन्तगेत  ग्रामीण

 कारों  और  विस्तार  का  बिकों  को  उन्‍नत  औजारों  उपस्करों  और  साज-सामान  के  मरम्मत

 और  रख-रखा  गढ़ाई  के  सर्बध  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्रीय  कृषि  इंजीनियरी  संस्थान  और  कुछ
 अन्य  संध््यानों  तथा  फार्म  उरस्कर  एवं  मशीनरी  पर  अखिल  भारतीय  समन्वित  परियोजनाओं  के  केन्द्रों

 द्वारा  अल्पावधि  प्रशिक्षण  भी  दिये  जाते  इसके  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  कृषि  इंजी  नियरी

 विभागों  प्रें  भी  इसी  प्रक!र  के  प्रशिक्षण  दिये  जाते

 लक्षद्वीप  द्वीप  समूह  में  पीने  के  पानी  को  सुविधाएं

 2000,  प्रो०  मधु  दण्ड  बले  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लक्षद्वीप  द्वीपस  मूह  में  पीने  के  पनों  की  सुविधाओं  का  भारी  अभाव

 यदि  तो  क्या  इन  द्वीप  सम ूहों  के  लिए  पानी  की  सप्लाई  को  एक  नई  योजना  पर

 विद्यार  किया  जा  रहा

 यदि  हां  तो  क्या  इस  नई  योजना  से  इस  संध  राज्य  क्षेत्र  के  पारिस्थितिक  संतुलन  को

 कोई  खतरा  है  जिसके  परिणामस्वरूप  पानी  के  नमकीन  होने  से  फसलों  तथा  पीने  के  पानी  पर  बुरा
 प्रभाव  ओर

 यदि  तो  क्या  संबंधित  विशेषज्ञों  स ेपानी  की  योजनाओं  के  संबंध  में  स्वीकृति  ले  ली

 गई  है  ?

 कृषि  मन्त्री  बूटा  :  से  लक्षद्वीप  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि

 सभी  बसावट  वाले  ठीपसमू हों  में  जल  आपूर्ति  की  योजनाएं  चलाई  जा  रही  केरल  लोक  स्वास्थ्य

 इंजीनियरिंग  विमाग  द्वारा  मौके  पर  जाकर  सर्वेक्षण  तथा  पूरी  तरह  जांच  किये  जाने  के  पश्च।त्‌  ही  इन

 बोजनाओं  फो  अंतिम  रूप  दिया  जाता  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन  योजनाओं  खासतौर  पर

 पारिस्थितिक  संतुलन  को  खतरा  पानी  के  खारे  होने  के  कारण  फसलों  तथा  पेय  जश्न  पर  बुरा
 प्रभाव  पड़ने  के  पहलू  की  तकनीकी  रूप  से  जांच  की  जाती  इस  तरह  को  जांच  किए  जाने  के  पश्चात
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 ही  कैस्दर  तरकारे  द्वारा  इने  यौजनाओं  को  मंजूरी  दी  जाती

 का  मारतਂ  फिल्म  का  दूरवर्शन  पर  प्रसारण

 200 1.  श्री  बो०  एस०  कुष्ण  हग्यर  है|
 श्री  ई०  भ्रय्यप्पू  रेडडो  ।
 प्रो०  मधु  दण्डबते  |,  क्य  भन्त्
 रो  हरीश  रावत  ५  :  क्‍या  सूचना  प्लोर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने

 झरो  एम०  वेंकटरत्तस  |

 डा०  ए०  के०  पहेल  है

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जैक  एण्डरसन  की  टी०वी०  फिल्‍म  इंडियाਂ  का  का

 |  1986  को  दूरदर्शन  पर  दिखाया  जाने  वाला  प्रसारण  स्थग्रित कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कया  उक्त  फिल्म  के  प्रसारण  को  अचानक  स्थगित  कर  दिये  जाने  से  लाखों  दर्शकों  को

 निराश  होना  और

 इसे  टेलीविजन  पर  कब  दिखाया  जायेगा  !

 सूचना  झौर
 प्रसारण  मस्जालय  के  राज्य  मन्त्री  वी०  एन०  :  से

 दूरदर्शन  ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  वह  7  फरवरी  को  राष्ट्रीय  संजाल  पर  आई०एस०आई०/जैक

 एष्डरसन  फाइल  इंक  द्वारा  निरभित  व्स  इंडियाਂ  नामक  डाकुमेंट्री  टेलीकास्ट  करेगा  ।  ऐसा  करते

 का  निणय  श्री  एण्डरसन  की  व्यावसायिक  ख्याति  को  देखते  हुए  लिया  गया  यद्यपि  स्वयं  फिल्‍म  के

 कई  पहलुओं  पर  मतभेद  थे  ।

 प्रेस  टस्ट  आफ  इंडिया  ने  6  फरवरी  को  नई  दिल्‍ली  में  एक  स्वागत  समारोह  में  फिल्म  के  प्रिव्य

 का  आयोजन  किया  कई  आमंत्रित  व्यक्तियों  ने यह्‌  महसूस  किया  कि  फिल्म  देश  की  भौर  हाल  ही
 की  भटनाभों  की  वास्तविक  या  संतुलित  तस्थोर  प्रस्तुत  नहीं  उनकी  प्रबल  प्रतिक्रियाओं  को
 देखते  यहू  महसूस  किया  गया  कि  इसको  दिखाने  के  प्रश्न  को  जांच  अधिक  गहराई  से  की

 सात  फरवरी  के  लिए  निर्धारित  प्रदर्शन  को  स्थगित  करने  की  घोषणा  पुनः  को  गई  ।

 अंतिम  निर्णय  क्षमी  नहीं  लिया  गया  है  ।

 मह्स्य  डच्चोग  में  पेरी  सेव  मत्स्य  जालों  का  प्रभाव

 2002.  भी  हुलेन  दलबाई  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 को

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  मत्स्य  उद्योग  में  पेरी  सेन  मत्स्य  जाल  इस्तेयाल  किए  जाने  को

 कारी

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पेरी  सेन  मत्स्य  जाल  सभी  मछलियों  को  पकड़  लेते  हैं  और  क्षेत्र

 में  मछली  पकड़ने  की  प्रतीक्षा  में  अन्य  नौकाओं  को  इस  अवसर  से  बंचित  रहना  पड़ता

 परम्परागत  रूप  से  मछली  पकड़ने  के  इस  लाभकारी  व्यवसाय  में  लगे  प्रछुआरों  पर  हुए

 इस  प्रहार  को  रोकने  के  लिए  सरकार  वा  क्‍या  कदम  उठाने  का  विधार  है  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेश  :  जी

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ॥

 मरगा  में  लोहे  भौर  सीमेंट  के  मण्डार

 2003.  झी  कस्तोदी  लाल  जाटव  :  क्या  इस्पात  झौर  क्षान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  मुरैना  जिले  की  सबलगढ़  विजयपुर  तहसीलों  में  लौह  अवस्क  ओर  सीमेंट

 के  पत्थर  के  भण्डार  पाए  गए  यदि  तो  इन  क्ष्डारों  की  अनुमानित  मात्रा  कितनी  है  और  इसका

 दोहन  कोन  सा  प्राधिकरण  कर  सकता  ओर

 कया  सरकार  ने  मुरंना  में  अन्य  खनिज  पदार्थों  की  सम्भावनाओं  बा  पता  लगाने  के  लिए
 कोई  श्लोज  को  है  ओर  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 इस्पात  भौर  खान  मस्त्रो  कृष्ण  चण्र  :  मुरैना  जिले  की  केलारस

 तथा  विजयपुर  तहसीलों  में  लौह  अयस्क  के  कोई  भण्डार  उपलब्ध  होने  के  बारे  में  अनुमान  नहीं  खगाया

 गया  परन्तु  कुल  2951  लाश  टन  चुना-पत्थर  भण्डार  जिसमें  896.6  लाख  टन  सीमेंट

 145.5  लाक्ष  टन  निम्न  ग्रेड  तथा  1908.9  लाख  टन  गेर-वर्गीक्ृत  ग्रेड  के  भण्डारों  के  उपलब्ध  होने
 का  अनुमान  इन  क्षेत्रों  के  दोहन  के  लिए  इन्हें  पट्टं  पर  भी  दिया  जा  रहा  है  ।

 विभिन्‍न  खनिजों  का  पता  लगाने  के  लिए  भूत  में  इस  जिले  का  सर्वेक्षण  किया  गया

 भारतीय  भू-सर्वेक्षण  द्वारा  विन्ध्य  भू-भाग  में  क्रमबद्ध  रूप  से  छमिजों  के  लिए  मानचित्र  बनाने  और

 डनकी  छोज  करने  के  लिए  वर्ष  1985-86  के  कार्यक्रम  में  मुरैना  जिला  भी  शामित्र

 ः
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 [  प्रमुबाद  |

 क्षेत्रीय  माषाप्रों  में  दूरदर्शन  के  कार्यक्रम  तेयार  करना

 म  राठो 2004.  भी  उत्त  ह  |  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्‍्त्रो  यह  बताने

 श्री  बनवारी  साल  पु  रोहि

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  अधिकाधिक  कार्यक्रम  तेयार  करने  और  उन्हें  संबंधित  क्षेत्रीय
 ef  _.  .

 ठ
 हे

 टेलीविजन  केन्द्रों  से  प्रसारित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  भन्‍त्री  जी०  एन०  :  और

 नीति  के  मामले  के  रूप  दूरदर्शन  क्षेत्रीय  केन्द्रों  को  संबंधित  क्षेत्रों  की  भाषाओं  के  कार्यक्रमों  का

 निर्माण  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करता  सभो  पूर्णरूपेण  दूरदर्शन  केन्द्र  मुखबतः  अपनी-अपनी

 भाषाओं  में  प्रतिदिन  लगभग  3  घंटे  की  अवधि  के  लिए  सेवा  प्रदान  कर  रहे  हैं  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  उद्देश्यों
 की  प्राप्ति  में  सहायता  देने  के  लिए  दूरदर्शन  माध्यम  का  उपयोग  करने  के  लिए  यह  भावश्यक  है  कि

 लोगों  के  साथ  उनको  भाषाओं  में  सम्प्रेषण  करने  की  सुविधाएं  उपलब्ध  की  जाएं  और  साथ  साथ  देश  के

 एक  भाग  के  दर्शकों  को  दूसरे  भागों  की  विकास  आदि  की  जानकारी  कराई

 एसे  ध्यान  में  रखते  हुए  चरणों  में  त्रि-स्तरोय  दूरदर्शन  सेवा  शुरू  क  को  योजना  है  जिसमें  प्राथमिक

 राष्ट्रीय  सेवा  और  स्थानीय  सेवा  होगी  ।  प्रत्येक  बड़े  राज्य  में  राज्य  की  भाषा  में  इसकी  अपनी

 प्राथमिक  सेवा  होगी  जो  राजधानी  के  दूरदर्शन  केन्द्र  स ेमूल  रूप  से  टेलीकास्ट  यह  सेवा  राज्य

 भर  में  उपलब्ध  होगी  ।  राष्ट्रीय  सेवा  में  क्षेत्रीय  केन्द्रों  द्वारा  कार्यक्रमों  का  योगदान  दिया  जाता  रहेगा
 तथा  यह  सेवा  दिल्‍ली  से  मूल  रूप  से  टेलीकास्ट  होगी  ओर  देश  के  सभी  ट्रांसमीटरों  द्वारा  रिले  किया

 जायेगा  ।  स्थानीय  सेवा  बड़े  राज्यों  के  सांस्कृतिक  रूप  से  विशिष्ट  महत्वपूर्ण  भागों  की  स्थानीय

 एथकताओं  की  पूर्ति  करने  ओर  उनकी  घटनाओं  को  कवर  करने  के  लिए  प्रायमिक  चेनल के  ट्रांसमीटर
 पर  सीमित  अवधि  के  लिए  उपलब्ध  होगी  ।  उन  महानगरों  जिनमें  विशिष्ट  सांस्कृतिक  विशेषताओं

 के  बहुभाषी  दर्शक  होते  स्थानीय  सेवा  के  लिए  लम्बे  प्रेषण  समय  की  जरूरत  है  और  इसलिए  अलग

 ट्रांसमीटर  आवश्यक

 उपलब्ध  संसाधनों  के  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजनाओं  के  प्रस्तावों  में  उक्त  उद्देश्यों  को

 प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  किए  गए  सातवीं  पोजना  के  अंत  तक  सभी  राज्यों  जौर  संघ  शासित  क्षेत्रों

 दादरा  और  नगर  हवेली  को  में  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधाएं  उपलब्ध  होंगी  ।  इसके

 सातवीं  योजना  में  वैयक्तिक  राज्यों  के  रिले  ट्रांसमीटरों  को  राज्य  की  राजधानी  के  दूरदलंत
 केम्द्रों  स ेजोड़ने  के लिए  विभिन्‍न  राज्यों  में  उपग्रह  अपलिकों  ओर  अतिरिक्त  समर्पित  माइक्रोवेश  लिकों

 के  लिए  प्रावधान  किया  गया  राष्ट्रीय  सेवा  देश  भर  में  पहले  दी  उपलब्ध  सातवों  योजना  में
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 कषाल्‍मकनक-आ७  शामिल विभिन्‍न

 शामिल  विभिन्न  स्कीमों  से  राष्ट्रीय  सेवा  और  सुदृढ़  होगी  ।  स्थानीय  सेवा  के  बारे  में  चार

 नगरों  अर्थात्‌  कलकत्ता  और  मद्गास  में  द्वितीय  चेनल  सेवा  के  लिए  तथा  कुछ  बड़े  राज्यों

 के  कुछ  महू  पृर्ण  शहरों  की  राजधानियों  से  भिन्न  में  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्रों  की  स्थापना  के

 लिए  प्रावधान  किया  गया
 मु

 सम्बलपुर  में  दूरदर्शन  की  सुविधा

 2005.  डा०  कृपा  सिरधु  मोई  :  क्या  सचता  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 किः

 वर्ष  1986-87  के  दौरात  उड़ीसा  के  किन-किन  जिलों  में  दूरदर्शन  की  सुविधा  की

 स्था  की  ज'येगी  ;

 सम्बलपुर  में  दृरदशंन  की  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  कराई  और

 यदि  ती  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सुचना  झोर  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्तो  बी०  एन०  :  कालाहांडी

 जिले  में  भवानी  पटना  में  कार्यात्वयनाधीन  अल्प  शक्ति  (100  वाले  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  के  वर्ष

 1986  के  दौरान  चांलू  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 और  सम्बलपुर  में  उच्च  शक्ति  (!  तथा  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  पहले  ही
 कार्य  कर  रहा  इस  क्षेत्र  में  द्‌ रदर्शन  सेवा  को  और  सुदृढ़  करना  भविष्य  में  संसाधनों  की  उपलब्धता
 पर  निर्भर  करेगा  ।

 गहरे  समग्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  केरल  को  सहायता

 2006.  श्री  मुल्लापल्लोी  रामअखतन  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  के  रल  राज्य  को  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  में  सुधार  लाने  के  लिए

 सहायता  देने का  विचार

 क्या  के  रल  में  समुद्र  तट  से  दूर  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  का  काम  केवल  मत्स्य

 काओं  द्वारा  ही  किया  जाता  है  यदि  तो  अन्य  क्या  साधन  उपयोग  किए  जाते  भौर

 (१)  क्‍या  सरकार  का  विचार  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  परसी-सीन  जालों  का
 उपयोग  करने  का

 कृषि  ग्रोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मस्त्री  योगेख  :  जी  हां  ।
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 a

 केरल  तट  से  दूर  गहरे  समृद्र  में  मत्स्यन  नौकाओं  से  मछली  पकड़ने  के  अलावा  सांग

 :  केरल  तट  से  दूर  परसीनिग  के  लिए  कोई  वाणिज्यक  प्रस्ताव  अभी  प्राप्त  नहीं  हुए

 तिलहतों  के  लिए  प्रमुसंघान  केस

 2007.  भ्री  एम०  रघधुमा  रेडडी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सातवीं  योजना  के  दोरान  लिलहनों  का  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  करने

 का  विचार  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  किसानों  को  कितनी  राजसहायता  आदि

 दिए  जाने  का  विशार
 हु

 तिलहन  अनुसंधान  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी  है  और  ये  कहां-कहां  स्थित  हैं  तथा  उन  पर
 कितना  पूंजी-निवेश  किया

 आंध्र  प्रदेश  में  ऐसे  कितने  केन्द्र  है ंऔर  ये  कहां-कहां  स्थित

 आंध्र  प्रदेश  का  विशेष  उल्लेख  करते  हुए  भारत  में  किन-किन  तिलहन  फसलों  को

 दन  और  अनुसंधान  में  प्राथमिकता  दी  जा  रही

 कया  सरकार  का  अरण्डो  को  महत्वपूर्ण  तिलहनों  में  शामिल  करने  का  विचार  और

 बदि  तो  क्या  अरण्डी  के  लिए  अनुसंधान  संस्थान  स्थापित  करने  का  विचार  यदि
 तो  इसे  कहां  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 कृषि  भ्ोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सम्त्नी  योगेसत्र  :  जी

 श्री  मान्‌  |
 .

 सरकार  समाकलित  एप्रोच  के  माध्यम  जिसमें  विभिन्‍न  एजेंसियां  शामिल  तिलहनों
 के  उत्पादम  को  बढ़ाने  तथा  श्षाद्य  तैलों  क ेआयात  को  कम  करने  के  लिए  एक  प्रौद्योगिकी  मिशन
 पित  किया  सातवीं  योजना  के  दोरान  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  प्रायोजना  के  अन्तर्गत  17  राज्यों
 के  180  चयनित  जिल्नों  में  तिलहून  के  विकास  पर  विशेष  जोर  दिया  जा  रहा  राष्ट्रीय  तिलहन
 विकास  प्रायोजना  के  अन्तगेत  जहां  कहीं  तिलहून  के  विकास  की  आवश्यकता  है  वहां  आथिक  सहायता
 सहित  विभिन्‍न  संघटकों  के  लिए  सहायता  हेतु  170  करोड़  रु०  का  प्रावधान  रखा  गया  है  ।

 अखिल  भारतीय  समन्वित  तिलहन  प्रारयोजना  के  अस्तर्गत  77  तिलहन  अनुसंधान  केन्द्र
 केन्द्रों  और  स्थान  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अखिल

 भारतीय  सम्रन्वित  तिलहन  प्रायोजना  के  अन्तर्गत  तिलरहून  अनुसंधान  पर  भारतीय  कृषि  अनुसंघान
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 नमी न  न

 परिषद  द्वारा  602.59  लाख  र०  लगाया  गया  सातवीं  योजना  में  1050  लाख  रु०  छर्च  करने
 का  अस्ताव

 +ननतानम-+नन-नम-मन-नमन&नन-+ नम  SS

 आन्ध्र  प्रदेश  में  कुल  दस  अनुसंधान  केन्द्र  हैं  यानी  राजेन्द्रनगर  तपा

 तिरुपति  में  मूंगफली  के  चार  केन्द्र  कृषि  अनुसंधान  प्रायोजना  केन्द्र  )।  जगतिअल  तथा

 मानचली  में  तिल  के  दो  राजेन्द्रगगर  में  सूरजमुश्ली  और  कुसुम  के  दो  केन्द्र  तथा  पालेम  एबं

 राजेनख्रनगर  में  अरण्डी  के  दो  केन्द्र

 समी  नौ  उगाई  गई  तिलहनी  फसलें  यानी

 अलसी  तथा  अरण्डी  को  विभिन्‍न  तिलहनी  कार्यक्रमों  में  शामिल  किया  गया

 बारहमासी  फसलों  में  नारियल  तथा  ऑयल  पाम  को  शामिल  किया  आन्ध्र  प्रदेश  में  अनुसंधान
 तथा  विकास  के  लिए  अरण्डी  तथा  सू  रजमुखी  पर  वारयंत्रमों  को  हाथ  में  लिया

 गया

 (8)  नौ  उगाई  गई  लिलहनी  फसलों  में  से  अरण्डी  को  महत्व  दिया  गया  है  तथा  इस  प्रकार

 इसे  विभिन्‍न  अनुसंधान  तथा  विकास  कार्यक्रमों  में  शामिल  किया  गया

 सातवीं  योजना  के  दौरान  अरण्डी  के  लिए  एक  अलग  से  अनुसंधान  संस्थान  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  नहीं  वर्तमान  अनुसंधान  केन्द्रों  को  अतिरिक्त  फुटकर  उपकरण

 तथा  अन्य  संरचनात्मक  घुविधाएं  देकर  सुदृढ़  किया  जा  रहा  है  !

 विवरण

 तिलहन  अनुसंधान  केन्द्रों  की  संख्या  तथा  जहां  स्थित  है

 wm.  प्रायोजना  निदेशालय  तथा  समन्वित  एक  के  स्थान  तथा  पता  :
 ह

 1.  लिलहन  अनुसंधान  हैद  प्रदेश  )

 हा  प्रायोजना  समन्वयक  पंजाब  राव  कृषि  विद्यापीठ  अकोला

 3.  प्रायोजना  समन्वयक  हरियाणा  कृषि  हिसार

 )  |

 4...  प्रायोजना  समन्वयक  तथा  लाल  नेहरू  कृषि

 जबलपुर  प्रदेश )

 5...  प्रायोजना  समन्वयक  कृषि  विज्ञामं  बंगलौर

 )
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 प्रायोजना  समन्वयक  महात्मा  फूले  कृषि  शोलापुर 6.

 7...  प्रायोजना  समन्वयक  चन्द्रशेखर  आजाद  कृषि  तथा  प्रौद्योगिकी

 कानपुर

 8...  प्रायोजना  समन्वयक  तिलहन  अनुसंधान  राजेन्द्र
 हैदराबाद

 केस्प्रों  के  स्थान

 1...  मूंगफली

 1...  कादरी

 2.  जग-तिअल

 3.  राजेन्द्रगगर

 4...  चुधियाना

 5.  मैनपुरी

 6...  खड़गांव

 7...  जूनागढ़

 8...  जलगांव

 9...  लदूर

 10...  चियालिमा

 11...  धारवाड़

 12...  रायचुर

 13...  चिस्तामणि

 14...  कोयम्बदूर

 15...  भालीयारनगर

 16...  वृद्धाचलम
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 17...  नवगांव  रिरओ

 तिल

 1.  जगतियल

 2.  येलमाचली

 3.  मन्दौर

 4...  अमरेली

 5...  जलगांव  |

 6.  टीकमगढ़

 7...  भुवनेश्वर

 8...  बुद़्ाचसम

 9...  झांसी

 तोरियां  तथा  सरसों

 1...

 2...  पन्तनगर

 3...  ढोली

 4...  हिसार

 5  बावल

 6.  ग्वालियर

 7...  फंजाबाद

 8...  पालमपुर

 9...  कुदवानी  व

 10...  नवगांव
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 कानपुर  प्रदेश  )

 बरहमपुर
 कृषि

 सूरजमुलो

 अकोला

 बंगलौर

 कोयम्बटूर

 कुसुम

 राजेन्द्रगगर

 बाराणसी

 जलगांव

 अन्नीगिरी

 कोविल  पट्टो

 पहलटन  )

 शोलापुर

 शामतिल

 रांची

 छिंदवाड़ा

 घुले

 सीमलीगुडा

 रायचूर

 झलसो

 कानपुर
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 2.

 3.

 4.

 x oN

 अनीता  अत  व  अ+  ऑन  व

 मौरनीपुर

 रायपुर  भ्रदेश )

 कांको

 फंजाबाद

 अकोला

 नवगांव

 झण्डी

 पलेम

 दान्तीवाड़ा

 रायचूर  )

 कानपुर

 ढोली

 त्रिवेन्द्रम

 अण्डी  का  जीव  विज्ञान  संबंधी

 हैदराबाद  प्रदेश )

 बारीक  तिलहन  फसलें

 जबलपुर  प्रदेश )

 भुवनेश्वर

 झास्य  एकक

 कोयम्बदूर
 शरीर  विज्ञान  तथा  विषाणु

 ऑफ  सीजन  अलियानगर
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 मम लिखित उत्तर 3. ऑफ सीजन स्पीति जनित्रव्रष्य एकक शोलापुर -- कुसुम 2... बंगलौर -- 3. जबलपुर -- तिल--ओर रामतिल 4... कानपुर अलसी 5. हिसार -- तोरिया-सरसों प्रस्य प्रायोजनाप्ों के ध्रमुसंधाम केस्डरों को सूचो सूरजमुख्तो प्रनुसंधान तथा बोज उत्पादन प्रायोजना के केस बंगलौर ) 2. अकोला 3. भवानीसागर 4... राजेन्द्रगगर 5. कानपुर 2« 3. 4. « प्राई०डी०झार०सो० से सहायता प्राप्त तिलहम प्रायोजला के केसर हिसार )-- सरसों
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 —_—— कक  कमाना  लाशਂ  कस मत

 डो०एस०टो०  से  सहायता  प्राप्त  तोरिया-सरसों  प्रायोजमा  के  केस

 1...  लुधियाना

 2.  जोबनेर

 3.  कानपुर

 4...  कल्याणी

 5.  शिललोगनी )  असम

 भारतीय  कृषि  प्रनुसंधान  परिषद  के  प्ुखिल  भारतीय  समस्वित  सोयाबीन

 प्रनुसंधान  प्रायोजना  के  प्नुसंघास  केख

 समम्वित  एकक  गोविन्द  बल्लभ  पन्त  कृषि  तथा
 प्रौद्योगिकी  पन्‍तमगर

 पनुसंधान  केस  :

 1...  नई  दिल्‍ली

 2...  परभ्रणी

 3.  बंगलौर

 4.  पन्तनगर

 5.  जबलपुर

 6...  पालमपुर

 7,  रांची

 8...  कल्याणी

 9...  घारवाड़

 10.  कोरापुट

 11...  असम

 12...  लुधियाना
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 हे  च्च्च्च्च्च्क्त्क्त्क्क्््ज्््््ाः  न्‍ः

 13.  जूनागढ़  )

 14...  अमरावती

 15...  पूता

 16.  मझ्ेेरा

 17.  कोयम्बदूर

 18...  श्रीनयर  व

 इस्पात  के  स्क्रेप  का  ्रायात

 2008.  शो  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  इस्पात  झोर  ख्लाम  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 प्रति  वर्ष  कितनी  मादा  में  इस्पात  का  आयात  किया  जाता  है  और  इस  पर

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होती

 देश  की  इस्पात
 पਂ  की  वाधिक  आवश्यकता  कितनी

 देश  में  प्रति  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  इस्पात  पਂ  या  लोहे  का  उत्पादन  होता

 क्या  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  देश  में  और  लोह  एकक  स्थापित  करने  का

 विचार  और

 (=)  य  दि  तो  एस  प्रयोजन  के  लिए  कोम  से  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  मन्‍्त्री  कृष्ण  चला  :  वर्ष  1984-85  तथा  1985-86  के  दौरान

 इस्पात  के  स्क्र  प|स्पंज  लोहे  के  आयात  की  मात्रा  हस  प्रकार  है  :---

 हजार  टन  लाख
 1984-85  1985-86
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 स्टेनलेस ्टेनलेस  ... 65...  785...  5...  487 6.5.  785  5  487

 और  1985-86  के  वर्ष  के  लिए  स्पंज  लोहे  सहित  स्क्रप  की  छुल  अनुमानित
 तथा  देशीय  उपलब्धता  क्रमशः  लगभग  35  लाख  टम  तथा  21  लाख  टन ः

 ओर  (8)  16  1985  से  अतिरिक्त  क्षमता  की  स्थापना  में  प्रोत्साहन  देने  के

 उद्देश्य  से  स्पंज  णोहा  उद्योग  को  लाइसेंस-मुक्त  कर  दिया  गया

 का  जित्तीय  ढांचा

 2009,  ञ्ली  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  शहरी  बिकास  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कीमतों  में  हो  रही  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  आवास  और  शहरी

 विकास  निगम  के  वित्तीय  ढाँचे  में  परिव्तत  करने  की  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  और

 यदि  तो  क्या  हुडको  द्वारा  हाल  ही  में  धोषित  अपने  वित्तीय  ढांचे  और  उसके  द्वारा

 अपनाई  गई  नीति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 हाहरी  विकास  मम्त्रालय  में  राज्य  मस्ती  बलबोर  :

 हुडको  की  संशोधित  वित्त  पोषित  पद्चति  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  विए  गए
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 19  1907  ह  लिखित  उचर

 [  प्रनुवाद ]

 पग्रामोज  भूसिहीन  रोजगार  गा  रम्टी  कार्यक्रम  के  झस्तगेंत  लक्ष्यों  की  प्राप्ति

 2010.  प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  क्‍या  कृषि  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  1985-86  5-86

 के  दोरान  राज्य  सरकारों  ने  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्त  निर्धारित

 लक्ष्य  पूरे  कर  लिए  हैं  !

 कृषि  सस्त्रो  बटा  :  सभी  राज्यों  तथा  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  प्राभीण

 भूमिह्ीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  रोजगार  सृजन  के  लक्ष्यों  की  उपलब्धि  की  प्रगति  को

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 97
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 A  न  नाना  अनीनीननगनगभगए नाक  ललल  चल  लिक्नी ना
 लिखित  उत्तर  10  1986

 जनजाति  बंधुप्ना  मजदूरों  का  पुनर्वास

 2011.  श्री  झ्मर  सिह  राठवा  :  क्‍या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्येक  राज्य  में  जनजातियों  में  बंधुआ  मजदूरों  की  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिए

 कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अम  सन्जालय  के  राज्य  मन्त्रो  पी०  ए०  :  और  वर्ष  1978  के

 दौरान  किए  गए  या  दृच्छिक  नमूना  सर्वेक्षण  के  पता  लगाए  गए  बंधुआ  मजदूरों  में  से  18

 शत  अनुसूचित  जनजाति  के  तथापि  जनजातियों  में  बंधुआ  श्रमिकों  के  राज्यवार  ब्यौरे  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।

 प्रेस  सेंसर  व्यवस्था

 2012.  श्री  प्रमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  सूचमा  एवं  प्रसारण  मन्त्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  प्रेस  सेंसर  व्यवस्था  अभी  भी  विद्यमान

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नही

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  घंत्री  बो०  एन०  :

 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 देश  की  स्थिति  को  देखते  हुए  फिलहाल  प्रेस  सेंस  रशिप  लगाना  उचित  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  प्रामोण  रोजगार  कार्य  ग्रामोण  भूसिहोग  रोजगार  गारन्टो  कार्यक्रम

 के  प्रस्तवेत  प्राप्त  उपलब्धियां

 2013.  भ्रो  सी०  साधथ  रेड्डी  :  क्‍या  कृषि  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  १
 102



 19  1907  लिखित  उत्तर

 पिछले  तीन  वर्षों  (1982-83,  1983-84  और  1984-85)  के  दोरान  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय  भूमिहीन  रोजगार  गारनन्‍्टी  कायं  क्रम  के  क्षेत्र  में  क्या  उपलब्धियां

 हुई  और

 उक्त  योजनाओं  के  अन्तग्ंत  ग्रामीण  रोजगार  सृजन  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  पोजना  के

 याधिक  लक्ष्य  क्या  हैं  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  वित्तीय  आवंटन  क्‍या  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रो  बटा  :  1982-83,  1983-84  तथा  1984-85  के  दौरान

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम/प्रामीण  भूमिन्‍्ीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वित्तीय
 तथा  भौतिक  उपलब्धियों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 सातवीं  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  रोजगार  सुजन
 का  वाधिक  लक्ष्य  2  0  मिलियन  श्रम  दिन  है  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारल्टी  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  200  मिलियन  श्रमदिन  का  लक्ष्य  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  भ्राभोण  रोजगार  कार्यक्रम  के

 लिए  1250.81  करोड़  ठुपये  का  परिव्यय  सुलभ  किया  गया  है  जिसमें  राज्यों  द्वारा  भी  बराबर  का

 अंशदान  दिया  जाएगा  तथा  1743.78  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी

 कार्य क्रम  के  लिए  रखा  गया  है  जो  कि  सातवीं  योजना  अवधि  में  पूर्णतः  केन्द्र  द्वारा  वहन  किया  जाएगा  ।
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 गहरों  के  लिए  कम  लागत  की  स्वच्छता  योजना

 2014.  थभ्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  दाहुरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मन्त्रालय  ने  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  निधि  के  सहयोग  से  कुछ  शहरों  का  कम
 लागत  की  स्वच्छता  के  बारे  में  व्यवहारिक  अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  राज्य  वार  इन  शहरों  के  नाम  कया  हैं  जिनके  लिए  ऐसो  परियोजना  तैयार
 की  गई  है  ओर  इस  यंजना  के  कब  तक  कार्यान्वित  होने  की  संभावना  है  ?

 शहरो  विकास  सरबजालय  में  राज्य  मस्त्री  दलबो  :  हां  ।

 कम  लागत  की  स्वच्छता  पर  यू०  एन०  डी०  पी०  के  सहयोग  से  किए  गए  व्यवहार
 अध्ययन  में  शामिल  राज्यवार  शहरों  के  नामों  क  बारे  में  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  बह
 योजना  रिपोर्ट  राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्रों  को  प्रस्तुत  कर  दी  गई  रवच्छता  राज्य  का
 विषव  है  तथा  राज्य  बजट  में  प्रावधान  करके  राज्यों  द्वारा  योजनाएं  प्रतिपादित  एवं  निष्पादित  की

 जाती  इसलिए  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  कब  तक  रिपोर्ट  कार्यान्वित

 की  हाल ही  में  अन्तर्राष्ट्रीय  पेयजल  पूलि  लथा  स्वच्छता  वशक  कार्यक्रपों  की  समीक्षा

 के  50  प्रतिशत  शहरी  जनसंख्या  को  31-3  1991  तक  स्वच्छता  सुविधाएं  मुहैया  कर  दिए
 गाने  की  आशा  है  ।

 विवरण

 यू०  एन०  डी०  पी०  परियोजना  के  अन्तगंत  वृहृद  योजना  को  तैयार  करने  के  लिए
 तथा  कम  लागत  के  जलवाही  स्वच्छ  शौबालय  कार्यक्रम  की  व्यवहायंत्रा  अध्ययन

 के  लिए  चयनित  परियोजना  कश्ब्रों  की  सूची

 राज्य  जिला  राज्य  कस्बा  जिला

 1.  असम  1.  गोहाटी  कामरूप  6.  धुबरी  गोलपारा

 2...  डिबरूगढ  डिबरूगढठ  7.  करीममंज  कच्चर

 3..  नौगांव  नौगांव  8.  जोरहाट  छिवसागर

 4.  सिलचर  कच्चर  .. 9.  शिवसागर  शिवसामर

 5.  तेजपुर  दारंभ  10.  बापेटा  कामरूप
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 राज्य  जिसा  राज्य  कसबा  क्लि

 11.  उत्तरी  लखीमपुर  3.  गुजरात  1.  भडोच  भडोच

 लखीमपुर
 ह

 2.  गोदरा  पंचमहल

 12.  कामरूप  3,  राजकोट

 13.  दारंग  4.  धरणगधरा  सुरेग्द्र

 14.  दीप  कारबिगंगोंग  नगर

 15.  हालोंग  एन०  सी०  हिल  5.  अमेरली  अमेरसी

 2.  बिहार  1.  आरा  ,  भोजपुर  6.  वाधवान  सुरेग्द्र
 2.  छपरा  छपरा  नगर

 7.  देशा  बांसकहवा

 3.  धनबाद  धनबाद  8.  मांदवी  कच्छ

 4.  कटिहार  कटिहार  9.
 मंगरौल

 बुनागढ़

 5.  हजारी  हुजारी  बाग  10.  बैरा  सूरत

 बाग  11.  राधनपुर  बनासकंषा

 6.  बतिया  पश्चिम
 12.  विजय  मैहसाना
 13.  प्रान्‍्तीज  सबरकंठा

 7.  सासाराम  रोहताश  14.  हरीजी  मेहसाना

 8.  हाजीपुर  15.  बंनासडा  बलसाड़

 9.  पिरधी  गिरधी  4.  महाराष्ट्र  ।.  सतारा  सतारा

 10.  बेगुसराय  बेगुसराय  2.  थोत्तमल

 11.  समस्तीपुर  समस्तीपुर  3.  बलधाभा

 12.  सरसा  सरसा  4...  हिंगनडा  भूधा

 13.  चअक्रधर  सिंहभूमि  5.  रत्नागिरी  रत्नायिरी

 14.  दीनापुर  पटना  6.  उदधिर  उसबनाबाद

 छावनी  7,  अमरेर
 नावपुर

 रक्षसौल  पूर्वी  जम्पारन  8,  सैगांव  बलधाना
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 राज्य  कस्बा  राज्य
 rem

 स्बा  जिला

 9.  चैल  14.  जंसलमेर

 10.  सिन्‍्नार  नासिक  15.  अहोर  जालौर

 11.  चिलाली  बुलधाणा  6.  तमिलनाडु  1.  तंजौर  तंजौर

 12.  राऊरी  अहमद  नगर  2.  कोलाची  कोयम्बतुर

 13.  कोहलापुर  3.  अम्बूर  उत्तरी

 गलज  आरकोट

 14,  रामटेक  नागपुर  4.  तेनकाशी  त्रिनेलवली

 15.  त्रिधाक  नासिक  5.  अतूर  सालीम

 5.  राजस्थान  1.  भीलवाड़ा  भीलवाड़ा  6.  चेंगलपट्द  चैगलपदुदू

 2.  कोटा  7.  कल्तूर  ..  नीलगिरी

 3.  गंगापुर  8.  पाददूकोटाई  तंऔर

 सिटी  धोपुर  9.  पेरयार

 4.  जित्तोढगढ़  त्ित्तौडगढ़  पलायम

 5.  नाग्रपुर  10.  थेनीएली  गर्म  मधुरेई

 6.  चौम  जयपुर  1.  दक्षिण

 7.  सिरोही  आरकोट

 8.  सूरतगढ़  गंगानगर  12.  सिरकाली  तंजोर

 9.  पिलानी  झुन्मुन  13.  तुराईयूर  त्रिरुचिरनानी

 10.  सांगनेर  जयपुर  14.  मधुरेई

 11.  नौखामंडी  बीकानेर  कनल

 12.  रामगंजमंडी  .  कोटा  15.  अरम्थांगी  तंजोौर

 13.  भवानीमंदी  झालवाढ़ा  3.
 उत्तर  प्रदेश

 1.  बदायूं  बदायूं
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 जिला  राज्य  कसा  जिला

 2.  मौनाधभंजन  आजमगढ़  11.  सनोबा  हम्मीरपुर  ,

 3.  बलिया  बलिया  12.  कन्नौज  फरूखाबाद

 4.  गाजीपुर  गाजीपुर
 13.  कालपो  जालौन

 5.  लखीमपुर  लखीमपुर  14.
 अल्मोडा

 खीरी  छोरी  15.  खेराबांद  सीतापुर

 6,  नजीमाबाद  बिजनौर  16.  सिकद्धाराव  अलोगढ़

 7.  सहारनपुर  17.  पोढ़ी  पोढ़ी

 8.  घोण्डा  18.  फरतेहबाद  आगरा  «

 9.  बाराबंकी  बाराबंकी  19.  श्रोनगर  _  पोढ़ी

 )  20.  टदिह्री

 10.  बड़ौत  मेरठ

 चरण  11

 1.  आ्रांध्र  प्रदेश  1.  प्रोदात्तुर  कुडना  11.  पश्चिम
 2.  खेम्म  खेम्म  गुह्डुम  गोदावरी

 3.  नदियाल  क्रनूल  12.  बापतल्ला  गन्तूर

 4.  महबूबनगर  13.  मदनापल्‍ली

 .  नगर  14.  अदलाबाद  अदक्षाबाद

 5.  करीमनगर  करोमनगर  15.  घरमावरस  अन्नतपुर
 6.  पराकसम  16.  कब्वाली  नैलोरे

 7.  गुंटाक्लक  आननन्‍्दपुर  17.  अमलापुरम  पूर्वी
 8.  गुड्टी  बड्ं./|  कृष्णा  गोदावरी

 9.  अनाकपहली  18.  भिमूनी ....
 पत्तनम  पटनम  पत्तन

 10.  श्री  काकूलम  19.  संगरारेट्डी  मेडक

 काकूसम  20.  गाडविल  महबृबनगर
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 राज्य

 2.  हरिवाणा

 3.  हिमाचल
 प्रदेश

 4.  अम्मू  तया

 कश्मीर

 5.  कर्नाटक

 9

 ५७

 #

 ४७

 ४

 कस्बा  जिला

 फतेहबाद  हिसार

 साहबाद  कुरुक्षेत्र

 होडल  करोदागद

 घरोन्‍्दा  करनाल

 कलानौर  रोहतक

 छछरोली  अम्बाला

 कांगड़ा

 सुन्दरनगर  मण्डी

 बारामूला

 कौलार

 रबकावी  बीजापुर

 बनहाटी

 बन्तापटना  बंगलौर

 डोडाबलपुर  मंगलोर

 चिकबलपुर  कोलार

 सागर  सिमोगा

 नजंनगूढ़  मैसूर

 बिदार

 तुमकूर

 अथानी  बेलगांम

 कमानली  बेलारी

 सोरापुर  गुलबुरगा

 लक्ष्मेशवर  धारवाड़

 6.  केरल

 7.  भध्यप्र  देश

 जिखित  उत्तर

 ज्णज्ञ्

 a

 14.  मालावली  माण्ड

 15.  तारीकेरे  बिकमंगूलर

 1.  नत्रिचूर  त्रिब्र

 2.  बड़ागाड़ा  कोजोकोड़े

 3.  पोनानी  मालापुरम

 4.  केसरगढ़  कन्नूर

 5.  कुईलौन
 6.  पालधाट

 7.  क्रट्टी  त्रिवेन्द्रम

 8.  भावली  अल्लीपई

 ककारा

 9.  मवातुपूश्नी  अरणाकलम

 10.  पैलई  बोटायम
 )..  दुर्ग  हे

 2...  सतना  सतना

 3.  देवास  देवास

 4.  छिन्दवाड़ा  छिन्दवाड़ा

 5.  नीमच  मंदसौर

 6.  इटारसी  हौसगांबाद

 7.  गुना  गुना

 8.  बालघाट  बालबाट

 9.  बेतुल  बेतुल

 10.  अम्बीकापुर  सरगुजा

 11.  नरसिमापुर  मरसिमापुर

 12.  ब्रांडला  मांडला

 क-न  4  ्
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 राज्य  कस्बा  जिला  राज्य  कस्मा  जिला

 भरतपुर  रायपुर  पश्चिम  शांतिपोर  माडिया

 खुराई  सागरपुर  बंगाल

 सिद्दी  सिद्दी  2.  अलोीपुरद्वार  जलपाई
 8.  उड़ीता  सम्भलपुर  सम्भलपुर  गुट्टी

 2.  पुरी  पुरी  3.  जंगीपुर  मुशिदाबाद

 3.  बालेश्व  बालेश्बर  4.  बोलपुर  वीरभूमि

 4.  बालतंगिर  बालनगिर  5.  चटाल  मंदनीचुर

 5.  जयपौर  कोरापुट  6.  आरामबाग  हुबली

 6.  बारीपठा  मयुरभंज  7.  मुशिदाबाद
 7.  बारबिल

 '
 कंझार  बाद

 8.  पालखी  मिडी  गंजम  8.  सोनामुखी  बंककुरा

 9.  केन्द्रनारा  क्टक  9.  कुरसोंग  दाजिलिंग

 9.  मनसा  भटिण्डा  रघुनाथपुर  पुरलैया

 2.  फरीदकोट  रामजी  मैदनीपुर
 .

 3. मौर भटिण्डा बनपुर 4. बुद्धला भटिण्डा ठुफानगंज कृष बिहार 5.- लेहरागग संगरूर गोवा संगम गोवा 6. बारेटा भटिण्डा 2. बालपैई गोवा मिजोरम एजबवल एजबल उद्यपुर दक्षिणी पांडिचेरी यनम यनम त्रिपुरा
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 खिनुषाद  ]

 भंलनगर  में  उड़ोसा  में  कृषि  विज्ञान  केस

 2015.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  क्ृथि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  भारतीय  क्षि  अनुसंधान  परिषद  ने  उड़ीसा  में  भंजनगर

 में  कृषि  विज्ञान  केद्र  क ेलिए  धनराशि  जारी  नहीं  की  और  इसलिए  इसके  कार  में  प्रगति  नहीं  हो  सकी

 भौर

 यदि  तो  सरकार  का  विधार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 कृषि  श्रोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मस्ती  योगेश  :  भंजनगर

 ),  उड़ीसा  स्थित  कृषि  विज्ञान  फेन्द्र  के  लिए  वर्ष  1985-86  का  अनुदान  छड़ीसा  कृषि  और

 प्रौद्योगिकी  भुवनेश्वर  को  पहले  ही  दिया  जा  चुका

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सोने  की  खानों  को  खोज

 2016.  भो०  शाम  कृष्ण  मोरे  :  क्या  इस्पात  ध्ोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  उन  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  पर  सोने  की  खोज  की  गई  है  ओर  सोने  की  खानें  मिलने  की

 सम्भावनाएं  हैं  ?

 खाम  विभाग  सें  राज्य  मस्त्नो  रामदुलारी  :  भारतीय  भूवेशानिक  सर्वेक्षण  तथा

 शमिण  गवेषण  निगम  लि०  आदि  द्वारा  हाल  में  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  स्‍्वणे  गवेषण  किया

 गया  है  ६०

 (1)  कर्नाटक  के  रायचूर  जिले  की  हट्टी  मस्‍्की  शिस्ट  बुडी  नी  तथा  कड़ोनी  क्षंड  ।

 (2)  कर्नाटक  के  जिला  धारवाड़  की  गदाग  शिस्ट  पट्टी  के  होसुर  चैम्पियन  तथा  येल्ली  सिरूर

 खुड  !

 (3)  कर्नाटक  के  मंगलूर  पूर्व  ओर  पश्चिम  में  कोलार  शिस्ट  पट्टी  के  भू-भाग  ।

 (4)  कर्नाटक में
 शिमोगा

 जिले  के  कुडीकोंडा  पल्‍लवनाहल्‍लो  होने-हट्टी  तम्मादिहाली  तथा

 सिमनमाने  क्षेत्र
 ।

 (5)  कर्नाटक  के  गुलबर्गा  जिले
 में  मंगलूर  शिस्ट  पट्टी  के  मुकनगोवी  खंड  ।
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 (6)  कंध्र  प्रदेश  के  जिला  जबित्तूर  के  चिगारगुंटा  और  अनंतरपुर  जिले  के

 रामगिरि  गोल्ड  फील्ड  में  ओमप्रतिमा  गन्टालप्पा  खंड  ।

 (7)  केरल  के  मालाप्पुरम  जिले  के  निलाम्बर  क्षेत्र  ।

 (8)  बिहार  में  सिहभूम  जिले  की  सोनोपेट  घाटी  ।

 (9)  उड़ीसा  के  कयोंझर  जिले  के  तेलकोई  तथा  निकटवर्ती  क्षेत्र  ।

 2.  प्रति  टन  स्वर्ण  अंश  सहित  संसाधन  टतों  इस  प्रकार  है  :--

 एस०  आई०  द्वारा  प्रमाणित  भंडार )

 (1)  हट्टी  ब्लाक  में  0.564  मिलियन  टन  स्वर्ण  अंश  प्रतिटन  2.85  से  4.39  ग्राम  ।

 (ii)  4.18  मिलियन  टन  स्वर्ण  अंश  4.6  ग्राम/टन  ।

 (1४)  होसुर  0.54  मिलियन  स्वर्ण  अंश  4.6  ग्राम/टत  ।
 गवेषण  निगम  लि०  द्वारा  प्रमाणित

 (i)  मालघकोंडा  0.77  मिलियन  स्वर्ण  अंश  2.47  ग्राम  प्रति टन  ।

 (ii)  चिगा  रगुंटा  0.63  मिलियन  टन  स्वर्ण  भंश  7.69  ग्राम  प्रति  टन  ।

 (iii)  रामगिरि  क्षेत्र  में  येराप्पा-गंटालप्पा  36,000  स्वर्ण  अंश  2  ग्राम
 प्रति  टन  ।

 4 3.  इस  समय  भारतीय  भूवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  तथा  खनिज  गवेषण  निगम  लि०  दह्वाराआंध्र

 मध्य  उत्तर  जम्मू
 तथा  चण्डीगढ़  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्वर्ण  का  गवेषण  किया  जा  रहा  है  ।

 4.  1984  में  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  ने  आंध्र  प्रदेश  के  अनन्तपुर  जिसे  के  रामगिरि

 गोल्ड  फील्ड  में  येप्पामाना  स्वर्ण  छान  चालू  की  आन्ध्र  प्रदेश  के  चिगारगुंटा  क्षेत्र  में  एक  स्वर्ण

 खान  के  लिए  विस्तृत  गवेषण  चल  रहा  अस्य  क्षेत्रों  में  विस्तृत  सर्वेक्षण  कार्य  पूरा  हो  जाने  पर  स्वर्ण

 खान  चालू  करने  के  लिए  विचार  किया

 जीड़ी  उच्योग  में  कल्याण  कोष  योजना

 2017,  भरी  बक्कम  पुरुषोत्तमत्र  :  क्या  अम  मन््री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीड़ी  उद्योग  में  कोई  कल्याण  कोष  योजना  आरम्भ  की  गई
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 यदि  तो  श्रमिकों  स ेकितना  उपकर  वसूल  किया  गया  ओर

 इस  योजना  से  केरल  और  अन्य  राज्यों  में  कितने  बीड़ी  श्रमिकों  को  लाभ  पहुंचेगा  ?

 श्रम  सन्तालय  के  राज्य  सग्त्री  पी०  ए०  :  बीडी  कर्मकार  कल्याण  निधि

 1976  में  बीडी  श्रमिकों  के  लिए  कल्याण  कार्यकलापों  की  व्यवस्था  कल्याण  योजनाओं

 भय  बातों  के  आवास  आदि  की  व्यवस्था  है  ।

 श्रमिकों  स ेकोई  उपकर  बसूल  नहीं  किया  जाता  आबकारी  विभाग  द्वारा  प्रति  1000

 निर्भित  ब्रांडेड  बीड़ियों  पर  दस  पैसे  की  दर  से  नियोजकों  से  कल्याण  उपकर  वसूल  किया  जाता

 बीड़ी  श्रमिकों  क ेलिए  130  पलंगों  वाला  एक  अस्पताल  और  एक
 बेस्ट  क्लीनिक  सात  औषधालय  केरल  में  इन  सात  भोषधालयों  में  प्रंति-विन  आने  वाले  रोगियों
 की  औसत  संख्या  80

 वर्ष  1984-85  में  बीड़ी  श्रमिकों  के  17,618  बच्चों  को  रुपये  की  राशि
 के  बराबर  छात्रवृत्तियां  दी  इनमें  261,445/--  रुपये  की  राशि  के  बरावर  1,214

 वृत्तियां  केरल  में  दी  गई  ।

 विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  फायदा  पाने  वाले  बीड़ी  श्रमिकों  की  सही  संख्या  के  बारे

 में  राज्य  वार  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जिजेग्त्रस  दूरदशंत  केस  में  रंगीन  कार्यक्रम  तैयार  करना

 2018,  भरी  टी०  बशीर  :  कया  सू  जगा  प्ोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कहीं  है

 क्या  त्रिवेन्द्रम  दूरदर्शन  केन्द्र  में  रंगीन  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  कोई  सुविधाएं
 ते

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  विज्वाराधीन  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  त्रिवेश्रम  दूरदर्शन  केन्द्र
 के

 विकास  के  लिए  कया
 प्रस्ताव  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  भन्त्रालय  के  राज्य  सरत्री  बी०  एन  ०गाडि  :  डे
 अन्तरिम  स्टूडियो  ढांचे  में  रंगीन  में  क्षेत्र-आधारित  कार्यक्रमों

 को  तैयार  करने  के  लिए  ई०  यह  ५
 उपकरण  उपलब्ध  हैं  ।

 ओर  त्रिवेन्द्रम  में  रंगीन  में  कार्यक्रमों  का
 निर्माण

 करने  के  लिए  रद
 .  पूर्णरूपेण  दूरदर्श न  स्टूडियो  केन्द्र  संस्थापनाधीन

 ः
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 2019.  भी  रामाभ्य  प्रसाद  सिह  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कर्मचारी  भ्रविष्य  निधि  में  अंशदान  को  8  से  10  प्रतिशत  तक

 बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भ्रम  सन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  पी०  ए०  :  1985  में

 हुए  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  ने  भविष्य  निधि  अंशदान  की  दर  8  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  10  प्रतिशत  करने

 का  सामान्यतः  समर्थन  हालांकि  नियोजक  दल  ने  इस  मामले  में  कुछ  संकोच  व्यक्त  किए  ये  |

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिए  अन्य  कुछ  प्रस्तावों  के  साथ  इस  सम्मेलन

 की  उक्त  सिफारिश  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 लेह  ग्राकाशवाणी  का  सोडियम  बेव  ट्रांसमोटर

 20720  ओ»री  पी०  क्या  सूचना  शौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (७  )  क्‍या  लेह  आकाश  वाणी  के  मौजूदा  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  बहुत  कम  हो  गई

 है  और  दिन  के  समय  20  किलोमीटर  तथा  रात  के  समय  60  से  70  किलोमीटर  से  अधिक  दूरी  तक

 उसका  कार्येक्रम  सुनाई  नहीं  देता

 क्‍या  समस्त  लहाख  क्षेत्र  के
 लोग  पिछले  कई  वर्षों  से  ट्रांसमीटर  के  कम  शवितशाली  होने

 के  बारे  में  शिकायतें  कर  रहे  और

 यदि  तो  मौजूदा  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  नए  और  अधिक  शक्तिशाली  ट्रांसमीटर  के

 साथ  कद  बदला  जाएगा  ओर  पड़ौसी  देशों  द्वारा  किए  जा  रहे  भारी  प्रचार  का  मुकाबला  करने  के  लिए

 प्रस्तावित  शार्ट  वेव  ट्रांसपीटर  को  कब  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 सचमा  धोर  प्रसारण  सरत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  वो०  एन०  :

 लेह  के  10  किलोवाट  मीडियम  वेव  ट्रांससीटर  की  शक्ति  25  से  40  किलोमीटर  की  परिधि  के

 अस्दर  प्राथमिक  ग्रेड  की  दिधाकालीन  सेवा  उपब्ब्ध  करने  की  ट्रांसमोटर  निर्धारित  शक्ति  पर

 रेडियट  कर  रहा  स्पलाकृत  परिस्थितियों  में  भिन्‍नता  के  कारण  ट्रांसमीटर  की  प्रभावी  परिधि

 विभिन्‍न  दिशाओं  में  अलग-अलग  है  तथा  रा  कवरेज  दिवाकालीन  कवरेज  को  तुलना  में  कम

 हां  ।
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 शार्टवेव  ट्रांसमीटर  बेहतर  सेवा  प्रदान  करेगा  ।  आकाशवाणी  ने  अपनी  सातवीं

 योजना  में  लगभथ  400  किलोमीटर  की  पूरे  क्षेत्र  में  समर्थन  सेवा  उपलब्ध  करने  के  लिए  लेह  में  10

 किलोवाद  शार्ट  वेव  का  एक  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  की  स्कीम  है  ।

 दिल्ली  की  क्षमता

 2021.  भी  बद्धि  चन्द  जन  :  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जद्धां  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थित  हैं  तथा  प्रत्येक  केन्द्र  की

 क्षमता  कितनी

 क्या  देश  में  ऐसा  कोई  आकाशवाणी  केन्द्र  नहीं  है  जहां  से  किए  गए  प्रसारण  उतना  ही
 श्रग्य  हो  जितना  की  विश्व  के  तमाम  देशों  में  बी०  बी०  सी  ०  के  प्रसारण  श्रब्य  होते

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  के  प्रसारणों  को  विश्व  में

 सर्वत्र  श्र्य  बनाने  के  लिए  उसकी  क्षमता  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  यह  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 सूचमा  झोर  प्रसारण  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मम्द्री  एन०  :  ब्योरा
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 से  बी०  बी०  सी०  की  विदेश  सेवाओं  में  उसके  प्रसारण  अधिक  मजबूत  हो  सकते
 क्योंकि  बी०  बी०  सी०  शक्तिशाली  शार्ट  वेव  ट्रांसमीटरों  और  रिले  केन्द्रों  का  उपयोग  करता  विदेश
 सेबाओं  में  आकाशवाणी  के  प्रसारण  भी  कुछ  देशों  के  लक्षित  क्षेत्रों  मे ंबी०  बी०  सी०  के  प्रसारणों  के
 समान  तुलनीय  आकाशवाणी  ने  अपनी  सातवीं  योजना  में  मौजूद  विदेश  प्रसारणों  को  सुदृढ़  करमे
 के  लिए  500-500  किलोवाट  के  चार  उच्च  शक्ति  वाले  शार्ट  वेव  ट्रांसमीटर  स्थापित  क  रने  की  सकी  में
 शामिल  को  इन  स्कीमों  के  कार्यान्वित  हो  जाने  के  बाद  भी  यह  सम्भव  हो  सकता  है  कि
 वाणी  के  प्रसारण  विश्व  के  लेटिन  संयुक्त  राज्य  आदि  जैसे  कुछ  सु  रवर्ती  क्षेत्रों  में

 सुनाई  न  दें  ।

 विवरण

 ऋ०  सं०  राज्य/आकाशवाणी  ट्रांसमीटर  )  केद्रों  री  कुल
 केन्द्र  का नाम  की  शक्ति  संख्या

 1  2  3  4
 LL

 श्रांध्र प्रदेश हैदराबाद 50 कि० बा० मी० वे० & # &



 स्‍उस्‍-+>-जब»०-
 ।  2  3  4

 10  कि०वा०  शार्ट  वेव

 ly  #  ता  ।

 2.  विजयवाड़ा  20  ,,  ,  मी०  वेब

 1,  mom  |.  ooਂ

 3.  विशाखापत्ततम  100  ,,  ५,  »  #»

 4.  कुड़प्पा  100  ,,  ,,  non  #  4

 2.  झसम

 1.  गौहारी  50  ,,  »  #

 10  ,,  ,,  ow  y

 10  ,,  ,,  शार्टवेव  (2

 2.  सिलचर  10  ,,  »  मी०  वेव

 3.  डिब्रुगढ़  100  77.  #  wooਂ  3

 3.  बिहार  -

 1.  पटना  20  ,,  »  on  #

 2  +  रांची  10  0  ।  ॥क  |  |

 1.  अहमदाबाद  $0  ५  #  #  #
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 3.  भुज  10  कि०  वा०  मी०  वे०

 4.  राजकोट  20  2  |  |  17

 1,  आय  4

 1,  रोहतक  20  ooo  /॥+

 2,  जम्मू  50  ,,  #  #  ४?

 3.  धारबाड़  &#  #  #  #
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 ||  2  3  4

 4.  गुलबर्गा  10  कि०  बा०  मी०  ब े०

 5.  मंग्रलौर/उड़िप्पी  20  ,,  +»  »  )

 lis  #  »

 व  कक  |  क्  ”

 न  का

 2.  कालीकट  |  ,,  ॥  ॥#  #
 1  है  के  की  8  ॥

 3.  त्रिचूर  20  ,  »  #  #
 0  हु  है  ह  है

 4.  त्रिवेन्द्रम  *

 है  है  ॥  हा  4

 2.  भोपाल  10  कि०्वा०  शा०  वे०

 1  कि०वा०  मी०  वे०

 |  का  ग्  ”  ”

 3.  छतरपुर  20  ,,  »  »  #

 4.  ग्वालियर|  10  ,,  #  #  »

 5.  इस्दौर  100  ”  है  है  ”

 9७

 2

 9

 थ्त्र  कै  o

 11,  महाराष्ट्र
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 |  2  3  4

 2.  बम्बई  20  कि०  वा०  मी०  वे०

 50  ,,  »  #  #

 10  ,,  »शा०  बे०

 20  ,,  ,  मी०  वेव

 15  ,,

 11  महाराष्ट्र

 3.  जलगांव  20  किव्वा०  मी०  वे०

 4.  मागपुर  100  है  ।  है  है  ॥ाी

 lyon  #  os  #

 5.  परभनी  10  ,,  on  #  #

 6.  पुणे  100  जा  हे  ”  ढ़

 fy  #  ४  #

 7.  रत्नागिरी  20  ५,  ,,  »  »

 8.  सांगली  20  ”  हक  है  4  8

 12  सबिपुर

 1.  इम्फाल  50  ,,  ”  ow  ।

 सेघालय

 13  शिलांग  +#  #  हा  (  कि०वाट
 मी०  बे०  अभी

 भालू  होना

 2.  हुरा  ।  ,,  $  »  ”
 2

 14  सागालेंड

 1.  कोहिमा  50  ,  +  »  #

 2  ॥#  »  शा०  बे०



 ।  2  3  4

 15.  उड़ीसा

 1.  कटक  100  कि०  वा०  मी०  वे०

 1,  #  #  #

 2.  जेपौर  20  ,,  »  »  »

 3.  सम्बलपुर  20  ,,  ,  »  »  3

 16,  पंजाब

 1.  जालंधर  100  ,,  ,,  ,,  ,,

 50  ,,  ,,  ,  »

 ,  ,  ,

 राजस्थान

 जयपुर  +»  #  »  (2  संख्या )

 2. अजमेर 20 ,, ,, , » 3. बीकानेर ,, , » » 4. उदयपुर ,, ,, ,, ,, 5. जोधपुर ,, ,, , » 4, # # # 6. 20 ,, ,, ,, ,, 6 सिक्किस ग्ंगटोक , ,, » व तमिलनाडु कोयम्बतूर ,, ,, ,, 2. मद्रास 20 , ,, ,, ,, ,, ,, ज्ञा० बे०
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 2  3  4

 1  कि०  वा०  मी०  वे ०

 2.5  ,,  #  ४

 [15  कि०्वा०ई०आर०पी०एफ०एम०

 3.  त्रिचुरापलली  50  कि०वा०  मी०  वे

 का  का  है  ॥क

 4.  लिरनेलवेली  0  का  का  कक  ॥क

 5.  ब्ागरकुवेल  ,,  #  ह+  5

 20,  जिपुरा

 1.  अगरतला  20  ,,  ,,  »  #+#

 उत्तर  प्रदेश

 लखनऊ  50  won  ॥ै

 10  ,,  ,,  शा०  वे०

 1,  किव्या०  मी०  बे

 3.  वाराणसी  ly  ,  #  »

 4.  रामपुर  100  ,,  ,,  »  »#

 5.  कानपुर  100 ,,  +  #  #

 6,  मथुरा  ,,  #  #  »

 7.  गोरखपुर  ,,  ,,

 8,  नजीबाबाद  ,,  ,  »  »  8

 22.  पश्चिम  बंगाल

 कलकत्ता  ,,  ,  ,,  »

 0  क्त  |
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 5  ॥ग  ॥ग  क्र  ”

 10  1986

 2  3  4

 20  कि०  वा०  मी०  वे०

 10  n  #  सीं०  बे०

 2.5  कि०बा०  मी०  वे०

 15  कि०  वा०ई०आर०पी०एफ०एम०

 2.  कुसियांग  20  किनण्या०  शा०  वे०

 3.  सिलीगुड़ी  20  कि०  वा०मी०  वे०  3

 संध  शासित  प्रवेश

 अंडमान  ओर  निकोबार  होप  समूह

 1.  पोर्ट  ब्लेअर  20,,  ,  »  on  1

 भ्ररणाचल  प्रवेश

 1.  पासीधाट  ,,  »,  »

 2.  तवांग  500  था»  मी ०  वे ०

 3.  तेजू  350  ,,  ,  »  3

 जंडीगढ़

 1.  चंडीगढ़  1  किण्वा०  मी०वे०  1

 दिस्ली

 1.  दिल्ली  100  ,,  ,  »  oo»  (2  संक्ष्या  )
 10  ,,  #  #  #  (2  संख्या  )

 9  »  #  शाौ०  बे०

 15  कि०्वा०ई०आर०पी०एफ०एम०  1

 शोबा  दसन  धोर  होब

 1.  पणजी  10  कि०्वा०  मी०  बे०
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 2  3  4

 6.  बांड्चिती

 1.  पांडिचेरी  1  कि०वा०  मी०  के
 ०

 I

 7.  सिजो रस

 1.  ऐजवाल  320  ,,  +  #  #

 10  कि०  वा०  शा०बे ०  1

 8.  लक्षद्वीप  प्लौर  मिनीकोय  द्वीप  समूह

 9,  बाबर  झौर  नगर  हबेसो

 कुल  :  88

 नोट  :  इस  विवरण  में  राजकोट  और  कलकत्ता  के  2  मेगात्राट  ट्रांसमीटर  तथा  अली
 मद्रास  और  दिल्‍ली  के  शार्टवेत्र  जिनका  मुझय  रूप  से  उपयोग  विदेश  सेवाओं/अतरिक
 सप्ताचार  आदि  के  लिए  किया  जाता

 ह

 देदा  में  दाहरी  भूमि  नीति

 2022.  डा०  जी०  विजयरामा  राव  :  कया  हाहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  स्पष्ट  शहरी  भूमि  नीति  तैयार  करने  के  लिए  एक  आयोग

 स्थापित  करने  का  है  जिसका  उद्देश्य  देश  में  प्रश्येक  गृहहीन  के  लिए  गृह  उपलब्ध  कराना  तथा  इस

 वियव  पर  श्वेतपत्र  जारी  करना  और

 यदि  तो  यह  कब  किया  जाएया  ?

 झहूरी  विकास  सस्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  दलबोर  :  भो  शहरी  दिकास
 की  नीति  के  ढांचे  के  भीतर  वतंमान  शहरी  भूमि  नीति  काफी  व्यापक  है  तथा  इसमें  शहरी  गरीबों  को

 सामथ्य  योग्य  कीमतों  पर  भूमि  देने  की  आवश्यकता  पर  ध्यान  दिया  गया  कार्य  क्रम  के  सूत्र
 संस्या  10  के  अस्तगंत  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शहरी  भूमि  कीमतों  में  अबांछित  वृद्धि  को  रोकना

 तथा  सामर्थ्य  योग्य  मुल्य  पर  शहरी  गरीबों  को  विकसित  भूमि  उपलब्ध  कराना  शहरी  गरीबों  को
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 सामर्थ्य  योग्य  आवास  देने  के  उद्देश्य  की  पूर्ति  हेतु  समाज  के  भाथिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों
 के  लिए

 स्थलों  तथा  सेवाओं  और  आवास  की  राज्य  क्षेत्र  की  योजनाएं  भी  महत्वपूर्ण  कदम

 सरकार  ने  श्री  चात्स  कोरिया  की  अध्यक्षता  में  राष्ट्रीय  शहरीकरण  आयोग  की“भी  स्थापना

 की  है  और  यह  आयोग  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शहरी  विकास  के  वित्तीय  तथा  आश्रय  के

 पहलुओं  पर  विधार

 शक्षिक  कार्य  क्रम  का  प्रसारण

 2023.  श्री  पी०  मानिक  रेड्डो  :.  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  2  1986  को  मीर  जाफर  और  ईस्ट  इण्डिया  कम्पनी  पर  शैक्षिक  कार्यक्रम

 प्रसारित  किया  गया

 (a)  यदि  तो  दूरदशन  के  निगरानी  एकक  द्वारा  किए  गए  आकलन  के  अनुसार  उस

 क्रम  पर  जनता  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  भी  ऐसे  शैक्षिक  कार्य  क्रम  नियमित  रूप  से  प्रसारित

 करने  का  है  ?

 सूचना  झोर  प्रतारण  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्र  धी०  एन०  :  से

 बच्चों  के  लिए  अभिप्रेत  की  कहानीਂ  नामक  एक  धारावाहिक  के  अंग्र  के  रूप  में  जाफरਂ

 बनाम  ईस्ट  इंडिया  कम्पनी  पर  कार्य  क्रम  को  टेलीकास्ट  किया  गया  यद्यपि  इस

 क्रम  के  बारे  में  दूरदर्शन  के  दर्शक  अनुसंघान  एकक  द्वारा  कोई  विशिष्ट  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  फिर

 भी  सम्बन्धित  सप्ताह  में  टेलीकास्ट  किए  गए  कार्यक्रमों  क ेएक  सीमित  सर्वेक्षण  से  पता  चला  कि  दर्शकों

 ने  इस  कार्यक्रम  को  पसन्द  नामक  नृत्य  गए  बो  लोगਂ  नामक

 ब।हिक  कारयेक्रम  जेसी  हसी  प्रकार  के  कार्यक्रम  को  राष्ट्रीय  सन्‍जाल  १२  पहले  से  टेलीकास्ट  किया  जा

 रहा  है  ।  भिस्न-भिन्‍न  दूरदर्शन  केन्द्र  भी  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  विभिन्‍न  पहलुओं  से  सम्बन्धित  शिक्षाप्रद

 कार्यक्रम  प्रस्तुत  कर  रहे  इस  प्रकार  के  और  कार्यक्रम  बनाने  ओर  उन्हें  टेलीकास्ट  करने  का  प्रस्ताव

 उड़ीसा  में  परियोजना  का  कार्यास्थयस

 2024.  भ्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  इस्पात  धौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  अस्यूमिनियम  निगम  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  जब

 तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  इसमें  कब  से  उत्पादन  शुरू  हो  जाने  की  संभावना
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 वशभोधिलीिीनिनिलशिनी  नीली  भीम  शी  लि  नि  निललि  नि  नीलम  नीली  नि  न  अननन>-म-म-न-

 इसके  उत्पादों  के विषणन  के  लिए  कौन  सी  बुनियादी  सुविधाएं  प्रदान  को  गई

 कुल  कितने  स्थानीय  जनजातियों  के  लोग  उनकी  भूमि  का  अधिग्रहण  कर  लिए  जाने  पर

 विस्थापित  हुए  और  उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  अब  तक  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  रोजगार  प्रदान  किया

 गया  है  ओर  कितने  व्यक्ति  अभी  रोजगार  की  प्रतीक्षा  में

 क्या  उक्त  उपक्रम  में  रोजगार  देने  के  लिए  उन्हें  कुशर्ल  और  अधे-कुशल  श्रमिकों  के  रूप
 में  प्रशिक्षण  देने  हेतु  कोई  प्रबंध  किए  गए  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ($)  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 खान  विमाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  रामदुलारी  :  नेशनल  एल्यूमिनियम
 कम्पनी  लिमिटेड  आमतौर  से  कार्यक्रम  के  अनुसार  भ्रल  रही  बावसाइट

 कार्यक्रम  के  अनुसार  नवम्बर  1985  में  पूरी  हो  गई  निर्माण  की  प्रतिशत  प्रथति  तथा  भालू

 होने  की  तारीखें  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 प्रतिक्षत  प्रधति  लालू  होने  को

 (31-1-86  तारीखें

 मिना
 रिफाइनरी  71.0  1986 एल्यूमिता

 एल्यूमिनियम  प्रद्रावक  68.3  1986

 ग्रहीत  बिजलीषर  64.6  1986
 दो

 (a)  माल्‍को  में  एक  विषणन  विभाग  छोला  गया

 ओर  दामनजोड़ी  आदिवासी  पट्टी  में  256  जनजातीय  विस्थापित  होने  का

 अनुमान  अब  तक  173  परिवारों  को  हटाया  आ  चुका  इन  256  परिवारों  भें  से  48  व्यक्तियों
 को  रोजगार  दिया  गया  23  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  तथा  अन्य  17  को  प्रशिक्षण  के  लिए
 चुना  गया  प्रशिक्षण  की  एक  वर्ष  की  अवधि  में  प्रशिक्षुओं  को  400/-6०  मासिक  बृत्तिका  दी  जाती

 इस  100  विस्थापित  आदिवासी  व्यक्ति  विभिन्‍्त  ठेकेदारों  के  साथ  भी  काप्त  कर  रहे
 नाल्‍को  प्रत्येक  विस्थापित  परिवार  के  एक  सक्षम  व्यक्ति  पद  उपलब्ध  होने  और  ऐसे  व्यक्धि  को  पद
 योग्य  होने  पर  रोजगार  देने  के  लिए  वचनबद्  है  ।

 (8)  प्रश्त  हो  नहीं  उठता  ।
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 झासाम  में  चावल  उत्प।दन

 2025.  श्री  बी०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  आसार  में  चावल  की  प्रति  एकड़  औसतन

 उपज  राष्ट्रीय  औसतन  उपज  से  बहुत  कम  और

 यदि  तो  असम  में  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  योगेतरा  :  जी  असम

 में  चावल  की  औसतन  उपज  राष्ट्रीय  औसतन  उपज  से  कम  है  ।

 1.  चालू  वर्ष  1985-86  से  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  शुरू
 किया  गया  इस  कार्यक्रम  के  चावल  उत्पादन  में  भाने  वाली  बाधाओं  पर  काबू  पाने  के  लिए  उपाय

 किए  जा  रहे  इस  कार्यक्रम  के  अग्रणी  के  रूप  में  राज्य  में  चावल  को  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  एक
 केन्द्रीय  क्षेत्र  की योजना  1984-85  के  दौरान  क्रियान्वित  की  गई

 2.  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्य क्रम  के  अलावा  नई  प्रौद्योगिकी  के  प्रसारण  सहित  चावल

 किट  एवं  सामुदायिक  पौधशाला  को  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र  की योजना  भी  असम  में  कार्यान्वित  की  आ  रही

 है  ।  इस  योजना  के  तहत  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  क ेबीज  मिनिकिट  किसानों  को  नि:शुल्क
 रित  किए  जाते  सामुदायिक  पौधशाला  उगाने  के  लिए  किसानों  को  सहायता  दी  जाती  है  और

 विस्तार  कार्यकर्ताओं  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  प्रशिक्षण  आयोजित  किए  जाते  हैं  ।

 हैदराबाद  में  प्रायोजित  फिल्मोत्सव  में  प्रद्षित  फिल्में

 5) 2026,  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 हैदराबाद  में  जनवरी  के  अन्त  में  आयोजित  फिल्मोत्सव  १र  कितनी  राशि  खर्च  हुई  है
 इसकी  उपलब्धियां  और  कमियां  यदि  कोई  अनुभव  की  गई  हैं  तो  वे  कया  हैं  और  भविष्य  में  होने  वाले
 फिल्मोत्सवों  में  इनको  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 इस  फिल्मोस्सव  में  कितनी  क्षेत्रीय  फिल्‍म  विशेषकर  बंगाली  फिल्म  प्रदर्शित  की  गई
 और  फिल्मों  के  चयन  की  पद्धति  क्या  थी  और  हन  पर  दर्शकों  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  थी  ;

 कथा  यह  सच  है  कि  ऐसे  समारोहों  में  क्षेत्रीय  फिल्‍मों  को  उचित  महत्व  नहीं  दिया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  ऐसे  अस्तर्राष्ट्रीय  समारोहों  में  प्रदर्शित  की  जाने
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 वाली  क्विशी  हिन्दी  और  क्षेत्रीय  फिल्मों  में  उचित  समानता  बनाए  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने

 का  विचार  है  ?

 सचता  झौर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मत्त्री  धी०  एन०  :

 1986  में  हैदराबाद  में  फिन्‍्मोत्सत  86  के  आयोजन  पर  वास्तविक  कितना  ब्यय  हुआ  इसका  अभी  पता

 हीं  चला  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  इस  परियोजना  के  लिए  का

 बजट  मंजर  किया  गया

 हमारे  समारोह  से  प्राप्त  अनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कारगर  सुधार  करना  एक  सतत्‌

 प्रक्रिया  क्योंकि  प्रत्येक  समारोह  में  कुछ  संगठनात्मक  समस्याएं  होती  समारोह  का  उद्देश्य  विश्व

 की  फिल्मों  के लिए  एक  सामान्य  मंच  प्रदान  करना  है  ताकि  वे  अपनी  फिल्म  कला  की  विशिष्ठता

 बिम्बित  कर  सकें  )  विभिन्‍न  देशों  के  सामाजिक  और  सांस्कृतिक  आयार-विचारों  के  संदर्भ  में  उनकी

 फिल्म-संस्कृतिक  की  जानकारी  में  योगदान  देता  और  विश्व  के  विभिन्न  लोगों  के  बीच  दोस्ती  ओर

 योग  को  बढ़ावा  देना  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  हुई  है  ।

 मुख्य  वर्ग  में  दिखाई  गई  भारतीय  भाषा  की  एक  फीचर  फिल्म  के  भारतीय  भाषाभ्षों

 की  फीचर  भारतीय  भारतीय  रेस्ट्रोस्पेक्टिब  और  तृतीय  विश्व  महिला  फिल्म  वर्ग  में

 दिल्लाई  मई  भारतीय  पेनो  रमा  और  भारतीय  रेस्ट्रोस्पेक्टिव  वर्ग  प्रत्येक  में  एकु  बंगला  फिल्म  दिखाई

 गई  भारतीय  पेनो  रमा  की  फिल्मों  का  चयन  समीक्षकों  आदि  के  एक  अशिल

 भारतीय  पंनल  द्वारा  किया  गया  भारतीय  रेट्रोस्पेक्टिव  फिल्मों  का  चयने  राष्ट्रीप  फिल्म  संग्रहालय
 उन  फिल्‍मी  जिनके  रेट्रोस्पेक्टिवों  का आयोजन  किया  गया  आदि  से  परामर्श  करके  फिल्म

 समारोह  निदेशालप  द्वारा  किया  गया  तृतीय  विश्व  महिला  फिल्म  वर्गे  के  मामले  फिल्‍मों  का
 चयन  एक  चयन  पेमल  दारा  किया  गया  था|  जहां  तक  बाक्स  आफिस  प्रतिक्रिया  का  संबंध  भारतीय
 भाषाओं  की  फिल्मों  में  आमतोर  पर  अच्छी  उपस्थिति  नहीं  रही  ।

 नहीं  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 सीमा  शुल्क  विभाग  हारा  फिल्मोत्सब  के  लिए  किल्स  प्रिस्टों  की निकासी

 2027.  श्री  सोडे  रमेया  :  क्या  शचना  धौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फिल्म  समारोह  फिल्मोत्सव  के  लिए  फिल्म  प्रिंट  पहुं  बने  में  विलम्ब  हुआ

 क्‍या  इस  बार  सीमा  शुल्क  विभाग  से  फिल्म  ब्रिटों  की  निकासी  का  कार्य  समारोह
 निदेशालय  की  बजाय  एक  ट्रेवल  एजेश्सी  द्वारा  किया  गया  और

 यदि  तो  लत्संबंधी  अ्यौरा  क्‍या  है  मौर  इसके  क्या  कारण  हैँ  7
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 सूचना  झौर  प्रसारण  भन्‍्त्रालय  के  राज्य  स्त्री  बी०  एन०  :

 नहीं  ।

 हां  ।

 काम  मैसस  सीता  वर  ट्रेवल्ज  को  सौंप  गया  था  ।  ट्रेवल  एजेन्सी  को  काम  इसलिए  सौंपा
 गया  क्योंकि  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  ट्रेवल  एजेन्सी  प्रिंटों  की  निकासी  और  संगत  सेवाएं
 दिल्‍ली  और  हैवराबाद  दोनों  को  वक्षता  से  उपलब्ध  करा  सकेगी  ।

 फिल्मों  में  मारतीय  संस्कृति  का  त  वर्शाया  जाता

 2028.  श्री  झ्लार०  एस०  मोये  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  बड़ी  संख्या  में  भारतीय  लोगों  द्वारा  देखे  जाने  वाले  भारतीय  चलचित्रों  में  भारतीय
 समाज  और  भारतीय  संस्कृति  को  नहीं  दर्शाया  जाता  है  और  वे  लगभग  विदेशी  जलचित्रों  जैसे  ही  होते

 और

 यदि  तों  सरकार  ऐसे  चलचित्रों  का  प्रोडक्शन  बन्द  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  कर
 रही  है  जिनमें  भारतीय  संस्कृति  को  नहीं  दर्शाया  जाता  है  ?

 सूचना  धोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  बो०  एन०  गाडपिल  )  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 स्किम्ड  सिल्क  पाउशर  धोर  सफेद  भक्खलन  का  भायात

 2029.  भरी  सनफूल  सिह  औणरी  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  डेरी  निगम  स्किस्ड  मिल्क  पाउडर  भौर  सफेद  मक्खन  का  भारी  मात्रा  में
 आयात  कर  रहा  *

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बहुत  सी  निजी  दुःध  डेरियों  के लिए
 स्किम्थ  मिल्क  पाउडर  और  सफेद  सक्‍्खन  को  बाजार  में  देव  पाना  कठिन  ही  रहा  और

 कया  निजी
 डेरियों

 के  पास  स्वि  पाउडर की  फालतू  मात्रा  को  ध्यान  में  रखते
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 ee  नम  नानी  नाई  नमन  मनन  न  नमन  कम  नमन  आओ  पी

 हुए  सरकार  का  विघार  स्किम्ड  मिल्क  पाउडर  के  आयात  पर  प्रतिवन्ध  लगाने  का  है  ताकि  विदेशी  मुद्रा
 बचाई  जा  सके  “'

 कृषि  भौर  सहकारिता  विभाग  में  शाज्य  मन्‍्त्री  योगेश  :  भारतीय  डेरी

 निगम  वाणिज्यिक  रूप  से  किसी  सप्रेटा  दुग्ध  चर्ण  ओर  सफेद  मक्खन  का  आयात  नहीं  कर  रहा
 भारतीय  डेरी  निगम  ने  आपरेशन  परियोजना  का  क्रियान्वयन  करने  के  लिए  यूरोपीय

 आधिक  समुदाय  से  सप्रेटा  दुग्ध  बटर  आयल  बटर  की  सीमित  मात्रा  उपहार  सप्लाई  प्राप्त  कर

 रहा

 गैर-सरकारो  क्षेत्र  के  दुग्ध  उत्पादों  का  विनिर्भाण  करने  वाले  एककों  ने  मंडी  में  स्किम

 दुग्ध  चूर्ण  तथा  सफेद  मक्खन  के  निपटान  में  उनके  द्वारा  उठाई  जा  रही  कठिनाइयों  के  बारे  में  सरकार

 को  विशेष  रूप  से  कोई  सूचना  सरकार  को  नहीं  दी

 प्रश्त  के  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  ध्रोषभीय  तथा  सुगंधित  पौध  प्नुसंधान  केस

 2030.  श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरकार  का  विचार  राष्टीय  औषधीय  हथा

 सुगंधित  पौधा  अनुसंघान  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 कया  सरकार  का  विचार  औषधीय  तथा  सुगंधित  पौधों  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान  करने  के
 लिए  भारतीय  कृषि  अनुध्ंघान  परिषद  तथा  भारतीय  बागवानी  अनुसंधान  बंगलौर  को  एक
 राष्ट्रीय  संस्थान  बनाने  का  भी  ओर

 कया  बागवानी  के  क्षेत्र  में  फ्रांस
 के

 साथ  कोई  सहयोग  करार  हुआ  है  और  शराब  निर्माण
 बायो-प्रौद्योगिकी  आनुवंशिक  इंजीनियरी  और  सुगंधित  पौधा  जैसे  क्षेत्रों  में  भी  करार  को  ७  न्‍न्तिम  रूप
 दिया  गया  है  तथा  उस  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ?

 जी  श्रीमान  ।  एक  भारत-फ्रांस  प्रोटोकोल  पर  1984  में  हस्ताक्षर  किया  गया
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 है  जिसके  अन्तग्गंत  औषधीय  ओर  शोभाकारी  टीस्शू

 आनुवंशिक  इंजीनियरिंग  आदि  जैसे  कृषि  से  सम्बन्धित  सामान्य  हित  वाले  क्षेत्रों  में  वैशानिक  अनुसंधान
 ओर  तकनीकी  सहयोग  की  व्यवस्था  की  गई  इस  प्रोटोकोल  के  एक  पक्ष  के  रूप  में  भा०  कृ०  अ०  प०

 फ्रांस  की
 एक  अपनी  जंसो  एजेंसी  जिसे  आई०  एन०  आर०  ए०  कहा  जाता  के  साथ  एफ  पृथक

 झोता  करने  जा  रही  यह  कृषि  अनुसंधान  और  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  जिसे  अन्तिम  रूप

 विया जा  रहा

 ]

 बर-_-स-ममानन>स्‍नम-मम_म_म_म-_म-न«

 कपास  मूल्य  गारंटी  श्लौर  संरक्षण  योजना

 भ्रीसती  ऊषा  चौधरी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  किन  राज्यों  में

 किसानों  के  लिए  कपास  मूल्य  गारंटी  और  संरक्षण  योजना  प्रवुत्त  ह ैऔर  क्या  सरकार  का  विचार  इस

 योजना  को  सभी  कपास  उत्पादक  राज्यों  में  लागू  करने  का  है  ?

 कृषि  ग्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेश  :  कपास  उत्पादकों  के

 हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  सरकार  वर्षानुवर्ष  विभिन्‍न  किस्मों  के  कपास  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 निर्धारित  करती  सरकार  ने  महाराष्ट्र  को  जहां  किसानों  से  समूची  कपास  की  खरीद

 महाराष्ट्र  राज्य  सहका री कपास  उत्पादक  बिपणन  संध  द्वारा  राज्य  सरकार  की  एकाधिकार  अधिप्राप्ति

 योजना  के  तहत  की  जाती  एक  साव॑ं  जनिक  एजेन्सी  अर्थात  भारतीय  कपास  निगम  को  विपणन

 धन  सम्बन्धी  कार्य  करने  के  लिए  नामित  किया  जाता  है  ताकि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  इन  मूल्यों  को

 बनाए  रखा  जा  सके  |  महाराष्ट्र  में  एकाधिकार  अधिप्राप्ति  योजना  के  राज्य  सरकार  ने  विभिन्‍न

 किस्मों  की  कपास  के  लिए  गारंटी  मूल्य  निर्धारित  किए  जिस  पर  राज्य  विपणन  संघ  इनकी  खरीद

 करती  इस  प्रकार  के  गारंटी  मूल्य  कपास  उत्पादक  राज्यों  की  किसी  अन्य  राज्य  सरकार  द्वारा

 निर्धारित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  को  निर्धारित  करने  तथा  विपणन  समर्थन  सम्बन्धी  कार्य  करने  की

 मान  प्रक्रिया  जहां  आवश्यक  समझी  जाती  कपास  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  पर्याप्त
 समझी  गई  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  किसी  अन्य  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही

 बरोमी  में  लया  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र

 2032.  प्रो०  चलन  मानु  देवी  :  क्‍या  सूचमा  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  का  विचार  बिहार  में  बरौनी  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  ओर
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 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  श्रमुश्च  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  शीघ्रातिशीघ्र  एक  दूरदर्शन
 रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचा  र  करेगी  ?

 कक

 सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  और

 बरोनी  ओद्योगिक  क्षेत्र  सामान्यतः  पटना  के  उच्च  शक्ति  (10  किलो  वाले  दूरदर्शन
 मीटर  के  सेवा-क्षेत्र  के  अन्दर  इस  क्षेत्र  में  दृरदशंन  सेवा  को  और  सुदृढ़  करता  भविष्य  में  वित्तीय

 संत्ाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 [  श्रनुवाद  ]

 प्रामोण  प्रौद्योगिकी  को  उन्नत  बनाने  के  लिए  परिषद  का  कार्यकरण

 2033,  श्री  प्रजित  कुमार  साहा  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  प्रौद्योगिको  को  उल्त  बंदाने  संबंधी  परिषद  के  क्‍या  कार्य

 इस  परिषद  के  कार्य  आरम्भ  करने  से  अब  तक  इसकी  उपलब्धियां  और  की  गईं  प्रगति

 का  ब्योरा  क्या  और

 इससे  ग्रामीण  में  किस  सीमा  तक  परिवतंन  हुआ  है  ?

 कृषि  स्त्री  बूटा  :  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद  के  कार्य

 लिखित  हैं  :--

 1.  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  तथा  इसकी  सहयोगी  निकायों  के  अधीन  क्षेत्र  के
 अलावा  सभी  क्षेत्रों  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  संबंधित  प्रोद्योगिकी  के  विकास  तथा  प्रसार
 संबंधी  सभी  प्रयात्षों  के समन्वय  द्वेतु  राष्ट्रीय  नॉडल  केन्द्र  के  रूप  में  कार्य

 2.  विभिन्‍न  संबठनों  द्वारा  अनुसंधान  तथा  विकास  प्रयाक्षों  के लिए  निधियां  सुलभ  करते  हुए
 प्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  उपयुक्त  प्रोद्योगिकी  के  विकास  देतु  उत्प्रेरक  के  रूप  में  कार्य

 3.  अनुसंधान  तथा  विकास  को  मौजूदा  संस्थाओं  को  सुदृढ़  करना  अथवा  संस्थाओं  को  स्थापित
 करना  ताकि  पृणंतया  अथवा  ग्रामीण  हितों  से  संबंधित  मामलों  के  बारे  में

 राष्ट्रीय  स्तर  की  संस्थाओं  का  गठन  किया  जा

 4.  जानकारी  के  लिए  वितरण  केन्द्र  तया  आंक  बेक  के  रूप  में  कार्य

 5.  उपकरणों  तथा  फालतु  पु्जों  के  विनिर्माताओं  को  ग्रामीण  प्रोद्योगिकी
 के  बारे  में  जानकारी  सुलभ  करना  ताकि  सहुकारी  तथा  सावंजनिक  क्षेत्रों  में .
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 नीकी  रूप  से  सुधरी  मशीनों  आदि  का  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  किया  जा

 6.  सरकारी  सावेजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  तथा  जनता  के  सदस्यों  को  समुचित
 गिकी  के  हस्तांतरण  के  लिए  माध्यम  के  रूप  में  कार्य

 7.  प्रशिक्षणार्थियों  हेतु  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  आयोजित  अथवा  प्रायोजित  करना  ताकि

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंलाभाथियों  को  उन्नत  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  कराई  जा  सके  ;,

 8.  उपयुक्त  प्रोद्योगिकी  के  उपयोग  के  बारे  में  अनुसंधान  सर्वेक्षण  तथा  मृल्यांकन
 प्रायोजित  तथा

 9,  उपयुक्त  उद्देश्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  सभी  सहायक  अन्य  कार्यो  जो  परिषद  द्वारा

 एयक  समझे  जाते  को  करना  ।

 परिषद  ने  1984  में  क्रार्य  आरम्भ  करने  के  पश्चात्‌  36  ?.89  लाख  रुपये  की

 कुल  लागत  वाली  70  परियोजनाएं  मंजूर  को  हैं  ।  परिषद  द्वारा  इन  परियोजनाओं  के  लिए  जब  तक

 190.78  लाख  रुपये  की  धनराशि  मुक्त  की  गई  ये  परियोजनाएं  क्षेत्रीय  जांच/प्रदर्शन  तथा  कुछ
 मामलों  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  स ेसम्बन्धित  सुधरी  हुई  प्रौद्योगिको  में  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  तैयार  की  जाती  इन  परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन  राज्य  अनुसंधान  संस्था  भों

 तथा  स्वैज्छिक  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा

 परिषद  ने  ग्रामीण  प्रोद्योगिकी  पर  एक  कम्प्यूटर  प्रणाली  वाला  आंकड़ा  बैंक  तथा  एक  प्रलेखन

 एवं  सूचना  केन्द्र  का  विकास  करने  हेतु  भी  कदम  उठाए  वृत्त-चित्रों  तथा  वीडियो

 क्रमों  के  माध्यम  से  सूचना  प्रलेखन  का  एक  कार्य  क्रम  भी  आयोजित  किया  जा  रहा  नई  तथा  सुधरी
 -  हुई  प्रोद्योगिकी  हेतु  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कई  संगोष्ठियां  तथा  विचार-विमर्श  आयोजित

 किए  गए  हैं  ।

 परिषद  ने  वर्ष  1984-85  के  मध्य  से  परियोजनाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देना

 आरम्भ  किया  पर  योजनाओं  की  अवधि  छः  महीने  से  लेकर  3  वर्ष,तक  की  हाक्षांकि  कुछ
 योजनाओं  का  मूल्यांकन  कर  लिया  गया  है  फिर  अधिकांश  परियोजनाओं  का  कार्यान्‍्वयन  अभी  चल

 रहा  ग्रामीण  अर्थ  व्यवस्था  पर  वास्तविक  प्रभाव  का  पता  कुछ  समय  पश्चात्‌  ही  चल  सकता

 सूचना  के  प्रसार  हेतु  परिषद  द्वारा  किए  जा  रहे  प्रयास  संतोषजनक  रहे  हैं  ।

 पूरदशशंन  तथा  प्राकादबाणी  के  माध्यम  से  प्रौड़  शिक्षा  सम्बन्धो

 कार्यक्रम  देता

 2034.  श्री  घिणय  एस०  प्राठिल  :  क्‍या  सचना  धौर  प्रसारण  मन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंये

 क्िः
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 क्‍या  दूरदर्शन  तथा  आकाशवाणी  सेका  का  उपयोग  प्रोढ़  शिक्षा  सम्बन्धी  कार्यक्रम  देते

 हेतु  करने  के  बारे  में  कोई  योजना  सरकार  के  विचा  राधीत  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूथमा  धोौर  प्रसारण  सस्त्रालम  के  राज्य  सरत्री  जी०  एमन०  :  भोर

 हां  ।  वास्तव  में  प्रोढ़  शिक्षा  सम्बन्धी  जो  अनोपज्ारिक  स्वरूप  के  आकाशवाणी

 और  दूरदर्शन  पर  नियमित  रूप  से  प्रसारित/टेलीकास्ट  किए  जाते  आकाशवाणी  ऐसे  विषगों  पर

 कार्य  क्रम  प्रसारित  करता  है  जो  समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  आवश्यकताओं  के  अनु  रूप  होते  ये  का
 कम  सम्बन्धित  राज्पों  की  प्रौढ़  शिक्षा  सम्बन्धी  गतिविधियों  को  समर्थन  भी  उपलब्ध  करते  इस  समय

 आभाकाशवाणी  के  22  केन्द्र  हर  सप्ताह  20-20  मिनट  की  अवधि  के  2  से  5  सक  कार्यक्रम  नियमित  रूप

 से  प्रसारित  कर  रहे  अन्य  केन्द्र  प्रति  सप्ताह  10  मिनट  की  के  कम  से  कम  दो  कार्यक्रम

 प्रस्तुत  कर  रहे  कार्यक्रम  तयार  करने  वाले  दूरदर्शन  के  सभी  जिनमें  इन्सैट  के  दूरवर्शन  उपयोग

 की  स्कीम  के  अन्तर्गत  स्थापित  केन्द्र  भी  शामिल  अनौपचारिक  प्रौढ़  शिक्षा  के  लिए  कार्य क्रम  नियमित

 रुप  से  भ्रस्तुत  कर  रहे

 कपास  का  समन  मूल्य

 2035,  श्रीमतो  पटेल  रमाबेश  रामजोमाई  सावणि  ]  देਂ

 हि  >  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री यह  बताने की
 श्री  सी  है|

 कृषा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कपास  उत्पादकों  से  कपास  किन  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  जाता

 4

 वर्ष  1981
 से

 1985  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  कपास  का  कितना  समर्थन  मूल्य
 रित  किया  गया था  ;

 क्‍या  सरकार  ने  इस  समय  कपास  का  कोई  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किया

 यदि  तो  राज्यों  में  कपास  उत्पादकों  से  कपास  किस  मूल्य  पर  श्वरीदी  जा  रही

 (¥)  क्‍या  सरकार  को  यग्रुजरात  क्रस  उत्पादक  संगठन  भौर  देक्ष  के  ऐसे  अन्य  सं  यठकों  से  कोई

 ज्ञापन/अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  शोर  इस  पर  क्या  कायंवाझ्ली  की

 गई  है  ?

 छुषि  प्लौर  सहकारिता  ख़्िमाम  में  राज्य  मम्सी  पोधेमा  :  महाराष्ट्र
 राज्य  के  जहां  महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  उत्पादक  विपणन  बंध  एकाधिकरार  अधिप्राष्ति  क्री
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 के  अन्तगंत  कपास  की  खरोद  करता  देश  के  अन्य  भागों  में  उत्पादकों  से  कपास  की  खरीद  सावेजनिक
 ।

 एजेन्सियों  जैसे  भारतीय  कपास  निगम  राज्य  सहकारी  विपणन  प्तंघों  और  सहका  री  सम्रितियों  द्वारा  की

 जाती

 और  1981-82  से  198  5-86  के  मौसमों  के  दौरान  ओऔसत  बढ़िया  क्वालिटी  के
 कपास  की  मूल  किस्मों  के  लिए  निर्वारित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  नीचे  दिये  गये  हैं  :---

 ज्पपथपप्ॉि्प॑।:+बब+३-_-ः

 वर्ष  किस्म  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्य
 प्रति  गिवटल )

 198  1-8  2  ह॒  निर्धारित  नहीं
 किया  गया

 1982-83
 '

 380

 1983-84  400

 527

 1984-85 5  410

 535

 1985-86  425

 535
 —

 विभिन्‍न  वर्षों  के  दौरान  कपास  की  अन्य  किस्‍्मों  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  बाजार  के  सामान्य

 अन्तर  ओर  अन्य  संवत  घटकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित  किये  गये  थे  ।  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 सभी  राज्यों  में  समान  हैं

 महाराष्ट्र  में  सारे  कपास  की  खरीद  राज्य  सरकार  की  एकाधिकार  अधिप्राश्ति  स्कीम  के
 अन्तगेत  संलग्न  विवरण  में  दर्शाई  गई  गारंटीशुदा  की  मतों  पर  की  जाती  दूसरे  राज्यों  में  कपास  की

 कीमतें  बाजार  की  सामान्य  प्रवृत्तियों  क ेआधार  पर  निर्धारित  की  जाती  उन  क्षेत्रों  में  जहां
 बाजार  भाव  का  रुख  समर्थन  स्तरों  से  नीचे  की  ओर  जाने  का  वहां  भारतीय  कपाक्ष  निगम

 इन  किस्कों  की  ओसत  बढ़िया  क्वालिटी  की  खरीद  घोषित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  पर  करके  बाजार  में

 समर्थन  सम्बन्धी  कार्य  करता

 (8)  बालू  मौसम  के  दोरान  सरकार  के  पास  गुजरात  राज्य  सह।री  कपास  संध  सदित
 विभिन्‍न  संगठनों  से  कई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  जिनमें  भारतीय  कपास  निगम  द्वारा  की  गई

 कपास  के  निर्यात  और  कपास  के  लिए  लाभकारी  कीमतों  का  उल्लेख  किया  गया  भारतीय
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 कपास  नियम  को  निदेश  दिये  गये  हैं  कि  वे  जहां  कहीं  भी  आवश्यक  घोषित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों
 जो  न्यूनतम  लाभकारी  कोमतों  को  प्रकृति  के  व्यापक  खरीद  भारत  सरकार  ने  कपास  के

 चालू  मौसम  के  दोरान  लम्ब्रे/अधिक  लम्बे  रेशे  की  कपास  को  10  लाक्ष  बंगाल  देशी  की  $7,000

 मांठों  और  येलो  पिकिंस्स  की  25,000  गांठों  के  निर्मात  का  कोटा  पहले  ही  निर्मुक्त  कर  दिया

 विवरण

 1985-86  मौसम  के  लिए  महाराष्ट्र  राज्य  में  ककचे  कपास  की  औसत  बढ़िया  क्वालिटी

 के  लिए  निर्धारित  परंटीशुदा  की  मर्ते

 ऋ०  सं»
 किस्म

 कीमत
 प्रति

 क्विटल )

 तु  ८  3

 1.  वी-लक्ष्मी  एच०  आर०-253/एस०  सी०  542

 2...
 *

 592

 3...  एम०  सं  ०  (गोदावरी/एन०  डी०  569

 डी०  सी०  एच०-32/जी-67  फाउन्डेशन

 4...  लक्ष्मी  लक्ष्मी  फाउन्डेशन  561

 (कम्बोडिया/तिमकर  )

 5.  1007  डी  एच०  वाई०/एम०  सी०  एच  ना  555

 (राजहुंस/ए०  एच०  एच  ०-१68  )

 6.  एच०  वाई०/एम०  सी०  एच०ना  549

 (राजहूंस/ए०  एच०  )  बीयरर

 7.  एच०  वाई०/एम०  सी०  एचण्ना  543

 (राजहूंस|/ए०  एच०  )  (के/एम० )

 8...  एज-147|एस०  आर०  टी  ०  525

 9.  टी  ०)  519

 10.  एल-147/एस०  आर०  (के/एम०  514

 :  /33
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 11  दिग्विजय  525

 12.  ए०  के०  235  और  के०  510

 13...  बिरनार/ज्योति  505

 14...  505

 15.  499

 16.  197/3  493

 17...  गोौरानी  22/46  482

 18...  जयाधार  453

 19.  संजय  442

 झसम  का  दरदशंत  की  परिधि  में  न  झ्वा  पाना

 2036.  श्री  सुदर्शत  दास  :  क्या  सचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे

 किः

 क्या  दूरदर्शन  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  बंगला  देश  के  सांस्कृतिक  आक्रमण  की  चुनौती  से

 निपटने  के  लिए  असम  में  सिलचर  दिल्ली  दूरदर्शन  के  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  हेतु  एक  कम  शक्ति

 का  ट्रांसमीटर  लगाया  गया

 (w)  क्या  असम  का  सीमावर्ती  जिला  अभी  भी  दूरदशंन  नेटवर्क  की  परिधि  में
 नहीं  आता

 है  ओर

 यदि  तो  करीमगंज  जिले  को  दूरदर्शन  नेटवर्क  की  परिधि  में  लाने  के  लिए  क्या  कदम
 ये  हैँ

 '

 सूचना  झौर  प्रसारण  संज्ञालय  के  राज्य  संत्री  थी०  एन०  गार  गिल  )  सिलचर  में
 स्थापित  अस्प  शबित  (100  वाला  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  दिल्ली  से  प्रस्तुत  होने  वाले  कार्यक्रमों  को

 दी  के  माध्यम  से  रिले  करता
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 सिलचर  के  अल्प  शक्ति  वाले  मौजूदा  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  के  स्थान  पर  उच्च  शक्ति

 (10  वाला  ट्रांसमीटर  लगाने  की  स्कीम  कार्यास्वयनाधीन  इस  स्कीम  के  कार्यान्वित

 हो  जाने  पर  यह  उम्मीद  की  जाती  है  कि  करीमगंज  जिले  में  दृरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  होगी  ।

 ]

 अंगूरों  का  उत्पादन  धौर  निर्यात

 2037.  भरी  ज्ञांति  घारीवाल  )

 .  /:  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 झी  विष्णुमोदी  )

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  के  किसानों  मै  अंगूरों  की  खेती  में  रुचि  दिखाई

 क्या  अंगूंरों  का  उत्पादन  और  निर्यात  बढ़ाकर  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  सकती

 क्या  सरकार  का  विचार  अंगूरों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  किसानों  को  विशेष

 गर्तें|सहायता  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  हां  ।

 हां  ।

 और  निम्न  रियायतें/सहायता  दी  गई  को

 क्षेत्र  विस्तार  के  लिए  नेबा्  से  ऋण  की

 (2)  राज्य  द्वारा  पौध  सामग्री  पर

 (3)  उन्नत  किस्मों  की  पौध  सामग्री  पर  ऋण  की

 (4)  अधिक  उपज  के  लिए  जिव्बरेलिक  एसिड  को  कस्टम  डियूटी  से  छूट  देकर  लोकप्रिय
 और

 (5)  विस्तार  सेबाओं  के  माध्यम  से  तकनोलोजी  का  अम्तरण  ।
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 [ प्रनुवाव ] ह॒ रच जिसा मुख्यालयों में टेलोविजन केसा ॥ 2038. श्री महाबीर प्रसाद यादव : क्या सूचना भौर प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या देश में सभी जिला मुख्यालयों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव और यदि तो कितने जिलों में केन्द्र स्थापित हो गए और कितने जिलों में अभी केन्द्र स्थापित होने हैं ? सूचना झौर प्रसारण सम्त्रालय के राज्य मन्त्री बो० एन० : यह उम्मीद क्री जाती है कि दूरदर्शन की सातवीं योजना की स्कीमों के पूरा हो जाने स्थानीय भू-भागीय परिस्थितियों के अधीन रहते देश के सभी जिला मुख्यालयों को उपयोग योग्य दूरदशेन संकेत उपलब्ध होंगे । की जनगणना के अन्तगेत चुने गये जिलों में से इस समय 332 जिलों को पूर्णतः या दूरदशेन सेवा उपलब्ध सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का कार्यास्वयन 2039, श्री डी० बो० पाटिल : क्‍या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को में ज्ञात सूखा-प्रवण क्षेत्रों में पारिस्थि घिक सन्तुलन बनाये रखते तथा पशुधन और मानव-संसाधनों की उत्पादकता में सुधार करने के उद्देश | किया गया यदि तो राज्य-बार अब तक उसमें गया उपलब्धियां हुई क्‍या इस कार्य क्रम के अधीन भूमि का पारिस्थितिक संतुलन तथा भूमि की रुत्पादकता बनाये रखने के लिये कोई अनुसंधान किया गया यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और अब तक हस संबंध में अनुसंधानों पर कुल कितनी धनराशि छ्च की गई है ? कृषि सस्ती बूटा वर्ष में सूद्धा पढ़े क्षेत्रों में सूखे की प्रजण्डता को कम करने तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए परिसम्पत्तियां
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 लिखित

 सृजित  करने  के  उद्देश्य  से  एकग्रामीण  निर्माण  दये निर्माण  कार्यक्रम  तैः क्रम  तैयार  किया  गया  1973

 समन्वित  क्षेत्र  विकास  की  नीति  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सूखा  सम्भावित  क्षेत्र  कार्य क्रम
 के  रूप  में  इस  कार्यक्रम  को  एक  नई  दिशा  दी  गई  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  किए  गए  क्षेत्रों

 का  पारिस्थितिक  सन्तुलन  बनाए  रखने  तथा  उनका  अधिकतम  विकास  करने  के  प्रयोजन  से  इसके  मुख्य

 उद्देश्य  निम्नलिखित  हैं  :--

 (1)  भूमि  व-जल  स्रोतों  तथा  क्षेत्रों  की कृषि  जलवायु  परिस्थिति  के  आधार
 पर

 शुष्क  भूमि
 पर  खेती  को  अधिक  उत्पादक  ढंग  से  बढ़ावा

 (2)  क्षेत्र  के  जल  संसाधनों  का  विकास
 और

 उनका  उत्पादक  ढंग  से  प्रथोग

 (3)  भूमि  व  नमी  संरक्षण  तथा  भूमि  का  उचित  उपयोग  करते  की  '  का  विकास

 (4)  वन  रोपण  तथा  खेती

 (5)  पशुधन  विकास  जिसमें  घारा  तथा  चरायाह  संसाधनों  का  विकास  भी  शामिल

 (6)  रेशम-कीट  मत्स्य  पालन  आदि  की  अन्य  विविध  गतिविधियां  ।

 (@)  विवरण  !  संलग्न

 से  (5)  विवरण  2  संलग्न

 सूखा
 सम्मावित  क्षेत्र  कार्यक्रम

 योजना  के  आरम्भ  से  छठी  योजना  के  अन्त  तक  (1974-75  से  1984-85

 कुछ  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों
 की

 भोतिक  उपलब्धियां

 राज्य  भूमि  तथा  नमी  सूजित  सिंचाई  बनरोपण  तथा

 संरक्षण  सम्भाव्यता  चरागाहू  विकास

 (00  हेक्टेयर  )  (00  द्वेक्टेयर  )  (00  हेक्टेयर  )

 2  3  4

 2...  भारप्र  प्रदेश  546.71  हु  439.56  460.13

 2...  विहार
 439.56
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 1  2  3  4

 ।

 3...  गुजरात  1085.22  406.82  2906.13

 4...  हरियाणा  23.08  46.20  217.19

 5.  जम्म्‌  तथा  कश्मीर  15.72  39.09  1.83

 6.  कर्नाटक  5877.18  408.89  9  840,04

 7...  मध्य  प्रदेश  799.50  1966.76  470,68

 8.
 महाराष्ट्र

 2757.81  316.81  774.68

 9.  उड़ीसा  335.79  297.58  408.61

 10...  राजस्थान  2279.40  445.34  1522.35

 11.  ..  तमिलनाडु  389.12  90.68  417.62

 12...  उत्तर  प्रदेश  1558.90  632.11

 ह

 553.57

 13.  पश्चिम  बंगाल  109.65  281.85  520.67

 ओम

 gs  18679.79  छाऊाए

 हस  कार्यक्रम  के  कार्यास्वयन  के  अनुकूल  परिणामों  तथा  कमियों  को  सामने  लाने  के  लिए

 समय  पर  विभिस्न  अनुसंधान  तथा  मूल्यांकन  अध्ययन  प्रायोजित  किए  गए  हैं  तथा  वित  पोषित  किए

 गए  इन  अध्ययनों  के  परिणामों  से  कार्यक्रम  की  निगरानी  तथा  मूल्यांकन
 में  सहायता  मिलती  कुछ  अध्ययनों  में  दोषपूर्ण  अन्तर-क्षेत्रीय  सम्पर्कों  की  व्यापक

 क्षेत्रों  में  योजनाओं  का  कम  उपकरणों  की  कमी  के  कारण  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में
 सामग्री  तथा  स्टाक  आदि  पर  प्रकाश  डाला  गया  राज्यों  को  उनके  बारे  में  उपयुक्त

 खारी  कार्रवाई  करने  के  लिए  कहा  गया  कुछ  अध्ययनों  में  कार्यक्रम  के  विशेषकर  भूमि
 डेयरी  चरागाह  विकास  तथा  मत्स्य  पालन  क्षेत्रों  के  भी  अनुकूल  तथा  स्पष्ट  प्रभावों

 का  उल्लेख  किया  गया  सूला  सम्भावित  क्षेत्र  कार्य क्रम  पर  विश्व  बैंक  निष्पादन  आडिट  रिपोर्ट  के

 चार  राज्यों  के  6  जिलों  में  किसानों  ने  सुधरी  हुई  भूमि  नमी  तथा  फसल  प्रबन्ध  पद्धति
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 नननननननमनननम-म-म-म++«+क  की  लत  कल  कल  बक  नर  न॒॒॥नन  न  ीीवीनरीरीशललककककी  ............

 नानी  आरम्भ  को  है  तथा  प्रदर्शन  स्थलों  में  फसलें  2  से  3  गुनी  बढ़  गई  डेयरी  विकास  काफी  सफल

 सिद्ध  हुआ  चारा  उत्पादन  में  प्रति  हेक्टेयर  लगभग  5  क्विंटल  की  वृद्धि  हुई  डेकन  प्लेटयू  ऐसी
 दो  प्रकार  की  चाराफली  की  खेती  आरम्भ  की  गई  थी  ।  जिन  पर  सूखे  का  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  एक  अन्य

 अध्ययन  के  अनुसार  1982  में  आंध्र  प्रदेश  के  अनन्त॒पुर  जिले  में  सुबाबुल  पोधों  की  संह्या  जो  1979

 में  28,000  1982  में  बढ़कर  6  लाख  हो  गई  इस  जिले  में  कच्चे  रेशम  का  उत्पादन  ओ

 1970  में  140  मीटरी  टन  था  1983  में  बढ़कर  850  मीटरी  टन  हो  गया  था  तथा  गन्ना  उत्पादन

 से  प्रति  हेक्टेयर  4500  रुपये  की  आय  के  मुक/बले  रेशम  कीट  पालन  से  प्रति  हेक्टेयर  20,000  रुपये

 की  आय  हुई  थी  ।  एक  अन्य  अध्ययन  के  अनुसार  गुजरात  के  पंचमहूल  जिले  में  फसल  की  उत्पादकता  में

 150  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  हुई  है  तथा  भूमि  संरक्षण  से  आय  में  50  से  70  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि
 '

 हुई  जहां  पर  समन्वित  वाटरशेड  नीति  अपनाई  गई  वहां  पर  इसका  प्रभाव  निरन्तर  अनुकूल

 रहा

 छठी  योजना  के  दौरान  सूखा  सम्भावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  विभिन्‍न  अनुसंधान  तथा  मूल्यांकन

 अध्ययनों  पर  कुल  24.49  लाख  रुपये  व्यय  किया  गया  था  ।

 दूरद्शन  केखों  का  मुख्य  क्षेत्रोय  केरतों  के  रूप  में  विकास

 2040,  श्री  सैयद  शाहबुद्वीन  :  क्या  सूचता  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मुख्य  क्षेत्रीय  केन्द्रों  के  रूप  में  विकसित  किए  जाने

 वाले  दूरवशंन  केन्द्रों  के  नाम  क्‍या

 राष्ट्रीय  क्षेत्रीय  और  स्थानीय  कार्यक्रमों  के  बीच  प्रतारण  समय  के  आबंटन  का  मानदण्ड

 क्‍या  *

 क्‍या  दिल्‍ली  दूरदर्शन  केन्द्र  जो  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  को  आरम्भ  करने  वाला  केन्द्र  में

 क्षेत्रीय/स्थानीय  कार्यक्रमों  क ेलिए  पृथक  चैनल  भर

 दूरदर्शन  द्वारा  इस  सक्षय  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  को औसतन  कितना  समय  आबंटित  किया

 जाता  है

 सूचना  झोर  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  बी०  एन०  :  सातवीं
 योजना  में  निम्नलिब्वित  राज्यों  की  राजधानियों  में  नए  दूरदर्शन  स्टूडियो  केन्द्र  स्थापित  करने  की

 स्‍्कीमें  शामिल  की  गई  हैं  :---

 राज्य  राजधानो

 |  2

 1.  मध्य  प्रदेश  भोपाल
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 ॥रः  2

 2.  पटना

 2,  उड़ीसा  भुवनेश्वर

 4.  हरियाणा  राजघानी का  नाम  रखा  जाना

 5.  हिमाचल  प्रदेश  शिमला

 6.  त्रिपुरा  अगरतला

 इसके  छठी  योजना  की  चली
 आ  रही  स्कीमों  के  अंग  के  रूप  में  निम्नलिखित  .

 संघ  शाप्तित  क्षेत्रों  की राजधानियों  में  दू  दर्शन  स्टूडियो  केन्द्र  कार्यान्वयनाधीन  हैं  :

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  राजधानी

 1.  राजस्थान  जयपुर

 2.  गुजरात  अहमदाबाद

 3.  कर्नाटक  बंगलोर

 4.  फैेरल  जिवेन्द्रम

 5.  भ्रसम  गुवाहाटी

 6.  मेघालय  .  शिलांग

 7.  मणिपुर

 8.  नागालैंड
 |

 कोहिमा

 9.  अरुणाचल  प्रदेश  ईटानगर

 10.  मिजोरम  ऐजवाल

 *  इसके  छठी  योजना  की  चालू  स्कीमों  के  रूप  में  लखनऊ  हैदराबाद
 और  कलकत्ता  में  मौजूदा  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधाओं  को  बढ़ाया

 जा  रहा  दिल्‍ली  में  स्टूडियो  सुविधाओं  की  प्रमुख  बुद्धि  को  सातवीं  योजना  में  शामिल  कर  घसिया

 गया  निम्नलिखित  स्थानों  में  स्थित  स्टूडियो  केन्द्र  संबंधित  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  लिए  मुख्य
 दूरदशंन  केन्द्रों  के  रूप  में  कार्य  सातवीं  योजना  में  निम्नलिश्ित  राज्यों/संध  शाधित
 क्षेत्रों  की  राजधानियों  में  सीमित  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधाओं  के  प्रावधान  को  सम्मिलित  कर  लिया
 शग्गमा  है  ।
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 राज्य/संच  शासित  क्षेत्र  राजबानी

 1.  सिक्किम  गंगटोक

 2.  झंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  पोर्ट  ब्लेयर

 3.  दमन  और  दीव  पणजी

 4.  पांडिचेरी  पांडिचेरी

 5.  चण्डी गढ़  ।  थण्डी गढ़

 और  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  रात्रि  8.40  बज  से  प्रतिदिन  2  घंटे  35  मिनट  की  अवधि
 के  लिए  टेलीकास्ट  किया  जाता  बड़े  राज्यों  की  राजधानियों  में  बालू  और  सातवीं  योजना  के
 दर्शन  स्ट्डियो  केन्द्रों  के पूरा  हो  जाने  पर  सभी  बड़े  राज्यों  में  प्रतिदिन  2-3  घंटे  की  अवधि  के  लिए
 राज्यस्तरीय  सेवा  उपलब्ध  हो  जाने  की  उम्मीद  छोटे  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  की
 नियों  में  दूरदर्शन  केन्द्र  प्रतिदिन  30-60  मिनट  तक  कायंत्रम  प्रस्तुत  करने  की  स्थिति  में  हो  जाएंगे  ।

 प्रमुख  राज्यों  में  कुछ  महत्वपूर्ण  शहरों  में  रोज  30-60  मिनट  की  अवधि  की  स्थानीय  सेवा

 उपलब्ध  हो  सकेगी  ।  चार  महानगरों  में  स्थानीय  सेवा  की  अवधि  अधिक  रामय  की

 होगी  ।

 जब्कि  अंतरिम  ढांचे  पर  आधारित  2  घंटे  की  द्वितीय  चैनल  सेवा  दिल्‍ली  में  पहले  ही
 उपसब्ध  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधाएं  और  द्वितीय  चैनल  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  दोनों  रूप  में  ढांचे  को

 सुदृढ़  करने  की  स्कीम  को  दूरदर्शन  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  कर  लिया  गया

 मत्स्य  व्यापार  में  बहु  राष्ट्रीय  कस्पनियां

 2041.  श्री  चिम्तामणि  जेना  )
 9५.  ;  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शो  सोहनम  ई  पटेल

 मत्स्य  व्यापार  में  लगे  एकाधिकार  घरानों  और  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  का  अ्यौरा
 क्या

 प्रत्येक  कम्पती  के  पास  मछली  पकड़ने  की  कितनी  नोकाएं

 क्या  अन्य  कम्पनियों  ने  भी  इस  व्यापार  में  प्रवेश  करते  का  अनुरोध  किया  है  और  यदि
 तो  ऐसी  कम्पनियों  का  भ्यौरा  क्या  है  तथा  सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 कया  सरकार  का  विभञार  इस  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  है  और  यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?
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 कृषि  ग्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मस्ती  योगेर  :  ओर  एक
 विवरण  संलग्न

 हस  संबंध  में  इस  प्रकार  की  कम्पनियों
 से  कोई  आवेदन-पत्र  प्राप्त  नहीं  हुए

 सरकार  के  पास  हस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विवरण

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  से  प्राप्त  हुई  जानकारों  के  झ्रमुसार  उनके
 पास  निम्नलिखित  बहू-राष्ट्रीय  कम्पनियां  घराने  पंजीकृत  है  प्ोर

 प्रथ  मछली  पकड़ने  के  व्यवसाय  में  लगे  हैं

 स्वामित्व  के  जलयानों
 को  संख्या

 (20  मोटर  टन  भौर  इससे

 )

 1,  मैससे  ब्रिठानिया  सी ०  फूड  2

 2...  मेसर्स  भारतीय  तम्बाकू  कम्पनी  लि०  2

 3...  मैससे  रेलिस  इंडिया  लि०
 शून्य

 4...  मैससे  यूनियन  कारबाइड  इंडिया  लि०  2

 5.  मैसर्स  हिन्दुस्तान  लीवर  लि०
 शून्य

 6.  मैससे  विम्को  लि०
 शून्य

 7.  मैसर्स  चोगुसे  एण्ड  कम्पनी  प्रा०  लि०  $

 8.  मेसस  नवभारत  फैरो  एलोब  लि०  2

 9.  मेससे  कोकन  मार्स्यिकी  लि०  2

 10.  मंससे  टाटा  आयल  मिल्स  लि०  2

 11.  मैससे  वोह्टास  लिमिटेड
 शून्य

 12.  मैसस  चोगुले  इंजीनियर  एण्ड  मशीन  लि०  2

 13,  मैसर्स  रोनक  अन्तर्राष्ट्रीय  शून्य

 144



 19  1907  लिखित  उत्तर

 सिजी  स्वामित्थ  के  जलयानों
 की  संह्या

 (20  मोटर  टल

 झौर  इससे  भ्रधिक )

 14...  मेससे  शाह  वालेस  शून्य

 15...  मैससे  गुडलास  नेरोलेक पेंट्स
 लि०  श्न्ये

 16.  मैसस  भद्रास  रबर  फैक्टरी  शून्य

 17.  मैससं  स्पेंसर  एण्ड  कम्पनी  शृन्य

 हें  मुंगेर  जिले  में  सला-प्रवण  क्षेत्रों  का  पता  लगाना

 2042.  भी  डी०  पी०  यादव  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ),  क्‍या  बिहार  के  मुंगेर  जिले  में  सूद्धा-प्रबण  क्षेत्र  की  परिधि  में  आने  वाले  कतिपय  नये

 क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  कुछ  प्र  यास  किए  गए

 मुंगेर  जिले  में  कौन-कौन  से  वर्त मान  प्रथंड  सूखा-प्रबण  क्षेत्र  कार्य  क्रम  के  अन्तर्गत  पहले  से

 ही

 वर्ष  1984-8  5  में  मुंगेर  के  जमुई  क्षेत्र  में  सूद्या-प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितनी

 सहायंता  दी  गई  है  ओर  वर्ष  1985-86  के  लिए  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  घतराशि  नियत  की  गई

 क्या  सूखा  प्रवण-क्षेत्र  कार्य  क्रम  के  प्रभाव  के  बारे  में  जमुई  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  के  लोगों  पर  हुए  इस  कार्यक्रम  के  विकासात्मक  प्रभाव

 का  मुल्यांकन  करने  के  कोई  अध्ययन  करने  का  है  ?

 कषि  मन्त्रो  बूटा  :  मोर  सूथा  सम्भावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  में  कुछ
 छंडों  को  शामिल  करने  और  कुछ  खंडों  को  हटाने  हेतु  प्राप्त  कुछ  अभ्यावेदनों  पर  ग्रामीण  विकास  विभाग

 द्वारा  गठित  अन्तर-विभागीय  दल  द्वारा  विचार  किया  गया  था  ओर  इसकी  सिफारिशों  के  आधार  पर

 बिहार  के  मुंगेर  जिले  के  सश्ची  सोंनो  और  चकाई  क्षण्डों  को  मर्ष

 1982-83  से  कार्यक्रम  से  हुटा  दिया  गया  था  लेकिन  वर्ष  1985-86  से  इन्हें  पुनः  कार्यक्रम  में  शामिल

 कर  लिया  गया  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  इस  जिले  के  किन्हीं  अम्य  क्षेत्रों  को  शामिल  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 चुंकि  जमुई  खण्ड  को  सूखा  सम्भावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1984-85  के

 दोरान  शामिल  नहीं  किया  गया  था  इसलिए  वर्ष  1984-85  5  में  कोई  केस्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  गई
 1985-86  के  लिए  पृश्ा  प्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  प्रति  खण्ड  कुल  12  लाख  रुपये  का  आवंटन
 किया  गया  जो  राज्य  भौर  केसा  द्वारा  बरामर-अराबर  बहन  किया
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 केन्द्र  सरकार  द्वार  ऐसा  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया

 (=)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 मुंगेर  जिले  के  वियारा  क्षेत्र  में  धाम  को  खेती

 2043.  ओऔऔ  डी०  पी०  यादव  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चिरकालिक  बाढ़-प्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  पिछड़े  क्षेत्रों  के  संबंध  में  राष्ट्रीय  समिति  से

 सिफारिश  की  है  कि  दियारा  क्षेत्र  में  नई  किस्मों  और  प्रौद्योगिकी  से  घान  की  खेती  की

 यदि  तो  क्या  भारतोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  मुंगेर  जिले  के  बाढ़-प्रवण  क्षेत्र  में

 दियारा  की  भूमि  की  उत्पादकता  तथा  किसानों  की  सामाजिक  आर्थिक  दशा  को  सुधारने  के  लिए  मुंगेर
 जिले  में  दियारा  क ेलिए  आपरेशनल  रिसर्च  प्रोजेक्ट  जैसे  अपने  संस्थान  के  माध्यम  से  कोई

 परीक्षण  और  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 कषि  भोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  ससत्री  योगेश  जी

 श्रीमान  ।

 जी  श्रीमान  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  वर्ष  1975  से  बिहार  के  मुंगेर  जिले  के  दियारा  भूमि
 के  सुधार  पर  अनुसंघान  के  लिए  एक  परिचालन  अनुसंधान  प्रायोजना  चला  रही  परिचालन
 संधान  प्रायोजना  ने  दियारा  भूमि  की  उत्पादकता  तथा  दियाराभूमि  के  किसानों  के  सामाजिक-आधर्थिक

 दशाओं  के  सुधार  के  लिए  बहुत  सहयोग  दिया

 लगातार  अनुसंधान  तथा  प्रदर्शन  परीक्षणों  के  लिए  परिणामस्वरूप  मुंगेर  जिले  के  दियाराभूमि
 क्षेत्रों  के  लिए  निम्नलिखित  सिफारिशें  की  गई  हैं  :--

 (7)  चावल  किसमें  सीता  (42  क्विंटल/हैक्टर)  सिंचाई  के  अस्त्गंत  ख्व  रीफ  के  दोराम

 मानी  हुई  दियारा  भूमि  पर  खेती  के  लिए  उपयुक्त

 राशि  (45  क्विंटल/हैक्टर)  सिंचाई  के  अन्तगंत  मुंगर  जिले  की  मानी  हुई
 दियारा  भूमि  पर  ग्रीष्मकालीन  खेती  के  लिए  उपयुक्त

 पूसा  (33  क्विंटल/हैक्टर)  सिंचाई  के  अन्तर्गत  मुंगेर  जिले  की  मानी  हुई  दियारा

 भूमि  पर  ग्रीष्मकालीन  खेती  के  लिए  उपयुक्त  है  ।

 (४)  उड़द  जैसे  सस्‍्य  प्रतिमान  पर  आधारित  धान  की  उसके  अचुक्रम  में
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 गेहू ं-
 ग्रीष्मकालीन  चावल  की  खेती  करने  से  क्रमशः  250  क्विंटल/हैक्टर  हरा

 44.5  क्विंटल/हैक्टर  गेहूं  तथा  32.2  क्विंटल/हैक्टर  चावल  प्राप्त  हुआ  ।

 प्रकार  दियारा  क्षेत्र  में  चावल  की  उन्नत  किस्मों  की  अधिक  पैदावार  की
 सम्भावना

 एकोक्त  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  प्रस्तमंत  राज  सहायता

 2044.  श्री  डी०  पी०  यादव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताये  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एकीक्कत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  प्रायः  बाढ़  से

 प्रभावित  किसानों  को  अधिक  राज  महायता  देने  का  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  संबंधी  राष्ट्रीय
 समिति  ने  सिफारिश  को  और

 यदि  तो  बिहार  के  बाढ़  प्रभावित  क्षेत्र  में  यह  योजना  कब  कार्यान्वित  की  जाएगी  ?

 कृषि  सन्त्नो  बृटा  :  सभी  ग्रामीण  क्षेत्रों  जिनमें  प्रायः  बाढ़  से  प्रभावित

 क्षेत्र  भी  शामिल  में  धमन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लक्षित  वर्ग  के  छोटे  तथा  सी  माम्त

 किसानों  के  लिए  आर्थिक  सहायता  पहले  ही  ग्राहप  1985  में  भारत  सरकार  ने  ये  भो

 आदेश  जारी  किए  थे  कि  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सभी  क्षेत्रों  में  लभु  सिंचाई

 कार्य  के  मामले  में  यद्यप  आथिक  सहायता  को  प्रतिशत  सीमा  वही  परन्तु  मामले  के  अनुसार

 3000/-,  4000/-,  5000  रुपये  की  अन्तिम  सीमा  नहीं  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रायः  बाढ़

 से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  किसानों  को अधिक  आर्थिक  सहायता  देमे  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 समात  पारिभ्रसिक  ध्रधितियम  का  प्रवर्तत

 2045,  श्री  झ्ागरद  पाठक  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारत  में  सभी  उद्योगों  के  लिए  समान  पारिश्रमिक  अधिनियम  सागू

 किया  और

 यदि  तो  उन  उद्योगों  के  नाम  कया  हैं  जहां  पर  उक्त  अधिनियम  लागू  किया
 गया  है  ?

 अम  सम्जासय  के  राज्य  मन्त्री  पी०  ए०  !  और  समान  पारिश्रमिक

 1976  सभी  उद्मोगों/नियोजन  में  लागू  कर  दिया  गया  इन  ठद्योगों/नियोजनों  की

 सूची  संलग्त  विवरण  में  दी  गई  जहां  तक  इस  अधिनियम  के  प्रवर्तत  का  सम्बन्ध  जब  कभी
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 विशिष्ट  उल्लंधन  नोटिस  में  आते  हैं  तो  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  द्वारा

 कारंवाई  की  जाती

 क्रमांक  नियोजन  का  मास
 बनीीनननाननननीनीनिन-++-+0+ंक्‍ा  भ:थ:िा  खत  सेन

 विवरण
 >>

 बागान  श्रम  लागू  ।

 स्थानीय  प्राधिकरण  ।

 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारें  ।

 उपचर्चा  गृह  ओर  ओषधालय  |

 बीमा  कम्पनियां  और  अन्य  वित्तीय  संस्थान  ।

 अध्यापन  प्रशिक्षण  और  अनुसंधान  संस्थान  ।

 खानें  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  कोयला  खान  ।  भविष्य  निधि  संगठन  और  कमंचारी  राज्य
 बीमा  निगम  |

 भारतीय  खाद्य  केन्द्रीय  भण्डारण  निगम  और  राज्य  भण्डा रण  नियम  ।

 कपड़ा  ओर  कपड़े  के  अन्य  सामान  का  विनिर्माण  ।

 बागानों  में  स्थित  कारखाने  ।

 इलले  किट्रकल  और  इलैक्ट्रानिक  उपकरणों  ओर  साधिन्नों  का  विनिर्माण  ।

 रसायनों  और  रसायन  उत्पादों  ओर  कोयला  उत्पादों  को  का
 विनिर्माण  ।

 थल  और  जल  परिवहन  ।

 खाद्य  पदार्थों  का  विनिर्माण  ।

 अन्य  विनिर्माण  उद्योग

 गैस  और  पानी  ।
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 18.  थोक  ओर  खुदरा  व्यापार  ।

 19.  निर्माण  जिसमें  निर्माण  से  सम्बद्ध  क्रियाकलाथ  शामिल

 20.  भण्डारण  और  संचार  ।

 21.  कृषि  और  कुषि  से  सम्बद्ध  क्रियाकलाप  ।

 22.  वायु  परिवहन  उद्योग  ।

 23.  वास्तविक  सम्पदा  और  व्यापार  सेवा  ओर  कानूनी

 24.  सामाजिक  और  निजी  सेवाएं  ।

 भूमि  को  क्‍्रघिकतम  सोमा  कम  करना

 2047.  श्री  सो  ०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1985  में  राज्यों  में  राजस्व  मन्त्री  इस  बात  पर  सहमत  हुए  थे  कि  पांच  सदस्यों

 के  एक  परि  बार  के  लिए  कृषि  भूमि  की  अधिकतम  सोमा  सर्वोत्तम  जिस्म  की  भूमि  जिसमें  सिंचाई  की

 सुनिश्चित  सुविधा  हो  और  वर्ष  में  कम  से  कम  दो  फसलें  उगाई  जा  सके  के  मामले  में  5  हैक्टेयर  भूमि

 की  उससे  निचली  किस्म  जिसके  सुनिश्चित  सिंचाई  व्यवस्था  हो  तथा  वर्ष  में  कम
 हे  कम  एक  फसल

 उगाई  जा  सके  के  मामले  में  7.5  हैक्टेयर  और  शेष  भूमि  के  मामले  में  12  हैक्टेयर  फर  दी  भौर

 (q)  इस  सम्बन्ध  में  अनृवर्ती  कार्रवाई  के  रूप  में  प्रत्येक  राज्ये  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  क्या

 प्रगति  की  गई  है  ?

 कृषि  मस्त्रो  बूटा  :  ओर  1985  में  हुए  राज्यों  के  राजस्व

 सन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  स्वंशरम्मति  से  यह  तय  हुआ  था  कि  हस  मुद्दे  पर  राज्य  सरकारों  तथा  संध

 शासित  प्रशासनों  द्वारा  विचार  किया  राज्यों/संघ  शासित  प्रशासनों  द्वारा  इत  मुद्दे  पर  अभी

 अन्तिम  निर्णय  लेना  है  ।

 सह्यास  उर्भ रक  संयंत्र  का  विस्तार

 2048.  भी  सो  ०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  कृषि  भनत्री  यह  बतामे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍यः  मद्रास  तेल-शोधक  कारखाना  जो  मद्रास  उर्द रक  संयंत्र  को  नेप्या  को  सप्लाई  करता

 की  क्षमता  में  वृद्धि  किए  आते  के  मद्रास  उर्वरक  संयंत्र  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 (a)  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इसका  विस्तार  करने  का  है  ताकि  अतिरिक्त

 नेप्या  का  प्रयोग  हो  सके  और  उपलब्ध  विध्वमान  ढांचे  पर  बहुत  कम  राशि  खर्च  करके  उर्वरक  संयंत्र  की
 लाभप्रदत्ता  में  बुद्धि  हो  सके  ?

 उब रक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  के०  नटवर  :  से  इस  समय  ऐसा  कोई
 विशिष्ट  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राधीन  नहीं  है  विस्तारण  पर  निर्णय  लेने  में  कच्चे  माल  की  उपलब्धता

 के  अतिरिक्त  अन्य  बातें  जैसे  क्षेत्रवार  मांग  तैयार  माल  के  वहन  की  लागत  आदि  भी  सम्बद्ध

 कृषि  उत्पादों  का  समर्थन  मल्य  निर्धारित  करमा

 2049.  भरी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपास  और  पटसन  की  उत्पादन  लागत  की  गणना  करने  के  लिए  किन-किन

 बातों  पर  विचार  किया  जाता  और

 इनकी  तुलना  में  इतका  समर्थन  मूल्य  किस  प्रकार  निर्धारित  किया  जाता  है  ?

 कषि  घोर  सहकारिता  बिसाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेन्द्र  :  उत्पादन  लागत
 के  अनुमान  1970-71  से  ।6  बडे  राज्यों  में  मुख्य  फसलों  को  कृषि/उत्पादन  लागत  के  अध्ययन  की

 पक  स्कीम  के  अधीन  तैयार  किए  जाते  स्कीम  में  आदानों  और  उताादनों  के  सम्बन्ध  में  वस्तुगत
 और  वित्तीय  दोतों  प्रकार  के  प्रतिनिधिक  आंकड़ों  के  संकलन  और  इनसे  मुख्य  फसलों  की  प्रति  हैक्टेयर
 कृषि  लागत  ओर  प्रति  क्विटल  उत्पादन  लागत  के  अनु  मानों  की  संकल्पना  की  गई  फसलों  में  अन्य  में

 कपास  ओर  जूट  शामिल  उत्पादन  लागत  में  शामिल  किए  जाने  थाले  विभिन्‍न  कारकों

 में  बेलों  पर  मशीन  कीटनाशी  व  कृमिनाशी  उर्वरक  उपकरणों

 और  फार्म  बिल्डिगों  का  सिंचाई  भूमि  उपकर  पट्टे  पर  लो  गई  भूमि
 के  लिए  दिया  गया  और  स्वामित्व  भूमि  पर  लगाई  गई  जमाबन्दी  मूल्य  भौर

 परिवार  द्वारा  लगाए  गए  श्रम  के  मूल्य  के  लिए  विए  गए  भुगतान  हैं  ।

 सरकार  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  ०  ए०  सी०  की  सिफारिशों  के  आधार
 पर  अधिप्राप्ति/समर्थन  मूल्य  तय  करती  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 फसलों  की  उत्पादन  लागत  और  आदानों  की  लागत  में  १रिवर्तनों  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  अपनी

 सिफारिशें  करता  सरकार  द्वारा  नियत  न्यूनतम  समर्थन/अधिप्राप्ति  मूल्यों  में  आमतौर  पर  कृषि
 जिन्सों  के  उत्पादन  की  लागत  आ  जाती

 प्रावास  सहायता  में  बृद्धि

 2050.  श्ीमती  जयस्ती  पटनायक  :  क्‍या  दाहुरी  बिकास  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः



 1907  लिखित  झतर
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 क्या  सरकार  का  विचार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौशन  आधथिक  रूप  से  कमजोर

 वर्गों  तथा  मध्यम  वर्मों  के  लोगों  के लिए  आवास  सहायता  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  करते  का  विचार  ओर

 मध्यम  तथा  उच्च  आय  वर्ग  के  लिए  प्रस्तावित  आवास  सहायता  प्रावधान  का

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  भम्त्रालय  में  राज्य  भम्जी  दलबीर  और  विभिन्न

 श्रेणियों  के  सम्बन्ध  में  आय  की  निर्माण  लागत  की  अधिकतम  सीमा  तथा  ऋण  सहायता  की

 राशि  को  सातवों  पंचवर्षीय  में  निम्न  प्रकार  से  संशोधित  किया  गया  है  :--

 अन्‍न्‍ननमननीननन  नाना  ~  ्ाजभिय-+  ee

 आय  की  निर्माण  लागत  की  सश्कारी  ऋण  सहायता

 पात्रता  अधिकतम  सीमा  की  अधिकतम  सीमा

 )  )  )

 1.  समाज  के  आर्थिक  700  तक  5000  5000

 दृष्टि  स ेकमजोर  वर्ग

 2.  निम्न  आय  वर्ग  701  से  1500  30000  23500

 5,  मध्यम  आय  वर्गे  1501  से  2500  75000  40000

 आवास  राज्य  का  विषय  है  तथा  राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  अपनी-अपनी

 आवश्यकताओं  एवं  योजना  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  सामाजिक  आवास  योजनाएं  तैयार  करते  हैं  एवं
 उनका  कार्यान्वयन  करते

 केख  द्वारा  मल  रूप  में  तेयार  कार्य-क्रम  का  प्रसारण  के  लिए
 थी  का  उपयोग

 2051.  भीमती  जयसती  पटनायक  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  आकाशवाणी  के  कुछ  केन्द्र  मूल  रूप  में  तैयार  कार्यक्रम  का  दिल्‍ली  केन्द्र  द्वारा  फिर

 से  प्रसारण  करने  के  लिए  डोम्स  सेटेलाइट  इंसेट  --।  बी०  का  प्रयोग  कर  रहे

 यदि  तो  आकाशवाणी  के  उन  केन्द्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  उन  कार्यत्रमों  को

 1  बी  ०
 के  माध्यम

 से  रिले  करते  भर
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 क्या  सरकार  का  बी०  के  माध्यम  से  कलकत्ता  और  मद्रास  से  भी

 कार्यक्रम  के  रिले  ओर  प्रसारण  करमे  विचार  है

 सूचता  झौर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  बी०  एन०  :

 (a)  जिन  स्थानों  पर  केन्द्र  और  ट्रांसमीटर  स्थित  हैं  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 हैं  ।
 है

 कलकत्ता  और  मद्रास  से  एक  दूसरे  के  साथ  तथा  दिल्ली  के  साथ-समय  बंटवारे  के

 आधार  पर  सीमित  कार्यक्रमों  के  बितरण  की  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  की

 विवरण

 बी  ०  के  माध्यम  से  कार्य  क्रम  प्रसारित  करने  वाले  केन्द्रों  क ेनामों  की  सूची

 क्रम  के  का  माम  क्रम  केन्द्र  का  नाम

 1.  श्रिवेन्द्रम  15...

 2.  पटना
 16.  .  त्रिच्र

 3.  गुलबर्गा
 17...  कुसियांग

 4.  |  वाराणसी  18.  सिलचर

 5.  छारवाड़  19.  विजयवाड़ा

 6.  लेह  20.  मैसूर

 7.  मंगलौर
 21.  जगदलपुर

 8.  मद्रास  22.  पासीघाट  ह

 9.  रांची  23.  शिलांग

 10.  भागलपुर
 24...  अम्वबिकापुर

 11.  नागरकोइल  25...  नागपुर

 12.  भद्रावती  26...  राजकोट

 13.  तिरूनेलबैली  27...  रामपुर

 14.  दरभंगा  *  28.  मथुरा
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 क़स  संख्या  केन्द्र  का  नाम

 29.

 30.

 31.

 32.

 33.

 34.

 3  5  36.

 36,

 37.

 38.

 39.

 40.

 42.

 42.

 43.

 44.

 45.

 46.

 47.

 48.

 49.

 $0.

 52.

 $2.

 नजीवाबाव

 अजमेर

 उद्यपुर

 ग्वालियर

 चंडीगढ़

 कलकता

 कानपुर

 अलीगढ़

 औरंगाबाद

 बंगलौर

 बड़ोदा

 बीकानेर

 कालीकट

 भुज

 राजकोट  एच०  पी०  टी०

 ,  जलग्ांव

 अलेप्पी

 कोयम्बतूर

 66.
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 क्रम  संख्या  केन्द्र  का  नाम  क्रम  संध्या  केन्द्र  फा  नास

 77.  पांडिचेरी  86.  इलाहाबाद

 78...  विशाबद्यापत्तनम  87...  डिबुगढ़

 79...  कटक  88...  सूरतगढ़

 १0.  जैपोर  89...  ऐजवाल

 81.  अहमदाबाद  90.  दिल्ली

 82...  भोपाल  91.  अदिलाबाद

 83...  पणजी  92...  शोलापुर

 84...  रायपुर  93...  कुडप्पा

 85.  रश्नागिरी

 डा०  वाई०  एस०  परमार  उद्यान-विज्ञान  विश्वविद्यालय  को  वित्तीय  सहायता

 2052.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  योजना  आयोग  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  डा०

 वाई०  एस०  परमार  उद्यान-विज्ञान  और  वानिकी  विश्वविद्यालय  को  सातवीं  पंचवर्षीय  यो  जदा  में  कोई
 वित्तीय  सहायता  मंजूर  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 कृषि  ध्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेलत्र  :

 ने  वर्ष  1.  85-६6  के  दौरान  डा०  वाई०  एस०  परमार  बागवानी  और  वानिकी  विश्वविद्यालय  को

 वित्तीय  सहायता  नहीं  दी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य  कृषि  विश्वविद्यालय  को  तभी  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  जब  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  अपने  अधिनियम  के  खण्ड  के  अधीन  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय  सहायता
 प्राप्त  करने  लिए  उपयुक्त  घोषित  करता  अभी  तक  डा०  वाई०  एस०  परमार  बागवानी  और

 विश्वविद्यालय  का  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  अनुदान  लेने  के  योग्य  घोषित  नहीं
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 न्‍क्‍्पपथिययण

 किया  गया  उक्त  विश्व  विद्यालय  को  अनुदान  पाने  के  योग्य  घोषित  कराने  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश

 राज्य  सरकार  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  बातचीत  करनी  होगी  ।

 इस्पात  उद्योग  के  लिए  कोयला  झोर  प्रस्य  भ्रादानों  के  मूल्य  में  वृद्धि

 2053.  भ्री  मुल्लापललो  रामचखन  ]
 :  क्‍या  इस्पास  प्रोर  खान  मंत्री  यह  बताने  को

 थ्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डो

 कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  कोयले  के  मूल्य  में  कितनी  प्रतिशत  की  वृद्धि

 क्या  इस  अवधि  के  दौरान  इस्पात  उद्योग  में  आदानों  के  मुल्य  में  वृद्धि  हुई  ह ैओर  यदिਂ

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  कोयले  के  मूल्य  में  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  भारत  में  इस्पात  के  उत्पादन  और  मूल्य
 पर  प्रभाव  यंदि  तो फिंस  हृद  तक  ?

 इस्पात  झोर  खान  मस्त्रो  कृषण  चन्द्र  :  9  1986  से  कोयले  के  मूल्यों
 में  संशोधन  किया  गया  कोल  इंडिया  लिमिटेड  तथा  सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा

 उत्पादित  कोयले  के  खान  के  मुहाने  के औसत  मूल्यों  में  14.75  प्रतिशत  और  14.06  प्रतिशत

 की  वृद्धि  हुई  इस्गत  का  रखानों  द्वारा  इस्तेमाल  में  लाए  जाने  वाले  कोयले  के  आधार  मूल्य  में  वृद्धि

 पूर्ब-संशोधित  ओसत  मूल्य  का  17.5  प्रतिशत-बैठती

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  इस्पात  उद्योग  के  विभिन्‍न  आदानों  में  वुद्धि  का

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 (1)  15-4-85  से  रेलवे  द्वारा  कम  दूरी  के  लिए  माल  लाने-ले  जाने  को  निम्नतम
 सीमा  75  किलोमीटर  से  बढ़ाकर  100  किलोमीटर  और  500  किलोमीटर से
 अधिक  दूरी  के  लिए  रेल  भाड़े  के  प्रभार  में  10  प्रतिशत  की  दर  से  वृद्धि  ।

 (४)  21-6-85  से  बिहार  सरकार  द्वारा  खान  के  मुहाने  को
 कीमत  पर  कोपले  पर

 कर  की  दर  में  20  प्रतिशत  से  बृद्धि  करके  30  प्रतिशत  कर  दी

 (iii),  द्ामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  सप्लाई  की  जा  रही  खरोदी  बिजली  की  लागत  में

 इंघन-अधिप्रभार  की  दर  में  1-4-85  से  दुर्गापुर  के  लिए  3.36  पैसे/किलोबाट
 प्रति  घंटा  तथा  बोकारों  के  लिए  2.32  पंसे/किलोवाट  प्रति  भंटा  की  दर  से

 बद्धि
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 प्रति  घंटा  की  दर  से  वुद्धि  और  उड़ीसा  राज्य  विद्युत  बोर्ड  द्वारा  21-8-85  से

 ऊर्जा  प्रमार  में  18  पंसे/किलोवाट  प्रति  घंटा  की  वद्धि  तथा  इसके

 स्वरूप  विद्युत  शुल्क  में  7-2  पसे  किलोवाट  प्रति  घंटा  की  वृद्धि  ।

 (५)  मध्य  प्रदेश  राज्य  विद्युत  बोडे  द्वारा  1-5-85  से  बिजली  के  शुल्क  में  ओसतन  8.6

 पंसे।किलोवाट  प्रति  घंटा  की  दर  से  संशोधन  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा
 1-7-85  से  बिजली  पर  शुल्क  में  1  पैसे  प्रति  किलोवाट  प्रति  घंटा  की  दर  से

 बृद्धि  ।

 (५४)  1-10-85  से  कोयले  के  भाड़े  की  दर  के  वर्गीकरण  में  परिवंतन  (500

 मीटर  की  दूरी  के  लिए  वर्गीकरण  में  परिवंतन  के  कारण  भरे  हुए  माल  डिब्बों

 के  भाड़े  की  दर  में  बुद्धि  8.85  प्रतिशत  बेठती

 1-2-86  से  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  ।

 (viii)  9-1-86  से  कोयले  के  मूल्य  में  इस्पात  कारखानों  के  लिए  प्रति  टन  कोयले

 के  आधार  मूल्य  में  32  रपयें  की  औसतन  वृद्धि  बैठती  है  ।

 (ix)  9-1-86  से  कोयले  के  मूल्य  में  वृद्धि  के कारण  खरीदी  गई  त्रिजली  की  लागत  में

 ईंधन-भधिप्र भार  अन्श  में  वृद्धि  ।

 कोयले  के  मूल्य  में  हाल  में  हुई  वृद्धि  का  इस्पात  के  उत्पादन  पर  असर  नहीं
 कोयले  के  मूल्य  में  वृद्धि  से  के  इस्पात  का  रखानों  में  विक्रय  इस्पात  के  उत्पादन  की  लागत  191

 रुपये  प्रति टन  की  दर  से  बढ़  जाएगी  +  कुशलता  तथा  उत्पादिता  में  सुधार  से  जितना  संभव  इस  वृद्धि
 को  आत्मसात्‌  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  इसका  इस्पात  के  मूल्यों  पर  न्यूनतम  प्रभाव

 सामूहिक  सोदाकारी  एजेन्टों  के चयत  पर  मेहता  समिति  को  रिपोर्ट

 2054.  भरी  भोबल्लम  पाणिप्रही  :  क्‍या  अ्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  सामूहिक  सौदाकारी  एजेन्ट  के  चयन  के  बारे  में  कुछ  सिफारिशें  देने  के

 लिए  राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  द्वारा  गठित  मेहता  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  और

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  सिफारिशों  का  ब्यौरा  कया  है  और  उनमें  से  कितनी  सिफारिशें
 सरकार  ने  स्वीकार  कर  लो  हैं  ?

 भस  मग्जालय़  के  राज्य  मम्द्री  पो०  ए०
 :  ओर  राष्ट्रीय  श्रम

 लन  द्वारा  गठित  सनत  मेहता  समिति  ने  सामूहिक  समझौता  एजेंट  के  चयन  के  बारे  में  कुछ  सिफारिशें
 की  सनत  मेहता  समिति  की  रिपोर्ट  से  संबंधित  उद्धरण  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  इन
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 रिशों  के  बारे  में  अभी  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 पर गाए  महक बबरण

 सामूहिक  समझोता  एजेस्ट

 यूनिट/उद्योग  स्तर  पर  सामूहिक  समझौता  एजेंट  के  चयन  के  बारे  में  सांधिध्रिक  उपबन्ध  किया

 जाना  चाहिए  ओर  इस  प्रश्न  का  निर्णय  कि  कौन  एजेन्ट  पद्गति  द्वारा  तय  किया

 जाना  चाहिए  ।  पद्धति  लिखित  प्राधिकार  के  आधार  पर  लागू  होगी  जो  कि  प्रत्येक

 चारी  द्वारा  अपने  नियोजक  को  दी  जाएगी  और  इसकी  सूचना  संबंधित  यूनियन  को  भी  दी  आएंगी  तथा

 उक्त  प्राधिकार  तीन  वर्ष  की  अवधि  तक  बंध  सामूहिक  समझौता  एजेन्ट  के  रूप  में  मान्यता

 पाने  ओर  के  लिए  पात्रता  हेतु  ट्रेड  यूनियनों  को  नई  आचार  सहिता  का  पालन

 करना  होगा  और  कोई  कारीगरी/प्रवरगं-बार  यूनियन  या  मान्यता  के  फायदे  के  लिए

 पात्र  नहीं  जहां  कहीं  व्यवह्यायं  हो  केवल  एक  ही  सामूहिक  समझ्ोता  एंजेन्ट  होगा  जिसके  न  होने
 पर  न्यूनतम  सदस्यता  के  अध्ययधीन  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  बाली  संयुक्त  समझ्षौता  परिषद

 हो
 केवल  एक  एजेन्ट  के  लिए  या  परिषद  में  शामिल  होने  हेतु  अहेक  होने  के  लिए  सदस्यता  को  प्रतिशतता

 उद्योग  की  तथा  उस  प्रतिष्ठान/उच्चोग  की  यूनिवनीकरण  सीमा  को
 ध्यान  में  रश्वते

 हुये  औद्योगिक  संबंध  आयोग  द्वारा  निर्धारित  की  जाएगी  ।  एक  बार  मान्यता  दिये  जाने  पर  वह  शुरू  के
 तीन  वर्षों  के लिए  वैध  होगी  और  यह  स्थिति  तब  तक  बनी  रहेगी  जब  तक  कि  इसे  अन्‍्यों  द्वारा

 पूर्वक  चुनौती  न  दे  दी  जाये  या  जब  तक  कि  मान्यता  प्राप्त  वूनिपन  आचार  संहिता  का  उल्लंघन  न

 आचार  संहिता  का  उल्लंघन  करने  के  कारण  अनहूंता  कुछ  विशिष्ट  अवधि  तक  लागू
 करेगी  ।

 2.  उपरोक्त  सिफारिशों  ओद्योगिक  संबंध  अधिनियम  में  समझोता  एजेम्टਂ
 संबंधी  तया  अध्याय  जोड़कर  लागू  किया  जा  सकता  केवल  एक  समझौता  एजेन्ट  या  संयुक्त  समझोता
 परिषद  के  सदस्य  का  चयन  करने  के  लिए  मानदण्ड  निम्नलिखित  के  आघार  पर  होना  चाहिए  :--

 (i)  जहां  किसी  यूनिट/उद्योग  में  केवल  एक  ही  पात्र  पंजीकृत  यूनियन  हो  तो  उसे  केवल

 समझोता  एजेन्ट  के  रूप  में  प्रमाणित  किया  जाना  चाहिये  बशतें  कि  उनकी  सदस्यता  उस

 न्यूनतम  भ्रतिशत  को  हो  जो  औद्योगिक  संबंध  आयोग  निर्धारित

 i)  जहां  किसी  यूनिट/उद्योग  में  एक  से  अधिक  पात्र  पंजीकृत  यूनियनें  हो  तो अधिकतम

 जो  यूनिटबार  यूनियन  के  लिए  40  प्रतिशत  से  अग्पून  और  उद्योगवार  यूनियन

 के  लिए  25  प्रतिशत  से  अन्यून  वाली  यूनियन  को  केवल  समझौता  यूनियन  के  रूप

 प्रमाणित  किया

 ्सि  we.  बनी

 (11)  जहां  उपरोक्त  (1)  और  (11)  में  निर्धारित  झर्तें  पूरी  न  हो  तो  उस  यूनिट/उद्योग  में

 पंजीकृत  ट्रेड  यूनियनें  जिनकी  यूनिट  उद्योग  में  यृनियनीकरण  की  सीमा  के  आधार  पर
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 औद्योगिक  संबंध  आयोग  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  सदस्यता  उस  यूनिट/उद्योग  के

 लिए  संयुक्त  समझौता  परिषद  गठित  जिसे  उस  यूनिट/उद्योग  में  पात्र  पंजीकृत

 ट्रेड  यूनियनों  में  से  चयन  किया  जायेगा  ।

 ड  यूनियन  को  सामूहिक  समझौता  एजेन्ट  या  सामूहिक  समझौता  परिषद  के

 सदस्य  के  रूप  में  प्रमाणित  किया  उनके  बारे  में  प्रमाणित  किये  जामै  के  लिये  और

 एजेंट/परिषद  के  सदस्य  के  हूप  में  काम  करते  रहने  के  लिए  पूर्व  शर्त  के  रूप  में  लिखित

 में  देना  होगा  कि  वे  निर्धारित  आचार  संहिता  का  पालन

 ट्रेंड  यूनियनों  के  प्रतिनिधिक  स्वरूप  को  निश्चित  करने  के  लिए  तरोका

 3.  प्रत्येक  पंजीकृत  ट्रेड  यूनियन/ट्द्योग  की  सदस्यता  का  सत्यापन  ओद्योगिक  संबंध  आयोग

 सं०आ०  )  की  प्रमाणीकरण  शाखा  द्वारा  किया  जायेगा  और  इस  प्रयोजनाथ्थ  ओऔ०सं०आ०

 जक  के  पास  उपलब्ध  के  ब्परोरों  पर  निर्भर  प्रारम्भ  में  यूनिट/उद्योग  में  प्रत्येक

 पंजीकृत  ट्रेड  यूनियन  की  किसी  विनिर्दिष्ट  तारीख  से  छह  मास  को  अवधि  तक  की  सुविधा

 उपलब्ध  होगी  ।  सत्यापन  के  परिणामों  का  पता  चलते  के  बाद  केवल  मान्यता  प्राप्त  यूनियत/पूनियनों

 को  ही  यह  सुविधा  दी  उन  प्रत्येक  यूनियन/यूनियनों  को  जिन्हें  सामूहिक  समझोता  एजेन्ट-सदस्य

 सामूहिक  समझौता  परिषद  के  सदस्य  के  रूप  में  प्रमाणित  किया  वह्‌  स्थिति  तब  तक  रहेगी  जब

 तक  कि  शुरू  से  तीन  के  बाद  इसे  सफलतापूर्वक  चुनोती  न  दे  दी  जाये  ।

 जलपाईगुडी  में  दूरदर्शन  केन्द्र

 2055.  श्री  पीयष  तिश्को  :  बया  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  जलपाईगुडी  जिले  में  अलीपुरद्वार  में  प्रस्तावित  दूरदर्शन
 रिले  केन्द्र  के लिए  एक  बीघा  भूमि  निःशुल्क  देने  का  श्रस्ताव  किया

 यदि  तो  यह  कब  तक  कार्य  करना  आरम्भ  कर

 क्‍या  टी०  वी०  टावर  की  क्षमता  इतनी  है  कि  कार्यक्रम  भूटान  कूचबिहार  और  बंगला
 देश  के  भागों  में  देखा  जा

 यदि  तो  बंगला  देश  और  तिब्बत  के  शक्तिशाली  टावरों  का  मुकाबला  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  और

 (5)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सीमा  पर  स्थित  होने  के कारण  अलीपुरद्वार  शहर  सामरिक  महृत्व  के

 क्षेत्रों  में  स ेएक  है  ओर  यदि  तो  क्या  प्रस्तावित  दूरदर्शन  रिले  केन्ट्र  को  चालू  करने  के  कार्य  को

 मिकता  दी  जायेगी  ?
 ह
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 सूचता  झोर  प्रसारण  भन्ज्ालय  के  राज्य  ससत्रो  वी०  एम०  :

 नहीं  ।

 और  (5)  जलपाईगुड़ी  जिले  में  अल्ीपुरद्वार  में  अल्प  शक्ति  (100  वाट  वाला  दूरदर्शन
 ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  की  स्कीम  को  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  किया  गया  स्कोम

 का  कार्यान्वयन  योजना  अवधि  के  दोरान  संसाधनों  की  वास्तविक  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 नहीं  ।

 देश  में  दूरदर्शन  सेवो  का  विस्तार  घरणबद्ध  ढंग  से  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 करते  हुये  किया  जा  रहा  सीमावर्ती  क्षेत्रों  क ेलिए  दूरदर्शन  कवरेज  को  छठी  तथा  सातवीं  योजना  में

 भो  समुचित  महत्व  दिया  गया

 कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  में  वढ्ि

 2056.  श्रो  संयद  ससदल  हुसंन  ]
 .

 »  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 शी  रेणुपद  दास

 विशेषज्ञों  के एक  दल  से  सुझाव  प्राप्त  हुआ

 (a)  यदि  तो  इस  सुझाव  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या
 ~

 कृषि  धोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मरत्रो  योगेश  :  और  यह *
 ः्  में  विशेषज्ञों  गे

 के
 संदर्भ  में

 भर
 स्पष्ट  नहीं  है  कि  प्रश्न  में  विशेषज्ञों  के

 किंस  दल  हे  प्राप्त  सुझावों  के  संदर्भ  में  सूचना  मांगी  गई  कुछ

 एजेन्सियों  ने  सामूहिक  खेती  के  संबंध  में  केवल  सामान्य  प्रकृति  के  कुछ  सुझाव  दिये  इस

 संबंध  में  किसी  ओपचारिक  ओर  विशेष  प्रस्ताव  पर  विचार  करते  समय  कई  घटकों  जंसे  संबंधित  राज्य

 सरकारों  के  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारण  संबंधी  कानून  और  अन्य  आधिक  मासवंडों  को

 ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 कवि  पदार्थों  के  भ्रापात  में  बढ़ि  का  रख

 2057.  डा०  सुधोर  राय  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषे  पदार्थों  का
 आयात  जो  वर्ष  1980-81  में  783.3  करोड़  रुपये  था  बढ़कर

 वर्ष  1983-84 में  1152.9  करोड़  रुपये  का  हो  गया
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 (a)  यदि  तो  उक्त  अब  धि  के  दौरान  आयात  किए  गए  मदों  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्या 4

 उक्त  आयात  किन  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  किया  गया  ?

 कृषि  ग्रौर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मस्त्री  योगेन्द्र  :  और

 आवश्यक  कृषि  जिसों  के  समग्र  आयात  में  1980-81  की  तुलना  में  1983-84  में  वृद्धि  हुई  इस
 संबंध  में  1980-81  से  1983-84  तक  की  अवधि  के  दौरान  कुछ  आवश्यक  कृषि  जिसों  के  आयात
 का  ब्यौरा  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 1983-84  की  आयात  नीति  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि
 अनाजों  का  वितरण  तथा  मूल्य-निर्धारण  खाद्य  तथा  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रालय  के  खाद्य  विभाग
 द्वारा  सरकार  की  संगत  नीति  के  अनुसार  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  किया  जबकि  छाद्य  तेलों
 का  वितरण  तथा

 मूल्य-निर्धा  रण
 नीति  में  विनिदिष्ट  किया  गया  नागरिक  आधूर्ति

 विभाग  द्वारा  सरकार  की  संगत  नीति  के  अनुसार  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  किया
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 समाचार  पत्र  उद्योग में  इस्तेमाल  के  लिए  कागज  का  वित्तरण

 2058.  थ्रो  बी०  तुलसीशम
 :  क्‍या  सूचना  प्ौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 पिछले  तीन  वर्ष  के  दोरान
 समाचा  र-पत्र

 उद्योग  के  उपयोग  के  लिए  कागज  के  वितरण

 का  वपौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आंध्र  प्रदेश  की  आवश्यकता  के  अनृूसार  कागज  सप्ल  ॥ई  नहीं  किया

 जाता  ओर

 यदि  तो  इस  भेदभाव  के  क्या  कारण  हैं  ओर  आंध्र  प्रदेश  की  आवश्यकता  की  पू्ति

 हेतु  पर्याप्त  मात्रा  में कागज  सप्लाई  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सचना  प्लीर  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  [  श्री  धी०  एन०  गाबगिल  ):  गत  तोन  वर्षों

 के  दोरान  भारत  के  समाचार  पत्रों  के  पंजीयक  द्वारा  आवंटित  अख़्धारी  कामज  का  ब्यौरा  निम्नानुसार
 --

 घर  प्रावंटित  सात्रा

 टन

 1982-83 3  3,84,187

 1983-84  4,04,860

 1984-85 5  4,55,304

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 छटी/सातबीं  योजना  में  पम-घाराझों  के  निर्माण  का  लक्ष्य

 2059. श्री  सोमनाथ  रथ  :
 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  कितनी  पन-घाराओं  का  निर्माण  किए  जाने
 :  का  विचार

 छठी  योजना  अवधि  के  लिए  क्या  लक्ष्य

 162
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 क्या  छठी  का  लक्ष्य  पूर्णतः  प्राप्त  कर  लिया  बया  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण  भर

 उपर्युक्त  योजना  के  लिए  कितमी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  योगेर  :  सातवीं  योजना

 के  दोरान  उड़ी  ता  राज्य  में  6750  पन-घाराओं  का  निर्माण  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 छठी  योजना  के  लिए  पन-धाराओं  का  लक्ष्य  रखा  गया

 छठी  योजना  के  दोरान  2915  पनधाराओं  का  निर्माण  किया  हस  प्रकार  उपलब्धि

 में  मामूली  कमी  आई  जो  भूमि  विवाद  की  वजह  से  थी  ।

 (%)  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  533.76  लाख  रुपये  की  रकम  दी  गई

 सीमांत  किसामों  के  लिए  फसल  बीमा  योजना

 2060.  भीसतो  गीता  मुखर्जो  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  छोटे  और  सीमांत  किसानों  द्वारा  फसल  बीमा  के  लिए  भुगतान  की

 जाने  वाली  किश्तों  के  लिए  राज  सहायता  देने  हेतु  सातवीं  योजना  में  कोई  स्कीम

 केन्द्र  तथा  राज्यों  द्वारा  कितती  कितनी  राज  सहायता  वी

 इस  प्रयोजन  के  लिए  सातवीं  योजना  में  कितनी  धनराशि  रखी  गई

 इस  प्रावधान  को  सातवीं  योजना  में  किस  शीर्ष  के  अन्तर्गत  किया  गया  ओर

 (2)  सातवीं  योजना  के  पहले  वर्ष  के  दौरान  हस  स्कीम  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  कितनी  धमराति

 आवंटित  की  गई  है  ?

 कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मरत्री  योगेश  :  हां  ।

 लघु  ओर  सीमांत  कृषकों  के  मामलों  में  बीमा  सेवा  प्रभार  के  50

 प्रतिशत  तक  केन्द्रीय  सरकार  ओर  राज्य  सरकारों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  बराबर-बराबर  के  आधार  पर

 शजसहायता  दी  जाठो  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  अस्थाई  तोर  पर  85.00  करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 किया  यया  है  ।  इसमें  लघु  और  सीमांत  किसानों  के  प्रीमियम  में  राज  सहायता  का  अ्यय  तथा  राज्य
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 फसल  बीमा  निधि  में  केन्द्रीय  सरकार  की  भागीदारी  और  भारतीय  सामान्य  बीमा  निगम  की  सहायता

 इस  व्यय  को  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  की  मांग  कृषि--“मुख्य  शोर्ष

 360”  :  जो०  2  (4)  (1)  बीमा  के  नाम  में  डाला  जाएगा  ।

 (3)  बालू  वित्तीय  वर्ष  1985-86)  )  के  दौरान  28  1986  को  समाप्त  हुई
 अवधि  तक  राज्य  सरकारों  को  राजसहायता  के  रूप  में  189  लाख  रुपए  की  रकम  तिर्मुक्त  की  गई

 बिहार  में  भूमिहीनों  को  भूमि  झ्राबंटन

 2061.  भ्रो  रामस्वरूप  राम  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  क्रृपा  करेंगे  कि  बिहार  में

 1985  से  1985  5  के  दौरान  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितने  भूमिहीनों  को  भूमि
 आबंटित  की  गई  है  ?

 कृषि  मन्‍्त्रो  बटा  :  बिहार  में  1985  से  1985  के  दौरान

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  12,050  भूमिद्दीनों  को  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि  आवंटित  की

 गई  थी  ।

 ]

 पोने  के  पानो  की  योजनाझ्नों  के  लिए  विदेशी  सहायता

 2062.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचखमन  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  पीने
 के

 पानी  की  योजनाओं  पर  खर्ष  करने  के  लिए  किसी  विदेशी

 सहायता  की  पेशकश  की  गई

 यदि  तो  किन  देशों  ने  सहायता  करने  की  पेशकश  की  ओर

 इस  सहायता  से  किन  राज्यों  को  फायदा  होगा  ?

 कृषि  मंत्री  बटा  :  जी

 और  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 पेयजल  को  सुरक्षा  हेतु  केमा  धौर  राज्यों  के  नियम

 2063.  भरी  डी०  एन० रेड्डो  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 राज्यों के  नियमों  और  मानकों  को  अद्यतन  बनाने
 इस  बारे में  क्या  कार्यवाही की  गई  है  अथवा

 आाछ
 अ ंतर

 $  ण्
 लू  Pree

 ॥  हे  हा  द  la

 की  आवश्यकता  है  ओर  यदि  तो  अमेरिका  की  तरह

 करने  का.विचा
 र  और

 क्या  राज्यों/स्थानीय  अभिकरणों  द्वारा  जल  संरक्षण  और  लोगों  द्वारा  पानी  के  अधिक
 ओर  अप्रयोजनीय  उपयोग  के  बारे  में  कोई  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 धहुरो  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  :  पेथ  जल  के  मानक

 शहरी  विकास  मंत्रालय  तथा  भारतीय  मानक  संस्थान  द्वारा  भी  निर्धारित  किये  गये  पेय  जल  के

 मानकों  को  निर्धारित  करते  हुए  मेनुअल  को  अद्यतन  तथा  संशोधित  करने  के  लिए  हाल  ही  में  इस
 लय  में  एक  विशेष  समिति  का  भी  गठन  किया  गया  है  ।

 जलपूर्ति  राज्य  का  विषय  है  ।  मितव्ययिता  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  की  स्पर्धी

 श्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  राण्यों/स्थानीय  निकायों  के  लिए  है  कि  वे  जल  संसाधनों  का

 विकास  करें  तथा  नियतन  योजनायें  राज्यों  से  भी  अनुरोध  किया  गण  है  कि  वे  लाभ-भोगियों

 से  उचित  शुल्क  वसूल  करने  को  सम्भाव्यता  का  पता  लगायें  जिससे  पानी  के  संरक्षण  में  भी  सहायता
 मिलेगी  ।  जलपूति  के  लिए  मीटर  रिवास  का  पता  लगाने  के  लिए  नियमित  रूप  से  सर्वेक्षण

 करना  तथा  सीटाइल  एलकोहल  जैसे  रसायनों  के  उपयोग  से  काष्पीकरण  द्वारा  पानी  की  क्षति

 को  सार्वजनिक  नलों  के  लिए  स्वयं  बन्द  होमे  बाली  टोंडियों  का  उपयोग  करना  जैसे  पानी  के

 संरक्षण  के  लिए  आमतोर  पर  अपनाये  गये  अन्य  उपाय

 हिमाचल  प्रदेश  में  पीसे  के  पानी  की  सुविधाएं

 2064.  श्री  के०  डी०  सुल्तायपुरो  :  क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  के  दो  रान  राज्य  में  पीने  के  पानी  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  हेतु
 अल  प्रदेश  से  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  हुई  योजनाओं  की  संख्या  कितनी

 इसके  लिए  कितनी  राशि  का  प्रावधान  किया  गया  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  योजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  ?

 कृषि  मन्जो  बृटा  :  (१)  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  चालू  वर्ष  अर्थात्‌  1985-86  5-86
 के  दौरान  केन्द्रद्वारा  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  ब्ापूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अब  शक  185

 योजनाएं  अनुमोदन  हेतु  प्राप्त  हुई  हैं  तथा  इनमें  से  131  योजनाओं  को  अनुमोदित  कर  दिया  गया

 त्वरित  प्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  बर्ष  1985-86  के  दौरान  निर्माण
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 कार्यों  के  निष्पादन  हेतु  हिमाचल  प्रदेश
 को  909.84  लाख  रुपये  को  धनराशि  मुक्त  की  बई  है  ।

 वर्ष  1985-86  5-86  के  दौरान  अब  तक  अनुमोदित  योजनाओं  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए
 गए  हैं  ।

 विवरण

 त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  वर्ष  1985-86  में  अनुमोदित  योजनाएं

 हिमाचल  प्रवेश

 ऋ०  सं०  जिले  का  नाम

 ।  2
 का

 के  शिमला

 2  उक्त

 3  उक्त

 4  ड्क्त

 5.  उक्त

 6  उक्त

 7  उक्त

 8  उक्त

 9  उक्त
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 योजना  का  नाम

 उठाऊ  जल  आपूर्ति  योजना  डब्ल्पू०  एस०

 घेन्यूग  घांडल  से  गांव  कतरोली

 तहसील  पियोग  के  शातेन  गांव  हेतु  जल  आपूर्ति
 योजना

 जी०  पी०  भोगरी  के  घारगोट  गांव  में  जल  आपूर्ति
 योजना

 जी०  पी०  बसस्खपुर  के  हालटू  गांव  में  उठाऊ  जल

 आपूर्ति  योजना

 जी०  पी०  बासेधर  में  जल  आपूर्ति  योजना  चेलाना

 जी०  पी०  मातल  के  हाश्षनगेबाल  मांव  में  युरुश्य
 जल  आपूर्ति  योजना

 जी०  पी०  सेरी  से  दिओथी  गांव  में  गुरूस्य  जल

 आपूर्ति  योजना

 जी०  पी०  बालदियन  के  सोनल  गांव  में  अल  आपूर्ति
 योजना

 जी०  पी०  गैनी  में  गांव  बालि  इवोग

 नाटोल चासर भादि हेतु उठाऊ जल आपूर्ति योजना
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 10.  शिमेसा  जी०  पी०  मशोबरा  के  शोसी  गांव  हेठु  जल

 आपूर्ति  योजना

 11  उक्त
 जी०  पी०  चिनियोग  के  नोहरा  पनीती  गांव  हेतु
 जल  आपूर्ति  योजना

 12.  मंडी  जी०  पी०  थाची  के  गागन  मांव  में  जल  आयमूर्ति

 योजना

 13  उक्त  जी०  पी०  पण्डोह  के  सम्बई  में  जल  आपूर्ति  योजना

 14  उक्त  जी०  पी०  क्लोला  नाला  के  श्लोला  नाला  में  जल

 आपूर्ति  योजना

 15  उक्त  जी०  पी०  टिक्कर  के  बारोही  जोराला  में  जल

 आपूर्ति  योजना

 16  उक्त  तहसील  बाली  चौकी  के  घाट  मुहात  गांव  में  जल
 ५384

 आपूर्ति  योजना

 17  उक्त  जी०  पी०  ताल  शार  के  मदवानहन  में  जल  आपूर्ति
 बोजना

 18.  उक्त  जी०  पी०  दालाह  के  जी०/ओ०  गांव  कजोटघर  में

 उठाऊ  जल  आपूर्ति  योजना  हि

 19  उक्त  धमचन  हेतु  चूहर  घाटी  गांव  में  जल  आपूर्ति  योजना

 20.  क  जगत  जी०  पी०  सैज  के  मुरतेन  गाधार  में  जल  आपूर्ति
 ओोजता

 21  उक्त  दरान  रोपा  जी०/ओ  ०  गांव  में  जल  आपूर्ति  योजना

 32.  उक्त  जी०  पी०  कुटेची  के  कुटेची  गांव  में  जल  आपूर्ति
 योजना

 93:  ड्क्त  जी०  पी०  बेलोंग के  चोरी  बेलोग में  जन  आपूर्ति
 कोजना
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 24.  मण्डी  जी०  पी०  कोठवान  के  घालयेरा  में  उठाऊ  जल

 आपूर्ति  योजना

 25.  उक्त  जी०  पी०  शेल्डवारा  के  सेरस  साम्लोन  माझ्नीथाला

 में  जल  आपूर्ति  योजना

 26.  उक्त  मेवा  भारदमिन  गांव  हेतु  जल  आपृत्ति  योजना

 27.  उक्त  जी०  पी०  भाण्डल  के  संघाई  गांव  में  जल  आपूर्ति
 योजना

 28.  उक्त  जी०  पी०  दियोर  के  सालोडी  गांव  में  जल  आपूर्ति
 योजना

 29.  छ्क्त  जी०  पी०  कान्गेड  के  करोन  सम्ना  पारछी  गांव  में

 जल  आपूर्ति  योजना

 30.  उक्त  जी०  पी०  कान्गेड  ओरा  में  सनग्रुट  माधेन  माथगी

 सकदिहा  गांव  हेतु  जल  आपूर्ति  योजना

 31.  उक्त  संगोटी  गरजिन्दू  आदि  गांव  हेतु  जल  आपूर्ति  योजना

 32.  उक्त
 जी०  पी०  लिग्गा  के  कुंड  सिऊला  ग्रांव  हेतु  जल

 *
 आपूर्ति  योजना

 33  कुल्लू
 फरनाली  में  शेष  गांवों  के  लिए  जल  आपूर्ति  योजना

 34.  ड्क्त  का रशीगाद  गांव  में  जल  आपूर्ति  योजना

 35,  हमीरपुर  बगधार  बेनिहाल  तथा  पासतल  गांव  में  उठाऊ  जल

 आपूर्ति  योजना
 |

 36.  कांगड़ा  दिहोरियन  तथा  तियोरा  गांव  में  छठाऊ  जल  आपूर्ति
 योजना

 37.  उक्त  गगवाल  तथा  बसन्‍्तपुर  गांव  हेतु  उठाऊ  जल

 आपूर्ठि  योजना

 38.  बविशासयपुर  देशयुत  पट्टा  डांगर  गांव  में  उठाऊ  जल  आपूर्ति
 योजना
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 39.  बिलासपुर  घुमारविन  तहसील  के  मतवाना  तरापातरा  तथा

 साथ  के  भांव  में  उठाऊ  जल  आपूर्ति  योजना

 40.  उक्त  जोले  प्रोथान  तथा  साथ  के  गांवों  में  उठाऊ  जल

 आपूर्ति  योजना

 41.  चम्बा  जिला  चम्बा  के  जी०  पी०  किरी  तहसील  के  गांव

 सरोल  माथरा  गांव  में  जल  आपूर्ति  योजना

 42.  उक्त  जी०  पी०  बटयार  के  बटयार  चांगरी  घिआर  आवि
 गांबों  में  जल  आपूर्ति  योजना

 43.  उक्त  तहसील  च्राहु  के  जी०  पी०  देवी  कोठी  के  पुअतला

 गुथान  गांव  में  जल  आपूर्ति  योजना

 44.  उक्त  तहसील  च्राह  के  किलोड  में  जल  आपूर्ति  योजना

 45.  उक्त  जी०  पी०  ख्ंडियारू  के  कंपवाडा  तथा

 खंडियारू  में  जल  आपूर्ति  योजना

 46.  उक्त  जी०  पी०  सेरी  के  अंडरोल  सेरी  में  जल  आपूर्ति
 योजना

 47.  उक्त  चूराह  तहसील  में  जुन्ध  क्षेत्र  के
 तरा  तथा  खिलग्राम  में  जल  आपूर्ति  योजना

 48.  उक्त  तहसील  च्राह  के  जुड़ी  क्षेत्र  में

 चमोह  भावि

 गाँवों  में  जल  आपूर्ति  योजना
 '

 49.  हमी  रपुर
 रोपा  बेलहान  के  गांवों  में  उठाऊ  सिंचाई  जल

 आपूुर्शि  योजना

 50.  उक्त  बयेदरा  तथा  हरिजन  बस्सी  नोडल

 खण्ड  में  उठाऊ  जल  आपूर्ति  योजना

 51.  उक्त  तहसील  तथा  जिला  हमी रपुर  के  पंडोतर  मोरन्ड  में

 जल  आपूर्ति  योजना
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 52.  हमीरपुर
 खिरथिन  जी०  ओ०  गांवों  में  अल-आपूत्ति

 योजना

 53.  कांगड़ा  जी०  पी०  बग्गी  कांगड़ा  में  बेलहेरा  जी०/ओ०
 गांवों  में  जल  आपूर्ति  योजना

 54.  उक्त  तहसील  देहरा  के  देहवा  में  जल  आपूर्ति  योजना

 55,  उक्त  तहसील  देहरा  के  जी०पी०  नानाहर  में  जल  आपू्ति
 योजना

 56.  ठ्क्त  पपरोला  में  गांव  गरुधन  जल

 आपूर्ति  योजना  का  विस्तार

 57.  उफ्स  तहसील  नूरपुर  के  सामल  गांव  में  अनम्तिम
 जल  आपूर्ति  योजना

 58.  उब्स  पपलाह  तथा  अपर  मोध  में  जल  आपूर्ति  बोजना

 59.  कांगड़ा  तहसील  तथा  जिला  कांगड़ा  के  जी०  पी०  रानीताल

 बालूगलोवा  में  उठाऊ  जल  आपूर्ति  योजना

 60,  उक्त  तहसील  देहरा  के  जी०  पी०  शुना  के  जी०/थो०
 गांवों  में  जल  आपूर्ति  योजना

 61.  उक्त  तहसील  तथा  जिला  कांगड़ा  के  राजीनाना
 लोवा  तथा  चकलियान  में  जल  आपूर्ति  मोजना

 62.  उक्त  तहसील  देहरा  क ेजी०  ओ०  गांव  घिलखड़ी  तथा
 बोरलाशर  में  उठाऊ  जल  आपूर्ति  योजना

 63.  कुल्लू  पाढी  पिछली  के  गांव  सुमन्‍ना  टकरोहल  में

 गुरुत्व  जल  आपूर्ति  योजुना

 64.  उक्त  मशोगरा  आदि  में  गुरुत्व  जल  भआपूति
 योजना

 65.  उक्त  भुनतार के  जी०
 ओ०  गांवों में  गुषत्व  जस  आपूर्ति

 योजना
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 उक्त

 उक्त

 उक्त

 उक्त

 उक्त

 जक्त

 पट्टी  भस्यान  में  गुदत्व  जल  आपूर्ति  योजना

 तहसील  सादोर  के  जी०  पी०  रजवारी  के

 मानि  में  गुरुत्व  जल  आपूर्ति  योजना

 तहसील  सादोर  जी०  पी०  अम्यांर  नोरा  में  गुरुत्व
 जल  आपूर्ति  योजना

 जी०  पी०  रजवाड़ी  के  गगोह  तथा  शझालोी  में  गुरुत्व
 जल  आपति  योजना

 तहसील  मंडी  जी०  पी०  लेडा  के  लेडा  गांव  में

 उठाऊ  जल  आपूर्ति  योजना

 जी०  पी०  लेडा  के  सुहरा  गांव  में  जल  आपूर्ति

 ह_सील  सरकाधाट  जी०  पी०  कमलोह  के  कालान

 खेड़ो  हिलोन  में  जल  आपूर्ति  योजना

 जी०  पी०  जमानी  के  रेपरीकालर  में  जल  आपूर्ति
 योज

 जी०  पी०  हर  के  ग्योन  तथा  द्रुमान  में  जल

 आपूर्ति  योजना

 जी०  प्री०  चौक  के  भोरन  कश्मासी  तथा

 डोह  में  जल  आपूर्ति  योजना

 जी०  पी०  बाली  चोकी  के  राष्ट्री  घार  में  जल  आपूर्ति
 योजना

 जी०  पी०  गुम्मा  में  रोपा  पाढार  और  घारोन  जी ०
 बो०  में  जल  याजना

 जी०  पी०  बढेरी  में  पाढार  सन्‍्वार  ओर  विम्घाड़  में
 जल  आपूर्ति  योजना
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 79.  शिमला  तहसील  चोपाल  जी०  पी०  सेरी  के

 शारण  इृत्यादि  गांवों  में  गुरुत्व  जल

 आपूर्ति  योजना

 80.  उक्त  तहसील  चोपाल  जी  ०  पी०  थाग  चनकोग  के

 बागेन  ताताल  इत्यादि  में  जल

 आपूर्ति  योजना

 81.  उक्त  तहसील  थियोग  दियोगीघाट  जी०  पी०  में  टिक्क
 नैयला  इत्यादि  गांवों  के  लिए  उठाऊ  जल

 आपूर्ति  योजना

 82.  उक्त  शेणाल  जागोत  जल  आपूर्ति  योजना  से  गांव  बरवाल

 तक  विस्तार

 83.  उक्त  जी०  पी०  चिक्‍्कड़  के  सुरी  में  जल

 आपूर्ति  योंजना

 84.  उक्त  जी०  पी०  दियोरीधाट  के  कियारी  में  ग्रुरुत्व  जल

 आपूर्ति  योजना

 85.  उक्त  जानोल  ओर  डारीवाल  में  ग्रुरुत्त  जल  आपूर्ति
 वोजना

 86,  उक्त  जी०  पी०  में  भारोग  गुरुत्व  जल  आपूर्ति  योजना

 87.  उक्त  .
 गुरुत्व  जल  आपूर्ति  कीट  भोलार

 88.  उक्त  गुरूत्व  जल  आपूर्ति  साह  शरगालो  शिमोग

 89.  उक्त  उठाऊ  जल  आपूर्ति  हलाई  मश्नौली  से
 '
 विस्तार

 90.  उक्त  गुरूत्व  जल  आपूर्ति  नोन  मटेल

 91.  उक्त  गुरूत्व जल  आपूर्ति  बदवा  गुहारी

 92.  उक्त  कलटी  जल  आपूुति  योजना  का  गांव  सरबाग  तक

 बिस्तार
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 93.  शिमला  बनोटी  जल  आपूर्ति  योजना  का  गांव  शन्दबाला  तक

 विस्तार

 94.  उक्त  बनकोटी  जन्न  आपूर्ति  योजना  का  गांव  श्लोल  तक

 विस्तार

 95.  उक्त  कोट जल  आपूर्ति  योजना  का  जी०  पी०  जुंगा  में

 विस्तार

 96.  उक्त  जांगल  मसान  जल  आपूर्ति  योजना  का  विस्तार

 97.  उबन  देहरा  धोई  जल  आपूर्ति  योजना  का  विस्तार

 98.  उक्त  तहसील  व  जिला  शिमला  के  सतलाही  जी०  पी»  में

 गांव  चुन्ह  के  लिए  गुरूत्व  जल  आपूर्ति  योजना

 99.  उक्त  तहसील  शिमला  के  धारबाग  जी०  पी०  में  परोड़ी

 गुरुत्व  जल  आपूर्ति  योजना

 100.  उक्त  जी०  पी०  मशोबरा  में  कल्वाणपुर  गुरुत्व  जल

 आपूर्ति  योजना

 101.  उक्त  जी०  पो०  बलदियान  में  रछाल  मूल  कोठी  गुरूत्व
 जल  आपूर्ति  योजना

 102.  उक्त  जी०  पी०  मशोबरा  में  फागला  गुरूत्व  जल  आपूर्ति

 योजना
 |

 103.  उक्त  जी०पी०  आनमन्दपुर  में  चाम्दरू  गुरूत्व  जल  भापूर्ति
 योजना

 104.  उक्त  जी०  पी०  मशोबरा  में  कनोला  गुरुत्व  जल  भापूर्ति
 योजना

 105.  उक्त  जीं०  पी०  जुंगा  में  लोहा  घाला  व  कयारो  गुरूत्व
 जल  आपूर्ति  योजना

 106.  उक्त  जी०  पी०  जुंगा  में  चायहयाम्न  पंडित  शुरूस्य  जल
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 107.  शिमला  जी०  पी०  चरोली  में  गांव

 शानलोग  इत्णदि  में  गुरूत्व  जल  आपूर्ति  योजना

 108.  सिरमौर  तहसील  नाहन  के  गांव  बाग  देवनी  के  लिए  उठाऊ

 जल  आपूर्ति  योजना

 109.  उक्त  जी०  पी०  नाहन  में  बयनाधाट  उठाऊ  जल  आपूर्ति
 योजना

 110,  उक्त  गड्डोसर  ओर  जी०  ओ०  गांवों  के  लिए  उठाऊ

 जल  आपूर्ति  योजना

 111.  उक्त  चन्तिया  बनवा  उठाऊ  जल  आपूर्ति  योजना

 112.  उक्त  खारू  बलार  उठाऊ  जल  आपूर्ति  योजना

 113,  उक्त  जी०  पी०  हसबान  में  पोलू  उठाऊ  जल  आपूर्ति
 योजना

 114.  उक्त  तहसील  पछाड  में  शोर  जुगाड़  उठाऊ  जल  भापूर्ति
 योजना

 115.  उक्त  जी०  पी०  सुरला  जनोत  में  च्षमरोग-की-नाहन
 उठाऊ  जल  आपूर्ति  योजना

 116.  उक्त  जी०  पी०  बिनाहकी-सेर  जी०  पी०  चबेउलता
 ह

 में  चावेडउलता  उठाऊ  जल  आपूर्ति  योजना

 117.  उक्त  तहसील  पछाड़  में  महलाना  उठाऊ  जल  आपूर्ति
 योजना

 118.  सोलन  तहसील  नालागढ़  में  गांव  भुमाकरी  ओर
 जी०  ओ०  गांवों  के  लिए  उठाऊ  जलन  आपूर्ति
 योजना

 119.
 '

 उक्त  तहसील  व  जिला  सोलम  के  जी०  पी०  डॉंगड़ी  में
 लाबी  कल्याण  गुरुत्व  आपृति  योजना
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 120.  सोलन  जी०  पी०  जोनाजी  में  पनोष-दमकड़ी  गुरूुत्व  जल

 आपूर्ति  योजना

 121.  उक्त  जी०  आई०  मसाथर  में  शार  ब्रिरक  गुरूत्व  जल

 आपूर्ति  योजना

 122.  उक्त  जी०  पी०  जौनाजी  में  कमाड़  गुरूत्व  जल  आपूर्ति
 योजना

 123.  उक्त  जी०  पी०  सलोगड़ा  में  गन  की  सैर  तथा  आवलती

 गुरूत्व  जल  आपूर्ति  योजना

 124.  उक्त  जी०  पी०  सलोगड़ा  में  कटहोग  गुरूरव  जल  आपूर्ति
 योजना

 125.  उक्त  जी०  पी०  मसावर  में  लागराल  सचरारी  गुरूत्व
 '  जल  आपूर्ति  योजना

 126.  उक्त  जी०  पी०  सलोगरा  में  साहवाला  पुरुत्व  जल

 भापूर्ति  योजना

 127.  उक्त  जी०  पी०  मसावर  में  बयाला  गुरूत्व  जल  आपूर्ति
 योजना

 128.  उक्त  जी०  पी०  मसावर  में  शील  शामलेग  गुरुत्व  जल

 क्षापूर्ति  योबता

 129.  उक्त
 खास  और  समीपस्थ  गांवों  के लिए  उठाऊ

 जस  आपूर्ति  योजना

 130.  उक्त  तहसील  नालागढ़  में  भोटोह  भौर

 इसके  समीपस्थ  गांवों  के  लिए  गुरूत्व  जल  आपूर्ति
 योजना

 131.  तहसीस  आम्ब  में  बेहल  सिदु  के

 लिए  जल  आपूर्ति  योजना  प्रदान  करना  ।

 __  ७
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 ध्रावास  के  लिए  विकास  परिषद

 2066.  श्री  यशवश्त राव  गड़ाख  पाठिल  ||
 श्रीमती  साधुरी  सिह  |
 श्री  बनवारी  साल  पुरोहित  /  :  कया  सहकारी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 | डा०  चस््र  रोख र  त्रिपाठी
 श्री  हरोश  रावत  है

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एक  आवास  विकास  परिषद  गठित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  तदा  उसके  उद्देश्य  क्या  होंगे  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 हैँ  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शहरी  जल  स्वशछता  प्रापूर्ति  के लिए  राष्ट्रीयक्त  निकाय

 2067.  श्री  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  ेल्‍
 »  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  हि

 करेंगे  कि  :

 दया  सरकार  का  विचार  शहरी  आपूर्ति  और  स्वच्छता  के  लिए  राष्ट्रीयक्ृत  निकाय  की

 स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के लिए  शहरी  जल  आपूर्ति  और  स्वच्छता  हेतु  परिव्यय  कितना  है  ?

 गहरी  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  दलथीर  :  और  जलपृत्ति  तथा

 सीवरेज/स्वच्छता  सहित  शहरी  अधसंरचना  के  लिए  वित्त  पोषित  निकाय  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  निकाय  की  साम्य  पूंजी  में  अंशदान  के  संबंध  में  55  करोड़  रुपये  का

 प्रावधान  किया  गया  चूंकि  हस  प्रस्ताव  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  इसलिए  इस  अवस्था

 में  अन्य  ब्योरे  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।
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 बाधिक  योजना  1985-86  के  लिए  राज्यों  तथा  संघ  राज्य क्षेत्रों  द्वारा शहरी  जलपूर्ति

 तथा  स्कच्छता के  लिए  अनुमोदित परिव्यय  जैसा  कि  उन्होंने वर्ष  1986-87  के  अपने  वाधिक  योजना
 दस्तावेजों में  बताया  इस  प्रकार है  :---

 (3)  शहरी  जलपूर्ति  39,893.00  लाख  रुपये

 (ii)  शहरी  मल  निर्यास  8,117.38  लाख  रुपये

 (iii)  कम  लागत  की  शहरी  स्वच्छता  1,668.23  लाख  रुपये

 fare]

 भोपाल  में  ध्रावास  झग्लौर  शहरी  विकास  निगम  प्ोर  राष्ट्रीय  सवल
 संगठन  के  क्षेत्रीय  कार्यालय

 2068.  श्री  प्रताप  भानु  दार्मा  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार  का

 विचार
 भोपाल  में  आवास  और  शहरी  विकास  निगम  )  और

 राष्ट्रीय  भवन  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  की  स्थापना  करने  का  और

 यदि  तो  उपर्युक्त  क्षेत्रीय  कार्यालय  कब  तक  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  देंगे  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 भोपाल  में  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  आवास  स्करघ )  का
 क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  को
 आवश्यक  अनुवर्ती  कार्यवाही  करने  की  सलाह  दी  गई  है|

 हसके  निदेशकों  के  बोर्ड  द्वारा  लिये  गये  निर्णय  के  अनुसरण  आवास  तथा  नगर  विकास
 निगम  ने  मध्य  प्रदेश  में  भोपाल  में  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  करने  को  कार्यवाही  पहले
 ही  आरम्भ  कर  दी  है  ।

 नगरी  झौर  पर्यटन  केन्द्रों  भ्रावि  के  विकास  हेतु  राज्यों  को  बित्तीय  सहायता

 2069.  भरी  प्रताप  मानु  हार्मा  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दे  में  महत्वपूर्ण  पयंटक  केन्द्रों  और  औद्योगिक  क्षेत्रों
 के  योजनाबद्ध  विकास  हेतु  एक  नगर  विकास  योजना  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भोर
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 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  इन  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  योजना  तंयार  करने  हेतु

 राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  केद्ध  द्वारा

 प्रवर्तित  छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  कस्बों  की एकीकृत  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  राज्यों  में  । लाख  तक

 की  जनसंख्या  वाले  चुने  हुए  कस्बों  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  होती  इस  योजना

 को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जारी  रखा  गया  योजना  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 यशी  क्षेत्र  का  यातायात  एवं  मार्कीट  तथा  औद्योगिक  कम  लागत

 की  स्वच्छता  आदि  से  सम्बन्धित  घटकों  को  भी  शामिल  किया  गया  संशोधित  मार्गनिर्देशनों  के

 कम  लागत  की  स्वच्छता  पर  6  लाख  रुपये  के  आवश्यक  घटक  सहित  अधिक  से  अधिक  52

 लाख  रुपये  तक  की  समतुल्य  आधार  पर  प्रत्येक  कस्बा  सहायता  के  लिये  पात्र  इसके  कम

 लागत  की  स्वच्छता  परियोजनाओं  के  लिये  &  लाख  रुपये  की  सीमा  तक  अतिरिक्त  सहायता  समतुल्य
 आधार  यदि  उसके  लिए  विकल्प  दिया  जाता  उपलब्ध  होगी  ।

 Ce  विशेष  मामले  के  रूप  में  पयंटक  महत्व/तीर्थे  केन्द्रों  के  करबों  के  लिये  पयंटक  शयनागार  के

 निर्माणा्ं  कुछ  करबों  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  थी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  में  मारत  सरकार  के  उपक्रमों  पर  बकाया  खनिज  रायए्टी

 2070  श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्‍या  इस्पात  धौोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  भारत  सरकार  के  उपक्रमों  पर  खनिज  रायल्टी  की  कितनी  घनराधि
 बकाया  और

 बकाया  धनराशि  का  भुगतान  सुनिश्चित  करने  द्वेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मग्त्री  रामबुलारी  :  और  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 [  श्रनुवाद ]

 शरण  उरजरक  संयंत्रों  का मदोकरण  करना

 2071.  श्रीमती  गोता  सुखर्जो
 }  कया  कृषि  अन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 डा०  जो  एस०  राजहंस

 178



 19  1907  लिखित  उत्तर

 बया  सरकारी  लोक  उद्यम  कार्यालय  द्वारा  1984  में  रक  संयंत्रों  के  संबंध  में  .  कराये

 गये  अध्ययन  से  रुर्ण  उवं  रक  संयंत्रों  के नवीकरण  की  सिफारिश  की  गई  और

 यदि  तो  अध्ययन  का  ब्योरा  क्या  है  और  उसके  कार्यान्वयन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे

 उ्रक्ष  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  के०  मनटवबर  :  और  सावंजनिक  उद्यम

 ब्यूरो  द्वारा  1985  के  दोरान  उर्वरक  संयंत्रों  का एक  फर्म  तुलनाਂ  अध्ययन  किया  गया
 अन्य  सुक्षावों  में  से  अध्ययन  में  अत्यन्त  रुग्ण  संयंत्रों  क ेलिए  एक  पुनर्वास  पैकेज  की  अनुशंसा  की  और

 इन  एककों  को  उच्च  क्षमता  उपयोग  प्राप्त  करने  में  सक्षम  बनाने  के  लिये  किये  जाने  वाले  कार्यों  को

 सूचीबद्ध  किया  ।

 इस  अध्ययन  से  पूर्व  भी  कम  क्षमता  पर  चल  रहे  संयंत्रों  के  क्षमता  उपयोग  में  सुधार  करने  के

 लिये  सरकार  ने  प्रभावी  कदम  उठाये  पहले  से  ही  उठाये  गये  कुछ  कदम  थे--केप्टिव  पावर  संयंत्रों
 की  स्थापना  को  मंजूरी  पुराने  उपकरणों  का  प्रतिस्थापन  और  कुछ  एककों  का  इन

 कार्यकलापों  को  आवश्यकता  के  आधार  पर  चालू  रखा  जा  रहा  योजना  के  वोरान  पुराने  और

 रुण्ण  एककों  के  पुनर्वात्ष  कै  लिए  निर्ियों  हेतु  उतयुक्त  प्रावधान  किया  गया

 चावल  तथा  प्रम्य  मोटे  प्रमाज  के  उत्पादन  लागत  में  बढि

 2072.  भोमती  गीता  मुलजों  ]
 »  :  क्‍या  क्षषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 भो  बी०  के  ०  गढ़  थी  »'

 क्‍या  विभिन्‍न  अनाजों  के  उत्पादन  की  औसत  लागत  में  वर्ष  1967  से  वृद्धि  होती  रही

 यदि  तो  1967  से  1982  तक्क  की  अ्रवधि  में  चावल  और  अन्य  मोटे  अनाजों

 का  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  और  राज्यों  में  स्थिर  मूल्यों  पर  उत्पादन  लागठ.क्या

 सम्पूर्ण  देश  में  ओर  विभिन्‍न  राज्यों  में  चावल  और  मोटे  अनाज  की  उत्पादन  लागत

 में  दृद्धि को  वाषिक  दर  क्या

 क्‍या  लागत  के  यह  आंकड़े  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  द्वारा  एकत्र  किए  जाते

 भर

 (8)  लागत  आंकड़े  किस  तरीके  से  एकत्रित  किए  जात ेहै ंऔर  नमूने  के  लिये  क्या  तरीका

 गाया  जाता  है  ?
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 कृषि  ध्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  से  मुख्य
 फसलों  की  खेती  की  लागत  का  अध्ययन  करने  की  एक  व्यापक  योजना  कृषि  मंत्रालय  द्वारा

 1970-71  से  निरंतर  आधार  पर  कार्यान्वित  की  जा  रही  विभिन्‍न  फत्तलों  की  खेती

 उत्पादन  का  औसत  लागत  के  राज्यवार  अनुमान  केवल  ]970-7  से  ही  तैयार  किये  जाने  लगे

 और  (3)  जैसा  कि  ऊपर  बताया  गया  है  व्यापक  योजना  के  अधीन  देश  के

 विभिन्‍न  राज्यों  में  16  कृषि/सामानन्‍्य  विश्वविद्यालयों  द्वारा  लागत  संबंधी  आंकड़े  नियमित  रूप  से  एकत्र
 किये  जाते  इन  आंकड़ों  पर  आधारित  लागत  संबंधी  आंकड़े  कृषि  जिसों  के  खरीद  मूल्य

 पंस्तुत  करने  के  लिये  कृषि  लागत  एवं  भूल्य  आयोग  को  भेजे  जाते  लागत  संबंधी  अध्ययनों  के  लिये

 हे  लेने  की  पद्वति  यादच्छिक  नमूने  लेने  की  तीन  स्तरीय  पद्धति  जिसमें  तहसील  नमूना  लेने  की

 एक  प्राथमिक  इकाई  तीन  गांवों  का  एक  समूह  माध्यमिक  इकाई  है  तथा  इस  समूह  की  आपरेशनल

 जोतें  तीसरे  अन्तिम  स्तर  लागत  अध्ययन  संबंधी  आंकड़े  कास्ट--एकार्ऊ॑टिग  की  निधि  के  माध्यम

 से  एकत्र  किये  जाते  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  वूरदर्शन  कार्यक्रमों  पर  नियन्त्रण

 2073.  श्री  चित्त  महाता  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राज्य  सरकारों  का  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  पर  नियन्त्रण

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :  से
 विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थित  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधाओं  से  युक्त  दूरदर्शन  केन्द्र  अपने-अपने  राज्य

 के  थारथिक  तथा  सांस्कृतिक  जीवन  के  बिभिन्न  पहलुओं  को  प्रतिबिम्बित  करने  वाले  कार्य  क्रम

 स्थानीय  भाणा  में  अनिवायं  रूप  से  प्रस्तुत  करते  दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  भी  देश  के

 विभिन्‍न  राज्यों  से  संबंधित  कार्यक्रमों  को शामिल  किया  जाता  जहां  पर  दूरदर्शन  काये  क्रम  निर्माण
 की  सुविधा  संबंधित  राज्य  का  मुख्य  मन्त्री  महत्वपूर्ण  अवसरों  पर  राज्य  के  लोगों  को  संदेश  प्रसारित

 करने  के  लिए  दूरदर्शन  माध्यम  का  उपयोग  कर  सकता  विभिन्‍न  राज्यों  के  पूर्णरूपेण  दूरदशंन
 केन्द्रों  मे ंकायंक्रम  आदि  के  बारे  में  सलाह  देने  के  लिए  कार्यक्रम  सलाहकार  समितियां  इन

 समितिपों  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि  हमेशा  शामिल  रहते  इस  प्रकार  जबकि

 भारत  के  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की  संघ  सूची  का  विषय  दूरदर्शन  द्वारा
 उपलब्ध  सुविधाओं  के  अन्दर  विभिन्‍न  राज्यों  की  कार्यक्रम  आवश्यकताओं  की  पर्याप्त  रूप  से  पूछि
 करने  के  लिए  पूरा  प्रयास  किया  जाता  है  ।
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 मारतीय  प्रचार  माध्यमों  द्वारा  प्रफ्रोकी  एशियाई  तथा  लेटिन  प्रमरीकी  देशों  के  बारे
 में  समाजारों  को  दिया  जा  रहा  स्थाम

 2074.  श्री  अनिल  बसु  है
 श्री  बसुदेव  ध्राचार्य  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 श्री  संफुद्दीन  चोघरो

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  भारतीय  प्रचार  माध्यमों  द्वारा  अन्य  एशियाई  तथा  लेटिन

 रीकी  देशों  के  बारे  में  समाचारों  को  दिये  जा  रहे  स्ान  से  संतुष्ट

 क्‍या  निकट  भविष्य  में  प्रचार  माध्यमों  द्वारा  उनको  अधिक  स्थान  दिये  जाने  के  लिए  कोई

 योजना  बनाई  गई

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  प्रारम्भ  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  दूरदर्शन  तथा  आकाशवाणी  जैसे  जन  प्रचार

 माध्यमों  का  उपयोग  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  श्रोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  से

 (8)  गुट-निरपेक्ष  देशों  समाचार  एजेंसी  एशिया  पेसेफिक  न्यूज  एजेन्सीज  के  विदेशों  में
 तैनात  आकाशवाणी  के  संवाददाताओं  तथा  और  विजनਂ  के  माध्यम  से  दूरदर्शन
 के  आदान-अदान  प्रबन्धों  के  माध्यम  से  एशिया  और  लेटिन  अमरीका  से  कवरेज  में  सतत  सुधार

 हुआ  है  ।  स्थिति  काफी  संतोषजनक  फिर  भी  और  सुधार  की  गुंजाइश  है  ।

 भारतीय  समाधार  पूल  के  लिए  और  लिकों  को  बढ़ाने  तया  मौजदा  सुविधाओं  को  ओर  अधिक

 प्रभावी  ढंग  से  उपयोग  करने  सहित  विभिन्‍न  उपायों  के  माध्यम  से  इस  प्रकार  के  क्षेत्रों  का  कब  रेज  बढ़ाने

 के  लिए  सरकार  निरंतर  प्रयत्नशोल

 समेकित  प्रामोण  विकास  कार्यक्षम  के  ध्रम्तगंत  मारी  राज  सहायता

 2075.  झ्ली  भ्रतिल  बसु  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  वर्ष  1985-86  के

 वित्तीय  वर्ष  में  1986  तक  दी  गई  राजसहायता  की  राशि  मत  की  तुलना  में  काफी  कम

 और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  राज्यवार  तत्सम्बन्धी  ध्योरा  क्या  है  ?
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 ee  «४  नजलज  लत

 कृषि  मंत्रो  बूटा  :  और  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कांयेक्रम  के

 लिए  1983-84,  1984-85  तथा  1985-86  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  जनवरी  तक  केन्द्रीय  बंटनों  को

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  अश्विल  भ।रत  स्तर  पर  1985-86

 के  दौरान  केन्द्रीय  बंटन  पिछले  दो  वर्षों  से  अधिक

 विबरण

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  राज्यवार  केन्द्रीय  बंटन

 लाखों
 ह

 राज्य/किन्द्  जनवरी  जनवरी  जनवरी  ु
 शासित  प्रदेश  1984  तक  198  *  तक  1986  तक

 का  नाम  (1983-84)  )  (1984-85) )  (1985-86)

 ]  2... /...  ५4.  ४

 १,  आन्ध्र  प्रदेश  798.00  636.45  1333.19

 2.  असम  न्न+  422.00  317.88

 3...  बिहार  568,00  968.00  1326.81

 4...  गुजरात  436.00  376.50  398.94

 5.  हरियाणा  356.00  319.38  371.42

 6.  हिमाचल  प्रदेश  182.00  138.00  185.44

 7.  जम्मू  और  काश्मीर  40.00  50.00  136.98

 8  कर्नाटक  350.00  372.00  658,09

 9...  केरल  414.73  373.86  359.72

 10.  मध्य  प्रदेश  902.00  729.00  981.62

 11...  महाराष्ट्र  702.00  815.00  985.67

 12  मणिपुर  न  34.00  31.60
 13.0  मेघालय

 न  —  42.72
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 2  3  4  5

 14...  नागालेंड  42.00  42.00  67.07

 15.  उड़ीसा  511.00  628.00  890.86

 16.  पंजाब  472.00  472.00  346.36

 17...  राजस्थान  562.00  592.00  638.07

 सिक्किम  8.00  8.00  4.52

 19.  तमिलनाडु  1486.45  1327.00  1306.20

 20.  त्रिपुरा  34.00  34.00  52.96

 21...  उत्तर  प्रदेश  1834.00  2408.23  3069.01

 22...  पश्चिम  बंगाल  102.00  665.18  872.85

 23.  अंडमान  और  निकोबार  न  5-00  न

 द्वीप  समूह

 24.  अरूणाचल  प्रदेश  192.00  192.00  2.00  151.05

 25...  घंडीगढ़  —  4.00  2.23

 26.  दादरा  और  नागर  हवेली  4.00  8.00  8.00

 27...  दिल्‍ली  30.00  33.00  30.60

 28...  दमन  और  दीव  48.00  48,00  96.00

 29...  लक्षद्वीप  20.00  20.00  11.16

 30,  मिजोरम  80.00  80.00  44.64

 31.  पांडिचेरी  16.00  32.00  7.13

 अखिल  भारत  10190.18  1183260  क्या
 5.33  सनक ननननबनन-ननकनक+कअनननामननिण

 हे
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 गोबा  में  खनिज  मन्डारों  का  सर्वेक्षण

 2076.  श्री  ज्ञांता  राम  नायक  :  कया  इस्पात  झोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  दमन  और  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्र  मे ंगोवा  जिले  में  खनिज  भण्डारों

 का  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  सर्वेक्षण  के  परिणाम  कया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  प्रकार  का  सर्वेक्षण  करने  का  विचार  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मरत्रो  राम  दुलारी  :  से  हां  ।  खनिजों

 का  सर्वेक्षण  लगातार  चलने  वाला  कार्य  है  और  यह  गोवा  में  भी  चल  रहा  है  ।  वहां  भारतीय  भूवेज्ञानिक
 द्वारा  अभी  तक  की  खोजों  के  फलस्वरूप  निम्नलिखित  भंडारों  का  अनुमान  लगाया  गया

 खनिज  भंडार  सिलियम  टरों  में

 लोह  अयस्क  390  (+60  प्रतिशत  लोह  )

 मैगनीज  अयस्क
 3.3

 बाक्साइट  (-|-40  )

 मिलिलोइट  चूना  पत्थर  तथा

 सिलिसियत  चुना  पत्थर  80

 केलकेरिअस  मिट्टी  9.33

 खनिज  मिट्टी
 0-307

 सिलिका  रेत  24

 निम्न  प्रेड  क्रोमाइट  का  भी  पता  चला  है  तथा  भंडारों  का  आंकलन  अभी  होना  क्षेत्र  में

 सवक्षण  काये  अभी  जारी

 फिल्म  उद्योग  द्वारा  निभित  फिल्में

 2077.  श्री  बनवारी  साल  जेरदा  :  कया  सूचना  प्ौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 «  करेंगे कि  :

 184



 19  1907  लिखित  उत्तर

 भारत  में  फिल्म  उद्योग  द्वारा  प्रतिवर्ष  कितनी  फिल्में  बनाई  जाती  हैं  ओर  उनमें  से कितनी

 फिल्में  निर्यात  के  प्रयोजन  के  लिए  बनाई  जाती  और  »

 (a)  भारतीय  फिल्में  किन-किन  देशों  को  निर्यात  की  जाती  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  गत  तीन

 वर्षों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मस्जालय  के  राज्य  मस्त्रो  बो०  एन०  :  किसी

 वर्ष  में  निर्मित  फीचर  फिल्मों  के  बारे  में  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  सरकार  को  उन  फीचर  फिल्मों  की

 संख्या  के  बारे  में  श्री जानकारी  नहीं  है  जिन्हें  निर्यात  के  उद्देश्य  से  निर्मित  किया  गया  हो  ।  .
 पिछले  5  वर्षों  के  दोरान  भारत  में  सावंजनिक  प्रदर्शन  हेतु  प्रमाणित  की  गई  फिल्मों  की  संख्या  नीचे  वी

 गई  है  :

 यर्द  प्रमाणित  की
 गई  फीचर

 फिल्मों  की  संख्या

 1981  737

 1982  763

 1983  741

 1984  833

 1985  912

 एक  विवरण  संलरत
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 ]

 फिल्मोत्सव  के  लिये  चुमो  गई  फीचर  फिल्मों  का  प्रसारण  दिखाया  जाना

 2078.  प्रो०  के०  बी०  थासस  :  क्या  सचना  झोौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 हु

 क्या  फिल्मोत्सव  के  लिए  चुने  गये  भारतीय  कथा  को  दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय

 क्रम  में  दिखाने  का  दूरदर्शन  का  विचार  ओर

 यवि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  भम्खी  बी०  एन०  :  और

 फिल्मोत्सव  के  भारतीय  पेनोरमा  के  लिए  चुनी  गई  फीचर  फिल्में  दूरदशेन  के  राष्ट्रीय  संजाल

 पर  टेलीकास्ट  किये  जाने  हेतु  चयन  के  लिए  पात्र  यदि  संबंधित  निर्माताओं  अधिकार
 धारकों  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  इस  प्रकार  की  फिल्मों  को औपचारिक  रूप  से  पेशकश  की

 छठो  योजना  के  दोरान  एकीकृत  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत

 लासाथियों  को  गाय  देना

 2079.  भ्रो  ई०  प्रब्यपू  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  योजना  के  दौरान  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाभार्थियों  को

 कितनी  गाय  दी

 क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूध  के  उत्पादन  और  उसकी  सप्लाई  में  कोई

 सुधार  हुआ

 क्‍या  एकी कृत  ग्रास्ोण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जिन  लाभाधियों  को  दुधारू  पशु  दिए

 गए  थे  उन्होंने  सहकारी  डे  री विकास  समिति  गठित  कर  ली  और

 यदि  तो  क्या  भविष्य  के  लिए  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 कषि  स्त्री  बूटा  :  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सप्लाई  की  गई  गायों  के  संबंध  में

 अलग  से  कोई  सूचना  एकत्रित  नहीं  की  जाती  है  ।

 ग्रतमीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  दूध  के  उत्पादन  तथा  उसको  सप्लाई  से  संबंधित

 अलग  सूचना  संकलित  नहीं  की  जाती  तथापि  देश  में  दूध  के  कुल  उत्पादन  में  बृद्धि  हुई  है  तथा  पूरे
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 भारत  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  दूध  का  अनुमानित  अश्विल  भारत  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  --

 वर्ष  दूध  का  उत्पादस

 सीटरी  टन

 1983-84  37.09

 )

 1984-85  40.17

 )

 42.31

 )

 यह  कई  योजनाओं  का  परिणाम  है  तथा  इसमें  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  सहयोग
 का  अलग  से  कोई  मूल्यांकन  उपलब्ध  नहीं  है  हालांकि  मूल्यांकन  अध्ययनों  से  यह  पत्ता  चला  है  कि
 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  दुधारू  पशुओं  की  सप्लाई  एक  मुख्य  गतिविधि  है  तथा
 इसका  दूध  उत्पादन  पर  बनुकल  प्रभाव  पड़ा

 ओर  स्थिति  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  अलग-अलग  कुछ  राज्यों में
 थियों  की  सहकारी  समितियां  हैं  तथा  कुछ  में  ये  नहीं  इस  विषय  पर  जारी  की  गई  मार्ग-दर्शिकाओं

 में  सहकारी  अथवा  अन्य  एजेंतियों  द्वारा  दूध  एकत्रीकरण  तथा  विपणन  हेतु  उचित  व्यवस्था  करने  की

 आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  है  ताकि  लाभार्थी  इस  गतिविधि  से  पूर्ण  लाम  प्राप्त  कर  सके  ।

 गायों  का  शझ्रायात

 2080.  श्री  ई०  श्रय्यपू  रेड्डी  :  वया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  में  तिरूमली  और  देवास्थानम  को  भेजने  हेतू  पश्चिमी

 जमंनी  से  गायों  का  आयात  करने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  इस  प्रस्ताव  को  बाद  में  छोड़  दिया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  ध्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेश  :  से  भारत
 सरकार  ने  पश्चिमी  जमंनी  से  एक  हजार  गाय  उपहार-स्वरूप  आायाद  करने  का  एक  प्रस्ताव  स्वीकार
 कर  लिया  जिसकी  वित्तोय  व्यवस्था  भारत-पश्चिमी  जमनी  द्विपक्षीय  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 की  जानी  गायों  का  आयात  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  माध्यम  से  किया  जाना  आंध्र  प्रदेश
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 उपहार  में  प्राप्त  गायों  में  से  कुछ  को  आंध्र  प्रदेश  को  आबंटित  कराने  के  लिए  आरक्षित  करने  को

 मति  दी  पश्चिमी  जमंनी  से  गायों  के  आयात  परियोजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया

 जाना  चूंकि  इसका  पश्चिमी  जमंनी  के  प्राधिकारियों  द्वारा  अभी  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रामोण  लोगों  के  कायाकल्प  के  लिए  तकनीकी

 2081.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसी  प्रोद्योगिकी  का  पता  लगाने  का  है  ओ  ग्रामीण  जीवन  का

 कायाकल्प  कर  सके  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 ग्रामीण  लोगों  के लिए  उनका  उपयोग  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  कोई  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  तो  वे  क्या  हैं  ?

 क्षि  मन्‍्त्री  बूटा  :  जी  हां  ।

 इस  समय  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद  ग्रामीण  तथा  कुटीर  सोर

 बायोगैस  कम  लागत  वाले  जावास  तथा  मछली  पशु  परिवहुन  और

 फसल  की  कटाई  के  वाद  की  प्रौद्योगिकियों  सहित  ग्राभीण  अर्थव्यवस्था  के  विभिनन  क्षेत्रों  में विकसित

 प्रौद्योगिकियों  के  क्षेत्र  परीक्षण  तथा  प्रदर्शन  के  लिए  विभिःन  राज्यों  में  94  परियोजनाओों  में  सहायता

 कर  रहा  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद ने  ग्रामीण  जोवन  में  सुधार  लाने  हेतु  45  सरल  तथा

 कम  लागत  वाली  प्रौद्योगिकियों  का  भी  पता  लगाया

 पहले  तो  यह  देखना  है  कि  पता  लगाई  प्रौद्योगिकियों  की  ध्यवहायंता  की  जांच  करने

 के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उनका  क्षेत्र  परीक्षण  तथा  प्रदर्शन  किया  यह  देखना  है  कि  सक्षम
 प्रौद्योगिकियों  का  विभिन्‍न  विकास  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  व्यापक  स्तर  पर  प्रचार-प्रसार  किया  जा
 सकता  इस  समय  क्षेत्र  परीक्षण  प्रदर्शन  किए  जा  रहे  हैं  ।

 चूंकि  इनमें  में  अधिकांश  परियोजनाएं  पिछले  डेढ़  वर्ष  से  हो  आरम्भ  की  गई  हैं  अतः

 इनके  परिणामों  का  मूल्यांकन  अभी  नहीं  किया  जा  यह  किसी  विशेष  परियोजना  के  पूरा  होने
 पर  ही  सम्भव  होगा  ।  फिर  कई  नई  प्रौद्योगिकियों  के  प्रारम्भिक  परिणाम  संतोषजनक

 द्रदर्शत  पर  विशापन  दिखासे  का  समय

 2082.  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  क्या  सूश्ना  भौर  प्रसारण  मस्त्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  दूरदर्शन  राष्ट्रीय  हुक-अप  विशेषकर  शुक्रवार  और  रविवार

 विज्ञापन  दिखाने  के  लिए  कोई  निश्चित  समय  आबंटित  और  आरक्षित  किया  गया  है  और  उससे

 दर्शन  को  कितनी  आय  प्राप्त  हुई

 क्‍या  दूरदर्शन  के  लगभग  दर्शक  लोकप्रिय  कार्यक्रमों  के  बीच  बार-बार  वही  विज्ञापन
 दोहराये  जाने  से  अत्यन्त  क्षुब्ध  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ये  विज्ञापन  दिखाने  का  समय  विशेषकर

 फिल्म  और  मनोरंजक  घारावाहिक  कार्यक्रमों  के  बदलने  का  है  ?

 सचना  प्रौर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  बी०  एन०  :  दूरदर्शन
 पर  विज्ञापनों  के  प्रदर्शन  के  लिए  कोई  मुख्य  अवलोकन  समय  आरक्षित  नहीं  किया  विज्ञापनों

 को  राष्ट्रीय  संजाल  पर  या  अन्यथा  सप्ताह  के  सभी  दिन  टेलीकास्ट  किए  जाने  विभिन्‍न  प्रकार  के

 क्रमों  के  साथ  प्रस्तुत  किया  जाता  राष्ट्रीय  संजाल  पर  टेलीकास्ट  होने  वाले  विभिन्‍न  कायंक्रमों  के

 साथ  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले  वेयक्तिक  विज्ञापनों  की  संख्या  और  अवधि  अलग-अलग  कार्यक्रम  और

 अलग-अलग  दिन  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  है  ।  सप्ताह  के  कुछ  दिन  इस  प्रकार  के  विज्ञापनों  से  आज  के

 अपेक्षित  आंकड़े  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 विज्ञापनों  को  कार्यक्रमों  के  शुरू  में  और  अन्त  में  तथा  कार्यक्रमों  में  स्वाभावित  ब्रेकों  में

 प्रस्तुत  किया  जाता  विज्ञापनों  को  कार्यक्रमों  के  बीच  में  प्रस्तुत  नहीं  किया  कुछ  मामलों  में

 विज्ञापनदाता  अपने  संदेश  का  प्रभाव  बढ़ाने  के  लिए  अपने  विज्ञापन  दोहराते

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सातवों  योजना  में  प्रामोण  जनता  के  लिए  पेय  जल  को  सुविधा

 2083.  डा०  बी०  एल०  शेलेश  ]
 थ्री  प्रमर  राय  प्रधान  9  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 थो  थी०  बी०  देसाई  |]

 क्‍या  समस्त  ग्रामीण  जनता  को  स्वच्छ  और  पर्थाप्त  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 सातवीं  योजना  की  नीति  पर  विचार  करने  हेतु  हाल  हो  में  राजधानी  में  राज्यों  के  ग्रामीण  विकास
 प्रभारी  मंत्रियों  की  बेठक  हुई

 (@)  यदि  तो  इस  बैठक  में  हुई  चर्चा  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  बैठक  में  ग्रामीण  पेयजल  पूर्ति  कार्यक्रम  के  लिए  निर्धारित  मानदंढों  को  पुनरीक्षा
 की  गई  थी  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और
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 उस  पर  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  सन्‍्त्रो  बूटा  :  से  राज्यों  के  ग्रामीण  जल  आपू्ति  के  प्रभारी

 मंत्रियों की  एक  बैठक  13  1986  को  हुई  थी  ।

 सम्मेलन  के  दोरान  हुए  विचार-विमश्  में  उठाए  गए  मुख्य  मुद्दों  को  वशनि  वाला  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 a0  ३३

 राज्य  इस  संबंध  में  आवश्यक  कार्रवाई  करने  हेतु  सहमत  हो  गये

 विवरण

 को  नई  दिहली  में  हुए  राज्यों  के  मंजियों  के  सम्मेलन  के  दोरान

 2  +

 3.

 4.  ः

 हुए  विचार  विभश  में  उठाए  गए  मश्य  महे

 देश  की  सम्पूर्ण  ग्रामीण  जनता  को  पर्याप्त  तथा  स्वच्छ  पेय  जल  उपलब्ध  कराने  के  सभी

 संभव  प्रयास  किए  जाएंगे  ।

 छठी  योजना  अवधि  के  बकाया  समस्या  ग्रस्त  गांवों  को  शामिल  करने  तथा  उसके

 बाद  में  चुने  सम्स्या-ग्रस्त  गांवों  ओर  आंशिक  रूप  से  शामिल  समसस्‍्या-प्रस्त

 गांवों  को  इस  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  के  कार्य  को  उच्च  प्राथमिकता  दी

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुधुचित  जनजाति  की  बसावट  वाले  क्षेत्रों  को  शामिल  करने

 के  लिए  भी  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  तथा  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जाति  की  जनता  को  लाभ  पहुंचाने  वाले  स्रोतों  का  पूर्ण  रूप  से  अनुसूचित/अनुसूचित
 जनजाति  को  बमावट  वाले  क्षेत्रों  में  ही  पता  लगाया  जाए  ताकि  वे  उन्हें  मरलता  से

 सुलभ  हो  सके  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वच्छ  पेय  जल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कम  लागत  वाले  विकल्पों  का

 विकास  करना  अत्यन्त  आवश्यक  है  ताकि  उपलब्ध  संसाधनों  से  कार्यक्रम  का  कायेक्षेत्र

 बढ़ाया  जा  सके  |
 '

 प्रौद्योगिकी  भिशन  का  उद्देश्य  उचित  सूक्ष्म-स्तरीय  पारिस्थितिक  आयोजना  के  माध्यम

 से  भूगत  जल  निकालने  तथा  रेगिस्तानी  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  उपयुक्त
 प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करके  जज  संचयन  के  पारम्परिक  ढांचे  का  विकास  करने  हेतु

 लवणता  तथा  जीवाणुओं  से  दूषित  जल  की  समस्याओं  के  लिए  कम

 लागत  पर  जल  शुद्ध  करने  के  उपायों  का  पता  खगाना  होना  चाहिए  ।

 सृजित  जल  स्रोतों  के  रखरखाव  के  पहलू  १२  उचित  ध्यान  दिया  जाता  चाहिए  तथा
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 9.

 10.  0  ही

 [  प्रमुबाद  ]

 10  1986

 इसके  लिए  न्यूनतम  आवश्यकत्ता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  योजना  निधियों  का टपयोग  करने

 हेतु  रखरखाव  पर  10  प्रतिशत  तक  सातवीं  योजना  प्रावधान  का  पूरा  उपयोग  किया

 जाना

 पेयजल  आधूर्ति  कार्यक्रम  को  ग्रामीण  जनता  में  स्वास्थ्य  शिक्षा  तथा  स्वास्थ्य  के  प्रति

 जागरूकता  पैदा  करने  के  कार्य  के  साथ  जोड़ने  की  अत्यन्त  आवश्यकता  पेय  जल

 आपूर्ति  तथा  स्वच्छता  से  संबंधित  स्वास्थ्य  शिक्षा  को  औपचारिक  प्राथमिक  शिक्षा  तथा

 बच्चों  के  लिए  अनौपचारिक  शिक्षा  कार्यक्रम  तथा  सभी  प्रोढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  का

 अभिन्‍न  अंग  बनाना  चाहिए  ।

 जल  स्रोतों  के  स्थानों  के  चयन  में  महिज्ञाओं  को  पूर्ण  रूप  से शामिल  किया  जाना  चाहिए
 क्योंकि  वे  ही  मुख्य  जाभार्थो  हैं  ।

 पेय  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  ग्रामीण  समुदाय  को  पूर्ण  रूप  से  शामिल
 किया  जाना  चाहिए  ।  स्वेच्छिक  संगठनों  को  ग्रामीण  जल  आूति  योजना  के  कार्यान्वयन
 तथा  लोगों  को  प्रेरित  करने  और  उनमें  स्वास्थ्य  के  प्रति  जागरूकता  पैदा  करने  में  पूर्ण
 रूप  से  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वच्छ  शौचालयों  के  निर्माण  के  समन्वित  कार्यक्रम  के  सफल
 यन  हेतु  सभी  प्रयास  किए  जाएंगे  ।

 समी  मगरों  के  लिए  मास्टर  प्लान  बनाने  हेतु  कासन

 2084.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  कया  शहूरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 संख्या  वृद्धि  और  शहरीकरण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  का  राज्यों  में  नगरों  का  सुभ्यवस्थित
 विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिए  संबंधित  राज्यों  में  10,000  से  अधिक  आबादी  वाले  नगरों  के  लिए
 मासस्‍्टर-प्लान  बनाने  और  उसे  कार्यास्वित  करने  के  लिए  राज्यों  द्वारा  अपनाये  जाने  हेतु  एक  आदर्श
 विधान  तैयार  करने  का  विचार  है  ?

 शहूरो  विकास  सन्श्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  दसबीर  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  आदर्श

 विधान  तैयार  किया  है  तथा  इसे  अपनाने  के  लिए  राज्यों  को  परिच्ालित  कर  दिया  जनसंदया  एवं

 शहरीकरण  जेसे  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  आदर्श  विधान  को  निरन्तर  अरघुनिक  बनाया  जा

 रहा
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 क्या  सरकार ने  देश  में  ग्रामीण  म  जदू  विशेष  रूप  से  कृषि  मजदूरों  संगठित  करने

 की  कोई  योजना  तंयार  की

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसे  कब  आरम्भ  किया  गया  और

 इस  योजना  को  कितने  सामुदायिक  विकास  श्वण्डों  में  आरम्भ  किया  गया  है  और  इसे

 सारे  देश  में  कब  तक  आरम्भ  किया  जाएगा  ?

 श्रम  भन्‍त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  पी०  ए०  :  हां  ।

 अवेतनिक  ग्रामीण  आयोजकों  को  निमुफ्त  करमे  के  लिए  केश  द्वारा  प्रायोजित  प्लाल
 स्कीम  1981  में  आरम्भ  की  गई  थी  !  राज्य  सरकारें  इस  योजना  को  कार्यान्वित  कर  रही  हैं
 ओर  प्रस्येक  आयोजक  को  200  ६०  प्रति  माह  की  दर  से  मानदेय  और  50  २०  प्रति  माह  नियत  वाहन
 भक्ता  दिया  जा  रहा  संक्षेप  आयोजकों  के  ये  कार्य  हैं  कि  वे  ग्रामीण  श्रमिकों  को  उनके  अधि  कारों
 और  कर्तव्यों  के  बारे  में  शिक्षा  दें  तथा  उनको  सहकारी  ट्रेड  यूनियनों  अथवा  संगठनों  के  अन्य

 रूपों  संगठित  होने  के  लिए  संगठन  के  महत्व  पर  बल  ताकि  उन्हें  अपने  से
 संबंधित  विभिन्‍न  श्रम  कानूनों  और  इन  कानूनों  के  विभिन्‍न  उपबन्धों  के  बारे  में  ज्ञान  देने

 का  पता  चल  सके  ।

 14  राण्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  अवैशनिक  आयोजकों  के  1500  500  पद  नियत  किए  गए
 उपलब्ध  सू  बना  के  851  अवेतनिक  आयोजक  नियुक्त  किए  गए  यह  बताना  असम्भव

 है  कि  सारे  देश  में  इस  स्कीम  का  विस्तार  कब  किया

 क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालयों  हारा  प्रकाशित  सामग्री

 2086.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  सूचना  श्र  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालयों  द्वारा  वर्ण  1985-86  के  दौरान  विषय-वार  कुल  कितने  मूल्य
 की  सामग्री  प्रकाशित  की  गई  और  उसका  ब्योरा  क्‍या  है  उससे  सरकार  को  कितनी  आय

 प्रकाशित  सामग्री  दृर-दराज  के  गांवों  तक  पहुंचाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  प्रबंध
 किये  जा  रहे  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सचमा  झौर  प्रसारण  भन्त्रालय  के  राज्य  मष्खी  थी०  एम०  :
 /

 और  दुएय  प्रचार  निदेशालय  तथा  इसके  क्षेत्रीय  कार्यालय  बिना  मृल्य  की  मद्रित  प्रचार  किन
 जित्तरण  के  लिए  ही  प्रकाशित  करते  इसलिए  सरकार  को  उससे  कोई  आय  होने  का  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  ।  वर्च  1985-86  5-86  के  दौरान  अब  तक  लगभग  59,498  लाख  रुपए  के  मूल्य  के  186  मुद्रित
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 प्रचार  कार्य  हाथ  में  लिए  गए

 विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  प्रकाशित  प्रचार  अभियान  की
 आवश्यकताओं  के  बड़ी  संख्या  में  एजेंसियों

 के
 माध्यम  से  तथा  सीधे  भो  देश  भर  में  निःशुल्क

 वितरित  की  जाती  हैं  ताकि  वह  दूर-दराज  के  गांवों  के  व्यक्तियों  सहित  सभी  वर्गों  तक  पहुंच  जाए  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 झणिक  संख्या  में  मछलो  पकड़ने  के  जासों  के  लिए  कार्य  क्षेत्र

 2087.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  समुद्री  अधिनियम  के  उपधन्धों  के  अनुसार  मछुआरों  के

 लिए  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  कार्य  क्षेत्र  निर्धारित  किये  गए

 यदि  तो  अयंत्रचालित  नोकाओं  ओर  यंत्रचालित  नौकाओं  के  लिए  निर्धारित  कार्य

 क्षेत्र  क्या

 कया  अधिक  संख्या  में  मछली  पकड़ने  वाले  जालों  जिन्हें  पेरीसेन  जाल  कहा  जाता  है  के

 लिए  कोई  कायें  क्षेत्र  निर्धारित  ओर

 बड़ी  यंत्रचालित  नोकाओं  के  लिए  कितना  क्षेत्र  क्षारक्षित  किया  गया  है  ?

 कृषि  झ्ोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेल्  :  और
 केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्न  प्रकार  के  मत्स्यन  जलयानों  द्वारा  प्रचालन के  क्षेत्रों  को  प्रतिबंधित  कर  ने

 के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  राज्यों  अर्थात  महाराष्ट्र  और
 संघ  शासित  क्षेत्र  दमन  ओर  दीव  ने  उपयुक्त  कानून  बना  लिए  गोवा  प्रशासन  ने  समुद्र  तट
 से  5  किलोमीटर  के  क्षेत्र  को  विनिर्दिष्ट  क्षेत्र  के  रूप  में  घोषित  किया  जहां  यंत्रीकृत  जलयानों  के
 प्रथालन  पर  रोक  लगाई  गई  है  !  उड़ीसा  सरकार  ने  पारम्परिक  गैर-यंत्रीकृत  नौकाओं  के  लिए  5

 मीटर  तक  का  जलकोत्र  आरक्षित  करने  के  लिए  कानून  बनाया  है  और  यंत्रीक्ृत  नौकांओं  को  तट  से  5
 किलोमीटर  से  आगे  चलाए  जाने  की  अनुमति  दी  गई  कुल  25  मीटरी  टन  और  इससे  ज्यादा  के  या

 15  मीटर  की  लम्बाई  के  जलयानों  को  उड़ीसा  के  समुद्र  तट  से  10  किलोमीटर  से  परे  चलाए  जाने

 की  अनुमति  तमिलनाडु  समुद्र  तठसे  3  समुद्री  मील  तक  का  क्षेत्र  गैर-यंत्रीकृत  नौकाओं  द्वारा
 मत्स्यन  के  लिए  आरक्षित  है  ओर  यंत्रीकृत  नौकाओं  को  3  समुद्री  मील  से  परे  का  क्षेत्र  इस्तेमाल  करने

 की  अनुमति  फेरस  के  सामुद्रिक  मस्‍्स्यन  विनियमन  अधिनियम  के  पसं  रिंग  सीनिय
 पेलाजिक  ओर  भिड-वाटर  ट्रालिग  के  लिए  तैयार  किए  गए  यंत्रीकृत  जलयानों  को  सीमांतगंत  जल  क्षेत्र
 में  प्रभालन  करने  प९  रोक  महाराष्ट्र  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  विनिदिष्ट  क्षेत्र  धोषित  नहीं  किया
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 8०००  ०++म  nw  :

 है  प्रदेश  सरकार  ने  भारत  सरकार  हांरा  जारी  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  क ेआध।र  पर

 कारी  आदेश  जारी  किए  गए  जिनमें  गैर-यंत्रीकृत  जलयानों  के  लिए  10  किलोमीटर  तक का  क्षेत्र

 निर्धारित
 किया  गया  है  और  यंत्रीकृत  जलयान  10  किलोमीटर  की  सीमा  से  परे  प्रचालित  किए  जाने

 की  अनुमति  शेष  राज्य  भी  अपने-अपने  राज्यों  में  उपयुक्त  कानून  बनाए  जाने  के  बारे  में  विचार

 कर  रहे  हैं  ||

 सरकार  को  परीसन  नेट  नामक  किसी  नेट  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं

 नौकाप्रों  द्वारा  मत्स्य  कार्य  क्षेत्र  का  उल्लंघन

 2088,  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 co  क्‍या  सरकार  को  अयंत्र  चालित  मत्स्य  नोकाओं  के  मालिकों  से  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 हैं  कि  यंत्रचालि
 त  नौकाएं  उनके  मछली  पकड़ने  के  जालों  को  नष्ट  कर  रहे  हैं  और  समुद्र  तट  के  5  फैदम

 के  क्षेत्र  में  जो कि  अयंत्रचालित  नोकाओं  के  कार्य  के  लिए  निर्धारित  मछली  पकड़ने  का  कार्य  करते

 जिससे  उन्हें  उपलब्ध  होने  वाली  मछलियों  को  बे  पकड़  लेते  और

 यंत्रवालित  नौकाओं  द्वारा  कार्य  क्षेत्र
 का

 उल्लंघन  किए  जाने  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने

 के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  !

 कृषि  गौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मनत्री  योगेग्द  :  हालांकि  केन्द्रीय

 सरकार  के  अयंत्रीकृत  मत्स्य  नौकाओं  के  मालिकों  से  हाल  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  फिर

 भी  सरकार  को  दमन  तथा  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्रों  और  केरल  तथा  तमिलनाडु  राज्यों  में

 गत  अमयंत्रीकृत  नौका  तथा  छोटी  यंत्रीकृत  नौका  प्रचालकों  के  बीच  के  विवाद  की  जानका  री  है  ।

 केन्द्रीय  सरक,र  ने  समुद्री  राज्यों  की  सरकारों  को  सलाह  दी  है  कि  वे

 करत  तथा  मछली  पकड़ने  वाली  नौकाओं  के  लिए  मत्स्यन  क्षेत्रों  के  निर्धारण  से  सम्बन्धित  उपयुक्त

 कानून  बनाए  ।  महाराष्ट्र  तथा  बमन  तथा  दीव  की  सरकारों  ने

 क्षित  कानून  बना  दिए  ये  राज्य  यंत्री कृत  नौकाओं  द्वारा  प्रचालन  के  क्षेत्रों  के  उल्लंघम  को

 वत्ति  को  रोकने  के  लिए  उचित  कार्यवाही  कर  रहे

 अम्बई  में  ग्रावासोप  परियोजना  के  लिये  विश्व  बंक  से  सहायता

 2089,  श्री  हुसन  दलवाई  :  कया  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बेक  बम्बई  में  जीर्ण-शीर्ण  और  खतरनाक  मकानों  में  रह  रहे  परिवारों  के

 पुनर्वास  संबंधी  आवासीय  परियोजना  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  सहमत  हो  गए  और

 यदि  तो  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  विश्व  बेंक  से  कितनी  सहायता  मिलेबी  ?

 201  '



 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  दलबीरं  ओर  बम्बई  में

 जीणे-शीर्ण  तथा  खतरनाक  मकानों  में  रह  रहे  परिवारों  को  खासतोर  पर  पुनः  दसाने  के  लिए  किसी

 आवास  परियोजना  को  घन  देने  की  कोई  विश्व  बैंक  योजना  नहीं  बम्बई  शहरी  विकास

 परियोजना  के  अन्तगंत  विश्व  अन्य  परियोजनाओं  के  भूमि  अधसंरचना  पुनरुद्धार  कार्यक्रम

 मलिन  बस्ती  उन्‍नयन  तथा  शहरी  जिसमें  5,50,000  की  जनसंख्या  को  138,00
 यन  डालर  की  ऋण  सहायता  दे  रहा  है  ।

 गोवा  में  ट्रांसमिशन  टावर

 2090.  प्रो०  सधु  दंडवते  :  क्या  सूचना  शौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सभा  में  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  गोवा  में  पणजी  ट्रांसमिशन  टावर

 की  उंचाई  बढ़ाई  जाएगी  और  बिजली  धर  का  दर्जा  बढ़ाया  जाएगा  ताकि  महाराष्ट्र  जिले  के  सिन्धुदुर्ग
 जिले  और  इसके  निकटवर्ती  जिलों  में  दूरदर्शन  कार्यक्रम  और  अधिक  साफ  देखे  जा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 सिन्धु  दुगं  तथा  इसके  निकटवर्ती  जिलों  में  दूरदर्शन  कार्यक्रम  कितने  समय  बाद  और

 अधिक  साफ  देखे  जा  सकेंगे  ?
 |]

 सूचना  धर  प्रसारण  सस्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  वो  ०एन०  :  अतारांकित
 प्रएन  संखया  55  का  18-11-1985  को  लोक  सभा  में  दिए  गए  उत्तर  में  यह  कहा  गया  था  कि  सिन्धु
 दुर्ग  के  भागों  को  दूरदर्शन  सेवा  तब  उपलब्ध  होगी  जब  पणजी  के  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  1986
 के  लगभग  मध्य  तक  बढ़ा  कर  10  किलोवाट  कर  दी  जाएगी  ।

 ओर  पणजी  में  110  मीटर  ऊंचे  टी०  वी०  टावर
 का  निर्माण  कार्य  चल  रहा

 उम्मीद  है  कि  ट्रांसपीटर  10  किलोवाट  की  पूरी  शक्ति
 पर

 1986  के  लगभग  मध्य  तक  चालू  हो

 जाएगा  और  यह  अल्यों  के  साथ-साथ  सिन्धुदुर्ग  जिले  के  भागों  में  भी  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध

 विस्तार  कार्यक्रम  का  भूल्यांकम

 2091.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  कृषि  प्रोद्योगिकी  के  उपयोग  के  बारे  में  जानकारी  का  अभाव

 क्या  देश  के  राष्ट्रीय  प्रदर्शन  प्रशिक्षण  ओर  दौरा
 एण्ड  विजिट ),,  भूमि  कार्यक्रमों  के  लिए  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  प्रयोगशाला  आदि  जंसे  विस्तार  कार्यक्रम
 वांछित  परिणाम  प्राप्त  नहीं  कर  सके
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 क्‍या  इन  सभी  कायंक्रमों  का  मूल्यांकन  किया  जाएगा  और  इन्हें  नया  रूप  प्रदान  किया

 और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  ग्रोर  सहकारिता  विसाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेल  जी

 ।  फिर  कृषकों  के  मार्गदर्शन  और  सहायता  के  लिए  ओर  अधिक  विस्तार  प्रयत्नों  की
 रत  है  जिससे  कि  वे  नवीनतक  कृषि  प्रोद्योगिकियों  का  पूरा  फायदा  उठा  सकें  ।

 (&)  जो  श्रीमान  ।

 जी  श्रीमान  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  प्रबोधन  ढांचे  के  एक  भाग  के

 रूप  में  इन  प्रायोजनाओं  का  पहले  से  ही  समय-समय  पर  मूल्यांकन/निर्घारण  किया  जाता  रहा

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  प्नुसंधान  प्रबन्ध  प्रकादमी  ए०  ए०  प्रार०  ए०  एस०  )
 द्वारा  प्रशिक्षण

 2092.  डा०  टो०  कल्पना  देवी  :  क्या  कृषि  मस्त्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  वर्ष  1976  में  हैदराबाद  में  राष्ट्रीय  कृषि

 अनुसंधान  प्रबन्ध  अकादमी  की  स्थापना  की  गई  थी  ओर  यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  उस

 पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया

 अकादमी  ने  अब  तक  कितने  कमंचारियों  को  प्रशिक्षण  दिया  है  और  क्‍या  यह  आवश्यकता

 की  तुखना  में  पर्याप्त

 कया  अकादमी  के  कार्य  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विसाग  में  राज्य  मम्त्रो  योगेश  :  जी
 श्रीमान्‌  ।  इस  पर  विगत  तीन  वर्षों  कं  दोरान  कुल  रपए  280,43,270  व्यय  किए

 इस  अकानमी  द्वारा  कार्यक्रमों  में  1976  से  फरवरी  1986  तक  कुल  प्रशिक्षित

 स्टाफ  की  संख्या  2768  विभिन्‍न  स्तरों  के  कुल  ऐसे  विशानियों  की  संद्या  लगभग  2000  है  जिनको

 अभी  प्रशिक्षित  किया  जाना  यद्यपि  पिछले  सत्रों  के  स्टाफ  को  प्रशिक्षित  करना  भी  शेष  है  तो

 भी  50%  से  अधिक  वेश्ञानिक  स्टाफ  विगत  दस  वर्षों  के  वीरान  प्रशिक्षित  किया  जा  चुका  जो

 पर्याप्त  संतोषजनक  है  ।
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 40  मार्च  ।  हु  9  है  6

 जी  श्रीमान्‌  ।  सिफारिशें

 एक  पंचवर्षीय  पुन  क्षण  दल  ने  राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंघान  प्रबन्ध  अकादर्मा  के  कार्य  की

 की  अवधि  के  लिए  एक  समीक्षा  की  ओर  कुछ  सिफारिशें  इन  सिफारिशों  के  आधार

 पर  परिषद  निम्नलिब्ित  के  लिए  सहमत  है  :---

 (2)

 (3)

 (4)

 राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान  प्रबन्ध  अकादमी  की  भूमिका  और  कार्य  होने  चाहिए  जो

 ऐसे  अनुसंधान  वातावरण  प्रदान  करने  में  सहायता  निर्माण  करना  और  बनाए
 रखना  जो  आवश्यक  परिचालन  हेतु  लचक  प्रदान  करें  और  अनुसंधान  को  व्यापा  रीकरण
 तथा  अफसरशाही  से  बचाए  युवा  विशानियों  में  विशेषीकृत  अनुसंधान  के  प्रति

 रुचि  बढ़ाना  और  वरिष्ठ  विज्ञानियों  में  विस्तृत  आधारित  अनुसंघ।न  की  शचि  बढ़ानों
 और  अनुसंधान  प्रायोजनाओं  के  कुशल  प्रबंधन  में  अनुसंघान  की

 कुशलता  बढ़ाता  ।

 यह  कि  क्योंकि  अनुसंधान  प्रबन्धन  और  प्रशिक्षण  के  अनेक  स्तर  हैं  प्रत्येक  स्तर  की

 प्रशिक्षण  अनुसंधान  आवश्यकताओं  के  भूल्यांकन  हेतु  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  को

 यह  कि  अकादमी  में  चलाए  जा  रहे  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  अभाव  को  जांचने  के  लिए  दो

 छात्र  संघ  गठित  किए  जाएं--एक  तो  बुनियादी  पाठ्यक्रम  पर  ओर  दूसरा  प्रशिक्षण
 कार्य  क्रम  पर  ।

 यह  सुनिश्चित  करना  की  शिक्षण  गतिविधियों  में  लगे  कृषि  विश्वविश्ञालयों  मोर

 भा०  कु०  अ०  प०  के  कुछ  संस्थानों  के  शिक्षण  संकाय  सदस्यों  के  लिए  उपयुक्त
 क्षण  कार्य  क्रम  प्रदान  किया  गया  |

 ॥

 ३5

 यह  कि  अकादमी  में  संकाय  की  भर्ती  और  विकास  के  विशेषकर  गहन  क्षेत्र
 संघानਂ  ओर  प्रबन्ध  के  लिए  अधिक  ध्यान  दिया  जाए  और  संकाय  सदस्यों

 को  विदेश  की  उपयुक्त  संस्थाओं  में  चुनकर  भेजना  चाहिये  ।

 यह  कि  अनुसंधान  कार्यकर्ताओं  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लिए  उपयुक्त  पाठ्यक्रम  और

 कार्यक्रम  विकसित  किए  जाएं  ।

 यह  कि  अकादमी  के  पूर्णरूप  से  विकसित  संकाय  हो  जाने  पर  भी  भा०  क्ृ०  अ०  प०

 भा० कृ० क्र० प० संस्थानों ओर कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ विशानियों प्रशासकों को कियाशील और रूप सै भागीदार बनाया ब्रह कि अगले पांच बचों प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपयुक्त चरण बनाए | शक
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 गृहा  श्रौर  मनोहरपुर  में  इश्डियत  प्रायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  को  खातों  में

 लोह  झयस्क  का  स्टाक

 2093.  श्रो  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  क्या  इस्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :]

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिहार  के  सिंहभूमि  जिले  में  गुह्ठा  और  मनोहरपूर  में  इंडियन  आयरन

 एण्ड  स्टील  कम्पनी  की  लोह  अयस्क  कैप्टिव  ब्ानों  में  काफी  संचित  भण्डार

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  अयस्क  की  किस्म  बहुत  अच्छी  और

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  की  सीमित  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अयस्क  की
 सप्लाई  अन्य  स्टील  संयंत्रों  को  भी  की  जाएगी  और  निर्यात  के  लिए  उपलब्ध  कराया  जायेगा  ।

 इस्पात  झोर  ख्तान  मन्त्री  KEN  चण  :  ।  1986  की  स्थिति  के

 अनुसार  गुआ  और  चिरिया  में  लोह  अयस्क  का  स्टाक  8.68  लाख  टन  बौर  2.33

 लाख  टन  था  ।

 नहीं  |  गुआ  और  चिरिया/मनोहरपुर  से  प्राप्त  लोह  अयस्क  अल्यूमिना  के

 प्रतिकूल  अनुपात  का  है  तथा  मूल  रूप  से  कम  लोह  अंश  वाला  नरम  तथा  भुरभुरे  प्रक्रार  का

 में  इस्तेमाल  करने  से  पूर्व  अंल्यूमिता/सिलिका  के  बेहतर  अनुपात  वाले  ठोस  लोह  अयश्क  का  मिश्रण

 तैमार  करता  प्रौद्योगिकीय  आवश्यकता  है|

 इस  समय  फालतू  लोह  अयस्क  अन्य  इस्पात  का  रखानों  को  उनको  आवश्यकता  के  अनुसार
 सप्लाई  किया  जा  रहां  मिर्यात  करने  की  संभावना  का  पता  नहीं  लगाया  गया  सामान्यतः  बेहतर
 क्वालिटी  का  लोह  अयस्क  देश  से  निर्यात  किया  जा  रहा

 राष्ट्रीय  कपड़ा  नियम  के  झ्स्तर्गत  घाटे  पर  चलने  वालो  सिलों  को  बम्द  करवामे

 के  लिए  झोदयोगिक  विवाद  ग्रधितियम  में  संभोधन

 209  4.  श्री  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  क्या  अस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ओद्योगिक  विवाद  भधिनियम  में  संशोधन  करते  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  है  जिससे  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  अन्तर्गत  घाटे  पर  चलने  बाली  कुछ  मिलों  को  बन्द

 करवाने  की  प्रक्रिया  को आसान  बनाया  जा  सके  ;

 यदि  तो  उक्त  संशोधन  का  ब्योरा  क्या  है  और  कौन  सी  मिलें  बन्द  करने  का  विधार

 और

 उनके  बारे  में  सरकार  ते  क्या  निर्णय  लिया  है  ?
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 न  गनन-+  न्‍ोा  बनने  eee  »  कक  लक  कद  नबी  नम  अब कि  लीड न  न  ती  पापए+  ५5

 श्रम  मम्ब्ालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  पी०  ए०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 |

 ब्रोलावष्टि  से  चना  भ्रौर  संतरे  की फसल  को  क्षति

 2095.  श्री  उसम  राठोर
 /  +  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 भरी  शांति  घारोबाल  |

 1986  और  1986  के  दौरान  देश  के  विभिन्‍न  भ।गों  में  भारी

 ्ष्टि  के  परिणामस्वरूप  चना  और  संतरे  को  फत्तल  को  अनुमानित  कुल  किसनी  क्षति  हुई
 ओर

 कया  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रभावित  किसानों  को  राहत  देने  की  कोई  योजना  है  और  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है

 ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेस्द्र  :  मध्य  प्रदेश
 और  महाराष्ट्र  राज्य  सरका

 थों
 ने  ओलावृष्टि  से  फसलों  को  क्षति  होने  की  सूचना  दी  है  ।  उनके  ब्योरे

 नीचे  दिये  गये  हैं  :---

 प्रभावित  सस्यगत  क्षेत्र

 हैक्टेयर )

 1...  मध्य  प्रदेश  6.18

 2.  महाराष्ट्र

 केले  आदि  जैसी
 फसलों  के  तहत  बागवानी  क्षेत्र  0.03

 #  षि  फसलों  के  तहत  0.25

 हरियाणा  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  राज्य  के  7  जिलों  में  ओऔलावृष्टि  हुई  परन्तु  उसकी
 तीघ्रता  कम  फसलों  को  मामूली  क्षति  हुई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  रोज्य  के
 10  जिलों में  ओलाबृष्टि  की  बजह  से  अलब-अलग मात्रा  में

 क्षति  ह्ोमे की  सूचना दी  है  ।
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 जज  —

 छोटे  और  सीमांत  किसानों  के  स्वामित्व  के  प्रभावित  सस्यगत  क्षेत्र  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  कृषि  आदान  सह्लायता  के  रूप  में  दी  जाती  है  ।

 पहाड़ी  शोर  प्रादिषासी  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  को  सुविधाएं

 2096.  श्री  उसम  क्‍या  सूचना  धौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1986  के  अन्त  तक  कितनी  प्रतिशत  जनसंख्या  को  टेलीविजन  का  फायदा

 पहुंच  रहा

 उनमें  से  आदिवासी  क्षेत्रों  में
 कितने  लोगों  को  इसका  लाभ  पहुंच  रहा

 क्‍या  सरकार  ने  पहाड़ी  और  पिछड़े  आदियासी  क्षेत्रों  में  टेलीविजन  की  सुविधं।एं  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  कोई  योजना  तेयार  की  और

 यदि  तो  यह  कब  तक  कार्यान्वित  की  जाएगी  ?

 सूचना  धोौर  प्रसारण  सम्त्रालय  के  राज्य  भन्‍्ती  बी०  एन०  :  ऐसा

 मान  है  कि  दूरदर्शन  सेवा  1986  के  अन्त  तक  देश  की  लगभग  ८6.5  प्रतिशत  जनसंख्या  को

 उपलब्ध  होगी  ।

 इस  समय  देश  के  पूरे  89  आदिवाप्षी  जिलों  में  या  उनके  भागों  में  दूरदर्शन  रदशत  सेवा  उपलब्ध

 ओर  साठवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  देश  के  पहाड़ो  ओर  आदिवासी  क्षेत्रों  में

 दूरदर्शन  सेवा  का  विस्तार  करने  के  लिए  समुचित  महत्व  दिया  गया  संबंधित  स्कीमों  का

 कार्या  स्वयन  वित्तीय  संसाधनों  की  वास्तविक  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 [  प्रमुवाद ]

 उड़ीसा  में  पश्राकाशबाणी  केम्हरों  की  स्थापना

 2097.  डा०  कृपासिस्धु  मोई  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातदीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  में  कितने  तथा  किन  स्थानों  पर  आकाशवाणी  केन्द्र
 स्थापित  किए  जाएंगे  ।

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  ये  केरद्र  स्थापित  किए  और

 ये  केन्द्र  कब  तक  कार्य  करना  शुरू  कर  देंगे  ?
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 सूथना  पझ्ौर  प्रसारण  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  बो०  एने०  :  से

 वाणी  का  अपनी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  में  भवानी

 बहरामपुर  और  बोलंगीर  में  पांच  नए  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इन
 रेडियो  स्टेशनों  के  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद

 10  1986

 कृषि  विज्ञाम  केसों  घोर  परिचालन  प्रनुसंघान  केखों  को  स्थांपना

 2098.  श्री  एम०  रधुमा  रेड्डी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  अब  तक  राज्य-वार  कितने  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  और  परि  चालन  अनुसंधान  केन्द्र
 स्थापित  किए  गए

 क्‍या  सटकार  का  विचार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  और  परिचालन  अनुसंधान
 केन्द्र  स्थापित  करने  का  है  ताकि  अनुसंधान  के  परिणाम  ग्रामीण  क्षेत्रों  तक  पहच  स

 प्रत्येक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  और  परिचालन  अनुसंधान  केन्द्र  पर  प्रति  वर्ष  कितना  व्यय

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र  और  परिचालन  अनुसंधान  केन्द्र  के  लिए  स्थानों  का  चयन  किस  आधार

 (5)  क्‍या  सरकार  का  विचार  इन्हें  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  भी  स्थापित  करने  का  और  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  और

 आंध्र  प्रदेश  में  किम-किन  स्थानों  पर  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  और  परिचालन  अनसंधान  केन्द्र
 स्थापित  किए  गए  है  और  किसकी  सिफारिशों  पर  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेस्द्र  मकबा  :  अभी  तक
 भारत  में  स्थापित  किए  गये  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  और  परिचालन  अनुसंधान  प्रायोजनःओं  की  संख्या

 राज्यवार  निम्न  प्रकार  हैं

 प्रायोजनाओं  की  संख्या

 2  3

 आंध्र  प्रदेश  6

 अरुणाचल  प्रदेश
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 1  2  3

 असम  2  1

 बिहार  8  9

 गोवा  1

 गुजरात
 5  11

 हरियाणा  3  13

 हिमाचल  प्रदेश  2  4

 जम्मू  और  कश्मीर  ]  2.

 कर्नाटक
 5  8

 केरल  4  6

 मध्य  प्रदेश  5  11

 महाराष्ट्र
 6  14

 मणिपुर
 1  गण

 मेघालय
 [  जा

 मिजोरम
 1  ता

 नागालैण्ड
 ।  ब

 उड़ीसा
 5  11

 .  पांडिवेरी  हे
 ना

 पंजाब
 क  8

 राजस्थान
 6  10

 सिक्किम  1

 तमिखनाडु
 5  6

 त्रिपुरा
 2  न्‍+
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 1  2  3

 उत्तर  प्रदेश  10  15

 पश्चिम  बंगाल  5  9

 कुल  :  89  152

 जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रतिवषं  प्रति  विज्ञान  केन्द्र
 का

 खर्च  करीब  $  लाख  र०  और  प्रति  १रिचालन  अनुसंधान
 केन्द्र  का  प्रतिवर्ष  का  खर्च  करीब  1.75  लाख  ०

 कृषि  विज्ञान  केन्द्रों
 के

 स्थान  के  चयन  का  आधार  निम्न  प्रकार

 (i)  केन्द्र  के  लिए  प्रस्तावित  स्थान  के  पास  50  एकड़  सुव्यवस्थित  भूमि  और  कुछ

 यादी  संरचना  संबंधी  सुविधाएं  होनी

 (४)  उस  स्थान  के  लिए  राज्य  सरकार  और  संबंधित  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालय  की

 रिश  होनी

 (11)  वह  एक  पिछड़ा  हुआ  जिला  होना  और

 (iv)  इस  कार्य  के  लिए  भा०  कृ०  अ०  प०  द्वारा  गठित  वैज्ञानिकों  के  दल  की  उसके  लिए
 सिफारिश  होनी  चाहिए  ।

 परिचालन  अनुसंधान  प्रायोजना  के  लिए  स्थानों  के  चयन  का  आधार  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  के

 लिए  अलग-अलग  होता  है  परिचालन  अनुसंधान  प्रायोजनाएं  मुख्य  रूप  से  उन्हों  क्षेत्रों  मे ंचलाई  आती  हैं
 .  जहां  चुनौती  पूर्ण  वैशानिक  समस्याएं  मौजूद  हों  ।  प्रत्येक  प्रस्ताव  की  दो  विशेषज्ञों  द्वारा  जांच  की  जाती

 है  और  उनकी  टिप्पणी  के  साथ  अन्तिम  रूप  से  उस  प्रस्ताव  पर  भा०कृ०अ०  प०  के  वैज्ञानिक  पैनल  द्वारा

 विचार  किया  जाता  है  जिससे  कि  वह  पैनल  अन्तिम  स्वीकृति  के  लिए  भा०  कु०  अ०  ५०  के  स्थाई  वित्त

 प्रमिति/शासी  निकाय  को  उसे  भेज  सके  ।

 (=)  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  और  परिचालन  अनुसंधान  प्रायोजनोओं  को  चलाने  को  स्वीकृति  कुछ

 चुने  हुए  ओर  ख्याति  प्राप्त  स्वेच्छिक  संगठनों  को  दी  जाती

 आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  निम्नलिखित  स्थानों  पर  कृषि  विज्ञान  केन्द्र और  परिचालन

 संधान  प्रायोजनाएं  स्थित  हैं  :

 210



 19  1907  लिखित  उत्तर

 4.  रास्ताकुन्ताबाई  )

 5.  गेह्ीपल्ली

 6.  अम्दालवालसा  )

 परिचालन  प्रनसंधान  प्रायोजनाझों  के  स्थान  :

 1.  चावल  पर  परिचालन  अनुसंधान

 2.  कींटों  क ेसमाकलित  नियन्त्रण  पर  परिचालन  अनुसंधान

 3.  जलसंभर  आधार  पर  वास्तविक  स्थितियों  के  अन्तर्गत  कृषि  जल  निकास  पर  परिचालन

 संधान  मचलीपटनम  ;

 4.  चावल  के  कीटों  के  समाकलित  नियन्त्रण  पर  परिचालन  अनुसंधान

 5.  जलसंभर  आधार  पर  संसाधन  विकास  पर  परिचालन  अनुसंधान  मेडक ;

 6.  जलसंभर-आधार  पर  संसाधन  विकास  पर  परिचालन  अनुसंधान  कु

 7.  जनजाति  क्षेत्र  के  अनुसंधान  पर  परिचालन  अनुसंधान

 8.  जनजाति  क्षेत्र  के  अनुसंधान  पर  परिचालन  अनुसंधान

 9.  जनजातीय  क्षेत्र  के  अनुसंधान  पर  परिचालन  अनुसंधान  तथा

 10.  अनुसूचित  जाति/पिछड़े  वर्ग  क ेसामाजिक  आ  धथिक  उत्थान  पर  परिचालन  अनुसंधान  प्रायोजना

 ए०  पी०  ए०  यू  ०,

 11.  बारानी  कृषि  के  अन्तर्गत  परिचालन  अनुसंधान  ए०  पी०  ए०  यू

 बाल  अमिक  संबंधों  केस्लीय  सलाहकार  बोर्ड  की  बेठक

 2099.  भी  एम०  रधुमा  रेड्डी  ]
 क्‍्ल नि  गा

 क्या अम  मन्त्री  यह  बताने को  कृपा  करंगे  कि  :

 ञझ्री  सानिक  रेड्डी  रण
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 क्या  बाल  श्रमिकों  के  संरक्षण  और  कार्य  की  शर्तें  नियमित  बनाने  के  बारे

 1986  के  तीसरे  सप्ताह  में  नई  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सलाहकार  बोर्ड  की  एंक  बेठक  हुई

 यदि  तो  इसमें  किन-किन  व्यक्तियों  ने
 भाग

 बेठक  में  किन-किन  विषयों  पर  विचार-विमश  किया  और

 इसमें  क्या  निर्णय  लिए  गए  ?

 अ्रम  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्न्नी  पो०  ए०  :  बाल  अमिक  सम्बन्धी  केन्द्रीय

 सलाहकार  बोर्ड  Tt  बेठक  24  1986  को  नई  दिल्ली  में  हुई  थी  ।

 सलाहकार  बोड  की  बेठक  में  भाग  लेने  वालों  के  नामों  की  सूची  संलग्त  विवरण  में  दी

 गई

 और  बाल  श्रमिकों  की  कार्यदशाओं  को  नियमित  करने  के  लिए  एक  विस्तृत  विधान

 के  प्रस्ताव  पर  सलाहकार  बोर्ड  की  बैठक  में  विस्तार  से  विचार-विमर्श  किया  बोड  ने  उक्त

 प्रस्ताव  का  समर्थन

 1.  श्री  पी०  ए०  अध्यक्ष
 केन्द्रीय  श्रम  मन्त्री

 2.  श्रीमती  मारग्रेट  विशिष्ट  अतिथि

 महिला  युवक  कार्यक्रम
 ओर  खेल-कूद  राज्य  मन्‍्त्री

 3«  श्री  एच०  एम०  एस०  उपाध्यक्ष

 4,  कुमारी  भीरा  पदेन  सदस्य
 अपर  श्रम  मंत्रालय

 5.  श्री  एम०  एस०

 संयुक्त
 समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्रालय
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 नाम

 6.  श्री  प्रेम  पदेन  सदस्य

 उप

 उद्योग  मंत्रालय

 7.  डा०  --

 सलाहका  योजना

 8.  विशिष्ट  अतिथि

 विधि

 विधि  कार्य  विभाग  गि

 9.  श्री  अशोक  सदस्य  सचिव

 संयुक्त  सचिव

 श्रम

 श्रमिक  सेल  के  प्रभारी )

 10.  श्री  एम०  के  सदस्य

 इंडियन  टी०

 कलकत्ता

 11.  प्रो०्वी०  बी०  सदस्प

 आल  इंडिया  मैन्यूफैक्च रस
 हीरा

 171,  शिवाजी  रोड न०  5,

 बम्बई

 12.  श्रीमतो  विद्याबेन  सदस्प

 भारतीय  बाल  कल्याण

 नई  दिल्‍ली

 13.  श्रीमती  रोजा  देश  सदस्प

 सामाजिक  और  कत्याण

 शाह

 9,  कोहिनूर

 14.  श्रीमती  जया  अदुणा  प्रेजी डेंठ  ।
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 15.

 16,

 19,

 20.

 21.

 22.
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 नेशनल  यूनियन  आफ  वर्किंग

 55,  भीमसेन  गान

 श्री  लाल  बहादुर
 इंडियन  नेशनल  कोंसिल

 ग़र  यंग  177  ०
 आचाये  जगदी श  बस  रोड की  फधिए

 कलकत्ता  --  70001

 श्रीमती  सशीला

 म
 अच्लीप्पे 3...»  >

 जिला  ---  अल्ली  केरल

 श्री  सतिन्द्र  नाथ  राय

 19/2/९,  पिताम्बर  घटक
 27

 श्रीमती  दुर्गा
 7-1-77,  ज्योति  अमी

 आन्ध्र  प्रदेश

 श्रीमती  ननन्‍्दन

 कामकाजी  बालकों  से  सम्बद्ध

 58,  सेंट  माक्स  बंवलोर

 श्रीमती  लीला  दामोदर र

 कामकाजी  बालकों  से

 58,  सेंट  मास
 हा  सतत ७  ७  0७४  $  4

 श्रीमती  के०  राधा

 18,  दोरासामी

 टी०
 मद्रास

 श्रीमती  तारा  अली

 10  1986

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य
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 23.

 2  4  25.

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 507,  विशाल

 95,  नेहरू
 नई

 श्रीमती  पी०

 5-8-324,  चांपल  रोड

 आन्ध्र  प्रदेश

 श्रीमती  ए०  वी०

 टी  ०  आर०  42,

 आनध्र  प्रदेश

 श्रीमती  रजनी

 11.  मा  ब्रवीय
 मध्य  प्रदेश

 श्रीमती  जपप्रदा

 392/3  आर०  टी०  संजीव  रेड्डी

 हैदराबाद

 श्रीमती  जी०

 भूतपूर्व  विधान  सभा

 11-3-34,  चिन्‍्ना

 ।001,

 आन्ध्र  प्रदेश

 श्रीमती  एम०  सुधा

 सायड  गुडेम

 श्रीमती  एन०  राजकुमा

 इटा
 आन्प्र  प्रदेश

 लिखित

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य
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 राष्ट्रीय  बाल  बोर्ड  के  सदस्य

 30..  श्री  बहरूल
 संसद

 12,  Go  पोस्ट

 नई  दिल्‍ली

 31.  प्रो०  ओ०  पी०

 बाल  चिकित्सा

 अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान

 नई  दिल्‍ली

 42.  सिस्टर  मैरी

 जन  रल  सेक्रेटरी

 आल  इंडिया  एसोसिएशन  फार  क्रिश्नयन

 हायर

 >  कम्यनिटी
 सफदरजंग  डेवलपमेंट

 नई

 धाहरी  विकास  कार्य  के  मार्ग  में  प्राने  वालो  समस्याझों  की  जांच

 2100.  भ्री  एंम०  रघमा  रेड्डी
 भी  धर्मपाल  सिह  सलिक  /  :  क्‍या  धवाहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 क्री  सुमाष  यादव  है

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  शहरीकरण  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  आयोग  से  शहरी  विकास  कार  के  मार्ग  में  आमे  व्राली
 समस्याओं  का  अनुमान  लगाने  और  उनकी  सविस्तार  जांच  करने  और  सरकार  को  उनके  व्यावहारिक
 समाधान  हेतु  की  शीघ्र  सिफारिश  करने  के  लिए  कहा  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 दाहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  ससत्री  बलथोर  और  देश  में  शहरी
 विकास  की  समस्याओं  की  जांच  करने  तथा  भावी  शहरी  विकास  कायंक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के
 लिए  उपयुक्त  मार्ग  निर्देशन  सुधाने  और  शहरी  विकास  की  नीतियां  निर्धारित  करने  के  लिए
 भारत  सश्कार  ने  4-10-1985  को  राष्ट्रीय  शहरीकरण  आयोग  की  स्थापना  की  मह  आयोग
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 देश  में  शहरी  विकास  की  रोजगार  वित्तीय  सौंदयंपरकता  तथा

 सांस्कृतिक  पहलुओं  का  अध्ययन  करेगा  ।  इस  आयोग  ने  तीन  बैठकें  की  हैं  तथा  जारी  की  गई

 सूचना  के  अनुसार  वे  सम्भवतः  इस  वर्ष  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देंगे  ।

 डी०  साइडसਂ  से  पंजाब  में  गृह  को.फसल  को  हानि

 210].  ओऔरीएच०  रधमा  रेड़्ो  ]
 भरी  सुमाव  यादव  ५  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।
 करी  धर्संपाल  सिह  मलिक  |

 क्या  पंजाब  में  गेहूं  की  खड़ी  फलल  के  75  प्रतिशत  भाग  को  छरपतवार  से  भारी  हानि

 हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 स्थिति  से  छुटकारा  पाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  भ्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेख  :  से  सूचना
 मिलते  ही  स्थिति  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  दन्न  भेजा  गया  हस  दल  में  केन्द्रीय  वनस्पति

 संगरोध  तथा  संचवन  राज्य  कृषि  पंजाब  तथा  पंजाब  कृषि  विश्वविद्यञालक

 लुधियामा  के  विशेषज्ञ  शामिल  दल  ने  खरपतवार  नाशी  75  प्रतिशत  डब्स्य ू०
 का  प्रयोग  करने  की  वजह  से  तथाकथित  क्षतिग्रस्त  गेहूं  की  फसल के  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  किया  ।

 दल  ने  यह  महसूस  किया  कि  लुधियाना  और  रोपड़  जिलों  प्रें  गेहूं  की फसल  की  सामान्य  स्थिति

 बहुत  अच्छी  है  और  उपज  की  दृष्टि  से  लाभ  के  लिए  फ्लारिस  माइनर  का  नियंत्रण  संतोषजनक

 राज्य  सरकार  के  अनुसार  अन्य  जिलों  से  प्राप्त  हुई  रिपोर्ट  प्रतिकूल  नहीं  15  लाख  एकड़  के  कुल
 क्षेत्र  में  जिस  पर  आाइसोप्रोटुरोन  (75  प्रतिशत  और  15  प्रतिशत  डब्ल्यू०  पी०  मिलाया

 प्रयोग  किया  गया  लगभग  150  एकड़  में  आंशिक  रूप  में  नुकसान  होने  की  रिपोर्ट  मिश्ली  |  इन
 क्षेत्रों  में  25  तथा  26  1985  को  वर्षा  शुरू  होने  से  कुछ  दिन  पूर्व  ही  खरपतवारनाशी  ववाएँ
 प्रयोग  की  गई  वर्षा  के  कारण  ख  रपतवा  रमाशी  दवाएं  वर्षा  के  पानी  के  साथ  बह  गई  और  उक्त
 पानी  कतिपय  निचले  भू-खंडों  में  कक  गया  जिसकी  वजह  से  भारी  मात्रा  में  कीटनाशी  जमा  होने  से
 फसलों  को  स्थानीय  रूप  से  नुकसान  हुआ  ।  इसी  मूल  क्षेत्र  में  ख्वरपतवारनाशियों  का  अधिक
 केन्द्रीकरण  होने  से  वर्षा  के  पानी  के  रिसन  की  वजह  से  बलुआ  भूमि  में  गेहूं  को  कुछ  नृकसान

 कुछ  दिनों  के  पश्चात्‌  प्र  भावित  फसलें  भी  आंशिक  रूप  से  अच्छी  हो
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 प्राकृतिक  झ्ापदाशों  के  लिए  सहायता  स्वीकृत  करने  में  विलम्य

 2102.  श्री  चिस्तामणि  जेना  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  प्राकृतिक  आपदाशबों  जैसे  बाढ़  आदि  से  उत्पन्न  स्थिति

 का  सामना  करने  हेतु  केन्द्रीय  सहायता  जारी  करने  में  असाधारण  विलम्ब  होने  की  शिकायत  की

 और

 यदि  तो  घनराशि  तत्काल  जारी  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ताकि  राहुत  कार्य  में  बाघा  न  आने  पाए  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेनर  :  और  अनु

 वर्ती  वित्त  आयोगों  द्वारा  निर्धारित  राहत  व्यय  हेतु  वित्तीय  सहायता  देने  की  योजना  के  अनुसार
 प्रत्येक  राज्य  सरकार  के  पास  प्राकृतिक  आपदाओं  के  लिए  व्यय  को  वहन  करने  के  लिए  मार्जन

 धनराशि  के  रूप  में  कतिपय  घनराशि  होती  सहायता  की  वर्तमान  पद्धति  आठवें  वित्त  आयोग  की

 सिफारिशों  पर  आधारित  यदि  राज्य  मार्जन  धनराशि  में  से  राहत  व्यय  करगे  में  असमर्थ  है  तो  वे

 केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  ज्ञापन  प्रस्तुत  करता  ज्ञापन  प्राप्त  होने  पर  एक  अन्तर  मंत्रालयी  केन्द्रीय

 दल  को  स्थिति  का  मौके  पर  अध्ययन  करने  ओर  केन्द्रीय  सहायता  की  मात्रा  की  सिफारिश  करने  के

 लिए  नियुक्त  किया  जाता  उसके  बाद  दल  की  रिपोर्ट  पर  राहुत  संबंधी  उच्च  स्तरीय  समिति  द्वारा

 विचार  किया  जाता  इस  समिति  की  सिफारिशों  पर  केन्द्रीय  सहायता  की  मंजूरी  जारी  की  जाती

 राज्य  के  साधनोपायों  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  केन्द्रीय  सहायता  की  अंतिम

 स्वीकृति  जारी  होने  राज्य  को  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  तत्काल  राहत  के  रूप  में

 पाय  अग्रिम  घनराशि  मंजूर  की  जाती  है  ।

 ]

 महिलाझों  के  लिए  रोजगार  के  भ्रवसर

 2103.  डा०  चन्द्र  शेखर  जिपाठी  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  महिलाओं  को  रोजगार  देने  के  मामले  में  भेद-भाव  बरता  जाता

 कया  सरकार  का  विचार  इस  भेद-भाव  को  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  समिति  गठित
 करने  का

 यदि  तो  यह  समित्ति कब  तक  गठित  की  जाएगी और  यह  समिति कब  तक  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  भेद-भाव  को  किस  तरह  समाप्त  करने  का  विचार  है
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 श्रम  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  समान  पारिश्रमिक

 1976  के  अधीन  भर्ती  के  में  और  उसी  काम  या  समान  प्रकृति  के  काम  के  लिए  पारिश्रमिक  की

 अदायगी  करने  के  मामले  में  महिलाओं  के  प्रति  भेद-भाव  करना  प्रतिषिद्ध  किया  गया

 विशिष्ट  शिकायतों  पर  उक्त  अधिनियम  के  अधीन  यधापरिभाषित  समुचित  सरकार  द्वारा  का  रंवाई  की

 जानी  होती  है  '

 समान  पारिश्रमिक  अधिनियम  1976  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  और  अधिकांश

 शज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्र  प्रशासतनों  द्वारा  पहले  ही  सलाहकार  समितियां  गठित  की  जा  चुकी  हैं

 जो  महिलाओं  के  रोजगार  के  बारे  में  स्थिति  की  समीक्षा  करते  हैं  ओर  समय-समय  पर

 सरकार  को  अपनी  सिफारिशें  देती

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं

 द्वारा  शुरू  की  गई  नई  पश्राबास  योजनाएं

 2104.  डा०  चन्द्रशेखर  त्रिपाठी  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  को  नई  आवास  योजनाएं  शुरू  करने  को  अनुमति  दे  दी

 यद्दि  तो  उन  योजनाओं  की  संख्या  कितनी

 इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  राज्य-वार  कितने  मकानों  को  बनाने  का  विचार

 इन  योजनाओं  पर  कुल  कितना  खर्ज  आने  की  सम्भावना  और

 (3)  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  में  स्थान-वार  कितने  मकान  बनाने  का  विचार

 शहरी  जिकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मस्त्री  दलबीर  :  और  वित्त  पद्धति
 के  संशोधित  मार्गनिर्देशनों  सहित  हुडको  द्वारा  वित्तरोषित  योजनाओं  के  ब्यौरे  संलग्न  में

 दिए  गए

 और  इसके  प्रारम्भ  से  और  31-1-1986  को  स्थिति  के  हुडको  ने

 3014.25  करोड़  रुपये  की  परियोजना  लागत  तथा  1939.85  करोड़  रुपये  के  ऋण  घटक  की
 4122  योजनाएं  स्वीकृत  की  इत  योजनाओं  के  राज्यवार  ब्योरे  संलग्न  में  दिए

 गए

 (2)  हुडको  द्वारा  स्वीकृत  योजनाओं  के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्‍न  स्थानों  १२  निर्मित

 किए  जाने  वाल ेप्रस्तावित  मकानों  की  संख्या
 के  ब्योरे  संलग्त  में  दिए

 गए

 319
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 31-1-86  (198  5-86  के  को  स्वीकृत  रिहायसी  एककों  को

 शामिल  करके  )  के  स्थानवार  ब्यौरे

 शहर  स्वी कृत  एकक

 ः
 ]  िि  िखओ  2

 लखनऊ  3089

 गाजियाबाद  2235

 मेरठ  2870

 फिरोजाबाद  172

 रायबरेली  115

 बांदा  189

 आगरा  1468

 फतैहपुरी  138

 लखीमपुर  243

 मथुरा  65

 कासगंज  105

 गदापुर  50

 कानपुर  3547

 नोएडा  1349

 इटावा  411

 हाथरस  313

 जसपुर  50

 पीलीभीत  100

 बदायूं  150

 330
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 हि
 2

 अली  गढ़  301

 बिजनोर  160

 बचिवरमन  95

 गोण्डायिर्
 156

 मेनपुरी
 250

 गोरशपुर
 650

 र्थ्र्जा
 278

 हरिद्वार
 340

 रुद्रपुर  77

 हनवनी
 5000

 बेहराइच  74

 24040 24040

 जरचास  का  उल्वाहल  छोर

 ञ्री  बी०  तुलसी  रास  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इस  वर्ष  कपास  की  भारी  फसल  होने  की  और

 यदि  तो  राज्यवार  कितनी  कपास  के  उत्वादस  होने  का  अनुमान  है  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  पोगेसा  :  और  (=)
 1985-86  5-86  के  लिए  कपास  उत्पादन  के  अन्तिम  अनुभान  अभी  देय  नहीं  हुये  वास्तव  दक्षिण  के

 कुछ  राम्यों  में  अभी  कटाई  जारी  अब  तक  प्राप्त  प्राथमिक  रिपोर्टों  के  आधार  पर  हाल  में

 यह  जायजा  लिया  गया  है  कि  1985-86  के  दोरान  भखिल  भारतीय  कपास  उत्पादन  प्रायः  गत  वर्ष  के
 स्तर  पर

 831



 लिखित  उत्तर  10  1986

 शेक्षिक  कार्यक्रमों  के  लिए  दृरदर्शन  में  एक  भौर  चेनल  प्लारम्म  करना

 2106.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  क्या  सखना  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  श्रव्य  दृश्य  माध्यम  से  विभिन्‍न  शैक्षिक  कार्यक्रमों  को  प्रारम्भ  करने  के  लिए

 दूरदर्शन  में  एक  ओर  चेनल  आरम्भ  करने  पर  विचार  कर  रही

 क्‍या  सातवीं  योजमा  में  इसके  लिए  उचित  प्रावधान  किया  गया  और

 यदि  तो  क्या  उपरोक्त  भाग  में  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कोई

 अन्य  साधनों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ?

 हु  हि  हि

 सूचना  झौर  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  एन०  :

 नहीं नहीं  ॥

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पाद्यक्रम  आधा  स्कूल  दूरदर्शन  कायं  क्रम  मद्रास  तथा  नगर  से
 कास्ट  किये  जाते  प्राथमिक  विद्यालमों  के  बच्चों  के  लिए  संबंधित  भाषा  में  शैक्षणिक  दूरदशेन  कार्य
 क्रम  उत्तर  आंध्र  महाराष्ट्र  तथा  गरुज  रात  राज्यों  के  सभी  ट्रांसमीटरों  द्वारा

 बी०  के  माध्यम  से  टेलीकास्ट  किए  जाते  हंसी  प्रकार  मध्य  हरियाणा
 तथा  हिमाचल  प्रदेश  के  ट्रांसमीटरों  द्वारा  हिन्दी  में  शैक्षणिक  दूरदर्शन  कार्यक्रम  रिले  किये  जाते
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  उपलब्ध  किए  जाने  वाले  उच्च  शिक्षा  पर  कार्यक्रम  भी
 संजाल  पर  प्रतिदिन  2  घंटे  के  लिए  टेलीकास्ट  किये  जाते  इसके  विभिन्‍न  कार्यक्रम
 निर्माण  दूरदर्शन  केन्द्र  अपने  सामान्‍य  कार्यक्रमों  के  अंग  रूप  में  अतौपचारिक  शेक्ष  णिक  कार्य  क्रम

 कास्ट  करते  हैं  ।

 बोड़ों  की  देशी  नस्‍्कों  का  मं  रक्त

 श्रो  दिग्विजय  सिह  :  क्‍या  ऋुषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ।

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  अश्व  विश्वकोष  ने  भारतीय  मूल  की  तीन

 बाड़ी  और  स्प्रीति  की  स्वदेशी  नस्‍्लों  के  रूप  में  मान्यता  दी

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  ये  नस्‍्लें  समाप्त  न  हो  जाएं  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्‍या

 तकनीकी  और  प्रोत्साहात्मक  सहायता  दी  मई  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 33३  ,
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 कृषि  भोर  सहकारिता  धिभाग  में  राज्य  सम्त्री  योगेल्य  :  पी-ग

 लन्दन  (1985)  द्वारा  प्रकाशित  विश्वकोषਂ  में  भारवाड़ी  तथा  स्पीति  देशी  ट॒टूटू
 की  नस्‍लों  के  रूप  में  शामिल  किए  गये

 और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  ने  अश्व  संबंधी  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित

 किया  जिसका  उद्देश्य  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  देशी  नस्ल  के  अश्वों  तथा  उनके  सुधार  के  बारे  में
 अध्ययन  राष्ट्रीय  पश्‌  आनुवंशिक  संसाधन  ब्यूरो  के  सहयोग  से  देशी  अश्व  आनुबंशिक  संसाधनों
 का  सर्वेक्षण  करना  और  अश्व  प्रबन्ध  तथा  फार्म  निष्पादन  संबंधी  महत्वपूर्ण  पहनुओं  का
 अध्ययन  करना

 देशी  नस्‍लों  के  अश्वों  के  संरक्षण  तथा  विकास  के  लिए  सातवीं  योजता  अवधि  के  दौरान
 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  तहत  अश्व  प्रजनन  फार्मों  की  स्थापना  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  पर
 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 खाद्य  और  कृषि  संगठन  की  सहायता  से  अश्व  प्रजनन  प्रबन्ध  तथा  स्वास्थ्य  में  कुछ  तकनीकी
 कारमिकों  को  प्रशिक्षण  देने  की  व्यवस्था  भी  की  जा  रही  है  ।

 बरभंगा  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  चालू  करना

 2109.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  बया  सूचना  भ्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  दरभंगा  में  दूरदर्शन  रिले  के  लिए  ट्रांसमीटर  केन्द्र  स्थापित  किया  गया  है  और  उसे
 ओपचारिक  रूप  से  चालू  करने  हेतु  पिछले  माह  से  प्रतीक्षा  की  जा  रह्दी  और

 यदि  तो  इसे  अब  तक  चालू  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  धोर  प्रसारण  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  और
 दरभंगा  का  अल्प  शक्ति  (100  वाला  दूरवश्शन  ट्रांसमीटर  टावर  के  मुकम्मल  हो  जाने  पर

 नियमित  सेवा  के  लिए  26  1986  को  चालू  हो  गया

 भारतीय  प्रसारण  सेवा

 2110,  डा०  गौरो  शंकर  राजहूंस  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देश  में  भारतीय  प्रसारण  सेवा  )  के  नाम  से  एक  मात्र  सेवा
 शूरू  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  वो  प्रस्तावित  सेवा  कब  तक  शुरू  हो  और

 838
 ।
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 प्रस्तावित  सेवा  शुरू  किए  जाने  पर  आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  सेवाओं  में  किस  सीमा  ..

 तक  सुधार  हो  जाएगा  ?

 सूचना  पोर  प्रसारण  मंत्रालय  छे  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :  ओर

 सरकार  ने  भारतीय  प्रसारण  सेवा  नामक  एक  नई  समूह  सेवा  क

 गठ  ।  करने  का  निर्णय  लिया  है  जिसमें  इसी  प्रकार  की  अन्य  गैर-तकनीकी  केन्द्रीय  सेवाओं  में  पाए  जाने
 '

 वाले  तुजनीय  ग्रेड  और  वेतनमान  होंगे  ।  जब  इस  प्रस्तावित  सेवा  के  नियम  अधिसूचित  हो  जाएंगे

 यह  सेवा  कार्य  करना  शुरू  कर  कार्मिक  विभाग  द्वारा  स्वीकृत  कर  दिए  जाने  के  बाद  नियमों  ,  .

 प्ंघ  लोक  सेवा  आयोग  की  सहमति  के  लिए  भेजा  गया  यह  बताना  कठिन  है  कि  यह  सेवा

 किस  तारीख  तक  प्रभावी  होगी  ।
 5

 यह  उम्मीद  है  कि  प्रस्तावित  सेवा  के गठन  से  आकाशवाणी  ओर  दूरदशेन  के  दोनों

 इलैक्ट्रानिकी  माध्यमों  में  व्यावसायिक  श्रेष्ठता  बेहतर  मात्रा  में  प्रतिबिम्बित  होगी  ।

 लक्षद्वीप  में  पेपजल  के  लिए  सर्वेक्षण

 नह  स  ~~ s  «५  से  *
 2111.  श्री  पी०  एम०  सईव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  लक्षद्वीप  में  पेय  जल  के  लिए  सर्वेक्षण  के  बारे  मे

 2  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2055  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  लक्षद्वीप  में  कव  राती  जल  सप्लाई  परियोजना  में  कया  प्रगति

 हुई

 वितरा  द्वीप  तथा  शेष  द्वीपों  जहां  पर  त्रिज्जीय  एकत्रण  क्रुओं  से  भू-जल  का  कर्ज

 तथा  सप्लाई  से  पूर्व  इसको  साफ  करना  शामिल  और  अपक्षारीकरण  संयंत्रों  के  संबंध  में  क्या

 वाही  की  गई  और  ह

 लक्षद्वीप  के  लोगों  को  शुद्ध  पेय  जल  की  व्यवस्था  कराने  में  कितना  समय  लगने  की

 ज्वना  है  ?

 *-  झंत्री  बूटा  :  लक्षद्वीप  प्रशासन  ते  सूचित  किया  है  कि  भूमि  उपलब्ध

 तीन  महोनों  के  दौरान  कवराती  जल  सप्लाई  योजना  में  कोई  प्रगति  नहीं हो
 कार्रवाई  चल  रही

 >  अपक्षारीकरण  संयंत्र  लगा  दिया  गया  है  और  वह  चाल हो  गया

 एकत्रण  कुओं  से  भू-जल  का  कषंण  तथा  सप्लाई  करने
 +  सभी  बसावट  चाले  द्वीप  समूह  के  लिए  स्वीकृत  की

 ग कार्य  पहले  से  चल  रहा  है  ।



 आशा  है  कि  पेय  जल  आपूर्ति  तथा  स्वच्छता  दशक

 समूह  के  सभी  निवासियों  को  स्वच्छ  पेय  जल  उपलब्ध  करा  दिया

 ]

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  नये  रेडियो  स्टेशन

 2112.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  सूचना  शोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पिथोरागढ़  जिले  के  कुछ
 भागों  में  आकाशवाणी  का्येक्रम  नहीं  सुने  जा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार
 इस

 क्षेत्रों
 को  रेडियो  प्रसारणों  की  सीमा  के

 गत  लाने का  और

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रवेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में

 किन  स्थानों  पर  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सूचना  ध्ोर  प्रसारण  मम्त्रालय  के  राज्य  भम्म्री  वो०  एमन०  :  और

 आकाशवाणी  ने  अपनी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)  में  चार  नए  रेडियो
 उत्त

 पिथो  रागढ़
 और  पोड़ी/श्रीनगर  में  एक-एक  तथा  विज्ञापन  सेबाओं  के  लिए

 मसूरी  में  एक  एफ०एम०  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  की  स्कीमें  शामिल
 की

 झल्मोड़ा  स्थित  शार्टवेव  रेडियो  स्टेशन  का  विस्तार

 2113.  श्री  हरोज्  राजत  :  क्‍या  सूचना  प्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  अल  मोड़ा  रेडियो  रिले  केन्द्र  पर  शार्टवेव  प्रसारण  सुविधा  का  विस्तार  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 दि  तो  इस  प्रसारण  केन्द्र  की  प्रसारण  क्षमता  का  विस्तार  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 सूचना  झौर  प्रसारण  मन्जालय  के  राज्य  मस्त्री  बो०  एन०  :

 नहीं  ।

 और  अल्मोड़ा  जो  चालू  किये  जाने  के  लिए  अभी  तैयार  हुआ  में  एक

 283



 लव  चर  10  1986  86
 लत

 किलोवाट  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  दिल्‍ली  और  लखनऊ  के  आकाशवाणी  ट्रांसमीटरों  से  शार्ट  वेव

 प्रसारण  पर  रेडियो  प्रेषण  अल्मोड़ा  जिले  में  अच्छी  तरह  सुनाई  देते  आकाशवाणी  ने  अपनी  सातवीं

 योजना  में  दिल्ली  और  लखनऊ  के  मौजुदा  क्षेत्रीय  शार्टवेव  ट्रांसमीटरों  की  शक्ति  10  किलोवाट  से

 बढ़ाकर  50  किलोवाट  करनलै  का  प्रस्ताव  किया  इसके  सातवीं  योजना  के  दौरान

 गोरखपुर  में  50  फिलोवाट  शार्टवेव  का  एक  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  इन  सभी  तीनों

 शार्टवेव  ट्रांसमीटरों  के  प्रेषण  अल्मोड़ा  में  अच्छी  तरह  सुनाई  सरकार  अल्मोड़ा  के

 वाणी  ट्रांसमीटर  की  शक्सि  बढ़ाना  आवश्यक  नहीं  समझती  ।

 ]

 सरकारो  कार्यालयों  को  दिल्ली  से  बाहर  ले  जाना

 2114.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  केस्द्रीय  सरकार  के  कुछ  कार्यालय  दिल्‍ली  से  पड़ोसी  राज्यों  विशेषकर

 नागपुर  शहर  में  ले  जाने  हेतु  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कार्यालयों  को  ठिल्‍ली  से  अन्य  राज्यों  में  कब  तक  ले  जाया  जाएगा  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  विद्यमान  निर्णय

 के  अनुसा  केन्द्र  सरकार  के  कुछ  कार्यालयों  को  दिल्‍्लीं  से  बाहर  स्थानांतरित  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 ऐसे  कार्यालयों  के  ब्यौरे  तथा  वह  समय  जब  से  कार्यालयों  को  दिल्‍ली  से  बाहर  स्थानांतरित  किया

 संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  केन्द्र  सरकार  के  किसी  भी  कर्श्यालय  को  दिल्‍ली  से  नागपुर
 स्थानांतरित  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 विवरण

 ऋ०सं०  कार्यालय  का  नाम  उस  स्थान  का  नाम  कब  तक  स्थानान्तरण

 जहां  स्थानान्तरित  आरम्भ  किए  जाने

 किए  जाने  का  की  संभावना

 प्रस्ताव  है  ।

 1  2  3  4

 1.  राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  गाजियाबाद  राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  परिसर  का

 निर्माण  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
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 दीपघर  तथा  दीप  पोत

 विभाग

 तट  रक्षक  मुख्यालय

 भारतीय  कपास  निगम

 लि०  का  क्षेत्रीय  कार्यालय

 भारतीय  गैस  प्राधिकरण

 लि०  का  नियमित  कार्यालय

 मंत्रिमंडल  सचिवालय

 डाक  कर्मचारी
 नई  दिल्‍ली
 नई  दिल्‍ली  के  डाक  विभाग

 का  अनुसंधान  तथा  विकास
 केन्द्र  ।

 गाजियाबाद

 गाजियाबाद

 वाणिज्य  मंत्रालय

 द्वारा  अभी  तक

 अन्तिम  रूप  नहीं
 दिया  गग्मा

 गाजियाबाद-नौएडा

 गुड़गांव

 गाजियाबाद

 गाजियाबाद

 विभाग  द्वारा  किया जा  रहा

 ज्योंही  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  जाता

 राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  का

 स्थानांतरित  कर  दिया

 1986  जब  नए  कार्यालय

 भवन  का  मिर्माण  कार्य  पूर्ण  हो

 जब  भी  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा
 क्षित  बास  का  निर्माण  कर  लिया
 जाता  है  ।

 संबंधित  प्रशासनिक  मंत्रालय

 द्वारा  अभी तक  निर्णय  नहीं  लिया
 गया  है  ।

 लगभग  माह  के  बाद  ।

 भूमि  अजित  कर  दी  गई
 योजना  तथा  आकलनों  का  अभी

 भी  हिसाब  लगाया  जाना  है  और

 निर्माण  में  3-4  वर्ष

 दोनों  एककों  की  बाते  के

 |  लिए  गाजियाबाद  में  एक  परिसर
 |  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  है  ।  इस

 २  परियोजना  के  पूर्ण  होने  में  3-4
 |  वर्ष  लग  सकते  हैं  ।  भवनों  के  पूर्ण रे  2  8.04

 हो  जाने  पर
 इन

 कार्यालयों को
 स्थानांतरित  किया
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 विल्‍ली  किराया  नियन्त्रण  भ्रधिनियम  में  संशोधन

 2115,  श्री  बनवारी साल  पुरोहित  :  क्‍या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  अनेक  कह्याण  संधों  ने  सरकार  से  दिल्ली  किराया  नियंत्रण  अधिनियम  में  संशोधन

 करमे  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 दिल्‍ली  भाटक  नियंत्रण  1958  में  विस्तृत  संशोधन  का  प्रश्न  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।

 गर-सरका  रो  एजेंसियों  हारा  खाड़ो  के  देशों  में  भेजे  गये  मारतीय  श्रमिक

 2116.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  तथा  बम्बई  में  ऐसी  कितनी  गेर-सरकारी  एजेंसियां  हैं  जिनके  माध्यम
 से  1983  से  1086  तक  खाड़ी  के  देशों  या  विदेशों  में  कार्य  कर  रहे  भारतीयों  को  भेजा  गया
 तथा  प्रत्येक  एजेंप्ती  द्वारा  क्रमशः  कितने  भारतीय  भेजे

 भारतीय  श्रमिकों  को  विदेशों  में  भेजने  के  लिए  इन  गैर-सरकारी  संगठनों  को  सरकार  की
 ओर  से  क्‍या  ठेके  या  निर्देश  दिए  जाते

 (1)  क्‍या  इन  संगठनों  ने  भारतीयों  को  अपने  उप-ठेकेदारों  की  सिफारिशों  पर  विदेशों  में  भेजा

 ओर

 यदि  तो  उड़ीसा  राज्य  में  वे  कौन  से  ठेकेदार  हैं  ?

 भ्रम  सस्झालय  के  राज्य  भम्त्री  पी०  ए०  :  ऐसी  एजेंसियों/संगठनों  की

 संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 भर्तो  संगठन  निर्माण

 एजेंसियां  कस्पनियां

 बम्बई  615  28  *+

 दिल्ली  139  34
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 —_—

 (i)  भर्ती  केवल  पंजीकृत  भर्ती  एजेंसियों  या  विदेशों  में  परियोजनाओं  को  चलाने

 वाली  निर्माण  कम्पनियों  द्वारा  की  जा  सकती

 (1)  किसी  भी  उप  एजेंसी  को  अनुमति  नहीं  दी  गई

 (iii)  भर्ती  एजेंसियां  कमंकारों  से  सेवा  प्रभार  के  रूप  में  1500/-  रु०  से  अधिक  नहीं
 ले  सकते  निर्माण  कम्पनियां  किसी  भी  प्रकार  की  राशि  नहीं  ले  सकती

 और  इन  संगठनों  को  उप-ठेकेदार  रखने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  तथापि

 श्रमिक  ठेकेदारों  अर्थात  उड़ीसा  के  जे०  सी०  प्रधान  ओर  पुस्ति  के  खिलाफ  दो  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 और  इनकी  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 गर-सरकारी  पार्टियों  को  सरकारी  प्रावासों  का  आअंठटन

 2117.  ओर  संयद  शहाबुह्दीन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  उन  पंजी कृत  सोसाइटियों  या  स्वायत्त  संगठनों  या
 गैर-सरका

 पार्थियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  सरकारी  आवास  आबंटित  किए  गए

 ऐसे  आबंटनों  की  शर्तें  क्या

 प्रत्येक  मामले  में  आबंटन  की  तिथि  ओर  अवधि  क्‍या  और

 उन  अन्य  संगठनों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके  आवंटन  संबंधी  आवेदन  पत्रों  को  रह  कर
 गया  था  ?

 धाहुरी  विकास  भनत्रालय  में  राज्य  भस्त्री  बलबीर  :  से  सूचना
 णछ् की  जा  रही  है  तथा  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।  ‘

 ब्क्त
 जिवेसम  से  प्रसारित  सलयालम  कार्यक्रमों  को  रिले  किया  आना

 2118,  श्री  वकक्‍्कम  पुरुवोत्तमन  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 हु
 कि  सरकार  का  त्रिवेन्द्रम  से कोचीन  तथा  केरल  के  अन्य  स्थानों  के  लिए  मलयालम  कार्यत्रमों  का  9
 रण  कब  तक  रिले  करने  का  विचार  है  ?

 5

 सूचना  झौर  प्रसारण  मम्भालय  के  राक्य  मन्‍्त्री  बी०  एन०  :  छठी  पंच
 योजना  की  स्कीम  के  अंग  के  रूप  में  हर  संचार  विभाग  को  कोचीन  से  होते  हुए  त्रिवेस्रम  और  का

 हे

 के  बीच  माइक्रोवेव  सिक  में  एक  इंड  लिक  के  उपलब्ध  करने  के  लिए  पक्की  मांग  55

 दी  गई  दूर  संचार  विभाम  द्वारा  सिक  कार्यान्वित  कर  दिए  जाने  के  बाद  कोचीन  का  दरदर्शन



 लिखित  उत्तर  10  1986

 दूरदर्शन  त्रिवे्द्रम  में  तैयार  किए  जाने  वाले  कार्यक्रम  रिले  कर  कालीकट  के

 ट्रांसमीटर  द्वारा  त्रिवेन्द्रम  के  कार्यक्रम  रिले  किए  जा  इसके  लिए  कालीकट  में  इंड-लिक  सुविधा
 की  व्यवस्था  करना  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 केरल  में  प्राकाशवाणी  केन्द्र

 2119.  श्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केरल  में  आकाशवाणी  के  कितने  केन्द्र  हैं  और  प्रत्येक  की  क्षमता  )  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  केन्द्रों  की  क्षमता  बढ़ाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  नए  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  विचार  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  वो०  एन०  :  इस  समय

 केरल  में  निम्नलिखित  स्थानों  पर  चार  आकाशवाणी  केन्द्र  काम  कर  रहे  हैं  :  -

 ऋस  संख्या  स्थान  ट्रांसमीटर  को  शक्ति

 1.  अल्लेप्पी  100  किलोवाट  मोडियम  वेव

 2.  कालीकट  10  किलोवाट  मीडियम  वेव
 भारती

 )

 3.  त्रिचूर
 20  किलोवाट  मीडियम  वेव

 4,  जरिवेन्द्रम
 “  10  किलोवाट  मी  डियम  वेव

 1  किलोवाट  मीडियम  वेव

 भारती  )

 ओर  सातवीं  योजना  के  त्रिचूर  के  मौजूदा  ट्रांसपीटर  की  शक्ति  20
 वाट  से  बढ़ाकर  100  किलोवाट  करने  का  प्रस्ताव  त्रिवेन्द्रम  में  भी  50  किलोवाट  का  एक  शार्टवेव

 ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 ओर  सातवीं  यो  इृदुक्की  ओर  कोचीन  में  2  x  3

 बाट  एफ०एम ०  ट्रांसमीटरू  बहुउद्देशीय  स्टूडियो  और  स्टाफ  कयार्टरों  क ेसाथ  3  नए  एफ०एम ०  रेडियो
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 स्टेशन  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 फसल  बीमा  योजना  का  समुचित ढंग  से  जलाना

 2120.  श्री  टी०  बश्ीर  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  फसल  बीमा  योजना  ठीक  ढंग  से  नहीं  चल  रही

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण

 इसके  सही  ढंग  से  कार्य  करने  की  दिशा  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  और

 गत  वर्ष  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  लोगों  को  लाभ  प्राप्त

 हुआ  है  ?

 हु

 कृषि  शौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेश  :

 1985  मौसम  से  भारत  सरकार  द्वारा  लागू  की  गई  वहत  फसल  बीमा  योजना  ठीक  ढंग  से  चल

 रही

 प्रश्न  ही  नहीं  उठ्ता  ।

 इस  योजना  को  1985  मौसम  से  अपनाए  जाने  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों
 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  सिफारिश  की  गई  1985  मौसम  के  दौरान  12  राज्यों  तथा

 एक  संध  राज्य  क्षेत्र  आंध्र  मध्य
 उत्तर  पश्चिम  बंगाल  तथा  पांडिबेरी  में  यह  योजना  क्रियान्वित

 की  हरियाणा  राज्य  सरकार  ने  यह  योजना  बाद  में  अपनाई  लगभग  41,78  लाख
 हैक्टेयर  क्षेत्र  कवर  करने  के  लिए  बीमाकृत  धनराशि  के  रूप  में  540.49  करोड़  रुपये  के  प्रश्ताव  भारतीय

 सामान्य  बीमा  निगम  की  प्राप्त  हुए  |  इसी  रबी  1985-86  के  ग्यारह  राज्यों  और  एक
 संघ  राज्य  क्षेत्र  अर्थात्‌  आंध्र  के  मध्य

 उत्तर  पश्चिम  बंगाल  तथा  पांडिचेरी  15  1986  तक  लगभग  2.55
 लाछ  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  इसके  अन्तर्गत  लाने  हेतु  बीमाकृत  धनराशि  के  रूप  में  32.91  करोड़  रुपये  के
 प्रस्ताव  सामान्य  बीमा  निगम  को  अब  तक  भेज  चुके

 1985-86  के  इस  योजना  के  तहत  लाभानुभोगियों  की  संरया  के  संबंध  में
 राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए
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 लिखित  उत्तर  10  1  986

 विवरण

 खरीफ  1985  तथा  रबी  1985-86  भौसम  के  दोरान  बहुत  फसल  बीसा  योजना  के

 तहुत  कवर  किए  गए  लाभानुभोगियों  की  संह्या  के  राज्य-वार

 ब्यौरे  को  प्रदर्शित  करते  वाला  विवरण
 ——_—_~-—  जा+ज+

 कमसं०
 राज्यसंघ  राज्य

 क्षेत्र
 लामानुभोभियों को  सक्या  1985-86  _

 खरीफ श्बो मौसम भौसम एयर या द्ा्िीारज््िाएरहराा_्फस् भांध्र प्रदेश 2. बिहार 40,073 ध्गाय 3. गुजरात 2,38,592 8,007 4. हरियाणा +- 5. कर्नाटक 70,903 6. केरल 3,833 7. मध्य प्रदेश 8. महा राष्ट्र 4,56,950 9. उड़ीसा 95,708 तमिलनाडु 53,262 4,385 राजस्थान न 6,894 उत्तर प्रदेश 4,50,000 पश्चिम बंगाल 2,06,050 पांडिचेरी 23,28,768 टिप्पणी ; योजना बाद में अपनाई 242
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 दिल्‍ली  विकास  प्राधिक  रण  द्वारा  फ्लंटों  ध्ौर  दुकानों  को नीलासी

 2121.  श्री  राभाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकारा  प्राधिकरण  वाणिज्यिक  और  भौद्योगिक  आवासीय

 निर्मित  दुकानों  ओर  को  नीलामी  करता  और

 यदि  तो  पिछले  त्तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  और  लघु
 उद्योगपतियों  को  नीलामी  से  कितने  ्लाट  दिए  गए  है  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  दलबोर  :  हां  ।

 खुली  नीलामी  में  उच्चतम  सफल  बोली  दाताओं  का  रिकार्ड  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  रखा  जाता  वे  कमजोर  वर्गों  अयवा  लघु  उद्योग  श्रेणी  के  उद्योगपतियों  से

 सम्बद्ध  इसका  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता

 ग्रामीण  परिवारों  के  लिए  झावास  स्थान

 2122.  श्री  रामाभ्रय  प्रसाद  सिह
 :  क्या  छुषि  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्री  मानबेना  सिह  है

 छठी  योजनावधि  में  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कितने  ग्रामीण  परिवारों

 को  आवासीय  सुविधाएं  दी  गई

 क्या  ग्रामीण  परिवारों  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आवास  स्थान  देने

 हेतु  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  सया  और

 वर्ष  1986-87  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  क्या  है  ?

 कृषि  मन्‍्जो  बूटा  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  आवास  स्थानों  के  आबंटन
 की  योजना  के  अन्तर्गत  5.43  मिलियन  ग्रामीण  भूमिहीन  परिवारों  को  आवास  स्थान  विए  गए  यह

 स्यूनतम  आवश्वकता  काय  क्रम  का  एक  भाग  है  ।

 और  सातवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  में  0.72  मिलियन  भूमिहीन  परिवारों  को  आवास

 स्थान  देने  का  प्रस्ताव  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रवार  लक्ष्य  को  दर्शन  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 वर्ष  1986-87  के  लक्ष्यों  को  अस्तिम  रूप  दिया  जा  रहा
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 सातवों  योजना  के  दो  रान  विए  जाने  वाले  ध्रावास-स्थानों  को  दर्शाने  बाला  विवरण

 सक्ष्य-संख्या

 क्रम  संख्या  राज्य  जिन्हें  अभी  अआवास-स्थान  दिए  जाने

 हैं  टन  परिवारों  की  संख्या

 1  2  3

 1.  आनभ्न  प्रदेश  न

 2,
 असम  106853

 3.
 बिहार  215013

 4.
 गुजरात

 24448

 5,  हरियाणा
 —

 6.  हिमा चल  प्रदेश  —

 7.  जम्मू और  कश्मीर  12694

 8.  कर्नाटक
 —

 9.  केरल  157056

 10.  मध्य  प्रदेश  16525

 11.  महाराष्ट्र

 12.  मणिपुर
 _

 13.  मेघालय
 —

 14,  तागालेड
 --

 15.  उड़ीसा  182803

 16,  पंजाब
 —

 17.  राजस्थान
 —

 18,  सिक्किम  —
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 19.  तमिलनाडु

 20.  श्रिपुरा

 21.  उत्तर  प्रदेश

 22.  पश्चिम  बंगाल

 कुल  राज्य

 केला  शासित  क्षेत्र

 1.  अंदमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह

 2.  अरुणाचल  प्रदेश

 3.  चंडीगढ़

 4.  दादरा  और  मगर  हवेली

 5.  दिल्ली

 6.  दमन  और  दीव

 7.  सक्षद्वीप

 8.  मिजोरम

 9.  पांडिचेरी

 कुल  केन्द्र  शासित  क्षेत्र

 कुल  योग

 6948

 722340

 2520

 सा  साधा  आयाम  ee

 724860

 भीराम  फूड  एंड  फटिलाइजर  उद्योग  समूह  द्वारा  कार्य  ध्रारम्म  करता

 2123.  हरी  रामाभय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  अभ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तर॑  करने  अनुमति

 क्या  श्रीराम  फूड  एंड  फटिलाइजर  उद्योग  समूह  को  कार्य  आरम्भ  करने  की  अनुमति

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  क्या  सुरक्षा  उपाय  अपनाए  गए  हैं  ?

 श्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  पी०  ए०  संगमा):(क)  ओर  भारत  के  उच्चतम

 यालय  ने  अपने  तारीख  प्रबंधतन्त्र  उक्त  के  निर्णय  में  उल्लेख  किया  है  कि  उनके  आदेश  में  निर्धारित

 कुछ  शर्तों  के  अध्यधीन  प्रबंधतन्त्र  को  उक्त  प्लांट  पुनः  चालू  करने  की  अनुमति  दी  ज  सकती  प्राप्त

 रिपोर्टों  के  प्रबंधतन्त्र  ने  न्यायालय  से  कुछ  स्पष्टीकरण  मांगे  हैं
 ओर  यह  मामला

 न्यायाधीन  है  ।

 ]

 राजस्थान  में  फास्फंटਂ  के  भंडारों  का  पता  लगाना

 क्‍या  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  क्या  इस्पात  झ्ौर  लान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य-बार  कितनी  मात्रा  में  राक  फास्फेट  मिला

 क्‍या  राजस्थान  के  उदयपुर  संभाग  में  अच्छी  किस्म  का  राक  फास्फेंट  पाया  गया  यदि

 तो  वहां  अनुमानतः  कितनी  मात्रा  के  राक  फास्फेट  के  भंडार  पाए  गए

 क्‍या  जैसलमेर  जिले  के  मए  क्षेत्र  में  भी  राक  फास्फेट  के  भंडार  पाए  गए  हैं  और  यदि

 तो  वहां  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  राक  फास्फेट  के  भंडारों  की  अनुमानित  मात्रा  कितनी  और

 क्या  इस  राकफास्फेट  को  संसाधित  करने  के  बाद  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  रामबुलारो  :  देश  में  विभिन्‍न  ग्रेड  के

 राक फास्फेट के कुल मि० टन भंडार होने का अनुमान उनका राज्यवार ब्यौरा टनों ) में निम्नलिखित --- आन्ध्न प्रदेश 0.22 बिहार गुजरात 0.50 मध्य प्रदेश राजस्थान 95.75 मेघालय 246
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 तमिलनाडु  0.24

 उत्तर  प्रदेश  51.80

 पश्चिम  बंगाल  4,96

 हां  ।  उदयपुर  संभाग  में  सभी  ग्रेड  के  कुल  51.50  मि०  टन  राक  फास्फेट  भंडारों

 का  आकलन  किया  गया  जिनमें  से  16.79  मि०  टन  अच्छी  किस्म  के  हैं  जिनमें  --  30%
 रस  पेन्ट  आक्साइड

 हां  ।  मैसलमेर  जिले  के  विश्मानिया  क्षेत्र  में  शाक  फास्फेट  मिक्षेप  पाए  गए
 भारतीय  भूवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  यहां  कुल  4.17  मि०  टन  जिनमें  10  से  2.4%
 तक  फोस्फोरस  पेंट  आक्साइड  का  अनुमान  लगाया  गया

 बिरमानिया  में  कठोर  चकमक  एवं  चने  वाला  निम्न  ग्रेड  निक्षेप  जिसमें  अशुद्धता
 अधिक  जिससे  उसके  परिष्करण  में  कठिनाई  होती

 पशुप्नों  से  न  लिए  गये  से  पीर  बनाना

 2125.  श्री  वृद्धि  चलन  जन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  देश  में  पशुओं  से  लिये  गये  से  पनीर  बनाना  बन्द  कर  दिया  गया

 (@)  क्‍या  बहुत  सी  अनुसंधान  में  विशेष  रूप  से  केन्द्रीय  खाद्य  और  प्रौद्योगिकीय

 अनुसंधान  मैसूर  में  तथा  अन्य  स्थानों  से  निरामिष  तैयार  करने  के  बारे

 में  अनुसंघान  किया  जा  रहा  और

 पनीर  बनासे  के  लिए  फंगस  पर  आधारित  रैनेट  तैयार  क  रने  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 कृषि  भ्रौर  सहकारिता  विभाग  में  शाज्य  मम्त्री  योगेला  :  पशु  रैनेट  के
 आयात  पर  7-2-1984  से  पावन्दी  लगाई  गई  हसके  पनीर  बनाने  के  काम  में  लगे

 सेन्सशुदा  यूनिटों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  यदि  उनके  पास  पशु  रेनेट  का  कोई  स्टाक  पड़ा  हो  तो  उसे
 सष्ट  कर  इसलिए  यह  आशा  की  जाती  है  कि  देश  में  पनीर  बनाने  के  लिए  पशु  रैनेट  का  उपयोग

 नहीं  किया  जा  रहा

 हां  ।

 स्यृूकर  मिहो  पर  आधारित  माइक्रोबियल  रेनेट  के  लिये  एक  नई  प्रक्रिया  विकसित  को
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 गई  इस  प्रक्रिया  में  वाणिज्यिक  मार्केट  एंजाइमों  की  तुलना  में  अपरिष्कृत  एंजाइम  बनाने  में  प्रोटीन

 अपघटक  क्रिया  के  लिए  दूध  स्कंदन  का  उच्च  अनुपात  होता

 माइक्रोबियल  रेनेट  की  इस  नई  प्रक्रिया  से
 तैयार  किया  गया  पनीर  हर  प्रकार  से  पशु  रनेट  से  बनाये

 गये  पनीर  के  समान  होता  है  ।

 वृरदर्शन  पर  नये  कार्यक्रम

 2126.  डा०  चिन्ता  भोहन  :  कया  सूथगा  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  देश  में  रामायण  को  धारावाहिक  रूप  में  दिखाने  जैसे  नये  कार्यक्रम  शुरू

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  मौलाना  नेता  जी  ओर  अम्बेडकर  जैसी  राष्ट्रीय  नेताओं  पर

 क्रम  दिखाने  पर  भी  विचार  कर  रही  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :  और

 नये  दूरदर्शन  कार्यक्रमों
 को  शुरू  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  दूरदर्शन  ने  कार्यक्रमों  के  प्रयोजन

 की  स्कीम  के  अन्तगेत  रामायण  पर  एक  धारावाहिक  का  निर्माण  करने  की  संफ़ल्पन  को  स्वीकृति

 प्रदान  कर  दी

 दूरदर्शन  द्वारा  मौलाना  नेता  जी  सुभाष  चन्द्र  बोस  और  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर

 पर  कार्यक्रम  टेलीकास्ट  किये  गये  हैं  ।

 रोम  से  क्रिसमिस  कार्यक्रम  का  सीधा  प्रसारण

 2127.  डा०  चिम्ता  मोहन  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अपनी  नीतियों  के  एक  अंग  के  रूप  में  अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  का  सीधा

 प्रसारण  किया  है  जैसे  हाल  ही  में  रोम  से  क्रिसभिस  कार्यक्रम  का  सीधा

 यदि  तो  प्रसारित  किये  जाने  वाले  ऐसे  अन्य  कार्य  क्रमों  का  ब्योरा  क्‍या

 उपर्युक्त  सी  धे  टेलीविजन  कार्यक्रमों  पर  आन्तरिक  तथा  बाहूरी  कुल  कितना  व्यय  किया

 गया

 क्‍या  इस  कार्यक्रम  के  किसी  भाग  को  इस  प्रकार  के  अन्य  कार्यक्रमों  की  भांति  प्रत्यायोजित

 किया भया
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 (5)  यदि  तो  इससे  कितनी  आय

 कया  उपयुक्त  कार्यक्रम  का  आकाशवाणी  से  भी  प्रसारण  किया  गया  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण  और  ॥॒

 (&)  कया  भविष्य  में  ऐसे  सभी  टेलीविजन  कार्यक्रमों  को  आकाशवाणी  से  भी  प्रसारित  किये

 जाने  का  विधार  है  ?

 सूथना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  वी०  एन०  :

 जहां  तक  उल्लिखित  क्रिसमस  जंसे  कार्यक्रमों  का  सम्बन्ध  वर्ष  1985  के  दौरान  पोप  के  संदेश  और
 वेटिकन  सिटी  में  अध  रात्रि  जनसमूह  भाइट  तथा  साउदी  अरेबिया  में  हभ  तीथ  यात्रा
 सहित  क्रिसमस  समारोहों  की  कार्यक्रम  फीडों  को  उपग्रह  के  माध्यम  से  प्राप्त  किया  गया  हन
 क्रमों  की  रिकार्डिगें  बाद  में  टेलीकास्ट  की  गई

 उपरोक्त  में  उल्लिखित  कारयेक्रमों  या  इसी  प्रकार  के  अन्य  कार्यक्रमों  को बं  1986
 के  दौरान  टेलोकास्ट  करने  सम्बन्धी  निर्णय  अभी  तक  नहीं  लिया  गया  है  ।

 उपग्रह  प्रभारों  की  बाबत  उपरोक्त  में  उल्लिखित  कार्यक्रमों  पर  कुल  आंतरिक  व्यय

 लगभग  1.04  लाख  रुपये  हुआ  इसमें  कोई  विदेशी  मुद्रा  निहित  नहीं  थी  ।

 (8)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 क्राशवाणी  द्वारा  वेटिकन  से  क्रिसमस  कार्यक्रम  का  सजी॥  प्रसारण  नहीं  किया  गया
 आकाशवाणी  अपने  श्रोताओं  की  सेवा  श्रृव्य  माध्यम  के  जरिये  करता  जबकि  कुछ  कार्य  क्रमो ंकी

 केवल  दृष्टिमूलक  रूप  से  प्रभावी  अपील  रखते  अतः  आकाशवाणी  ने  कार्यक्रम  प्रसारित  नहीं
 किया  ।

 नहीं  ।

 रीय  खेल  कार्यक्रमों  का  सोधा  प्रसारण

 2128.  श्री  सानिक  रेड्डी  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया
 टेलीविजन

 पर
 क्रिकेट  मैच  तथा  समुद्र  पार

 आयोजित  होने  वाले  अन्य  खेलों  जैसे
 अनेक  कार्यक्रमों  का  सीधा  प्रसारण  किया  जाता  है  ;

 ह

 यदि  तो  उस  पर  स्थामीय  और  विदेशी  मुद्रा  में  कितनी  धनराशि  व्यय  की
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 क्या  संगीत  और  पोष  संगीत के  अन्‍य  कार्यक्रमों सहित  ऐसे  कार्यक्रमों को  स्थानीय  फर्मो
 द्वारा  प्रायोजित  किया  जाता

 यदि  तो  क्या  समुद्रपारीय  एककों  के  मामलों  में  कम्पनियों  को  अपनी  आय  में  से  व्देक्षी

 मुद्रा  में  भुगतान  करने  के  लिए  कहा  जायेगा  अथवा  लाभ  की  राशि  दे  दी
 तक

 वर्ष  1983-84  ओर  1985  के  दोरान  विदेशी  मुद्रा  में
 कितनी  धनराक्षि  ब्यय

 को
 ओर

 कया  ऐसे  सभी  टेलीविजन  कार्यक्रमों  का आकाशवाणी  से  भी  प्रसारण  किया  जाता  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  वी०  एन०  गाडगिल  हां  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसको  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया

 विदेशों  में  हीने  वाली  तथा  दूरदर्शन  पर  सजीव  टेलीकास्ट  की  जाने  वाली  खेल  घटनाओं

 को  भारतीय  फर्मों  द्वारा  समय-समय  पर  प्रायोजित  किया  जाता  जबकि  विदेशों  से  सजीव  टेलीकास्ट

 किया  गया  संगीत  का  कोई  भी  कार्यक्रम  अभी  तक  प्रायोजित  नहीं  किया  गया  प्रायोजित  विदेशों  में

 आयोजित  संगीत  काये  क्रम  की  रिका्डिगें  दूरदर्शन  द्वारा  भारतीय  फर्मों  की  प्रामोजिकक्ष

 के  साथ  प्रसारित  की  गई

 नहीं  ।  भारतीय  प्रायोंजक  दूरदर्शन  को  अपना  प्रायोजन  शल्क्र  केवल  भारतीय  मद्रा

 में  ही  अदा  करते  हैं  ।

 (3)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  दथा  उसको  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 आकाशवाणी  की  कार्यक्रम  ओर  तकनीकी  आवश्यकताएं  दूरदर्शम की  कार्य क्रम
 और  तकतीकी  आवश्यकताओों

 से  भिन्‍न  आकाशवाणी  महत्वपूर्ण  खेल  की  खेल  फी

 श्रोताओं  की  तकनीकी  तथा  अन्य  क्रायेक्रम  प्रतिबद्धताओं  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  महत्वपूर्ण  खेल  घटनाओं  के  सीधे  कवरेज  के  अलावा  अपने  नियमित  खेल  कायेक्रम  प्रस्तुत  करता

 उड़ोसा  में  बूरवशन  केन्द्रों  की  स्थापना

 2129.  श्रीमतो  जयस्ती  पटनायक  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्‍्त्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  उड़ीसा  में  कितने  नये  दूरदर्शन  केन्द्र  खोलने

 का  प्रस्ताव
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 प्रस्तावित  नये  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने
 के  लिए  कौन-कौन  से  स्थान  चुने  गये

 ओर

 उड़ीता  में  नये  दूरदर्शन  केन्द्रों  की  स्थापना  कः  कार्य  तेज  करने  हेतु  अब  तक  क्‍या  कदम
 उठाये  गये

 सूचना  भोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  वी०  एन०  :  और

 उड़ीसा  में  भुवनेश्वर  में  एक  पृर्णहपेण  दूरदर्शन  स्टूडियो  भवानी  पटना  में  उच्च  शक्ति

 (10  वाला  एक  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  और
 क्योंझ

 बोलंगी  जैपोर  ओर  छत्तरपुर  में  अल्प  शक्ित  (100  वाले  8  दूरद्शन  ट्रांसमीटर
 स्‍्यापित  करने  की  स्कीमें  दूरदशंन  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  की  गई  हैं  ।

 जबकि  भुवनेश्वर  में  दूरदर्शन  स्टूडियो  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिये  चुने  गये  स्थान  को

 दूरदशंन  ने  प्राप्त  कर  लिया  गया  वित्तीय  संसाधनों  की  वर्ष-वार  उपलब्धता  के  अनुसार  इन

 योजनाओं  के  लिए  औपचारिक  स्वीकृति  प्राप्त  करने  हेतु  कारंबाई  शुरू  कर  दी  गई

 प्राक्ाद्वाणोी  द्वारा  स्थापित  केस्त्रों  की  स्थापना

 .  2130,  श्रीमती  जयम्ती  पटनायक  :  क्या  सूचना  झ्ौर  प्रसारण  मनन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 आकाशवाणी  ने  देश  में  अब  तक  कितमे  मोड्लेशनਂ  केन्द्र  स्थापित  किए

 ये  मोडलेशनਂ  केन्द्र  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये  गये

 क्या  सरकार  का  विचार  सातवीं  योजना  में  कुछ  और  मोड़लेशन  केन्द्र

 स्थापित  करने  का  भोर

 वक्ता यदि  तो  इसके  लिए  किन-किन  स्थानों  का  पता  लगाया  गया  है  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  घो०  एन०  :  ओर

 चार  फ़िक्बसी  माड्लेटिड  ट्रांसपीटर  बम्बई  ओर  मद्रास  में  एक-एक  स्थापित

 किये  गये  हैं  ।

 स्थानों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  .
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 कृषि  बालिकी  को  थारानी  खेती  का
 एक  अंग

 7 2131.  श्री छे०  रामचरा  रेडडी  :  क्‍या  कृषि  मात्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्‍या  कृषि  वानिकी  की  बारानी  खेती  का  विशेष  भाग  बनाने  के  लिए  कोई  निदेश  दिया

 गया  भर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  योगेल्र  :  और  जी

 हां  ।  कृषि  वानिकी  पनधारा  अवधारण  पर  आधारित  बारानी  खेती  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय/केन्द्
 द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  का  एक  विशेष  भाग

 मवाती  पटना  सें  श्राक्तादावाणी  केन्द्र

 द्वारा  की  जगन्नाथ  पटतायक  :  क्या  सूखता  भ्ोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 भवानी  जिला  कलाहांडी  में  प्रस्तावित  आकाशवाणी  केन्द्र  के  बारे  में  क्या  प्रगति

 हुई  और

 यह  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  !

 सूचना  भौर  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  :  ओर
 आकाशवाणी  ने  अपनी  सातवीं  योजना  में  भवानी  पटना  में  2  x  100  किलोवाट  मीडियम  वेव

 स्टूडियो  तथा  स्टाफ  आदि  के  साथ  नया  रेडियो  स्टेशन

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  स्टूडियो  ओर  ट्रांसमीटर  के  लिए  स्थान  चुन  लिए  गए  इन

 स्थानों  को  उप्त  करने  की  कारंवाई  चल  रही  सिस्टम  उपकरणों  की  आदि  के  लिए
 भी  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई  प्रस्तावित  केन्द्र

 के
 सातवीं  योजना  अवधि  (1985 90)  के  दोरान

 तैयार हो  जाने  की  उम्मीद

 236



 19  1907  लिखित  उत्तर
 >> ौ्ूुरीीऋ-ननन--+

 राष्ट्रीय  प्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  झोर  प्रामीण  भूमिहोत  रोजगार  गारंटो  का्यकम

 के  धन्तगंत  भाबंटित  धनराशि

 2133,  श्री  जगस्तास  पटनायक  :  क्या  क्षषि  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोजगार  कायें  क्रम  के  अन्तगंत  कितना  परिव्यय  होने  की  सम्भावना

 क्‍या  सरकार  उड़ीसा  के  पिछड़ेपन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उक्त  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत

 घनरात्ति  के  आबंटन  के  मामले  में  हस  राज्य  के  प्रति  विशेष  ध्यान  और

 यदि  तो  उक्त  राज्य  को  कितनी  धनराशि  मिलने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  मम्त्री  बूटा  :  जेसा  कि  बजट  दस्तावेज  में  दर्शाया  गया  ग्रामीण
 '

 भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कायत्रम  तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्थक्रम  के  अन्तर्गत  1986-87  के

 दौरान  633.65  करोड़  तथा  442.65  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  है  ।

 ओर  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजभार  गारंटी
 कार्य  क्रम  के  अस्तर्गत  वर्ष  1986-87  से  राज्यों  को  निधियों  का  आबंटन  करते  समय  50  प्रतिशत  बल

 कृषि  मजदूरों  तथा  सीमान्त  किसानों  पर  दिया  जाएगा  तथा  50  प्रतिशत  बल  गरीबी  के  प्रभाव  पर
 दिया  उपयुक्त  फामूला  के  आध!र  पर  राज्यकर  आबंटन  को  बजट  के  पास  होने  के  पश्चात

 ही  अन्तिम  रूप  दिया

 आशा  है  कि  उड़ीसा  को  प्रत्येक  कायंक्रम  ऐः  अन्तर्गत  कुल  प्रावधान  का  लगभग  4.4  प्रतिशत

 टित  किया  जाएगा  ।

 जिम्मारने  हारा  सह  सबत  निर्माण  तकतभोक  का  विकास

 2134.  श्री  के०  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मन्त्रालय  की  जानकारी  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  हाल  में  नई  दिल्ली  में  सम्पत्त

 हुए  भारत  '  अम्तर्राष्ट्रीय  मेले  में  जिम्बाब्वेकी  क्रांतिकारी  और  कम  खर्चीली  भवन  निर्माण  तकनीकी
 प्रदर्शित  की  गई

 कया  उस  निर्माण  में  साधारण  स्पीड  ब्लाक्स  होते  हैं  जिन्हें  एक  दिन  में  तीन  शयन

 कक्षों  का  मकान  बनाने  के  लिए  एक  दूसरे  के  साथ  जोड़ा  जा  सकता  है  जिस  पर  नींव  डालने  में  केबल

 एक  बोरी  सीमेंट  लगता  और

 क्‍या  द्वारा  जिम्माब्वे  क ेसाथ  सहयोग  व्यवस्था  करने  के  लिए  कोई  प्रणास  किए

 गए  हैं  ताकि  भारत  में  समाज  के  कमजोर  बगे  के  जोगों  की  आबापत  की  आवशयकता  पूरी  की  जा  सके  ?
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 धाहरी  विकास  मम्ज्ालय  में  राज्य  मन्ज्ी  दलबीर  :

 स्पीड  ब्लाक्स  केवल  दीवारें  ही  खड़ी  करने  के  लिये  उपयोग  में  लाए  जा  सकते  हैं  तथा

 इनमें  अत्याधिक  व्यय  हो  सकता  है  ओर  इस  प्रकार  भारतीय  सन्दर्भ  में  ये  मितम्ययी  नहीं  हो  सकते

 नहीं  ।

 बो०  वो  सिह  समिति  शौ  र  डा०  जी०  बो०  के०  राव  समिति  के  प्रतिबेदनों

 का  प्रस्तुत  किया  जाता

 35,  श्री  के०  रामसति  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  में  गठित  की  गई  बी०  बी०  सिंह  समिति  ने  प्रतिधारण  मूल्य  योजना
 के  सम्बन्ध  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  और  यदि  तो  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 क्या  वर्ष  में  गठित  की  गई  डा०  जी०  बी०  के०  राव  समिति  ने  उर्वरकों  के

 भोक्ता  मूल्यों  तथा  दीर्घकालीन  उवंरक  मूल्य  नीति  के  संबंध  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  विया

 और

 मदि  तो  उक्त  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्‍या  हैं  तथा  उन  पर  क्यो  कार्रवाई  की

 गई  है
 ?

 उर्ध रक  विभाग  में  राज्य  मसत्री  के०  नटबर  :  मूल्य  योजमा  संबंधी

 बोी०  बी०  सिंह  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  को  28  नाइट्रोजन  को  प्रस्तुत  की  गई  है  ।

 नही  ।  जी०  बी०  के०  राव  समिति  की  समयावधि  22  तक  बढ़ा
 दी  गई

 बी०  बी०  सिंह  समिति  को  सिफारिशें  मुख्यतः  नाइट्रोजन  युक्त  छ्दरकों  के  लिए  प्रति*

 घारण  मूल्य  योजना  के  युक्तिक रण  तथा  लागत/उत्पादन  दक्षताओं  के  लिये  उपयुक्त  प्रोत्साहुन  प्रदान

 करने  से  सम्बन्धित

 नए  ब्रदर्शन  तथा  झ्लाकादावा  भी  केस्द्र

 प्रो०  सारायण  चरद  पराशर  :  कया  सूचना  धौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष

 के दोरान कोई नये भ्राकाशवाणी केम्द्र दर्शन केम्द्र/ट्रांसमीटर या रिले केन्द्र खोले 2538
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 न तनमन  —  —o

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  योजना  के  वित्तीय  वर्ष  के  लिए
 उन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  अन्तिस  रूप  दिया  जा  चका  और

 यदि  तो  कब  तक  अधभ्तिम  रूप  दिए  जाने  की  संभावना  है  ओर  तत्सम्बन्धी

 वार  अ्योरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  सन्जालय  के  राज्य  भन्‍्त्री  एस०  :  से

 ध्राकाशवाणी

 अभी  तक  कोई  नया  रेडियो  स्टेशन  नहीं  खोला  गया  शोलापुर  में  एक  नया  रेडियो

 स्टेशन  तैयार  है  और  उसके  1986  में  चालू  हो  जाने  की  सम्भावना  वर्ष  1986-87  के  दौरान

 निम्नलिखित  स्थानों  पर  नए  रेडियो  स्टेशन/नई  सेवाएं  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  :  --

 शाल्य  संघ/क्षासित  क्षेत्र  स्थान

 अरुणाचल  प्रदेश  ईटानगर  ढांचा )

 आंध्र  प्रदेश  गादिलाबाद

 उत्तर  प्रदेश  आगरा

 राजस्थान  कोटा

 तमिलनाडु  मदुरे

 छड़ीसा  क्योंझर

 मेघालय  शिलांग  (50  कि०  वाट  शार्ट  वेव )

 महाराष्ट्र  नागपुर  (1000  कि०  बाट  मी ०
 बैव  ट्रांसमीटर )

 दूरदर्शन

 दूरदर्शन  केन्द्रों  केन्द्रों  के  बारे  में  ब्योरा  संलग्य  विवरण  में  गया

 विवरण

 1985-86 के के  दौरान  स्थापित  गए  दरदर्शन रिले  केस्द्र

 कम  संस्था  राज्य  रिले  केस्द्र  का  स्थान

 1  2  3

 वाजौरा
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 2  3

 बिहार  दरभंगा

 जम्मू  ओर  कश्मीर  पुंछ

 मध्य  प्रदेश  कोरबा

 सिगरोली

 छण्डवा

 5.  मणिपुर  उखरूल

 6.  तमिलनाडु  नैवेली

 1986-87  के  दोरान  स्थापित  करने  के  लिए  प्रस्तावित  नए  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र
 ओर  स्टूडियो  केन्द्र

 क्रम  संस्या  राज्य  संघ|शासित  रिले  केग्द्र  का  स्थान  स्टूडियो  केरद्र  का  स्थान

 1.  आंध्र  प्रदेश  प्रोड्त्तर

 2...  बिहार  बेतिया

 3.  गुजरात  भूज  अहमदाबाद

 4...  कर्नाटक  हसन

 हि  उड़िपी
 मादीके री

 5.  मध्य  प्रदेश  जगदलपुर

 6.  महास्॒ट्र  सतारा

 रत्नागिर

 7.  उड़ीसा  भवानीपटनता

 8...  राजस्थान  ख्बतभाटा  जयपुर
 9...  उत्तर  प्रदेश  बलिया

 10  लक्ष्यद्वीप  क्वारत्ती

 एंड्रोट
 अमिनी

 मिनीकाय

 260
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 2137.  प्रो०  सारायण  अन्द  पहाशर  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  सामुदायिक  विकास  खण्ड  बनाने  के

 बारे  में  29  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  910  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  16  नए  सामुदायिक  विकास  श्षण्डों  के लिए

 आधारभूत  सुविधाएं  जुटाने  हेतु  भारत  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  के  लिए  पुनः  अनुरोध  किया

 और

 (a)  यदि  तो  राज्य  सरकार  की  वास्तविक  मांग  क्‍या  प्रस्तावित  नए  शण्डों  के  नाम

 क्या  हैं  ओर  उनके  मुख्यालय  कहां-फहां  होंगे  तथा  इस  मांग  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मन्‍्त्रो  बटा  ओर  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  भारत

 सरकार  से  15  नए  छण्ड  सुजित  करने  तथा  प्रथम  दौर  में  पांच  वर्षों  की  अवधि  हेतु  12  लाख  रुपये

 प्रति  खण्ड  की  दर  पर  तथा  दूसरे  दौर  में  पहले  से  ग्राह्य  5  लाख  रुपए  प्रति  छण्ड  की  दर  पर  निधिय

 उपलब्ध  कराने  हेतु  फिर  से  अनुरोध  किया  जहां  तक  प्रस्तावित  नए  सूजित  किये  जाने  वाले  क्षण्डों

 तथा  उनके  मुख्यालयों  के  नामों  का  सम्बन्ध  वे अभी  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  तथा  उन्हें  अभी

 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  सूचित  किया  है  कि  अतिरिक्त

 खण्डों  के  सृजन  का  कार्यपृर्णतया  संबंधित  राज्य  के  अधिकार  क्षेत्र  में आता  है  तथा  प्रथम  व  दूसरे  दौर

 के  लिए  निधियां  उपलब्ध  करामा  जैसा  कि  अनुरोध  किया  गया  सम्भब  नहीं  है  केस्त्रीय

 सरकार  द्वारा  खण्डों  के लिए  निधियां  उपलब्ध  कराने  की  योजना  बहुत  पहले  ही  समाप्त  कर  दी  गई

 है  तथा  इस  समय  इस  प्रकार  की  कोई  योजना  नहीं

 है
 ]

 दरदश्शंन  पर  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 2138.  भी  झ्ार०  एम०  भोये  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आज  कल  दूरदर्शन  पर  पाश्चात्य  संगीत  और  डिस्को  के  कार्यक्रम
 को  अधिक  स्थान  और  समय  दिया  जा  रहा  है  जिसका  हमारी  संस्कृति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता

 और  न

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  रामायण  आदि  जेसे  पावन  ग्रन्थों  के  उपदेशों
 पर  आधारित  सामाजिक  शिक्षा  के  कार्यक्रमों  पर  अधिक  जोर  देने  का  है  और  क्या  वह  इस  प्रकार  के

 कार्य  क्रम  प्रसारित  करेगी  ताकि  सारा  परिवार  एक  साथ  बैठकर  टेलीविजन  देख  सके  और  बच्चे  भविष्य

 में  अच्छे  वागरिक  बनते  की  प्रेरणा  ले

 >  261
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 सूचता  शोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  ऋर्मी  की०  एन०  :

 तहीँ  ।  पश्चिमी  संगीत  के  केवल  कुछ  कार्यक्रम  ही  अधिकांशतया  महानगरी  शहरों  के  दूरवक्षन  केन्द्रों

 मैं  टेलीकास्ट  किए  जाते  हैं  ।

 दूरदर्शन  समाज  के  विभिन्न  वर्गों  के  लिए  सामाजिक  संगत  के  कार्य क्रम  ओर  शैक्षणिक

 कार्यक्रम  भी  नियमित  रूप  से  टेलीकास्ट  करता

 ]

 राष्ट्रीय  कायक्षम  में  नेषालो  फिल्म  का  प्रदर्शल

 2139,  भी  झ्ानस्द  पाठक  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भारत  में  नेपाली  भाषी  लोगों  से  दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय  कायम क्रम  में  नेपाज़ो
 फिल्‍म  दिखाने  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  भौर

 यदि  हां  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  ह ैऔर  दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में

 उक्त  फिल्में  कब  से  दिखाई  जाएंगी  ?

 सुथना  शोर  प्रतारण  मन्त्राष्नव  में  राज्य  प्रसत्री  वी०  एन०  :  और  (#  )
 सरकार  को  नेपाली  संगठनों  की  संयुक्त  कारंवाई  गोहाटी  से  फिल्मों  सहित  नेपाली  क्षायंभ्रमों

 को  अदा-कदा  टेलीकास्ट  करने  के  बारे  में  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  नेपाली  में  भवा-कवा  कहर्ष  कम

 टेलीकास्ट  करने  के  लिए  दूरदशंन  गोहाटी  तथा  दूरदक्न  केसर  कजकता  को  उपयुक्त  बलुदेश।दे

 दिए  गये  हैं  ।  जहां  तक  नेपाली  या  अन्य  किसी  भाषा  में  फीचर  फिल्मों  को  टेलीकास्ट  करने  का  संबंध

 दूरदर्शन  केवल  उन्हीं  फीवर  फिल्मों  में  से  चुतींदा  फिल्‍मों  को  टेलीकास्ट  कर  सकता  है  जो  संबंधित

 निर्माताओं/टी०  बी ०  अधिकार  धारकों  द्वारा  प्रस्तावित  की  जाती

 कोलार  गोरड  फोल्ड्स  साइग्स  द्वारा  उत्पादित  सोने  के  दाम  सिर्धारित  करना

 2140,  भ्री  बो०  एस०  कृष्ण  झ्रम्यर  :  क्‍या  इस्पात  धौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 कोलार  गोल्ड  फील्ड्स  कर्नाटक  द्वारा  उत्पादित  सोने  का  मूल्य  निर्धारित  करने के
 लिए  क्या  सूत्र  निर्धारित  किया  गया  और

 कया  सरकार  का  विचार  कोलार  गोल्ड  फ़ील्डूस  के  सोने  का  श़ुले.वाज़ार मूल्य  पर

 दिश्ारित  करने  का  है  ?

 खान  थिमाग  में  राज्य  ससत्री  रामबुलारी  :  कम्पनी  द्वारा  उत्पादित  सम्पूर्ण
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 अटननम_म_म नमन  नम  कक  नमन  नमन  मनन  न  कक  क  नत__-न  न  _-  न  कक  नममम-म-«+म>नममननन.

 धोगा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  84.40  रु०  प्रति  10  ग्राम  की  दर  से  सरकार  को  दिया  जाता
 इसके  सरकार  कम्पनी  को  बृल्य  अस्तराल  के  रूप  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  दर  तथा
 लस्‍्दन  आतु  बाजार  के  एकदम  पूर्ष  माह  के  औसत  मूल्य  जमा  (  +  )  उस  मूल्य  के  35  प्रतिशत  के  बराबर
 अथवा  एकदम  पूर्ष  मोह  के  ओसत  भारतीय  बाजार  जो  भी  कम  फे  बीच  अन्तर  की  शाशि  की

 प्रतिपृति  कर  रही  है  ।

 यह  विचाराधीन
 ॥ई

 कोलार  भोल्ड  ड्शीएह  भाइतत  के  कर्मचारियों  को  बेतन  का  भुगतान

 2141.  भी  थी०  एस०  कृष्ण  प्रब्यर  :  क्या  इस्पात  धौर  खान  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  उपक्रमों  की  तुलना  में  कोलार  गोल्ड  फील्ड्स  के
 चारियों  को  दिया  जामे  वाला  वैंतेन  सबसे  कम  और

 यदि  तो  सरकार  का  कोलार  गोल्ड  फील्ड  के  कर्मचारियों  को  सरका  री
 क्षेत्र  के  अन्य

 उपक्र्भों  के  कर्मचारियों  के  बराबर  वेतन  देसे  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 खान  विमाग  में  राज्य  सर्जरी  रामबुलारी  :  /  सरकारी
 खचम  ब्यूरो  के  पास  उपलब्ध  जामकारी  के  अनुसार  भारत  गील्ड  माइन्स  लि०  के  कर्म  चारियों  का  वेशन
 अन्य  सरकारी  उपक्रमों  की  तुलना  में  कम  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बगलौर  में  शायोमित  हम्तर्शष्ट्रीय  बाल  फिल्‍म  समाशेह

 2142  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  प्रय्यर  :  क्या  सूचना  धोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 में  आयोजित  अस्तर्राष्ट्रीय  बाल  फिल्म  समा  रोह  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  स ेकितने  बच्चों
 जे  भाव  लिया

 बंगलोर  शहर  तथा  देश  के  अन्य  बाहरों  के  कितने  बच्चों  ने
 भाग

 उक्त  समारोह  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च

 कर्तोटक  सरकार  ने  कितनी  धनराशि  श्र  की  और

 (४)  केस्द्रीयं  सरकार  में  कितनी  धनेराशि  दी  है  ?

 है

 कड़े | '
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 हसन  जा  या  मम

 सूचना  धोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  बो०  एन०  :  और
 ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  के  उन  बच्चों  की  सही  संख्या  की  जानकारी  नहीं  है  जिन्होंने  बंगलौर  में  14

 से  24  1985  तक  हुए  भारत  के  चोथे  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  समारोह  में  भाग  लिया  था  ।  तथापि

 कर्नाटक  ओर  अन्य  राज्यों  में  आए  बाल  प्रतिनिधियों  की  संख्या  104  शहर  से  आए
 26  प्रतिनिधियों  और  82  थी  ।

 से  समारोह  के  आयोजन  पर  हुए  वास्तविक  व्यय  की  अभी  तक  जानकारी  नहीं  है

 समारोह  के  आयोजक  बाल  चित्र  भारत  द्वारा  अनुमानित  व्यय  28.00  लाख  रुपए  था  जिसमें
 से  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  7.00  लाख  रुपये  और  भारत  सरकार  द्वारा  21.00  लाख  रुपए  का  +
 दान  दिया  गया

 राष्ट्रीय  ्लापदा  प्रबन्ध  संस्थान  हंस्टीट्यूट  भ्राफ  डिजास्टर  मनेजमेंट  )

 2143.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राहत  कार्यों  क ेलिए  सरकारी  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  देने

 हेतु  एक  राष्ट्रीय  आपदा  प्रबन्ध  संस्थान  इंस्टीट्यूट  आफ  डिजास्टर  मंनेजमेंट  ]  की  स्थापना
 करने  का

 यदि  तो  इसकी  स्थापना  कब  तक  फिए  जाने  का  विचार  है  और  इसके  लिए  कितनी
 राशि  का  आबंटन  किया  गया  है  ?

 कृषि  प्लौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्न  :  (  और

 राष्ट्रीय  आपदा  सम्बन्ध  संस्थान  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  इस  प्रयोजन  के

 लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  4  करोड़  रुपए  की  राशि  आबंटित  की  गई  है  ।

 खनन  कानूनों  भौर  नियमों  में  संशोधन

 2144.  श्री  दिग्विजय  सिंह  :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हानिकारक  तथा  स्थायी  रूप  से  विकृत  प्रभाव  छोड़ने  वाले  खनन  कार्यों  को  रोकने
 के  लिए  खनन  कानूनों  और  नियमों  में  संशोधन  करने  का  विचार

 पर्यावरणीय  दृष्टि  से  खनन  वाले  क्षेत्रों  क ेलिए  क्या  संशोधन  करने  का  विचार  और

 ये  नए  कानून  और  नियम  कब  तक  श्रधिनियमित  किए  जाएंगे/बनाए  जाएंगे  ?

 खस्वान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामबुलारी  ओर
 प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन
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 इस  समय  यह  बताना  सम्भय  नहीं  है  कि  कानून  कब  तक  अधिनियमित/बनकर  तेयार  हो

 बीड़ी  श्रमिक  कल्याण  फोद

 2145.  श्रीमती  ऊबा  चौधरी  :  क्या  भ्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 5
 कया  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  बीड़ी  श्रमिक  बड़े  पैमाने  पर  कुष्ठ  रोग  से  पीड़ित

 यदि  तो  क्या  परिवार  बच्चों  की  शिक्षा  आदि  के  मामले  में  बीडी
 श्रमिकों  की  ओर  उदासीनता  दिश्लाई  जाती

 क्या  बीड़ी  श्रमिक  कल्याण  कोष  में  समय  के  साथ  वृद्धि  नहीं  हुई  है  और  इसमें  संशोधन

 की  आवश्यकता  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  और  इस  बारे  में

 धीन  प्रस्ताव  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  नहीं  ।  बीडी  श्रमिकों  के  बीच

 किए  गए  यादृच्छिक  सर्वेक्षणों  से  बड़े  पंमाने  पर  कुष्ठ  रोग  से  पीड़ित  होने  का  पता  नहीं  चला

 सरकार  बीड़ी  श्रमिकों  के  कल्याण  में  गहरी  रुचि  ले  रही  बीड़ी  श्रमिकों  क ेलिए
 130  दस  पलंगों  वाला  एक  अस्पताल  और  चैस्ट  क्लीनिक  पचास  पलंगों  वाले  दो

 अस्पतालों  की  मंजूरी  दी  गई  इसके  बीड़ी  श्रमिक  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  लागू  की  गई  अन्य

 कल्याण  निधियों  के  अन्तगंत  स्थापित  औषधालयों/अस्पतालों  का  भी  लाभ  उठा  सकते

 बीड़ी  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  ओर  कल्याण  हेतु  अनेक  अन्य  योजनाएं

 पिछले  तीन  वर्षों  के  बीडी  श्रमिकों  के  बच्चों  को  छात्रवृत्तिय  और  स्कूल  वर्वी  प्रदान

 करने  हेतु  निम्नलिखित  व्यय  किया  गया

 ०  1982-83  :  35,80,4  1

 1983-84  4  :  48,4  1,740  रुपये

 1984-85  51,51,1  5  9-...  रुपये

 और  श्रमिकों  को  प्राप्त  सुविधाओं  में  वृद्धि  हो रही  समय-समय  पर  नई

 ताएं  शुरू  की  जाती  हैं  और  अधिक  श्रमिकों  को  इन  सुविधाओं  का  लाभ  देने  हेतु  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 383



 लिखित  उत्तर
 10  1986

 2146.  शो  ई०  भ्रय्यपू  रेड्डी  :  कया  इस्पात  शोर  झ्षान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विशालापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  में  कुल  कितने  तकनीकी  कर्मचारी  कार्य  कर  रहे

 इन  तकनीकी  कर्मचारियों  में  स ेकितने  कर्मचारी  विदेशी

 इस्पात  संयंत्र  में  कितने  गैर-तकनीकी  कमंचारी  और

 स्थानीय  गैर-तकनीकी  कमंचारियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  कृष्ण  चस््र  :  2076.

 विशाखापत्तनम  हस्पात  परियोजना  में  कायंरत  तकनीकी  कमंचारियों  के  अलावा

 विभिन्‍न  संविधाओं  के  अन्तगंत  विदेशी  अभिकरणों  के  98  विदेशी  तकनीकी  कर्मचारी  काम  कर  रहे

 1690.

 राज्य-वार  अंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  फिर  सभी  गैर-कार्य  कारी  पदों  पर  भर्ती  स्‍थानीय

 रोजगार  कार्यालयों  की  माफंत  की  जाती  है  और  योग्य  उम्मीदवारों  के  उपबन्ध  न  होने  पर  भर्सी

 पन  द्वारा  की  जाती

 मुंगेर  जिले  में  बावसाइट  के  मण्डार

 2147.  श्री  डी०  पी०  यावथ  :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क रंगे  कि  :

 क्या  मुंगेर  जिले  में  उच्च  किस्म  वेः  वाक्साइट  के  1.51  मिलियन  टन  भंडार  और

 यदि  तो  एस  कीमती  धातु  का  इस्तेमाल  करते  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?

 शाम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामढुलारी  :  बिहार  के  मुंगेर
 जिले  में  निम्न/मध्यम  से  उच्च  ग्रेड  बाक्साइट  के  1.51  मि०  टन  सांकेतिक  भंडार

 जानकारी  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बाल  भ्रम  पर  विधान

 2148.  भरी  पी०  ध्रार०  कुमारमंगलम
 )  :  क्या  भ्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  जी०  विजय  रामाराब
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 न  ~

 कया  बाल  श्रम  सम्बन्धी  व्यापक  विधान  तैयार  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  गया

 है  ओर  यदि  हां,'तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  और

 क्या  इस  मामले  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  से  पहुले  सरकार  का  विचार  समाज  शास्त्रियों
 ओर  अथंशास्त्रियों  तथा  इस  क्षेत्र  में  कायंरत  स्वेच्छिक  संगठनों  से  विचार  बिमश  करने  का  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  ए०  :  और  बाल  श्रमिकों  की

 कामकाज  की  दशाओं  में  सुधार  करने  तथा  उन्हें  कतिपय  कल्याण  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  विस्तृत

 कानून  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  1985  में  हुए  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  और  24-1-1786
 को  हुई  केन्द्रीय  बाल  श्रमिक  सलाहकार  बोर्ड  की  बेठक  में  विचार-विमर्श  किया  गया  और  यह  आम

 सहमति  हुई  है  कि  ऐसे  विस्तृत  कानून  की  जरूरत  स्वेज्छिक

 संगठनों  तथा  अन्य  संगत  संगठनों  के  विचारों  को  ध्यान  में  रखने  के  पश्चात्‌  इस  मामले  को  अन्तिम  रूप
 दिया  जाएगा  ।

 अभिकों  के  लिए  सुरक्षा  उपाय

 2149.  श्री  पी०  ध्लार०  कुमारभंगलम  :  क्या  असम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  श्रमिकों  की  सुरक्षा  तथा  उनके  स्वास्थ्य  के  लिए  वतंमान  नियमों  में  प्रभावशाली

 संशोधन  करने  तथा  कर्मचारियों  के  सक्रिय  सहयोग  से  उन्हें  क्रियान्वित  करने  की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  क्या  मध्य  प्रदेश  में  भोपाल  गैस  कांड  ओर  दिल्‍ली  में  श्रीराम  फूड  एण्ड

 फर्टिलाइजर  सिद्धाथं  होटल  और  पदमा  टावर  की  दुर्घटनाओं  को  देखते  कर्म  चारियों  को

 प्रशिक्षण  देने  और  आवश्यक  उपकरणों  की  खरीद  ओर  उनके  उपयू क्त  अनुरक्षण  के  बारे  में  तुरन्त

 वाही  की  जाएगी  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  ओर  भोपाल  दुषंटना  के

 तुरन्त  सरकार  ने  एक  सुरक्षा  और  स्वास्थ्य  दुर्घटना  कम  करने  की  कारंवाई  योजना  तेयार  की

 जिसमें  औद्योगोय  दुर्घटनाओं  और  बव्यावप्तायिक  जोख्िमों  को  रोकने  के  लिए  श्रशिकों

 और  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जाने  बाली  कारंवाई  के  ब्यौरे  दिए  गए  यह  योजना  नियोजकों  और

 श्रमिकों  के  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  परिचालित  कर  दी

 गई

 का  रखाना  सलाह  सेवा  और  श्रम  विज्ञान  केन्द्र  महानिदेशालय  के  अधीन

 कानपुर  ओर  मद्रास  में  स्थित  चार  संस्थानों  द्वारा  कारखाना  कारखातों  के  श्रमिकों  और

 भ्रबन्धकों  के  लिए  आयोजित  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  जोखिमपूर्ण  पदार्थों  का  प्रयोग  करने  वाले  और

 निर्माण  करने  बाले  एककों  में  सुरक्षा  पहलुओं  पर  अधिक  जोर  दिया  जा  रहा  सरकार  ने  औद्योगिक

 स्वास्थ्य  के  क्षेत्र  स ेसम्बन्धित  उपस्करों  को  खरीद  करने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  एक
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 वाया

 परियोजना  तय  की  है  ताकि  व्यावसायिक  स्वास्थ्य  जोलिमों  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  मानीटरिंग

 व्यवस्थाओं  को  सुदृढ़  किया  जा  सके  ।  इस  परियोजना  में  भाग  लेने  18  राज्यों  और  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  को इन  उपस्करों  का  एक  सैट  पहले  ही  सप्लाई  किया  जा  चुका
 है  ।

 सिद्धार्थ  होटल  और  पदमा  टावर  में  हुई  दुर्घेटन  एं  कारखाना  अधिनियम  के  सीमा  क्षेत्र  से 5

 बाहर  हैँ  ।

 श्रमिकों  को  प्रवन्ध  में  मागीदार  बनाता

 2150.  श्री  पी०  प्रार०  कुमारसमंगलम  :  क्‍या  भ्रम  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  हुई  त्रिपक्षोय  बेठक  में  श्रमिकों  को  प्रबन्ध  में  भागीदार  बनाने  के  प्रश्न

 पर  गहराई  से  विचार-विमश्श  किया  गया  था  और  यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  नीति  को  पहले  ही

 स्वीकार  कर  लिए  जाने  की  पृष्ठभूमि  में  क्या  परिणाम  ओर

 क्‍या  इस  सिफारिश  की  लागू  किया  जाएगा  ताकि  श्रमिकों  में  भागीदारी  की  नई  भावना

 जागृत  के  फ़प  जहग्रदकता  बढ़े  ?

 क्‍जाएफ#लिम्प्मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०  ए०  :  और  श्रमिकों  को  प्रबन्ध में

 भरी  बनाने  से  सम्बन्धित  विषय  और  इसके  लिए  सांविधिक  उपबन्ध  फरने  के  प्रशन  पर  नई  दिल्‍ली

 में  25-26  1985  को  हुए  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  अधिवेशन  में  विचार-विमर्श
 €  किया  गया  सम्मेलन  में  निजी  और  सहकारी  क्षेत्रों  में  उकत्र  योजना  को  लागू  करने  पर

 सहमति  इस  प्रश्न  को  स्थायी  श्रम  समिति  के  तिचारार्थ  छोड़  दिया  गया  कि  कया  वह्‌
 योजना  स्तचज्छिक  हो  या  इसे  विधान  बनाकर  लागू  किया  जाए  और  इसे  लागू  करने  के  लिए  क्‍या

 प्रणाली  हो  ।  स्थायी  श्रम  समिति  का  |  1-2-1986  6  को  गठन  किया  जा  चुका  है  ।

 भ्रदरक  का  सल्य

 2151.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  अदरक के  मूल्यों  में  भारी  गिरावट  आने  के  कारण

 किसानों  को  नुकेसान  उठाना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  अदरक  का  लाभकारी  मूल्य  दिलाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  उपाय  करने
 का  विचार

 ‘tp

 कृषि  धौर  सहकारिता  बिमाश  में  राज्य  संत्री  योगेल  :  और

 अवरक के  मूल्यों
 में  गिरावट  की  रिपोर्ट  मिजोरम  से  प्राप्त  हुई  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चित

 करेने  क ेलिए  मिजोरम  सरकार  भारत  सरकार  की  स्वोकृति  से  अदरक  के  लिए  बाजार  में  दखल  देने

 '
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 की  योजना  शुरू  कर  रही  जो मिजोरम  सहकारी  विपणन  संघ  द्वारा  कार्यान्वित  की  इस

 योजना  के  तहत  अदरक  उत्पा-कों  से  सीधे  200  रुपए  प्रत्ति  क्विंटल  की  दर  से  खरीदी

 राजस्थान  में  इस्पात  उच्चोग

 2152.  भी  बनवारो  लाल  बेरवा  :  क्या  इस्पात  शोर  श्लान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  राजस्थान  में  कोई  बड़ा  उद्योग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 इस्पात  झौर  क्षान  मंत्रो  कृष्ण  चर्त  :  सरकार  तिकट  भविष्य  में  राजस्थान  में

 सर्वतोमुखी  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]

 इस्पात  उद्योग  के  प्राधुतिकोक रण  के  लिए  विश्वदल  का  दो  रा

 2153.  डा०  गौरी  शंकर  राभहुंस  :  क्या  इस्पात  जोर  लात  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (%)  क्‍या  विश्व  दल  ने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  किया  है  और  इस्पात  के

 करण  के  लिए  सहायता  देने  की  इचछा  व्यक्त  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मम्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  भोर  विश्व  बंक  ने  भारत में  हस्पात
 का  आधुनिकी क  रण  करने  में  सहायता  देने  में  अधिरुचि  दिखाई  बेक  भारतीय  इस्पात  उद्योग

 की  समस्याओं  के  बारे  में  एक  अध्ण्यन  करमे  के  लिए  कार्यवाही  कर  रहा  इस  अध्ययन  के  पूरा  हो
 जाने  के  बाद  हो  आधुनिकीकरण  के  लिए  बेंक  की  सहायता  के  प्रश्ण  पर  विचार  किया  जा  सकता

 केरल  में  परम्परागत  सछ॒पारों  क ेलिए  मछली  घाट  सेस्टर  )

 2154.  भरी  मुल्लापल्लो  रामशब्रयान  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  केरल  सरकार  से  परम्परागत  मछुआरों  के  लिए  मछली  धाढ़  बनाने  के

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 क्या  सरकार  ने  के  रल  के  कोक्ीकाड़  जिले  में  में  एक  मछली  धाट  बनाने  के

 सम्बस्ध  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  5
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 नील  ८  -

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  सम्भावना

 कृषि  ध्रौर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेम्र  :

 से  22  नवम्बर  को  हुई  बैठक  में  विभागीय  संस्वीकृति  समिति  ने

 लाना  में  मछली  पकड़ने  का  एक  के-द्र  स्थापित  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  तथा  के  रल  सरकार  से  प्राप्त  अन्य

 प्रस्तावों  पर  विचार  किया  गया  था  और  तीन  प्रस्तावों  अर्थात  विप्लिजम  विशज्विजम  उत्तर  और

 बेल्लीक्ुनु  उनके  गुण।वगुण  के  आध।र  पर  मंजूर  किए  गए  थे  ।

 जी०  पो  ०/जोी०  सी०  क्षोद्स  की  कमी

 भी  पी०  झार०  कुमारसंगलस  :  क्‍या  इस्पात  श्रौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 |

 क्या  देश  में  जी०  पी  ०/जी  ०  सी०  शीट्स  की  मांग  ओर  सप्लाई  में  काफी  अन्तर  जेसा

 कि  कि  के  टाइम्स  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  भोर  इसमें  इतना  अधिक

 विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  ध्लोर  खान  मसम्त्री  कृष्ण  चम्र  योजना  आयोग  द्वारा  लोहा  तथा

 इस्पात  पर  गठित  कार्यकारी  दल  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  वर्ष  योजना  के  दोरान  जस्ती

 जर्ती  नालीदार  चादरों  की  मांग  ओर  उपलब्धता  के  बीच  लगभग  65,000  टन  का  अन्तर

 देशीय  उपलब्धि  को  पूरा  करने  के  लिए  जस्सी  सादी/जस्ती  नालीदार  चादरों  के  आयात

 के  लिए  भी  अनुमति  दी  जा  रही  प्तरकार  ने  प्रत्याशित  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए
 ओद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए

 कोयला  शषानों  में  दु्घेटनायें

 भी  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  क्‍या  क्रम  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  जारी  85  के  दौरान  कोयला  थानों  में  कितनी  गम्भीर  तथा  धातक  दु्टनाएं

 हुई  भर
 दर

 उनके  परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  तथा  कितने  व्यक्ति  घायल  हुए  ?
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 झम  भमत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  पो०  ए०  :  और  वर्ष  1985  के

 कोयला  खानों  में  हुई  गम्भीर  ओर  घातक  जिनके  परिणामस्वरूप  खान  श्रमिकों  की  |
 मौतें  हुईं  ओर  वे  घायल  की  संख्या  निम्नलिखित  सारणी  में  दी  गई  है  :  -

 रत

 (7)  घातक  दुर्घटनाएं

 (i)  पातक  दुर्घटनाओं  की  संख्या  का

 (ii)  मारे  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  204

 घायल  हुए  श्यक्तियों  की  संद््या  25

 (1)  बे  दुर्घटनाएं  जिमके  कारण  गम्मीर  शारीरिक  चोट

 (i)  दुषषटनाओं  की  संख्या  976

 (ii)  गम्भीर  रूप  से  घायल  व्यक्षितियों  की  संख्या  997

 अनन्तिम

 मेथी  में  इन्डो-गल्फ  उर्ज रक  परियोजना

 2157.  भी  पी  ०  एस०  सईद  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  मेथी  में  प्रस्तावित  740  करोड़  रुपये  की  लागत  की  इन्डो-गल्फ
 उ्ंरक  परियोजनाओं  की  स्थापना  में  कुछ  कठिनाइयां  महसूस  हो  रही

 सदि  तो  उन  कठिनाइयों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मम्मी  बृटा  :  से  यद्यपि  परियोजना  की  भौतिक  प्रगति
 संतोषजनक  एक  प्रोमोटर  वित्तीय  प्रतिबन्धों  का  सामना  कर  रहा  है  जिससे  परियोजना  के  लिए  कुछ
 समस्याएं  उत्पन्न  हो  सकती  भारत  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  पूर्ण  सूचना  की
 प्रतीक्षा  कर  रही

 मुंगेर  जिले  के  करसटिया  गांव  में  सोना  पाया  जाना

 2158.  भी  सलाउद्दीन  :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुंगेर  जिले  में  सोतो  पारखान  के  अन्तगंत  करमटिया  गांव  में  सोना  पाया
 गया
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 ....  चपावनयाूएयययण

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  सोने  के  खनन  में  क्या  प्रगति  हुई

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  विमाग  में  राज्य  सरञी  रामबुलारो  :  विहार  के  मुंगेर
 जिले  में  सोनो  के  निकट  करमतिया  क्षेत्र  में  मेटाबेसिक  चट्टानों  के  अन्तर्गेत  स्फटिकधारियों  में  स्वर्ण
 पाया  गया  है  ।

 और  क्षेत्र  में गवेषण  कार्य  अभी  भी  जारी  सोने  की  खुदाई  इन  निक्षेपों  की

 प्रौधो-आधिक  उपादेयता  पर  निर्भर  करेगी  ।

 श्रीराम  फूड  एण्ड  फटिलाइजरस  के  कारणाने  के  कर्मचारियों  का  पुर्र्थास  भोर

 उन्हें  बिया  गया  भश्रावणा

 2159.  प्रो०  श्रीमती  निर्मला  कुमारी  दबताबत  :  क्‍या  क्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 1985  में  दिल्‍ली  में  श्री  राम  फूड  एण्ड  फटिलाइजस  से  गेस  के  रिसाव  से  कितने

 परिवार  प्रभावित  हुए

 कया  प्रभावित  परिवारों  को  कोई  मुआवजा  दिया  गया  और

 श्रम  मम्त्रालय  के  राज्य  सरञी  पी०  ए०  :  दिल्‍ली  प्रसासन  से  प्राप्त  सूचना
 के  अनुसा  4-12-1985  को  श्री  राम  फूड्स  एण्ड  फरटिलाइजर  से  गेस  रिसाव  के  कारण  297  व्यक्ति

 प्रभावित  हुए  बताए  गए  थे  ।

 उच्चतम  न्यायालय  जिसने  इस  मामले  में  रिट  याचिका  की  सुनवाई  गैस  रिसाव
 से  पीड़ित  व्यक्तियों  को  देय  हर्जाने  के  सम्बन्ध  में  दावों

 की  सुनवाई  करने  के  लिए  दिल्ली  के
 टन  मजिस्ट्रं  ट  के  न्यायालय  को  नियुक्त  किया  है  ।

 दिल्ली  प्रशासन  को  इस  यूनिट  को  बन्द  करने  के  लिए  कोई  आवेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ
 श्रमिकों  के  पुनर्वाल  का  भ्रश्म  सहीं  उठता  ।

 का  प्रकाइन

 2160.  भी  सैफुद्दीन  चोचरी  :  क्‍या  सूचना  श्लौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे
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 क्‍या  योजना  आयोग  की  अंग्रेजी  पत्रिका  का  प्रसार  हाल  के  महीनों  में  कम  हो
 ण्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  ने  के  हिन्दी  संस्करण  का  प्र  काशन  बन्द  करने

 का  निर्णय  किया  है  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  बो०  एव०  :  और  (७)
 नामक  अंग्रेजी  पत्रिका  की  प्रसार  संख्या  हाल  ही  के  महीनों  में  कम  नहीं  हुई  है  ।

 नहीं  ।

 घटताझों  का  विवरण  प्रस्तुत  करने  के  लिए  विदेशों  से  पत्रकारों  को  प्रामस्त्रण

 2161.  श्री  सानिक  रेड्डी  :  क्या  सचना  झोौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  घटनाओं  का  विवरण  प्रस्तुत  करने  के  लिए  विदेशों  से  पत्रकारों  को

 आमन्त्रित  करती  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदोरान  आमन्त्रित  किए  गए  व्यक्तियों  का  ज्यौरा  क्‍या  है

 और  कुल  काये  दिन  दर्शाते  हुए  उन  पर  कितना  व्यय  किया  गया  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  वी०  एमन०  :

 (&)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जोड़न  में  कार्य रत  मारतीय  भसिक

 2162.  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  :  क्या  भ्रम  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जोडंन  में  वैध  कार्य  परमिट  के  बिना  कितने  भारती  य  श्रमिक  रोजगार पर

 कया  उन्हें  जोर्दन  अधिकारियों  द्वारा  नए  नियमों  के  अन्तरंत  निर्बंसन  करने  की  धप्तकी  दी

 जा  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  !

 अस  मंत्रालय  के  राय  संत्रो  पी०  ए०  :  भारतीय  श्रमिकों  की  जिनके

 पास  काम  करने  के
 बेघ  परमिट  नहीं  सही  संद्या  उपलब्ध  नहीं
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 जोडेन  भारतीयों  सहित  गैर  जोडंन  जो  अवेध  रूप  से  वहां  रह  रहे

 को  निर्वासित  करने  से  सम्बन्धित  नीति  का  अनुपालन  कर  रहे  हैं  ।

 1984  की  मध्यावधि  से  भारतीय  दूतावास  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  परामश्श  देता  रहा

 है  कि  या  तो  वे  नियमित  रूप  से  जोडेंन  में  रहें  या  देश  छोड  दें  ।

 पीमे  के  लिए  पानी  तथा  स्वच्छता  के  लिए  विश्व  थक

 विकास  संघ  द्वारा  ऋण

 2163.  डा०  खिन्ता  मोहन  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  विकास  संघ  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  पेय  जल  और  स्वच्छता  दशक

 के  लिए  150  मिलियन  डालर  का  ऋण  दिया  और

 यदि  तो  इस  घनराशि  का  उपयोग  अभी  तक  कैसे  किया  गया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलथीर  और  विश्व

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  डी०  सहायता  परियोजना  पर  आधारित  है  तथा  सम्पूर्ण

 पूर्ति  एवं  स्वच्छता  क्षेत्र  क ेलिए  यह  सहायता  उपलब्ध  नहीं  की  जाती  जलपूर्ति  तथा  मल  निर्यास

 परियोजनाओं  के  लिए  पूर्ण  हुई  तथा  चल  रही  परियोजनाओं  दोनों  ही  के  संबंध  में  विश्व  बंक  की  निधियों

 के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 अम  रोकी  डालर  मिलियन  में

 ऋ७०  परियोजना  का  नाम  परियोजना  की  सहायता  की  31-12-85  तक

 सं०  लागत  राधि  संचयी  वितरण

 1  2  3  4  5

 समाप्त  हुई  परियोजना

 1.  1  अम्बई  जलपूर्ति  तथा  मल  158.2  55  55.0  सम्पूर्ण
 व्ययन  परियोजना  राशि  निकाली  गई

 2...  उत्तर  प्रदेश  जलपूर्ति-तथा  76.4  40  31.58  )
 मल  व्ययन  परियोजना

 3.  महाराष्ट्र  जलपूर्ति  100.0  48  48.07  सम्पूर्ण
 राशि  निकाली  गईं
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 ।  2  3  4  5

 4...  पंजाब  जलपूति  77.6  38  35.07

 चल  रहो  परियोजनाएं

 5  बम्बई  जलपूति  तथा  मल  411.6  196  105.15

 व्ययन

 6...  राजस्थान  जमश्पूर्ति  164.0  80  41.27

 7...  गुजरात  जलपूर्ति  161.813  72.0  .10.224

 8...  तमिलनाडु  जलपूर्ति  153.3  73.0  0.53

 9...  केरल  जलपूर्ति  85.15  41.0

 दिल्‍लो  में  सहकारी  ग्रुप  हाऊसिंग  सोसायटी  का  कार्यकरण

 2164,  श्री  हुतेत  दलबई  :  क्ता  शहरी  विक्ृातप्त  मन्‍्त्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ल्ली  में  कितती  ग्रुप  हाऊतिंग  सोसायटियां  पंजीक्षत

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इनमें  से  अनेक  सोध्ायटियों  का  कार्यकरण  सन्‍्तोषजनक  नहीं  है  और
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बिचार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  है  कि
 यह  सोसाइटियां  अपने  सीमित  साधन  मुकदमेबाजी  आदि  पर  थ्यर्थ  खर्च  करने  के  बजाय  उन  उद्देश्यों
 तथा  प्रगोजनों  को  पूरा  करें  जिनके  लिए  यह  गठित  की  गई

 क्‍या  सरकार  को  परवाना  श्रुप  हाऊर्सिंग  सोसायटी  नई  दिल्‍ली  के  कार्यकरण  के

 बारे  में  पदाधिकारियों  द्वारा  धनराशि  का  गबन  पदाधिकारियों  का  नियमित  चुनाव  न  कराना  आदि

 जैसी  अनेक  शिकायतें  मिली  ओर

 मदि  तो  सरकार  ने  उन  पर  क्या  कारंवाई  की  है  ?

 शहूरो  बिकास  सम्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  दलबोर  :  दिल्ली  में  आऊ  तक

 कृत  सहकारी  सामूहिक  आवास  समितियों  की  संख्या  2001

 नहीं  ।  सहकारी  नई  दिल्‍ली  को  कतिपय  सहकारी  आवास

 समितियों  के  सदस्यों  से  समितियों  के  कुकार्यकलाप  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ऐसे  मामलों
 दोषा  रोपण  की  जांच  के  लिए  सहकारी  समित्ति  द्वारा  दिल्‍ली  सहकारी  समिति  अधिनियम

 के  अन्तर्गत  यथा-व्यवस्थित  सांविधिक  जांच  का  आदेश  दिया  जाता  जांच  के  निष्कर्षों  के  आधार  पर

 दोषी  सहकारी  सामूहिक  आवास  समितियों  के  विरुद्ध  कानून  के  अनुसार  क  ननूनी  कार्यवाही  की  जाती
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 पंजीकार  सहकारी  समिति  को  परवाना  सहकारी  सामूहिक  आवास  समिति

 लि०  के  कतिपय  सदस्यों  से  इसके  कार्यकरण  के  बारे  में  कतिपय  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 समिति  के  वित्तीय  एवं  सांवंधानिक  कार्यकरण  की  जांच  हेतु  सहकारी  समिति

 ने  दिल्ली  सहकारी  समिति  1972  की  धारा  55  के  अन्तर्गत  19-7-1985  को  सांविधिक

 जांच  के  आदेश  दिए  26-2-1  986  को  समिति  की  प्रबन्धक  समिति  हटा  दी  गई  है  ।

 उड़ीसा  में  पन-धारा  निर्माण  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 2165.  श्री  सोमताभ  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  पन-धाराओं  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय

 प्रकार  द्वारा  उड़ीसा  सरका  र  को  कितनी  राशि  आबंटित  की

 अब  तक  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  ओर  क्या  कोई  राशि  अन्य  योजनाओं
 पर  भी  लगाई  गई

 इन  पन-धाराओं  का  निर्माण  किन-किन  जिलों  में  किया  गया  है  तथा  उनकी  संख्या  क्‍या

 क्‍या  कोई  राशि  अभी  खर्च  की  जानी  बाकी  और

 (5)  यदि  तो  हसके  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्य  क्रम  हैं  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  बिसाग  सें  राज्य  मसत्री  योगेसा  :  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  1983-84  से  1985-86  तक  के  दौरान  उड़ीसा  सरकार  को  आवंटित  की  गई  धन  राशि

 529.76  लाख  रुपये  है  ।

 प्रत्येक  वर्ष  में  ध्यय  की  गई  धन  राशि  निम्नलिखित  है  :

 रुपये  )

 1983-84  63.76

 1984-85 5  330.77

 1985-86  37.18

 उड़ीसा  सरकार  के  अनुसार  कोई  राशि  अन्य  योजनाओं  पर  नहीं  लगाई  है  ।
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 जिलाबार  निर्मित  जल  संचयन  संरचनाओं  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :--

 बालासी  र  40

 बोलनगिर  120

 कटक  67

 घेनकनाल  5

 गंजम  87

 कालाहांडी  48

 क्योंझ्षर  32

 कोरापुट  117

 मयूरभंज  59

 फुलबानी  152

 पुरी  43

 सम्बलपुर  54

 सुन्दरगढ़  72

 और  201.49  लाख  रुपये  को  राशि  अभी  श्र  की  जानी  बाकी  जिसे  राज्य
 द्वारा  1986  तक  उपयोग  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 लाभार्थियों  पर  ध्राई०  भ्रार०  डी०  पी०  का  प्रभाव

 2166.  डा०  जी०  बिजय  रासा  राव  :  कया  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आई०  आर०  डी०  पी०  का  राज्यवार  साभाधियों  पर  क्या  आधिक  प्रभाव  पड़ा

 क्‍या  सामान्य  मूल्य  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आय  के  3500  रुपये  के  मानदच्छ  में
 संशोधन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  आई०  आर०  डो०  पी०  कार्यक्रम  को  राजस्व  एकत्रित  करने  और  कामून  और
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 फ  ख4०ृ  के  व्यक्तितियों

 व्यवस्था  बनाये  रखने  वाले  कमंचारियों  के  स्थान  पर  पेशेवर  व्यक्तितियों  द्वारा  स्वतन्त्र  रूप  से  घलाया

 जाएगा  ?

 कषि  भम्त्री  बूटा  :  भारतीय  रिजय  कार्यक्रम  मूल्यांकन

 राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विक/स  बैंक  तथा  वित्तीय  प्रबंध  तथा  अनुसंधान  संस्थान  एफ०

 एम०  द्वारा  किये  गये  मूल्यांकत  अध्ययनों  के  निष्कर्षों  का  एक  सार  संलग्त  विवरण  में  दिया

 गया  राज्यवार  स्थिति  उपलब्ध  नहीं

 और  सातवीं  योजना  में  गरीबी  की  रेखा  वाधिक  पारिवारिक  आय  6400  रुपये

 पर  निर्धारित  की  गई  परिवारों  का  चयन  करने  के  लिए  आय  का  मानदण्ड  4800  रुपये

 3500  रुपये  से  कम  आय  वाले  सभी  परिवारों  को  4800  रुपये  तक  की  आय  वाले  परिवारों  से  पहले

 शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।
 है

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  को  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेन्सियों  तथा  खंड

 विकास  अधिकारियों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  जाता  इसमें  विषय  विशेषज्ञों  तथा  विकास

 प्रशासकों  का  भी  काफी  सहयोग  लिया  जाता  स्वैच्छिक  एजेन्सियो  को  भी  अधिक  से  अधिक  शामिल

 करने के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  पर  किये  गये  मूल्यांकन  अध्ययनों  के  मुख्य  निष्कर्ष

 £  £  8...  ¢
 शामिल  किए  गए  वित्तीय  प्रबंध  तथा  भारतीय  राष्ट्रीय  कार्सक्रम

 अनुसंधान  संस्थान  रिजर्व  तथा  मूल्यांकन
 एफ०  बैंक  विकास  बंक  संगठन

 एम०

 1  2  3  4  5

 राज्यों की  संख्या  2  16  15  16

 जिलों  की  संख्या  5  16  30  33

 खंडों  की  संख्या  17  16  60  66

 नमूना  आकार  1859  730  1498  1170

 2.  बाय में  उत्तरोत्तर  90*  $1  82%%  88

 878
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 नਂ  aa  «न  न  के  बथ--लनोनफानन  न नीली  नये  +  ५  नल  -+  जन-म-ंमम-भ-म-क->कान-+  अम«ंर  |  लाममममकान-+  सपना

 बद्धि  करने  वाले

 नमूना  परिवारों

 का  प्रतिशत

 3.  गरीबी की  रेखा  से
 ऊपर  उठ  पाए

 नमूना  परिवारों

 का  प्रतिशत

 4.  नमूना  परिवारों

 द्वारा  ऋण  की  वापसी

 अदायगी  का  प्रतिशत

 £  वित्तीय  प्रबंध  तथा  अनुसंधान  मद्रास

 भारतीय  रिजवं  बंक

 2

 अनुसूचित

 79.6  6७

 राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बंक

 17*#%*  के  के  के

 अनुसूचित

 क  समन्वित  ग्रामीण  विकास  सहायसा  से  सस्तुष्ट

 3

 470७)

 69

 लिखित  उत्तर

 4

 49.4

 कोई  वापसी

 अदायगी

 नहीं

 **  इस  कार्यक्रम  द्वारा  लाभाथियों  की  औसत  आय  को  82  प्रतिशत  तक  बढ़ाने  में  सहायता  दी  गई

 जिसे  1982-83  3  के  मूल्यों  में  दर्शाया  गया  है  ।

 1984  की  स्थिति  के  अनुसार  कृषि  मजदूरों  के  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  आधार  पर

 आय  में  कटोती  के  पश्चात्‌  ।

 (6  प्रचलित  मूल्यों  पर  22  प्रतिशत  ।

 @@  ऋण  की  वापसी  अदायगी  में  कोई  कठिनाई  नहीं  हुई  ।

 हैवराबाद  में  प्रायोजित  फिल्मोत्सव  में  प्रमरीका  द्वारा  प्रतिबस्बित  फिल्‍म

 ध्राफ  1984"  को  शासिल  करना

 2167.  श्रोमती  गीता  मुखजों  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  ः

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  अमरीका  की  आफ  84”  नामक  एक  प्रतिबंधित

 279
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 a  ॑£ फ७"्0्00ैहडऊरर्र्इ्इ्ूृुृूइ"ृूइ्इ्इएइएइ_उ£ीृीछ झझनक

 और  भारी  आपत्तिजनक  हिसात्मक  फिल्म  को  फिल्मोत्सव  में  प्रदर्शन  करने  क ेलिए  अचानक  शामिल

 कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 ऐसा  निर्णय  लेने  के  क्या  करण  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  से
 आफ  वर्ष  नामक  फिल्म  को  राज्यवार  में  हैद  राबाद  में  हुए  फिल्मोत्सव  ete

 में  दिखाया  गया  यह  फिल्म  प्रतिबन्धित  फिल्‍म  नहीं  है  ।

 कोयला  खानों/लानों  में  दु्घटनाएं  प्रौर  उनके  शिकार  लोगों  को  दिया  गया  मुश्नावजा

 श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  भ्रसत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्ष  और  में  राज्यवार  विभिन्‍न  कोयला  खातों  में  प्रस्येक
 खान  में  कितनी  छोटी/बड़ी  दुष्चंटनाएं  हुईं  और  ऐसी  कितनी  दुघंटनाओं  की  जांच  की  गई  ओर  जांच

 पूरी  हो  गई/अभी  पुरी  नहीं  और  कितने  घायलों  और  मृत  व्यक्तियों  के  आश्रितों  को  वित्तीय

 यता  और  सामाजिक  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  और

 कोयला  खातों  के  अन्दर  हुई  बड़ी  दुघंटनाओं  में
 से

 कितनी  दुर्घटनाओं  की  जांच  पूरी  हो
 गई  है  और  कितनी  दुर्घटनाओं  की  जांच  अभी  पूरी  नहीं  हुई  है  ?

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०  ए०  :  ओर  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रश्ष  दी  ग

 500  से  कम  भमिक  नियोजित  करने  वाले  प्रतिष्ठानों  पर  जोवन  बीसा  की  देनवारो

 भी  बो०  बी०  देसाई  :  क्‍या  शअम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  व्यापक  बाल  श्रम  विधेयक  तेयार  किया  जा  रहा

 कया  विधेयक  को  मुख्य  विशेषताओं  में  कार्यरत  बच्चों  की  स्वास्थ्य  शिक्षा  और

 सायिक  प्रशिक्षण  शामिल

 कया  सरकार  बीड़ी  उद्योग  में  लगे  श्रमिकों  को  मातृ  लाभ  देने  का  विचार  कर  रही

 क्या  सरकार

 कोई ऐसी योजना भी तैयार कर रही जिसके अन्तगंत 500 से कम श्रमिक नियोजित क रने वाले प्रतिष्ठानों को जीवन बीमा निगम को अपनी देयता सुनिश्चित करना मपेकितस और 2380
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 कस

 (2)  यदि  तो  इस  व्यापक  विधेयक  को  संसद  में  कब  तक  पुरःस्थापित  करने  की

 कना  है

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  और

 इस  पर  विचार  किया  जा  रहा

 उपदान  संदाय  1972  के  अधीन  नियोजक  दायित्व  के  अनिवायं  बी  मे  को

 व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव

 (३)  ब्योरों  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  बाद  विधेयक  को  संसद  में  शीघ्र  पुर:स्थापित  किया

 जाएगा  ।

 लस्बित  सामसों  का  शीघ्र  निपटारा  करने  के  लिए  भ्रौद्योगिक  विवाद

 झिनियम  में  संशोधन

 2170.  क्री  बजमोहन  महस्ती  :  क्‍या  अम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 28  1986  को  कितने  श्रम  विवाद  मिपटारे  के  लिए  लम्बित  पड़े  थे  और  उनमें

 से  कितने  तीन  महीने  से अधिक  समय  से  लम्बित  पड़े  हैं  और  इनका  ब्योरा  क्‍या

 कया  लम्बित  पड़े  श्रम  विवादों  के  निपटारे  पर  इसके  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करने  के  भिए
 ओऔद्योगिक  विवाद  1947  की  धारा  33  की  विशेषरूप  से  उपधारा  5  में  दिये  गये  संशोधन
 की  कोई  समीक्षा  करने  का  विचार  ओर

 कया  लम्बित  पड़े  श्रम  विवादों  का  शीघ्र  निपटारा  करने  के  उद्देश्य  से  उक्त  अधिनियम  में
 कोई  ओर  संशोधन  विचाराधीन  है  ?

 अस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०  ए०  :  पहली  1986  ही

 स्थिति  के  ओद्योगिक  विवाद  1947  के  अधीन  4338  मामले  दस  केन्द्रीय  सरकार
 अौद्योगिकऊ  अधिकरणों  व  श्रम  न्यायालयों  के  समक्ष  लम्बित  पड़े  इन  मामलों  में  से  1754  मामले

 तीन  महीनों  स ेअधिक  समय  से  लम्बित  पड़े  थे  ।

 ओर  (?)  ओघ्ोगिक  विवाद  1947  की  धारा  33  में  क्ायंबाहियों  के

 लम्बित  रहने  के  कतिपय  परिस्थितियों  में  सेवा  शर्तों  आदि  में  परिवर्तत  न  करने  की  व्यवस्था
 उक्त  घारा  की  उप-धारा  (5)  में  संशोधन  से  वह  समय-सीमा  भी  बताई  गई  है  जिसके  अन्दर  श्रम

 अधिकरण  या  राष्ट्रीय  अधिकरण  आदि  को  मामले  की  सुनवाई  और  आदेश  पास  करना

 होता  है  जो  वे  नियोजक  द्वारा  किये  गये  आवेदन  के  बारे  में  उचित  समझे  ।  इस  संशोधन  के  प्रभाव के  बारे
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 में  कोई  पुनरीक्षण  नहों  किया  गया  उपर्गुक्त  उपबन्धों  में  संशोधन  करने  का  भोर  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 है  ।

 समेक्ित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्य  क्षेत्रों  भें  प्रशिक्षण  कार्यकम

 2171.  थ्रो  डरी०  एन०  रेड्डी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  समेकित  ग्रामीण  विकास  कारयेक्रम  के  अधिकारियों  का  ज्ञान  और  कार्यकुशलता
 बढ़ाने  के  लिए  व्यापक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  का  आयोजन  किया  जाना

 कया  यह  लक्ष्य  राज्यों  में  सभी  स्तरों  पर  प्राप्त  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्‍या  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  आवश्यकताओं  को  पूर्णतया  पूरा  करने  हेतु
 प्रशिक्षण  में  सुधार  करने  सम्बन्धी  सरकार  की  कोई  योजना  और

 (3)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क॒षि  संत्री  बूटा  :  से  छठी  योजना  अवधि  में  विभिन्न  स्तरों  पर

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कारयेक्रम  के  का  येकर्ताओं  के  लिए  क्षेत्र  में  कार्य क्रम  से  निष्पादन  में  सुधार  लाने

 के  मूल  उद्देश्य  से  व्यावहारिक  अभिमुख  प्रशिक्षण  काये  क्रमों  का आयोजन  किया  गया  ग्रामीण  विकास

 विभाग  द्वारा  समन्वित  ग्रामीण  विक्ञास  कार्यक्रम  से  सीधे  सम्बन्धित  कुछ  सरकारी  बैंकरों

 तथा  बीमा  अधिकारियों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का आयोजन  किया  गया  था  और  अब  भी  आवोज॑भग

 किया  जा  रहा  राज्य  सरकारों  से  भी  जिला  तथा  राज्य  स्तरीय  कार्यक्रम  आयोजित  करने  का

 अनुरोध  किया  गया  राज्य  सरकारों  द्वारा  आयोजित  कायेक्रमों  की  रिपोर्ट  समय-समय  पर  प्राप्त

 होती  हैं  हालांकि  उनकी  मानिटरिंग  केन्द्रीय  स्तर  पर  नहीं  की  जाती

 और  प्रत्येक  कार्यक्रम  की  विषय  पद्धति  तथा  लोगों  की  भागीदारी  का  केन्द्रीय  स्तर

 पर  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  तथा  कार्यक्रमों  के
 आयोजन  के  साथ-साथ  इसमें  सुधार  लाने  के  प्रयास  भी

 निरम्तर  किये  जाते

 भूमि  की  उ्वरता  का  क्षय

 2172  डा०  लिन्‍्ता  सोहन  :  क्‍या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1750  लाख  हैक्टेयर  भूमि  की  उर्व
 रता

 का  हास  हो  रहा  है  और  यदि  तो  उसका

 ब्योरा  क्‍या  भू  एवं  जल  संसाधनों  सम्बन्धी  तिवारी  समिति  द्वारा  1980  में  दी  बई

 रिशों  पर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोराम  की  गई  उपचा  रात्मक  कार्यवाही  का  ब्योरा  क्या

 382



 19  1907  सिखित  उत्तर
 — बनी  े-सससससससनजनसा'कस

 कितने  प्रतिशत  भूमि  को  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  कृषि  योग्य  बनाया  गया  और

 क्‍या  कृषि  योग्य  बनाई  गई  भूमिहीन  खेतिहर  मजदूरों  को

 कषि  ध्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्र  मकवाना  )

 दी  जाएगी  ?

 और
 भूमि

 कटाब  ओर  भूमि  अवक्रमण  के  तहत  क्षेत्रों  के  पक्के  अनुमान  मुहैया  करने  हेतु  समूचे  देश  का  कोई  बृहत  तथा
 सरक्षण  नहों  किया  गया  विभिन्‍न  रिपोर्टों  में  दी  गई  सूचना  के  अनुसा  जिनमें  राष्ट्रोय  कृषि

 आयोग  (1976),  पिछड़े  क्षेत्रों  के
 विकास  से  सम्बन्धित  राष्ट्रीय  समिति  (1981)  ओर  राष्ट्रीय  बाढ़

 आथोय  (1980)  की  रिपोर्ट  शामिल  देश  में  करोब  1750  लाख  हैक्टेवर  क्षेत्र  भूमि  कटाव  और

 भूमि  अवक्रमण  से  प्रभावित  होने  का
 सकल  अनुमान  तिवारी  समिति  की  रिपोर्ट  में  दिए  गए  इस

 अनुमान  का  ब्योरा  इस  प्रकार  है  :  --

 समस्पा

 दियारा  भूमि

 कृषि  योग्य  अन्य  बंजर  भूमि  जो

 खेती  के  लिए  उपयुक्त  है

 लाख  हेक्टेयर

 1500.00

 30.00

 60.00

 450.00

 25.00

 24.00

 66.00

 1750.00

 देश  के  भू-संसाधनों  पर  पड़  रहे  बुरे  असर  को  देखते  सरकार  ने  तिवारी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किये

 जाने  से  बहुत  पहले  पहली  पंचवर्षीय  यौंजना  से  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में मृदा  और  जल  संरक्षण  का

 मुथी  कार्यक्रम  शुरू  किय  है  :--

 (1)  समस्या  का  पता

 (2)  दृष्टिकोण  एवं

 (3)  बिकासात्मक्

 283.



 लिखित  उत्तर  10  1986

 (4)  और

 (5)  नीति  समन्वय  ।

 1984-85  5  तक  पता  लगाये  गये  समस्या  ग्रस्त  क्षेत्र  में  से  293.8  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  1222

 करोड़  रुपये  की  लागत  से  ठीक  किया  जा  चुका  इसके  एकीकृत  जल  विभाजक  प्रबन्ध

 नाएं  तैयार  करने  के  लिए  प्राथमिकता  वाले  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  का पता  लगाने  के  लिए

 जेसी  आधुनिक  तकनीकों  के  इस्तेमाल  से  विभिन्न  प्रकार  के  मृदा  एवं  भूमि  सर्वेक्षण  करने  के  लिए

 अखिल  भारतोय  मृदा  एवं  भूमि  उपयोग  सर्वेक्षण  के  जरिए  केन्द्रीय  सहायता  दी  ज्ञा  रही  1984-85

 के  अन्त  तक  उत्तर  हरियाणा  और  पंजाब  राज्यों  में  लगभग  :.50  लाख  हैक्टेयर  क्षारयुक्त  भूमि
 को  कृषि  योग्य  बताया  जा  चुका

 मृदा  को  स्थिति  को  देखभाल  करने  ओर  उसकी  वेज्ञानिक  देखरेख  से  संबंधित  मामलों  पर  नीति

 संबंधी  निर्देश  देने  के
 लिए  1983  में  गठित  राष्ट्रीय  भूमि  संसाधन  संरक्षण  और  विकास  आयोग  तथा

 राष्ट्रीय  भूमि  बोर्ड  को  पुनर्गठित  करके  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  ओर  संरक्षण  बोर्ड  तथा  राष्ट्रीय

 भूमि  उपयोग  ओर  बंजर  भूमि  विकास  परिषद  की  स्थापना  की  गई  है  |  वन  लगाने  के  एक
 कार्यक्रम  के  अरिए  देश  में  बंजर  भूमियों  को  उत्पादक  इस्तेमाल  में  लाने  के  उद्देश्य  से  राष्ट्रीय  बंजर

 भूमि  बिकास  बोर्ड  स्थापित  किया  गया  1985-86  के  लिए  14  लाख  हैक्टेयर  में  वन  लगाने  का

 लक्ष्य  1985  तक  13.4  लाख  हैक्टेयर  का  लक्ष्य  पूरा  किया  जा  चुका  इसी
 राज्य  स्तर  भूमि  से  संबंधित  लाइन  विभागों  के  जिसमें  मुदा  एवं  आद्रता  संरक्षण  और

 भू-सुधार  भी  शामिल  में  तालमेल  बेठाने  के  लिए  राज्य  भूमि  उपयोग  बोर्ड  गठित  किए  गए

 भूमि  राज्य  का  विषय  अतः  कृषि  योग्य  बनाई  गई  भूमि  का  आवंटन  राज्य  द्वारा  अपनी
 भीति  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।

 12.00  मध्याह्न

 ]

 भ्रो  संफुदीन  चौधरो  :  हमने  स्थगन  प्रस्ताव  का  मोटिस  दिया  था  ।

 प्रध्यक्ष  सहोदय  :  क्‍या  आप  इस  बारे  में  गंभीर  हैं  ?

 भी  संफुहोन  चोधभरी  :  अब  कया  स्थिति  है  ?  क्या  किया  जा  रहा  है  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  इस  बारे  में  गंभीर  हैं  ?

 भी  संफूहोन  चौघरी
 :

 हम  इस,ढारे में  बहुत  गंभी  हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  गंभीर  हैं  तो फिर  आप  ऐसा  प्रस्ताव  रखिए  जिस  पर  हम  चर्चा

 कर  सकें  और  मुझे  जानकारी  मिल  सके  ।

 झरो  संफुद्दीन  चोधरो  :  हम  ऐसा  ही

 झ्ष्यक्ष  महोदय  :  मैं  उचित  प्रस्ताव  पर  चर्चा  कराऊंगा  ।

 भरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  यहू  बड़ी  गंभीर  समस्या  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोबय  :  आप  मह्ले  कुछ  आप  मेरे  पास  आप  उसमें  बहुत  निषुण

 प्रो०  सफुहीन  सोश  :  मुझे  कुछ  महत्वपूर्ण  बात  कहनी  है  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  जी  हां  ?

 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  जम्मू  और  कश्मी र  में  राज्यपाल  शासन  लागू  किया  जाना  स्वागत  थोग्य

 अब  राष्ट्रहित  में  दो  काम  किए  जाने  चाहिएं  ।  एक  तो  विध्रान  भंग  की  उन्हें  दल

 लुओं  को  निकाल  देना  चाहिए  और  दूसरे  राज्यपाल
 को

 भ्रष्टाचार  के  आरोपों  के  विरुद्ध  जांच  के  लिए

 एक  आयोग  बिठाना

 झष्यक्ष  महोदय  :  नहीं  मैं  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 ]

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  अध्यक्ष  वहां  पर  थून  की  नदियां  बह  रही

 ]

 प्रो०  संफुदोस  सोज  :  शताब्दी  में
 वे  जो  भ्रष्टाचार  कर  रहे  हैं  उसकी  कोई  तुलना  हो

 नहीं

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  इससे  हमारा  यहां  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 थी  सुरेहा  कुरूप  :  स्वतंत्र  भारत  मिल्स  में**

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शांत  रहिए  ।

 श्री  पी०  शझार०  कुमा  रसंगलस
 :  स्वतंत्र  भारत  मिल्स  में  जब  श्रमिक  शांतिपूर्ण

 आंदोलन  कर  रहे  थे  तो  उन  पर  आंसू  गैस  छोड़ी

 श्रष्यक्ष  खहोदय  :  क्या  आपने  कोई  नोटिस  दिया  है  ?
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 ithe  श्रीपी०  प्रोर०  कुमा  रमंगसम  :  वे  शांतिपूवंक
 **

 )

 ः

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  तथ्यों  का  पता  लगाना  पड़ेगा  ।

 )

 प्रो०  सघु  वण्डबते  :
 मेरे  मूल  प्रस्ताव  का  क्या  हुआ  ?

 भध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  याद  करा  दिया  मुझे  जानकारी  नहीं  मिली  मुझे  जानकारी

 प्राप्त  करनी  मैं  जानकारी  प्राप्त  कर  रहा  हूं  ।  मुझ्ते  ज/नकारी  प्राप्त  करनी  है  ।

 भ्रो  सुरेश  कुरूप  :  स्थिति  '*'

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  तरीका  ठीक  नहीं  यह  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  यह

 मेरे  अस्तगंत  नहीं  |

 भ्री  सुरेश  कुरूप  :  दिल्‍ली  में  भी  ऐसा  हुआ  है  ?

 झध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  तरीका  नहीं

 भरी  सुरेश  क्रूप  :  स्वतंत्र  भारत  मिल्स  के  श्रमिकों  को
 ***

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  दिल्ली  या  कलकत्ता  में
 भी  हो  सकता  यह  कानून  और  व्यवस्था

 की  समस्पा  है  ।  दिल्ली  में  कया  हुआ  है  ?  यहां  कोई  आसमान  नहीं  गिर  पड़ेगा  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय **  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जी  हां  ?

 श्रो  सुरेशा  ककूप  :  यह  एक  गंभीर  समस्‍या

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  नहीं  ।  आप  इस  तरह  नहीं  बोल  सकते  ।

 )

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  नोटिस  दीजिए  ।  यदि  मह  डचित  है  तो  मैं  आरको  अनुमति  दूंगा

 किन्तु  यदि  यह  ठोक  नहीं  है  तो  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  जी  प्रो०  तिवारी  जो  ?

 भरी  सुरे  कछप  :  मैंने  नोटिस  दिया  है  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपने  इसका  नोटिस  दिया  है  तो  मैं  इसकी  जाँच  कहरूंता  अेर  यदि
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 यह  उचित  हुआ  तो  मैं  अनुमति  दूंगा  ।

 )

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  नहीं  है  ।  यह  उचित  नहीं  आप  मुझे  इस  तरह  लंबा-चोड़ा

 भाषण  मत  दीजिए  ।  आप  मेरे  पास  आकर  इस  बारे  में  चर्ना  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  अध्यक्ष  जब  आपने  मुझे  बुलाया  है  तो  आपको  मेरी  बात

 भी  सुमनी  होगी  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  जी  श्री  मन्‌  ।  मैं  उन्हें  बंठाने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ताकि  मैं  आपसे

 बात  कर

 प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  आप  बहुत  निष्पक्ष  यह  परिवर्तन  स्वागत  योग्य  है  किन्तु
 आप  कभी  कभी  नाराज  हो  जाते  हैं  ?

 प्रध्पक्ष  महोदय  :  वे  बिता  किसी  कारण  के  मुझे  भाषण  क्‍यों  दे  रहे  हैं  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  लोग  इस  देश  में  सुरक्षा  के  बारे  में  तरह-त रह  की  बातें  कर  रहे

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुप्ते  लिखित  में  दीजिए  ।

 ब्रो०  के०  कफे०  तिवारी  :  क्या  भारत  को  परमाणु  हथियार  बनाने  चाहिए  या  नहीं

 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  नोटिस  मैं  इस  पर  विचार

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  उनकी  अलग-अलग  राय  श्री मन्‌  कृपया  मुझे  अपनी  बात  कहने
 दीणिए  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  कोई  अनुरोध  नहीं  है  ।  श्री  बूडां  सिह  मैं  आपके  प्रस्ताव  की  जांच
 करूंगा  ओर  तदानुसार  निर्णय  लूंगा  ।  अब  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्र  ।  श्री  बूटा  सिंह  ।

 [  न्यवधांग

 प्रष्यल  महौश्व  :  मैंने  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  ।

 )

 ली  सी०  जगा  रेड्डी  :  200  जनेलिस्ट  हिन्दुस्तान  समाचार  ओर  समाचार  भारती  ---
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 कषडडलफ़ ब  उन  इसको सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 ]

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता
 ।

 उस
 पर  संसद को  कुछ  नहीं  करना  नहीं  इसको

 अनुमति  नहीं

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इन  बातों पर  संसद  में  इस  तरह  विचार  तहीं  किया  संसद  को

 इतना  कम  मत  समझिए  ।  जी  श्री
 बूटा  सिह  जी

 ।

 म०  प०

 ] ञ

 भारतीय  कृषि  झनुसस्धान  परिषद  के  वर्ष  के  वाधिक  प्रतिवेदत

 2--  प्रशासन  ह्ोर  का  शद्धि-पत्र

 कृषि  मंत्री  बटा  :  मैं  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  वर्ष  की  3-84  के

 वाधिक  प्रतिवेदन  प्रशासन  ओर  के  हिन्दी  संस्करण  के  शुद्धि-पत्र  की  एक  प्रति

 सभा-पटल  पर  रखता

 [  प्रग्यालय  में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टो  जेनेवा

 जेनेवा  में  हुए  ध्न्तर्राष्ट्रीय  भम  सम्मेलन  के  सत्र  में  स्वीकृत  रोजगार  नीति  से
 सम्बन्धित  सिफारिक्ष  संध्या  पर  की  गई  या  किये  जाने  के  लिए

 प्रस्तावित  कार्यवाही  के  बारे  में  एक  विवरण

 थम  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  मैं  जेनेवा  में  में  हुए
 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  के  सत्र  में  स्वीकृत  रोजगार  नीति  से  सम्बन्धित  सिफारिश  संख्या
 169  पर  की  गई  या  किये  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  कार्यवाही  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा
 अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 [  प्रस्थालय  में  रखा  देखिए  संक्ष्या  एल०  2185/86]  5/86]
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 ललिता oO

 दिल्‍ली  विकास  भ्धितनियमस  के  प्रस्तगंत  भ्रघिसूचनाएं

 झहूरी  विकास  मंत्री  प्रध्युल  :  श्री  दलबीर  शिह  को  ओर  से  मैं  दिल्‍ली  विकास
 1957  की  धारा  58  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  क्री  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  1986  जो  24  1986

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 (2)  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  बन्द  1986,  जो  24

 1986  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में

 प्रकाशित  हुए

 [  प्रग्धालय  में  रस्तो  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  ]

 सोमा-शुल्क  झ्रभिनियस  तथा  केखट्रीय  उत्पाद-शुरुक  भ्ौर  तसक

 झणषिनियम  के.प्रन्तगंत  प्रधिसचनाएं

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं  :

 (1)  सीमा  शुल्क  1952  की  धारा  159  के  अन्त्गंत  अधिसूचनाओं  की  संख्या

 सा०  का०  नि०  348  से  398  तक  की  ए%-एक  तश्षा  अंग्रेजी
 जो  |  1986  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक

 त  व्याब्यात्मक  जो  28  1986  को  वित्त  मंत्री  द्वारा  लोक  सभा  में  धोषित

 अप्रत्यक्ष  करों  से  संबंधित  बजट  प्रस्तावों  के  संदर्भ  में  सीमा  शुल्क  में  परिवर्तनों  तथा

 उससे  छूट  के  बारे  में  एक

 [  प्रत्यालय  में  रखे  वेलिए  संख्या  एल०  ]

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  नमक  1944  की  घारा  38  की  उपधारा  (2)
 के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा

 प्रस्करण  :---

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1986,  जो  27

 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  33)

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1986
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 जनादंन  पुजारी ]

 के  भारत  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  463

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :---

 सा०  का०  नि०  से  340  जो  27  1986  के
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनका

 आशय  शुल्क  के  विद्यमान  ढांचे  तथा  शुल्क  की  प्रभावी  दरों  के  ढांचे  को

 बनाये  रखने  का

 सा०  का०  नि०  399  से  और  से  473  (४),
 जो  |  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  जो  28  1986  को  वित्त  मंत्री  द्वारा  लोक

 सभा  में  घोषित  अप्रत्यक्ष  करों  से  संबंधित  बजट  प्रस्तावों  के  संबंध  में  सीमा

 शुल्क  में  परिवर्तेनों  तथा  उससे  छूट  के  बारे  में

 [  प्रंथालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  2189/86]  ]

 झ्रावश्यक  वस्तु  ध्रधिनियम  के  अंतर्गत  मध्य  प्रदेश  राज्य  कृषि  उच्चोग

 विकास  निगस  भोप  ल  के  वर्ष  1978-79  पश्लौर  वर्ष  1984-85
 तथा  पश्चिम  बंगाल  कृषि-उच्योग  निगम  कलकत्ता  के  वर्ण

 1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  ह्वारा  समीक्षा  तथा

 घाधिक  प्रतिवेदन

 कृषि  ध्लौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्तो  योगेल्  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा-पटल  पर  रखता  हू  :--

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत

 नाशी  स्टाक  प्रदर्शन  और  प्रतिवेदनों  का  1986  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  28  1986  के  भारत  के

 पत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  71  में  प्रकाशित  हुआ

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  ]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  6१9  के  अन्त्मंत  निम्नलिखित  पत्रों  की
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 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ):  --

 मध्य  प्रदेश  राज्य  कृषि-उद्योग  विकास  निगम  भोपाल  के  वर्ष

 978-79  के  कार्य  करण  की  सरकारा  द्वारा  समीक्षा  ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  कृषि-उद्योग  विकास  निगम  भोपाल  का  वर्ष
 1984-85  का  वा्धिक  लेखापरी  क्षित  लेखे  और  उन  पर

 श्रक  महालेखापरी क्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2191/86]

 पश्चिम  बंगाल  कृषि-उद्योग  निगम  कलकत्ता  के  वर्ष  1981-82
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 पश्चिम  बंगाल  कृषि-उद्योग  निगम  कलकत्ता  का  वर्ष  1981-82

 का  वाषिक  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियंत्रक

 महालेखापरी  क्षक  की  टिप्पणियां  ।

 5
 पुक्त

 (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाले  दो  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्क रण  )  ।

 में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  टो०  —

 भ०  १०

 झनुपू रक  झनुदानों  को  मांगें  1985-86

 [  ध्रमुवाद  ]
 '

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  मैं  1985-86  के  बजट  के  सम्बन्ध  में

 अनुपूरक  अनुदामों  की  मांगों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  प्रस्तुत
 करता
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 अम्मू  और
 कश्मीर  राज्य  में  संवेधानिक  तंक्र

 की
 असफलता  के  सम्बन्ध  10  1986

 में  उदधोषण  जारी  करने  के  बारे  में  वक्तव्य

 प्रतिरिक्त  प्रनुदानों  को  मांगें  1983-84

 विल्त  संत्रो  विश्वनाथ  प्रताप
 :

 मैं  1983-84  के  बजट  के  सम्बन्ध  में

 अतिरिक्त  अनुदानों  को  भागों  को  दर्शाने  विवरण  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत

 करता  हूं  ।

 12.07  भ०  १०

 जम्म्‌  ह्लोर  कश्मीर  राज्य  में  संबेधानिक
 तम्त्र

 की  प्रसफुलता  के  सम्बन्ध  में

 उदघोषणा  जारो  करने  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]

 मानव  संसाधन  विकास  संक्रो  पी०  बी०  मर्रासहु  :  में  सदन  को  यह  सूचित  करता

 हूं  कि
 7  मार्च  को  भारत

 के  राष्ट्रपति  को  जम्मू  और  कश्मीर  के  श्री  जगमोहन  से  राज्य  में

 कुछ  राजनीतिक  घटनाओं  के  बारे  में  जिसके  परिणामस्वरूप  श्री  जी०  एम०  शाह  की  सरकार  पूर्ण

 अल्पमत  में  आ  गई  की  एक  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  राज्यपाल  ने  स्थिति  का  जायजा  लेकर  यह  भी

 सूचित  किया  था  कि  राज्य  की  कानून  ओर  व्यवस्था  तथा  सुरक्षा  को  गम्भीर  खतरा  है  और  इससे  गंभीर

 राजनीतिक  अस्थिरता  हो  सकती  है|  इन  परिस्थितियों  में  राज्यपाल  ने  सूचित  किया  कि  वे  इस  बात  से

 संतष्ट  हैं  कि  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  जिसमें  कि  राज्य  सरकार  को  जम्मू  और  कश्मीर  के

 धान  के  उपबन्धों  के  अनुसार  नहीं  चलाया  वा  सकता  है  ओर  वे  जम्मू  और  कश्मीर  संविधान  की  धारा

 92  के  तहत  तुरन्त  उद्धोषणा  जारो  करना  चाहते  हैं  ओर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  चाहते  हैं  ।

 मैं  सदन  को  यह  भी  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रपति  ने  उसी  दिन  सहर्ष  अनुमत्ति  प्रदान

 की  जो  जम्मू  ओर  कश्मीर  के  ध्विधान  की  धारा  92  की  उप  घारा  (5)  के  तहत  राज्य  में  संविधानिक

 व्यवस्था  की  असफलता  से  संबंधित  धारा  92  की  उप  धारा  (1)  के  अन्तर्गत  उद्षधोषणा  जारी  करने

 के  लिए  अपेक्षित
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 12.09  म०  प०

 मियस  377  के  झ्रधीतन  मामले

 )  राजस्थान  के  पाली  जिसे  में  प्रादिवासियों  के  उत्थात  के  लिए
 ध्रावश्यक  उपाय  करने  की  सांग

 ]

 शी  मलचन्द  डागा  :  अध्यक्ष  राजस्थान  के  पाली  जिले  की  बाली  तहसील  के

 एक  हिस्से  में  आदिवासी  बड़ी  संख्या  में  रहते  घता  जंगल  जो  उन  आदिवासियों  की  रोजी-रोटी  का

 एकमात्र  साधन  वह  तो  आज  बिल्कुल  खाली  कंकरोले  मैदान  में  परिवर्तित  हो  गया  है  ।

 इस  क्षेत्र  में  रहने  वाले  आदिवासियों  की  जो  उपेक्षा  की  गई  वह  अवर्णीय  उस  क्षेत्र  का

 विकास  करने  के  लिए  सब-प्लान  बनाया  गया  और  जो  घनराशि  आदिवासियों  के  विकास  के  लिए

 केन्द्रीय  व  राजस्थान  सरकार  को  लगाती  चाहिए  उसके  25  प्रतिशत  राशि  का  सदुपयोग  कठिनाई  से

 हुआ  होगा  ।  न  आवागमन  के  लिए  पक्की  सड़कें  ही  पर्याप्त  परिवहन  की  पर्थाप्त  सुविधा  भी  इस

 कारण  नहीं  वर्षा  में  नालों  पर  पुल  नहीं  बनने  से  यह  हिस्सा  एक  टापू  बन  जाता  आदिवासी

 रोजाना  की  जरूरत  की  च॑.जों  को  भी  खरीद  नहीं  पाते  ।  वहां  राशन  की  दूकान  में  श्वमता  के  साथ  कार्य

 नहीं  होता  ।  घरेलू  धंधों  के लिए  सरकार  ने  कोई  ठोस  कदम  गहीं  उठाया  /:  परसेन्ट  लोग  गरीबी

 की  रेखा  के  नीचे  हैं  ।  इसलिए  मैं  वे  न्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  बात  का  सर्वेक्षण  करवाया

 जाए  कि  कितनी  धनराशि  लगी  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  और  भविष्य  में  युद्ध-स्तर  पर  उन्हें
 बे  सभी  सुविधाएं  ओर  साधन  उपलब्ध  करे  जिससे  वे  आध्िक  दृष्टि  पै  स्वावक्षम्बी  बन  सकें  और

 साथ  उस  क्षेत्र  में  बत  लगाने  की  प्रक्रिया  को  पुरजोर  तरीके  से  जारी  किया  राणकपुर  एक्प्रप्रेंस

 ट्रेन  रोककर  उन्हें  पार  यात्रा  करने  का साधन  भी  दिया  आशा  है  सरकार  इस  देश  के

 वासियों  को  ऊपर  उठाने  में  कोई  कसर  नहीं

 [  भ्रमुवाद

 )  बस्खई  में  आवास  गम्दी  बस्तियां  सफाई  योजनाएं  पूरा  करने  के  लिए  महा  राष्ट्र
 सरकार  को  प्रनुदान  के  रुप  में  100  करोड़  रुपये  देसे  को  भांग

 भरी  शरद  विध  :  एक  आम  सभा  में  30  दिश्म्बर  1985  को  अम्बई  रे

 प्रधान  मंत्री  ने आवास  गन्दी  बस्ती  सुध।र  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करन  के  लिए  100  करोड़  रुपये

 का  विशेष  अनुदान  देने  की  धोषणा  की  यह  आशा  कि  जाती  है  कि  यह  राशि  विश्व  बेंक  को

 यता  प्राप्त  के  लिए  शहरी  विकास  परियोजनाਂ  यू०  डी०  भारत

 कार  की  सहायता  से  अतिरिक्त  होगी  ।  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  मंजूर  किए  मए  100  करोड़  ्पये  के  ७पवोग
 के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  ने  निम्नलिखित  योजनाओं  का  क्ुक्षाथ  दिया  है  अर्थात्‌  वाली  गन्दी
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  10  बस्ती का पुन:विकास
 15  नानी  नाना

 शरद  विधे  ]

 बस्ती  का  पुन:विकास  --  करोड़  सरकार  और  बम्बई  नगर  निगम  तथा  भूमि  विकास

 ओर  उस  पर  बुनियादी  सुविधाओं  की  महत्वपूर्ण  योजना  को  पूरा  करोड़
 गन्दी  बस्ती  सुधार  के  लिए  सुविधाएं  देने  की  व्यवस्था  --!5  करोड़  मरम्मत  और

 निर्माण  के  कार्यक्रमों  को  तेज  करोड़  स्थान  उपलब्ध  कराने  के  लिए  भूमि  का

 विकास  ओर  सेवाएं  --25  करोड़  आवास  बोडे  की  कालोनियों  में  सेवाओं  का  दर्जा

 करोड़  रुपए  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  विनम्र  अनुरोध  करता  हूं  कि इन  आवास  योजनाओं  को  कार्यान्वित  कराने
 के  लिए  100  करोड़  रुपए  अनुदान  के  रूप  में  उपलब्ध  किए  जाएं  ।

 हिल्दुस्तान  मशोन  ट्ल्स  द्वारा  घड़ियों  के  कल  पुर्जे  जोड़ने  वालो  एक  इकाई

 लहूख  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  को  सांग

 श्री  वी०  नामग्याल  :  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  का  लक्टाख  क्षेत्र  देश  का एक  सबसे

 अधिक  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  इस  क्षेत्र  में  मध्यम  दर्ज  के  उद्योग  होने  की  बात  तो  छोटे  उद्योग
 भी  नहीं  भारत  सरकार  ने  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  के  कई  जिलों  को  उद्योग  क्षेत्रਂ  के  रूप
 में

 माना  है  ओर  लहाख  जिला  उसमें  से  एक  बहुत  समय  तक  प्रतीक्षा  करने  के  बाद  लहाख  में
 स्‍्टाकता  हा  इडल  प्रोजेक्ट  इस  वर्ष  शुरू  किथा  जाना  और  24  घंटे  विद्युत  उपलब्ध  होने से  क्षेत्र  में

 मध्यम  दर्ज  के  उद्योग  की  स्थापना  की  संभावना  पैदा  हुई

 लाख  में  कंवल  घड़ो  क॑  कल-पुर्जों  को  जोड़ने  के  कारखाने  की  ही  आशा  हो  सकती  है  क्योंकि

 उच्च  किस्म  के  पुर्जों  के  लिए  निम्न  किस्म  का  परिवहन  होता  इससे  क्षेत्र  के  बहुत  से  युवा  बेरोजगार

 लड़के  ओर  लड़कियों  को  रोजगार  मिलने  का  लाभ  होगा  ।

 इसलिए  मैं  भारत  सरकार  से  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  की  एक  घड़ी  के

 कल  पुर्जों  को  जोड़ने  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  शीघ्र  कदम  उठाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  स्वान  जल  सरणीकरण  परियोजना  झोर  शिवालिक

 परियोजना  के  निर्माण  को  स्वीकति  शीघ्र  दिए  जाने  की  सांग

 प्रो०  नारायण  चस्द  पराशर  :  शिवालिक  पहाड़ी  पर  भूमि  कटाव  को  रोकने

 ओर  सिचाई  तथा  वक्षा  रोपण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  के  ऊना  जिले  में  स्वान

 सरणीकरण  परियोजना  और  ऊना  तथा  हमीरपुर  जिलों  में  शिवालिक  परियोजना  की  मंजूरी  का

 प्रस्ताव  दशाब्दी  से  भी  अधिक  समय  से  विद्ाराघीन  ये  दोनों  परियोजनाएं  सिंचाई  क्षमता  बढ़ाने
 ओर  बाढ़  को  रोकने  के  लिए  न  केवल  हिमाचल  प्रदेश  में  बल्कि  पंजाब  में  भी  आवश्यक  मैं

 जल  संसाधन  मस्त्री  ओर  जल  आयोग  से  विश्व  बेंक  की  तरह  की  किसो  अन्तराष्ट्रीय  एजेंसी  की
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 की तब  तन

 यता  से  इन  परियोजनाओं  की  तुरन्त  मंजूरी  देने  का  अनुरोध  करता  हुं  ताकि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजता

 में  उन्हें  पूरा  करना  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 ]

 बिहार  में  पूणिया  जिले  के  गांवों  में  पेघजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 पझ्रावश्यक  उपाय  करने  की  सांग

 श्रीमती  माधुरी  विह  ;  अध्यक्ष  मैं  नियम  ३77  के  अन्तर्गत  बोल  रहीं  हूं  ।
 मैंने  हाल  ही  में  अपने  संसदीय  क्षेत्र  पृणिया  का  दौरा  किया  है  ।  लोगों  को  पीने  के  नी  के  लिए  बहुत
 परेशानियों  का  सामना  करना  पड़ता  पीने  के  पानी  के  लिए  वहां  की  दशा  अति  दयनीय
 व्यवस्था  काफी  असंतोषजनक  है  ।  कुछ  गांव  तो  ऐसे  देखने  को  मिल  रहे  जहां  200-250  लोगों  को

 एक  या  दो  कुएं  पर  ही  निर्भर  करना  पड़ता  है  ।  उन  कुओं  की  भी  हालत  बिल्कुल  बिगड़ी  हुई  जिससे

 कि  लोगों  को  गनन्‍्दा  पानी  मिलता  है  ।  इस  समस्या  की  ओर  मैंने  विहार  सरकार  का  बहुत  बार  ध्यान

 आकर्षित  किया  परन्तु  संतोषजनक  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  मैंने  अपने  भ्रमण  के  दौरान

 अधिका  रीगणों  का  भी  ध्यान  आकर्षित  किया  है  ।

 मेरा  मन्त्री  महोदय  जी  से  अनुरोध  है  कि  भारत  सरकार  की  ओर  से  इस  समस्या  को
 मिकता  देकर  उचित  कार्यवाही  करवाई

 उत्तर  प्रदेश  में  फंजाबाद  झौर  बारायंकी  जिले  के  गांवों  में  पेषणल  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  वहां  का  सर्वेक्षण  कराने  तथा

 पोजनाएं  तेपार  करने  की  सांग

 थी  निमंल  खत्रो  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  जनपद  बाराबंकी  से
 दोली  व  मवई  ब्लाक  में  पेयजल  समस्या  की  ओर  आक्ृृष्ट  करना  चाहता  आजादी  के  हतने  वर्षों  के

 बाद  भी  मवई  ब्लाक  में  ग्राम  दिवत  व  अन्य  कुछ  ऐसे  अन्य  ग्राम  जहां  का  पानी  खारा  होने  की  वजहू
 से  आज  भी  ग्राम  के  निवासी  तीन  किलोमीटर  दूर  जाकर  पानी  भर  कर  लाते  हरिजन  बश्ष्तियों  में

 पीने  के  पाती  की  काफी  समस्या  है  ।  सन्‌  1971  के  एक  सर्वेक्षण  के आधार  पर  उत्तर  प्रदेश  के

 ग्रस्त  ग्रामों  में  जल  निगम  द्वारा  इस  समय  हैंप  पाइप  लगाए  जा  रहे  परन्तु  1971  का  सर्वेक्षण  आज

 सन्‌  1986  में  व्यावहारिक  नहीं  रह  गया  है  और  समस्या  ज्यों  की  त्यों  बनी  हुई  है  ।

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  आज  भी  परिस्थितियों  में  उत्तर  प्रदेश  के  फैजाबाद  व

 बाराबंकी  जिले  के  सभी  प्रभावग्नस्त  ग्रामों  का  सर्वेक्षण  कराकर  पेयजल  उपलब्ध  कराने  की  योजना

 बनाई  जाए  तथा  हस  कार्य  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  अनुदान  भी  दिया
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 .  सिकन्दराबाद  छावनी  क्षेत्र  के  निवासियों  को

 तागरिक  स्राव-सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की  सांग

 उपलब्ध  वे  बहुत  ही  कम  रिहायशी  क्षेत्रों  में  पहुंच  सड़कों  की  दशा  खराब

 कु

 शौचालय  बहुत  पुराने  किस्म  के  जल  सुविधाएं  पूरी  तरह  से  अपर्याप्त  नालियों  की  स्व्रिति  की  ,

 भी  इसके  बावजूद  पुरे  छावनी  क्षेत्र  में  आवासियों  की  अत्यावश्यक  समस्याओं  पर  ध्यान  दिए

 तेजी  से  मकानों  का  बिना  किसी  योजना  के  निर्माण  किया  जा  रहा  रा

 संयुक्त  राज्य  मलयेशिया  श्र  सिगापुर  में

 भारत  यात्रा  के  इच्छुक  भारतीय  मूल  के  लोगों  द्वारा  वीसा  प्राप्त

 करने  की  प्रणाली  समाप्त  करने  की  मांग

 क्री  बलवन्त  सिंह  राभवालिया  :  संयुक्त  राज्य  ।
 हक मलयेशिया  और  सिंगापुर  में  रह  रहे  विशेषरूप  से  पंजाबियों  से  कहा  जा  रहा  है  कि  वेप॑

 जाब
 में  अपनी  मातृभूमि  को  देखने  हेतु  वहां  जाने  के  लिए  वीजा  प्राप्त  वीजा  बनवाने  की

 पूरी  करने  के  विरुद्ध  इन  देशों  में  रह  रहे  पंजाबियों  में  असंतोष  लोगों  को  बेकार  में  परेशान

 किया  जा  रहा  है  और  कई  दिनों  तक  भारतीय  दूतावाधों  के  चक्कर  लगाने  पड़ते  हैं  तथा  लाइनों  में  घंटों

 तक  खड़ा  रहने  के  लिए  कहा  जाता  कई  मामलों  में  जब  आवेदक  को  आपत्ति  क्रारणों  से  अपने

 रिवार  को  देखने  जाना  होता  है  तो  उसे  या  तो  वीजा  नहीं  दिया  जाता  या  उसमें  विलम्ब  किया
 जाता पंजाबियों  को  अपने  घरों  को  वापस  आने  के  लिए  वीजा  प्राप्त  करने  के  विरुद्ध  किला

 को सरकार  को  इसे  रोकना  चाहिए  क्योंकि  इससे  निर्दोष  और  कानून  का  पालन  करने  वाले

 किला

 को

 नाई  होती  कुछ  तत्व  जो  कटुता  पैदा  करना  चाहते  हैं  वे  अपने  देश  के  विरुद्ध  सिक्‍खों
 और

 '  पंजाबियों

 के  बीच  घृणा  पैदा  करने
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 ।  लाल  यादव

 दव

 :  अध्यक्ष  मैंने  पिछले  शुक्रवार  को  अपनी  बात  शुरू
 करते  हुए

 निवेदन  किया ।  था  कि  यह  ब वह  बजट  उन  सिद्धान्तों  को  क्रियान्वित  करने  में  सफल  रहा  है  जिसकी

 उद्घोषण  वेत्त  मन्‍्त्री
 जी  ने

 पिछले  दिसम्बर  दीघंकालीन  मोद्रिक  नीति
 में  की  उसको

 देखने  के  परचातू
 यद  वा

 क्यों  यह  बजट  उस  तरह  का  चमत्कारिक
 नहीं

 है
 जैसा

 हि  बोर

 भा
 पहले ही  की  जा  चुकी

 कार्यरूਂ  |  इस  बजट  गरगया

 अं  मे
 से  खा  पट  लिंक बजट  से  प्‌  |  उदघोषणा

 सिद्धान्त  प  तैय  किया  गया  जिसकी
 वि

 *  आय-व्यर  7
 लेखा  न  ह

 र

 किया  उनका  परफोर
 कक

 कैसा  रहा
 जिले

 ज्यों
 शैली  का

 गाव  इस  न
 $  ।  उनके

 कया
 गया  इसके

 साथ-साथ  नि  |

 मै  प्मझत
 ;  कि  शनन्‍्य  आधारित  यह  पहला

 कार्य  प्रारम्
 किया  र  मझे  आशा  है

 के  तका  पर

 दूसरी  तरफ  अगर  विकास
 '

 Seba te  नें
 इसलिए

 उन्होंने  यह  बात
 १: sr

 कही  लेकिन  मुझे  अफसोस  इस  बात  का  कह

 |
 *

 दा  है  विपक्ष  उन्होने
 सदन  के  वाहर  कहीं

 यह  कहा  कि
 यह  दष्तीमेट्री वजट  मैं  कहता  हूँ

 यह  सप्लीमेंट्री  वजट न  होकर  गरीबों  के  बजट  को  सप्लीमेंट  करता  उनको  शक्ति  देता  क्षमता

 297



 सामान्य  बजट-सामाम्य  (-  10  1986
 जपिपपजिप+  पभ:ि:हतमपफप/५पधप-्-+-  न —

 श्याम  लाल  यादव  ]

 देता  उनको  काम  ऋण  साधन  उपलब्ध  कराकर  उनको  अपना  पारिवारिक  बजट

 संतुलित  करने  में  मदद  देता  यह  बंजट  गरीबों  को  ऊपर  उठाने  की  भाषना  से  प्रस्तुत  किया  यया  है
 इसलिए  गरीबी  उन्मूलन  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  बनाया  उसमें  इस  बर्ष  जो  प्रावधान  किया  गया

 है  आगामी  वर्ष  के  उसमें  65  प्रतिशत  को  वृद्धि  की  गई  यह  वृद्धि  बहुत  ही  सराहनीय  है  और

 मुझे  आशा  है  कि  वृद्धि  के  जो  विभिन्‍न  अंग  हैं  उस  तरफ  भी  सदन  का  घ्यान  क्‍योंकि  वे  ही  ऐसे
 कार्य  क्रम  हैं  जो  इस  देश  की  आम  जनता  के  जीवन  से  संबंध  रछाते  इन  कार्यक्रमों  की सफलता  पर

 हमारे  देश  के  विकास  का  बहुत  बड़ा  आधार  निध्धंनता  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  आबंटन  में  50  फीसदी

 की  वद्धि  आपने  की  '  98  5-86  में  इसके  लिए  1239  करोड़  रुपया  रक्षा  गया  था  जबकि  1986-87
 में  इस  कार्य  क्रम  के  लिए  !  85!  करोड़  रुपया  रखा  गया  जो  कि  50  प्रतिशत  की  वृद्धि  इसी  तरहु
 से  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  ख़ाद्यान्नों  का  जो  वितरण  होता  उसमें  भी  20

 लाख  मीटिक  टन  की  आपने  व्यवस्था  की  इसी  तरह  से  गांवों  के  विकास  के  गरीबों  की  तरक्की

 के  लिए  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  योजना  इस  योजना  में  भी  आपने  जो  उदारतापूर्यक  प्रावधान
 किया  है  वह  1986-87  के  लिए  30  करोड़  से  अधिक  का्यंदिवसों  का  रोजग।र  उपलब्ध  कराने  के

 लिए

 12.22  म०्प ०

 महोदय  पीठासीन

 इस  वर्ष  25  3  करोड़  कार्य  दिवसों  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  इसके  लिए  1786-87  में  443

 करोड  रुपए  का  प्रावधान  है  जबकि  1985-86  5-86  में  220  कशोड़  रुपए  का  प्रावधान  यह  मैं  कहूंगा कि
 100  प्रतिशत  वृद्धि  वास्तव  में  यह  93  प्रतिशत  की  वृद्धि  ले कित  लगभग  100  प्रतिशत  वृद्धि  इसे

 कहा  जा  सकता  इसी  तरह  से  ग्रामों  के विकास  के  लिए  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  योजना  इसमें

 भी  इस  व  में  26.4  करोड़  कार्यदिवसों  के  |लए  व्यवस्था  है  और  उस  पर  कुल  केन्द्रीय
 .  623  करोड़  रुपए  1985-86  से  इसमें  58  फीसदी  की  वृद्धि  की  जा  रही  तीसरा

 कार्यक्रम  मान्यवर  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  है  और  तत्संबंधी  लाभभोगी  प्रधान  कार्यक्रम

 इसमें  1986-87  में  428  करोड  रुपए  की  व्यवस्था  है  जो  कि  वरतंमान  वर्ष  में  किए  गए  प्रावधान  की
 बनिस्पत  51  फीसदी  अधिक  है  ।

 इसमें  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  लाभार्थी  जिनको  ऋण  दिया  गया  लेकिन  उस
 ऋण  से  उनकी  स्थिति  गरीबी  से  ऊपर  नद्ीं  इसलिए  उनको  दुबारा  ऋण  दिया  जाना  चाहिए  ।
 इस  बारे  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  अपने  बयान  में  कहा  था  कि  ऐसे  लोगों  को  जो  कि  लाभार्षी  हैं
 ओर  एक  बार  उनको  घन  उपलब्ध  कराया  गया  पर  न्तु  उनकी  स्थिति  नहीं  सुघरी  है  और  वे  कर्ज  के
 बीक्ष  में  लदे  हुए  ऐसे  लोगों  को  दुबारा  कर्ज  दिया  जाए  ताकि  वे  अपने  पुरासे  कर्ज  को  अदा  क  रके  कोई
 नया  कार्य  शुरू  कर  सर्के  ।
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 सबसे  अधिक  अनुधूबित  जाति  और  अनुसूचित  जन-जाति  बंधुआ  मजदूरों  क ेलिए  आवास  की
 व्यवस्था  करने  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  की  गई  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  एक  नई  इंदिरा  आवास

 योजना  के  लिए  125  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  यह  कार्यक्रम  सफलता  के  साथ  चलाया

 ऐसी  मुझे  आशा  है  ।  जो  नई  योजना  आपने  शुरू  की  इसके  लिए  मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  जरूर

 बधाई  क्योंकि  मैं  एक  महानगर  का  प्रतिनिधित्व  करता  शहरों  गरीबों  के  लिए  इस  प्रकार  की

 कोई  नहीं  यी  जिससे  उनको  ऋण  आसानी  से  मिल  सके  ।  आपने  इस  साल  के  वजट  में  बैंकों  के

 जरिए  उनको  कर्जा  देने  को  नई  स्कीम  शुरू  की  उक्षमें  सनप्तिड़ी  और  वकिंग  कंपीटल  का  भी  भाग
 इस  तरह  से  शहर  के  रिक्शा  रेहड़ी  वालों  और  अन्य  वर्ग  के

 जो  शहरी  गरीब  उनके  लिए  व्यवस्था  की  है  जिससे  वे अधिक  जीविकोपार्जन  कर  सकें  और  उनको

 सफलता  मिल  सके  ।  इसके  साथ  ही  आपने  नगरपालिकाओं  के  सफाई  रेल  कुलियों  और

 गरीबों  के  लिए  दुघंटना  बीमा  100  जिलों  से  वृद्धि  करके  दो  सो  जिलों  में  शुरू  करने  का  प्रोग्राप  रखा

 मेरा  सुझाव  यहू  है  गरीबों  के  लिए  जो  दुधंटना  बीमा  है  ओर  जिस  प्रकार  से  नगरपालिकाओं  के

 सफाई  कर्मचारियों  ओर  रेल  कुलियों  के  लिए  किया  यह  भी  सारे  देश  में  लागू  होना  केवल

 दो  सो  जिलों  में  करने  से  मैं  समक्षता  कई  वर्ष  इसमें  लग  जाएँगे  और  एक  दूस  रे  वर्ग  के  बीच

 ताभी  होगी  कि  वहां  क्या  और  यहां  नहीं  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  में  भी  आपने  इस  वर्ष  के  लिए
 पांच  हुजार  996  करोड़  रुपए  निर्धारित  किए  हजार  करोड़  रुपया  ग्रामीण  पेयजल  योजना  के  लिए
 भी  रखा  है  ।  केवल  39  हजा  र  गांवों  को  अभी  आप  ले  रहे  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जहां
 आप  इतनी  ध्यवल्वा  ग्रामीण  लोगों  क ेआधिक  विकास  के  लिए  कर  रहे  वहां  जिला  स्तर  में  इसका

 कार्यान्वयन  होता  है  ।  जिलों  में  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  को  सारे  धन  को  भावंटन  करने  का  अधिकार  होता
 जो  अथारिंटी  जिलों  में  बनी  उनमें  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  प्रिजाइड  करता  है  ओर  वही  आवंटन

 करता  एक  हाथ  से  वही  रुपया  देता  है  और  दूसरे  हाथ  से  नियन्त्रण  उसके  हाथ  में  चला  जाता

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  गेर-सरकारी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  आप  इसमें  हमारे  संसद  सदस्य  और

 विधापक  तथा  अन्य  लोग  भी  हो  सकते  हैं  जो  इन  कामों  की  देख-रेख  कर  सकते  हैं  ओर  यह  काम  सफल

 हो  सकता  इस  काम  में  जो  लक्ष्य  आपने  निर्धारित  किया  अगर  उसकी  पूर्ति  सही  ढंग  से  हो  पाती

 है  तो  इस  देश  के  विकास  में  नया  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  इसलिए  गरीबी  दूर  करने  के  लिए
 निर्घनता  उन्मूलन  कार्यक्रम  पर  हमको  विशेष  बल  देना  यह  कार्यक्रम  राज्य  सरकारों  और  जिला

 प्रशासन  के  माध्यम  से  होता  मैं  समझता  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  पर  ओर  अधिक  बल  देने  की

 जरूरत  है  विशेषकर  निगरानी  रखने  के  कायक्रम  को  और  जो  जनता  के  प्रतिनिधि  उनको  इसमें

 ज्यादा  कार्य  करने  का  अवसर  देना  चाहिए  ।  इस  साल  के  बजट  में  आपने  ऋषि  और  उसके  पंबंधित  क्षेत्र

 के  लिए  जो  प्राथमिकता  दी  उसकी  हम  सराहना  करना  चाहते  इस  सबंध  में  आपने  इस  वर्ष  क॑

 बजट  में  केन्द्रीय  परिश्यय  दो  हजार  838  करोड़  रुपए  रखा  है  जो  राज्यों  के  परिव्यय  के  अतिरिक्त

 है  और  जौ  वतेमान  साल  के  बजट  से  29  प्रतिशत  ज्यादा  इससे  खेती  को  तरक्की  में  विशेष  बल

 सोलह  राज्यों  में  99  जिलों  में  ड्राइ  लेंड  फारमिग  पर  विशेष  बल  दिया  गया  मुझे  आशा

 उस्ते  बढ़ाने  पें  आप  पुरा  प्रयास  करेंगे  ओर  राज्य  ख़रकारों  का  भी  इसको  पूरा  सहयोग
 मानव  संधाध्नन  विकास  मंत्रालय  पर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विशेष  ध्यान  दिया  गया  इसमें
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 श्याम  लाल  यादव  ]

 कला-संस्कृति  इत्यादि  का  समावेश  है  और  इसके  लिए  इस  साल

 के  बजट  में  आपने  एक  हजार  733  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  इतना  रुपया  खर्च  करने  के  बाद

 जहां  आप  शिक्षा  की  व्यवस्था  कर  रहे  हर  जिले,में  माडल  स्कूल  खोलने  की  व्यवस्था  कर  रहे  वहीं

 इस  बात  को  भी  देखेंगे  कि  प्रारम्भिक  शिक्षा  सार्वजनिक  रूप  से  मुफ्त  में  सबको  मिले  ।  अगर  यह
 कम्पलसरी  हो  जाए  तो  इससे  बहुत  अधिक  लोगों  को  लाभ  आज  हमारे  देश  में  बी  ०टी  ०सी  ०

 की  ट्रेनिंग  प्राप्त  किए  हुए  सन  70-72  के  लड़के  घूम  रहे  नौकरी  पाने  की  उम्र  खत्म  होती
 जा  रही  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंस्कूल  खोल  दें  जिसमे  शत-प्रतिशत  शिक्षा  दे  सकें  और  नौकरी  भी

 मिल  जाएगी  ।  अध्यापकों  के  साथ-साथ  भवन  ओर  साज-सामान  भी  होना  इसकी  बहुत  कमी

 इस  बार  शिक्षा  के  लिए  आपने  प्रन  का  आवंटन  221  करोड़  रुपये  से  ब्रढ़ाकर  352  करोड़  रुपये

 किया  मुझे  आशा  है  कि  उस  धन  में  से  कुछ  पैसः  आप  स्कूलों  और  खासकर  प्राइमरी  स्कूलों  के  भवन

 निर्माण  १२  व्यय  करने  की  व्यवस्था  करेंगे  ।

 दूसरी  बात  मैं  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  बारे  में  कहना  चाहता  देश  को  उनसे  बड़ी
 आशाएं  हैं  ओर  अपेक्षाएं  आपने  बजट  भाषण  में  भी  कहा  है  कि  उन्हें  इतना  घन  जंनरेट  करना

 पड़ेगा  ताकि  वे  अपने  आप  को  अच्छी  तरह  से  चला  सके  और  उनका  उत्पादन  भी  अच्छा  होना
 उनकी  क्षमता  बढ़नी  चाहिए  और  उनको  चुस्त  बनाया  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  सिलसिले  में

 कार  को  पैट्रोलियम  मंत्रालय  के  अन्तगंत  चलने  वाले  कार्पोरेशन्ध  को  अपने  सामने  आदश्श  के  रूप  में  रख

 कर  चलना  उदाहरण  के  लिए  आई०  ओ०  सी  भारत  पैट्रोलियम  हिन्दुस्तान  पैट्रो  लियम

 इन्डो  बर्मा  पैट्रोलियम  उनकी  कार्यशिली  हर  दृष्टि  से  अत्यन्त  सराहनीय  यदि  उसी  प्रकार  से
 कोयला  स्टील  विभाग  या  दूसरे  विभागों  के  नियंत्रण  में  चलने  वाले  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों
 में  काम  हो  तो  मैं  समझता  हुं  कि  हमें  बहुत  अधिक  सफलता  मिलेगी  ।

 उसी  तरह  से  हमारी  राज्य  सर-रों  के  अपने  कुछ  सावंजनिक  क्षेत्र  में  उद्योग  उनकी  हालत

 भी  आजकल  अच्छी  नहीं  है  ।  आपको  मैं  यहां  एक-दो  उदाहरण  देना  चाहता  ज॑से  राज्यों  में  विद्युत
 परिषदें  पथ  परिवहन  निगम  वे  सब  घाटे  में  चल  रहे  विद्यूत  बोर्डों  में  1983-84  में  948

 करोड़  रुपये  का  घाटा  जो  1984-85  में  बढ़कर  1123  करोड़  रु०  हो  गया  और  1985-86  में

 1373  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  गया  ।  यदि  हमारे  राज्य  विद्युत  बोड़  इसी  प्रकार  से  चलते  रहे  तो  न

 बिजली  का  उत्पादन  बढ़ेगा  ओर  न  घाटे  की  अरथं-व्यवस्था  ठीक  हो  सकती  है  ।  वही  स्थिति  राज्य  सड़क

 परिवहन  की  भी  जो  बहुत  ही  दयनीय  और  असंतोषजनक  छठी  योजना  अवधि  में  प्रतिवर्ष  उनमें

 150  करोड़  से  लेकर  200  करोड़  रुपये  तक  का  घाटा  हो  रहा  था  और  उनका  कार्य  किसी  भी  प्रकार

 से  संतोषजनक  नहीं  इसलिए  राज्य  सरकारों  को  इस  तरफ  विशेष  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  ।

 इस  वर्ष  के  बजट  में  वित्त  मन्त्री  जी  ने  मोडवेंट  के  नाम  से  एक  नया  कर  लगाने  की  घोषणा  की
 उसका  मैं  स्वागत  करता  आपने  बजट  अ्रस्तुत  करते  हुए  कल्पना  की  थी  कि  बजट  पेश  होने  के

 बाद  वस्तुओं  के  दामों  में  गिराबट  आएगी  लेकिन  समाकच्षार  पत्रों  से  आभास  मिल  रहा  है  कि  इस  टैक्स
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 के  लगने  से  उद्योगपतियों  को  जो  रियायतें  व ेउनका  लाभ  शायद  उपभोक्ताओं  को  पास-आन

 न  करना  चाहें  लेकित  खुशी  की  बात  है  कि  आपके  विभाग  की  ओर  से  स्थान-स्थान  पर  गोष्ठियां  और

 विचार-विमर्श  आयोजित  करके  लोगों  को  उसके  बारे  में  सही  ज,नकारी  दी  जा  रही  लोगों  को

 झाथा  जा  रहा

 इनकम  टैक्स  के  सम्बन्ध  में  आपने  कई  प्रशंसनीय  १ग  उठाए  कर  की  चोरी  करने  वाले  लोगों
 के  खिलाफ  कार्यवाही  की  आपकी  रिकवरी  भी  बढ़ी  जहां  हम  उसकी  सराहना  करते  हैं  वहीं
 आपने  इस  साल  इनकम  टेक्स  इंस्पेक्टर्स  को  कुछ  रेजीडेन्श्यल  हाउसेज  में  जाकर  सर्च  करते  की  पाव्स
 भी  दी  हैं  जो  इतनी  जबरदस्त  हैं  कि  उनका  मिसयूज  होने  की  पूरी  सम्भावना  है।.हाइय॑स्ट  ब्रेकेट
 इम्क्रम  टैक्स  पेयर्स  के  लिए  आप  ऐसा  प्रावधान  कर  दें  तो  उप्तमें  किसी  को  आपत्ति  नहीं  होगी  लेकित
 आम  इनकम  टेक्स  पेयर  के  निठास  स्थान  पर  घूसने  का  अधिकार  मैं  समझता  हूं  कि  किसी  भी

 दृष्टि  स ेउच्चित  नहों  और  उप्तका  कोई  विशेष  लाभ  आपको  मिलने  वाला  नहीं  मैं  चाहता  हूं
 कि  आप  इस  विषय  पर  पुनर्विचार

 वित्त  मन्‍्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  मैं  आपको  सचेत  करना  चाहता  हूं  कि  इस  पक्ष  को

 हम  फिर  से  देख  रहे  हैं  ।

 श्री  श्याम  लाल  यावव  :  यदि  आप  फिर  से  देख  रहे  हैं  तो  आपका  धन्यवाद  ।  लेकिन  मैं  एक

 बात  यह  अवश्य  कहना  चाहता  हूं  कि इस  बजट  से  विकास  को  गति  को  आपने  कायम  करने  की  कोशिश

 की  है  और  दूसरी  तरफ  मूल्यव॒द्धि  को  रोकने  में  भी आपको  सफलता  प्राप्त  ऐसी  मेरी  मान्यता  है
 क्योंकि  समाचार  पत्रों  के  अनुसार  बजट  पेश  करन  के  तुरन्त  बाद  थोक  मूल्यों  में  .।  प्रतिशत  की  कमी

 आई  है  जो  वास्तव्र  में  संतोषजनक  और  प्रशंसनीय  है  और  आपके  इस  कथन  का  समर्थंत  करती  है  कि

 बजट  के  बाद  वस्तुओं  के  मूल्यों  पें  गिरावट  आएगी  और  मल्य-बृद्धि  को  नियंत्रित  करने  में  आप  सफल

 मुझे  आशा  है  कि  इस  बजट  से  जनता  के  बीच  एक  नई  आशा  और  विश्वास  का  संचार  हुआ  है
 और  श्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  के  नेतृत्व  में  इस  प्रकार  से  आथिक  नीतियां  चलेंगी  जिनसे  आप

 ओऔर  गरीब  वर्ग  के  लोगों  को  राहृत  उनकी  आमदनी  बढ़ेगी  ओर  उनके  जीवन  स्तर  में  सुधार
 आपको  निश्चय  ही  इस  काय॑  में  सफलता  मिलेगी  और  इसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देना

 चाहता  हूं  ।

 इस  बजट  के  साथ  आपने  इस  साल  एक  पुस्तिका  अलग  से  हम  लोगों  को  दी  है  ओर

 जनताਂ  जिसमें  बजट  की  उपलब्धियों  का  वर्णन  किया  गया  और  वे  खासतोर  से  जनता  के  सामने

 सारी  बातें  लाती  बजट  को  समझना  काम्पलीकेटिड  और  इंट्रीक  मसजा  होता.था  कि  उसको
 समझने  ओर  पढ़ने  में  काफी  कठिनाई  होती  लेकिन  इस  दस्तावेज  से  हमें  बहुत  सहायता  मिलो  है
 भौर  मैं  समक्षता  हूं  कि  सभी  लोगों  ने  चाहे  वे  किसी  भी  विचारधारा  के  हों  उससे  लाभ  उठाया  होगा  ।

 कुछ  शंकाएं  तो  रहती  ही  लेकिन  सब  लोगों  ने  आमतोर  से  बजट  का  स्वागत  किया  है  ओर  वहू
 स्वागत  ही  नहीं  बल्कि  उस  बजट  को  ओर  सरकार  की  नीतियों  को  पूर्णरूप  से  कार्यान्वित  करने  में

 सारा  देश  प्रधान  मन्त्री  क ेसाथ  अपने  को  समपित  करता
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 श्याम  लाल  यादव ]

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 श्री  ब्रह्मवत्त  :  उपाध्यक्ष  वर्तमान  वित्त  मन्‍्त्री  द्वारा  दूसरे  साल  पेश

 किया  गया  यह  बजट  है  को  आंकने  के  लिए  चार-पांच  बात  हम  लोग  हमेशा  देखते  पहली
 चीज  तो  यह  है  कि  पिछले  बजट  का  क्या  प्रभाव  जिन  नीतियों  की  घोषणा  की  गई  वे  पूरी  की

 गई  या  नहीं  ।  दूसरी  बात  बजट  के  लिए  कितना  ८यय  रखा  गया  और  योजना  के  लिए  कितना  व्यय  रखा

 गया  और  तीसरी  बात  यह  कि  आगे  के  लिए  कया  संकेत  दिए  गए  मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  और  इस

 सरकार  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  ब्रावजृद  सब  तरह  के  दबाव  के  योजना  को  22  हजार
 करोड़  रुपया  किया  है  और  यह  भी  स्पष्ट  है  कि  अगर  वह  जो  अनुमान  पिछले  साल  लगाया  गया  उसके

 स्तर  पर  तो  कोई  नया  टैक्स  लगाने  की  या  भाव  बढ़ाने  की  जरूरत  नहीं  एक  दांत  और

 अच्छी  राज्यों  क॑  लिए  भी  जो  योजना  रखो  गई  है
 वह  पिछले  साल  से  20  प्रतिशत  अ्यादा  है  और

 5880  करोड़  रुपया  ज्यादा  रखा  गया  लेकिन  इन  तमाम  चीजों  के  बावजूद  भी  सबसे  बड़ी  खबी  यहू

 है  कि  योजना  में  हम  केवल  5  फोसदी  धन  के  लिए  विदेशों  के  ऊपर  निर्भर  करते  योजना  के  लिए

 आपने  इसमें  जो  व्यय  रखा  उसमें  48  प्रतिशत  आधा  रभत  ढांचे  के  लिए  रखा  गया  यह  बहुत  अच्छी

 ब्रात  है  ।  कि  हमारा  भविष्य  उज्ज्वल  अच्छा  हो

 अभी  मुझसे  पहले  बोलने  वाले  श्री  श्याम  लाल  यादव  ने  कई  योजनाओं  का  जिक्र  किया

 ग्रामीण  विकास  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  योजना  और  एक  नई  योजना  श्रीमती

 इंदिरा  गांधी  आवास  योजना  के  अन्तगेत  2  लाख  मकानों  का  निर्माण  इसका  मैं  स्वागत  करता

 हैं  ।  लेविन  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  मकान  बनाने  के  लिए  हरिजन  ओर  जनजातियों  के  लिए

 दान  देने  से  काम  चलता  नहीं  है  अनुभव  यह  कि  जो  अनुदान  दिया  जाता  है  उसमें  मकान  पूरा
 बनता  नहीं  है  और  उस  घन  का  अपआाय  हो  जाता  इधलिए  उत्तर  प्रदेश  में  हमने  एंक  तरीका

 निकाला  है  कि  जो  अनदान  की  राशि  है  उसको  हम  बैंकों  के  जरिए  उसको  ऋण  प्रदान  करने  और

 उसको  अदा  करने  के  लिए  प्रयोग  करेंगे  और  उसको  बना  बनाया  मकान  अगर  आप  बना  बनाया

 मकान  इन  लोगों  को  तो  ही  काम  चलने  वाला  जो  अनुदान  आप  देते  पिछला  अनुभव  यह

 बताता  है  कि  इससे  काम  चलने  वाला  नहीं  है  ।

 >

 इस  बात  पर  बड़ी  बिन्ता  प्रकट  की  गई  है  कि  बजट  में  3650  करोड़  रुपये  का  घाटा

 इसका  प्रभाव  पड़ेगा  और  मुद्रास्फीति  लेकिन  ऐसा  नहीं  दिखता  हमारे  देश  की  जो

 की  उसका  बहुत  बड़ा  आकार  हमारा  सकल  उत्पादन  लगभग  1484454  करोड़  रुपये  का  बनु

 मानित  हमारे  पास  ढाई  करोड़  टन  से  अधिक  अन्न  का  भण्डार  लगभग  7  हजार  करोड़  रुपये  को

 विदेशी-मुद्रा  का  हमारा  संचय  इस  लिए  यह  मुद्रास्फीति  बढ़ने  वाली  नहीं  यह  मैं  निश्वयपूर्वक  कह

 सकता  हूं  ।  इसका  एक  प्रमाण  यह  भी  है  कि  पिछले  सात-आठ  वर्षा!में  मु  स्फीति  सबसे  कम  पिछले

 साल  रही
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 लिमिशनननिनिकीशी  -  _  दूसरी बात इस बजट के बारे में यह कही गई है  ७फ/फफफ""तृूृू-_॒॒ऑ&

 दूसरी  बात  इस  बजट  के  बारे  में  यह  कही  गई  है  कि  राज्यों  का  करों  में  हिस्सा  कम  है  और

 हमारे  विरोध  पक्ष  के  एक  नेता  ने  तो  यह  कहा  कि  जो  मूल्यवृद्धि  की  गई  है  वह  इसलिए  की  गई  है  ताकि

 राज्यों  को  हिस्सा  न  देना  पड़े  ।  राज्यों  को  जो  हिस्सा  दिया  गया  जो  धन  हस्तांतरित  किया  गया  है

 वह  अधिक  किया  गया  है  यह  कहते  हुए  मैं  यह  भी  स्पष्ट  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  व्यवितगत  आय  कर

 में  जो  36  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  उसमें  से  85  प्रतिशत्त  राज्यों  को  जाता  है  और  वह  इस  साल

 मानितरूप  से  500  करोड़  रुपया  है  जो  पिछले  सालों  से  अधिक  होगा  और  इस  वर्ष  राज्यों  की  योजनाएं

 भी  20.21  फीसदी  के  बीच  में  अधिक  लेकिन  एक  चिन्ता  की  ढात  है  कि  हमारा  जो  आयात  और

 निर्यात  का  अन्तर  है  वह  8:  हजार  करोड़  रुपये  के  करीब  हो  गया  है  जिसको  हमें  कम  करना  होगा  ।

 जिन  चीजों  का  हम  विकल्प  ढूंढ़  सकते  उस  विकल्प  को  हमें  ढूं  ढ़ना  चाहिए  ।

 मुझे  इस  बात  पर  खंद  है  कि  पिछले  वर्ष  मैंने  एक  बात  कही  वहु  बात  आप  भी  स्वीकार

 करते  हैं  कि  पेट्रोल  की  उपलब्धि  जिस  गति  से  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  हुई  थी  उश्नी  गति  से  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  नहीं  होगी  और  पेट्रोल  का  एक  बड़ा  अच्छा  विकल्प  हमारे  यहां  उपलब्ध  है  वह  है

 हमारी  सौर  ऊर्जा  ।  हमारी  जो  सोलर-इनर्जी  उसका  कनवशेन  कर  उसको  उपयोग  करना  ।  सबसे

 अच्छा  तरीका  उसकः  गन्ना  है  उसका  जो  शी रा  उससे  अलकोहल  बनाकर  उपयोग  कर  सकते

 यह  गन्ना  हारे  उत्तर  बिहार  और  महाराष्ट्र  में  सबसे  ज्यादा  जब  ब्राजील  10  लाख  गाड़ी

 अपने  मुल्क  में  अलकोहल  से  चला  सकता  तो  क्‍यों  न  हम  भी  पेट्रोल  की  जगह  उस  अलकोहल  का

 प्रयोग  करें  ।

 कमिकल्स  के  लिए  बहुत  अच्छा  बेस  बन  सकता  है  ।  हमारे  यहां  नकली  रबड़  बनती  क्योंकि

 प्राकृतिक  रबड़  की  हमारे  यहां  कमी  उसके  लिए  इसका  बड़ा  अच्छा  उपयोग  हो  सकता  लेकिन

 मुझे  खेव  है  इस  बात  मैंने  सारी  पंचवर्षीय  योजना  को  ढूंढने  की
 कोशिश  की  और  सालाना  योजना

 को  ढूंढ़मै  की  कोशिश  की  ।  पिछले  साल  इसी  समय  मैंने  वित्त  मन्‍्त्री  जी  को  भी  ब्राजील  के  बारे  में  नोट

 विया  हमारे  और  ब्राजील  में  अन्तर  यह  मैं  मानता  हूँ  ।  उद्योग  मन्त्री  ने  भी  लेकिन  यह

 हमें  ढूंढना  क्योंकि  इसका  एक  कारण  और  है  ;  उत्तर  भारत  के  किसान  का  सबसे  बड़ा  केश  क्राप

 गन्ना  है  और  वह  गन्ने  के  मूल्य  से  संतुष्ट  नहीं  केवल  चीनी  के  ऊपर  जो  हम  आधार  करते  हैं  मूल्य

 को  वह  मल्य  हम  दे  नहीं  पाते  और  इससे  गन्ने  की  पैदावार  में  गिरावट  भा  रही  यह  स्पष्ट

 लिए  हमें  गग्ने  की  पैदावार  को  चीनी  शीरे  से  और  अल्कोहल  से  जोड़ना  पड़ेगा  ।  अल्कोहल  से

 कीमिकल  बनाकर  और  उससे  लाइफ  सेविंग  डग्ज  बताकर  और  हम  पावर  अल्कोहल  का  इस्तेमाल  पेट्रोल

 की  जगह  करें  ।  हमें  इसकी  स्क्रूटनी  करनी  कुछ  लोग  इस  पक्ष  में  नहीं  हैं  लेकिन  हमें  इसको

 देखता  उन  मुल्कों  में  जाकर  स्टडी  करनी  चाहिए  और  उसका  विकल्प  ढुंढ़ना  चाहिए  बरना  यह

 निर्यात  का  अन्तर  कम  होने  वाला  नहीं  है  ।

 आपने  विलासिता  की  चीजों  पर  ज्यादा  कर  इससे  अन्तर  हमें  एक  बात  और

 देखनी  चाहिए  कि  हम  जो  मशीनें  आयात  करते  खासतोर  से  जो  बिजली  बनाने  वाले  जैनरेटर्स  है
 ओर  पावर  हाउस की  मशीनें  और  पादूस  आयात  करते  हीं  ऐसा  तो  नहीं  है  कि  पुरे  भायात॑
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 बरह्मदत्त

 करने  पर  हम  ज्यादा  पैसा  खर्च  कर  रहे  हैं  और  पुर्जे  हम  उन  मुल्कों  से  मंगा  रहे  हैं  जहां  कि  हमें  विदेशी

 मद्रा  हार्ड  करेन्‍्सी  के  रूप  में  देनी  पड़ती  है  ।  यह  भी  हमें  देखना  चाहिए  ।

 जो  सबसे  बड़ी  बात  आप  और  हम  मानते  हैं  वह  है  सावंजनिक  क्षेत्र  बी  काये  कुशलता  को

 ढ़ाना  ।  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  सबसे  बुनियादी  चीज  बिजली  इसको  बढ़ाना  चा  हिए  ।  इसके  लिए

 है०  एच०  ई०  एल०  की  मशीनों  के  इस्तेमाल  करने  के  मैं  बिल्कुल  पक्ष  में  हूं  ।  लेकिन  मैं  पूछना  चाहता

 हैं  कि  कोई  भी  चीज  जब  सप्लाई  की  जाती  है  तो  उसकी  सेल  के  बाद  आफ़टर  सेल्स  की  सविस  की

 गारन्टी  की  जाती  उसकी  मरम्मत  और  सुधार  की  गारन्टी  की  जाती  है  ।  बी०  एच०  ई०  एल०  को

 चाहिए  कि  अपना  संगठन  बनाए  जो  मशीनों  की  बिक्री  के  बाद  उसके  रख-रखाव  की  व्यवस्था  कर

 सके  ।

 एक  जमाने  में  1978-79  में  एक  बड़ा  भारी  एग्रीमैंट  किसी  सीमेंस  कम्पनी  से  या

 वैस्टने  देश  से  किया  गया  हमें  इसको  बदलना  पड़ेगा  और  यह  देखना  पड़ेगा  कि  जिन  मुहकों  से  हमें

 सही  शर्तों  पर  पुर्जे  मिल  सकते  उनसे  मंगायें  ।  जिस  क्षमता  की  चीज  हम  एक  रुपये  में  ले  सकते

 क्या  वह  हमको  यहां  3  रुपये  में  मिलती  है  ?

 योजना  का  कितना  बड़ा  आकार  इसका  महत्व  नहीं  कितना  घन  किस  योजना  के  लिए
 रखा  गया  इसका  महत्व  भी  नहीं  महत्व  इस  बात  का  है  कि  उस  पैसे  का  ६स्तेमाल  कंसे  होता
 यह  हमें  निश्चित  करना  पड़ेगा  ।

 मैंने  पिछले  साल  सुझाव  दिया  था  कि  हर  संसदीय  क्षेत्र  में  एक  कार्यान्वयन  समिति  बना  दी

 जाए  और  उस  संसद  सदस्थ  को  उसका  अध्यक्ष  बना  दिया  सछ  तरह  के  लोगों  को  उसमें  काम

 करने  का  मौका  हर  पार्टी  के  लोगों  को  उसमें  काम  करने  का  मोका  उसमें  विधायक  भी

 सम्मिलित  हों  ।

 एक  महत्वपूर्ण  बात  मैं  पव॑तीय  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हुं  ।  उसके  लिए  कितनी  बड़ी
 योजना  बनाई  आपने  उत्तर  प्रदेश  को  553  करोड़  रुपया  दिया  लेकिन  एक  विषम  स्थिति  पैदा

 हो  गई  है  जिसे  हम  तकंध्षंगत  नहीं  समझते  पर्यावरण  की  रक्षा  क्र  विकास  में  टकराव  पंदा  हो  गया

 हमारा  निर्णय  होना  चाहिए  कि  पर्यावरण  की  रक्षा  के  ध्राथ  विकास  हमारे  यहां  कई-कई  सड़क

 नहीं  बन  पा  रही  कुछ  जंगलात  बीच  में  आ  गये  हमारे  यहां  कोई  इन्डस्ट्री  नहीं  लग  कोई

 दूसरा  काम  नहीं  हो  सकता  कुछ  जंगलात  की  भूमि  आ  गई  यह  समझना  जरूरी  है  कि  मैदानी

 क्षेत्र  क ेमाफिक  हमारे  यहां  तीसरे  तरीके  की  जमीन  नहीं  या  तो  हमारी  जमीन  है  या  वन-विभाग

 की  जमीन  उस  जंगल  को  बचाना  चाहिए  जिसमें  पेड़  कटते  लेकिन  जहां  चट्टान  वहां  भूमि
 संरक्षण  का  काम  करके  सड़कें  बनानी  पीने  के  पानी  की  व्यदस्था  करनी  बिजली

 चनी  सिंचाई  की  ध्यवस्था  करनी  हमारे  जिला  देहरादून  १२  आपकी  बड़ी  इपा  हो
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 एक  परवंतीय  विकास  विभाग  प्रदेश  सरकार  है  और  एक  इनवेली  बोर्ड  इस  बोर्ड  ने  तव  कर
 दिया  कि  यहां  पर  2  प्रतिशत  से  ज्यादा  क्षेत्र  में  इन्डस्ट्री  नहीं  मैं  मानता  हूं  कि  कोई  प्रदूषण  की

 इन्डस्ट्री  नहीं  होनी  चाहिए  लेकिन  जिसके  बारे  में  आप  बड़ी  चर्चा  करते  वह  वहां
 पर  लगाने  में  क्या  दिक्कत  हलैक्ट्रानिक्स  को  घरेलू  उद्योग  बनाना  चाहिए  |  आप्टिक्स  में  क्या  पाबंदी

 उससे  कोई  प्रदूषण  नहीं  लोगों  को  रोजगार  मिलता

 आप  सदी  में  जाना  चाहते  हैं  तो  हलक्ट्रातिवस  के  बगैर  जा  नहीं  सकते  और

 निक्‍स  पर  भी  आप  पाबन्दी  लगाते  और  हम  इलैक्ट्रानिक्स  पर  पाबन्दी  लगाते  किस  चीज  को

 लेकर  हम  जाएं  ।

 आज  हमारा  परव॑तीय  विकास  नहीं  हो  रहा  पीने  का  पानी  और  बिजली  का

 ठीक  इन्तजाम  नहीं  हो  रहा  है  क्योंकि  हमारा  जो  वन  विभाग  है  यह  बहुत  संवेदनशील  मैं  एक

 हास्यास्पद  उदाहरण  देना  चाहता  मेरे  इलाके  में  एक  व्यक्ति  ने  10  एकह  में  जंगल  उसके

 बाद  यह  दूसरे  गांव  में  चला  गया  ।  उस  10  एकड़  जंगल  में  50  फुट  ऊंचे  पेड़  खड़े  लेकिन  अब  वहु  जंगल

 वन  विभाग  को  देना  चाहता  वह  उसके  बदले  में  ऊबड़-खाबड़  जमीन  लेने  के  लिए  तैयार  लेकिन

 वह  जमीन  भी  उसे  नहीं  दी  जा  रही  यह  तो  केवल  एक  ठथवित  का  मामला  हमारे  यहां  विकास

 गति  बिल्कुल  ठप्प  हो  गई  आपने  पव॑तीय  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  अलग  प्रावधान  किया  उसके

 लिए  आप  घन्यवाद  के  पात्र  मेरा  वित्त  मन्‍्त्री  से अनुरोध  है  कि आप  उन  योजनाओं  की  मानीटरिन

 की  व्यवस्था  जो  बाघाएं  उनको  दूर  करें  ।  सबसे  बड़ी  कोशिश  यह  कीजिए  कि  जो  रुपया  दिया

 गया  उसका  ठीक  उपयोग  हो  ।  आज  हमारी  जो  मौजूदा  स्थापित  क्षमता  है  और  जो  बड़ी-बड़ी

 सिसाई  योजनाएं  उनका  पूर्ण  रूप  से  उपयोग  नहीं  हो  रहा  इसी  प्रकार  पावर  हाऊसिज  ओर  बड़े

 कर-का  रखानों  की  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  नहीं  हो  रहा

 अब  मैं  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  आपकी  एक्सपोर्ट

 कौसिलें  लेकिन  उनके  ऊपर  बड़े-बड़े  निर्यात  करने  वालों  का  एकाधिकार  वह  ऐसी  नीति  बनाते

 हैं  जिससे  छोटे-छोटे  निर्यातकों  को  कठिनाई  होती  इन  पर  आपको  पूरा  ध्यान  देना  होगा  ।  अगर

 हम  इन  पर  ध्यान  देंगे  तो  उन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  सकते  हैं  जो  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए

 निर्धारित  किये  गये  हैं  और  जिनको  हमारे  प्रधान  मन्त्री  और  हमारी  पार्टी  पूरा  करना  चाहती

 इन  शब्दों  के  साथ  अन्त  में  मैं  यही  दोहराना  चाहता  हूं  कि  वर्तमान  परिस्थिति  में  जो  बजट  बन

 सकता  वह  बना  जिन  चीजों  की  घोषणा  वित्त  मन्त्री  जी  ने  पिछले  साल  की  वहू

 कांशतः  पूरी  हुई  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  कि
 आप

 एडमि  निस्टर्ड  प्राइसिंग  पालिसी  बना  रहे

 इसके  बारे  में  देखें  कि  एडमिनिस्टर्ड  प्राइसिंग  पालिसी  एक  रेशनल  पालिसी  आप  जहां  कृषि  मूल्य
 के  बारे  में  दूरगामी  नीतियां  बनाना  चाहते  वहां  कृषि  उत्पादन  और  कृषि  की  लागत  बस्तुओं  के

 उत्पादन  मूल्य  के  बारे  में  भी  नीति  तय  साथ  ही  साथ  इन  दोनों  में  समन्वय  और  समानता  होनी

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  के  द्वारा  प्रस्तुत  किये  मये  बजट  का  समर्थन  करता
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 है
 [  प्रभुवाद  |

 श्रीमतो  गोता  मुख्जो
 :  यह  अवसर  देने  के लिए  आपका  धन्यवाद  ।

 1986-87  के  बजट  में  जो  लीपा-पोती  की  गई  है  उससे  इस  तरह  का  वातावरण  बना  है
 जिसक  बंगला  कविता  में  बहुत  उचित  तरह  से  वर्णन  किया  गया  है  :---

 ए  बुनिया  सकल  धझ्सल  नकल  मालो  |

 अर्थात  इस  दुनिया  में  प्रत्येक  चीज  अच्छी  असली  अच्छा  है  औ  तरह  नकली  भी

 अच्छा

 इसी  तरह  इस  बजट  ने  प्रत्येक  को  खुश  किया  कम  से  कम  यहू  दावा  किया  जा  रहा

 प्रौ०  मधु  वण्डवते  :  आप  भी  खुश  मंत्री  जी  को  हम  पर  खुशी  थोपनी  नहीं

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  इसलिए  तथाकथित  सही  समय  पर  ताली  न  बजाने  के  कारण  यहां
 प्रधान  मन्त्री  जी  द्वारा  सख्ती  से हमारी  आलोचना  की  गई  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  हम  रंग  बदल

 रहे  हैं  ।

 बदकिस्मती  से  मुझे  अब  इसी  कविता  का  दूसरे  भाग  वा  स्मरण  हो  आया  यह  बताता

 किन्तु  सबर  खंते  पावरोटी  भर  भोला  गुड  ।

 अर्थात्‌  रोटी  ओर  सी  रा  उत्तम  ।  यह  शाब्दिक  अधथ॑  है  मैं  मुंडन  भाषा  में  रोटी  और  सी  रे  का  अनुवाद
 गरीबों की  के  रूप  में  किया  है  ,

 मेरी  समस्या  यह  है  कि  मुझे  हर  चीज  की  कमी  लग  रही  इसलिए  स्वाभाविक  है  कि  मैं

 की  प्रशंसा  नहीं  कर  सकती  ।  मैं  समझती  हूं  कि  बजट  को  गरीबों  के  हित  में  दशने  का  प्रयास

 किया  गया  है  और  यह  इसलिए  किया  गया  है  कि  सावंजनिक  आत्मनिभरता  और

 सामाजिक  न्याय  दो  राष्ट्र  द्वारा  स्वीकृत  नीति  की  इस  बजट  में  जो  उपेक्षा  की  गई  है  उसको  मुख्य  जोर

 उसी  बात  पर  दिया  गया  है  अर्थात्‌  अधिक  भार  निर्धन  लोगों  पर  डाला  गया  है  और  इसलिए  एक  सुन्दर
 व्यक्ति  के  रोष  का  जोखिम  उठाया  गया  है--वर्तमान  वित्त  मन्‍्त्री  भी  सुन्दर  मूल्य  वृद्धि  के  साथ

 साथ  बजट  में  छिपाया  जा  सके  ।

 बित्त  मन्त्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  मुझे  प्रशंसा  मिल  रही

 4८
 शोमतो  गोता  मुखर्जो

 :  दीघंकालिक  वित्तीय  नीति  में  आपने  पहले  ही  वायदा  किया  है  कि

 घनी  व्यक्तियों को  जो  छूट  दी  गई  है  वह
 पांच

 वर्ष  तक  उपलब्ध  वास्तव  में  आपने  उसका
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 सरण  है  अर्थात्‌  इस  बजट  में  भी  धनी  व्यक्तियों  के  लिए  और  छूट  दी  गई  आप  इससे  इन्कार

 नहीं  कर  अगले  कर:निर्धारण  वर्ष  से  उपहार  कर  में  अतिरिक्त  कर  की  समाप्ति तथा  यहां
 तक कि  मानक  कटोतो  में  रियायत  सम्बन्धी  प्रमन  भो  शामिल  यह  सच  है  कि  जिन  लोगों  की

 वाधिक  आय  25,000  है  उनको  250/-  रुपये  की  राहृत  यह  शायद  मध्य  वर्ग  के  लोगों

 को  शान्‍्त  करने  के  लिए  है  लेकिन  क्‍या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  जिन  लोगों  को  व!धिक  आय  एक

 लाख्ष  से  अधिक  है  उनको  मानक  कटौती  में  रियायत  देने  का  क्‍या  औचित्य  मेरे  विचार  में

 इस  समय  किसी  को  भी  मानक  कटौती  नहीं  दी  जानी  चाहिए  क्योकि  75  करोड़  जनता  में  से

 केवल  35  लाख  लोगों  को  लाभ  प्राप्त  होगा  ।  इसलिए  इसका  बोझ  दूसरों  को  उठाना  पड़ेगा

 इसलिए  मैं  कहती  हूं  कि  मैं  इस  दिखावटी  बजट  को  पसन्द  नहीं  करती  हूं  ।  वित्तीय  नीति  में

 दिये  गये  बचन  का  सम्मान  करना  पड़ेगा  फिर  भी  आप  अप्रत्यक्ष  करों  को  कम  करने  की  बात  कह

 सकते  देखते  हैं  उसका  क्या  हुआ  ?  बजट  के  अनुसार  प्रत्यक्ष  करों  से  कुल  2!  करोड़  रुपवे  की  आय

 जबकि  अप्रत्यक्ष  करों  से  467  करोड़  रुपये  की  आय  होगी  जो  प्रत्यक्ष  करों  से  प्राप्त  होने  वाली

 राशि  से  22  गुना  अधिक  वास्तव  में  इस  वर्ष  अप्रत्यक्ष  कर  कुल  कर  राजस्व  का  80  प्रतिशत  है
 जबकि  जी ०  डो०  पी०  में  प्रत्यक्ष  करों  का  भाग  घट  गया  वर्ष  1985-86  में  यह  अनुपात  2.41

 था  और  अब  वर्ष  1986-४7  में  यह  2  25  अतः  इससे  पता  चलता  है  कि  एक  बायदे  और  दूसरे
 वायदे  में  अन्तर  धनी  व्यक्तियों  को  दिये  गये  वायदों  को  पूरा  करना  पड़ता  जबकि  गरीबों  को

 दिये  गये  वचन  की  उपेक्षा  की  जा  सकती  कर-नीति  का  यह  दिशा  आप  मुझे  समय  नहीं  देंगे

 अन्यपा  मैं  विस्तार  से  बता  सकती

 उपाध्यक्ष  महोश्य  :  अगर  आपके  पास  अधिक  मुद्दे  हैं तो आप  लिखकर  भेज  सकती

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  लिश्वे  हुए  शब्दों  को  पढ़ते  के  लिए  वह  बाध्य  नहीं  है  जबकि  बोले

 हुए  शब्दों  को  वह  सुनने  के  लिए  बाध्य

 झीमतो  गोता  मखर्जो  :  1985-86  के  संशोधित  अनुमानों  के  अनुसार  3118  करोड़  रुपये

 निग्रम  कर  के  रूप  में  ब॒टूल  होने  की आशा  थी  ।  निगम  कर  में  क्या  बढ़ोतरी  हुई  है  ?  इस  वर्ष  यह्‌  केवल

 2  करोड़  रुपये  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  को  इसी  अवधि  के  दोरान  उत्पाद  शुल्क  में

 2,862  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  और  उत्पाद  शुल्क  में  704  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  है  और  यहां

 अप्रत्यक्ष  कर  में  दी  गई  राहुत  भी  अपेक्षित  रूप  से  धन  लोगों  को  लाभ  पहुंचाती  है  ।

 के  विषय  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  और  आपने  कहा  था  कि  यह  नहीं  है  ।

 मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहती  ।  लेकिन  एक  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  यह  लघु  उयोगों  के
 लिए

 महीं  यह  बड़े  उद्योगों  पर  भी  लागू  होती  है  ।  मुख्य  रूप  से  यह  बड़े  उद्योगों  को  प्राप्त  होगी  क्‍योंकि

 बहुत  से  छोटे  उद्योग  अप्रत्यक्ष  रूप  से  बड़े  उद्योग  के  मालिकों  के  अधीन  कार्य  कर  रहे  लेकिन  हम

 अनुमान  लगाते  हैं  कि  यह  कुछ  छोटे  उद्योगों  के  कुछ  वर्गों  को  भी  लाभ  पहुंचाएगी  ।

 मनन्‍्त्री  जी  का  विचार  है  कि  यह  राहुत  उपभोक्ताओं  को  भी  मिलेगी  क्या  कभी  ऐसा  हुआ  है  ?
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 ्ाआआआआआ  ज्ञान  “75  द  >  a  अत  ५...  सामममममममभ-ऊममकमलमनम>कलं»भम नमक  कक

 |  भीमतो  गोता  सुखर्जो  ]

 कोन  सी  नई  स्थिति  पैदा  हुई  क्या  इसका  कारण  यही  है  कि  आपने  एक  दिखाउटी  बजट  भाषण

 दिया  है  कि  सारा  लाभ  उपभोक्ताओं  को  मिलेगा  क्योंकि  आपने  अन्तिम  तैयार  माल  का  मूल्य  कम  कर

 दिया  है  ?  क्‍या  आप  गारंटी  दे  सकते  माडेवेट  के  लाभों  की  बात  कि  बल्‍्क  ओऔषधियों  के

 मामले  में  मापने  उत्पाद  शुल्क  में  जो  राहत  दी  है  उसका  उसे  औषधियों  के  दामों  पर  कुछ  असर  पड़ेगा  ।

 अगर  औषधियों  के  मूल्य  में  प्रभाव  पड़ा  तो  मैं  अगले  वर्ष  के  बजट  भाषण  की  आलोचना  नहीं

 विलाप्तिता  की  वस्तुएं  जैसे  कि  टी०  वी०  रेफ्रीजरेटर  इत्यावि  पर  उत्पाद  शुल्क

 बढ़ाने  पर  काफी  शोर  हुआ  है  लेकिन  ये  कुल  छः  वस्तुएं  हैं  ओर  मात्रा  बिल्कुल  कम

 यद्यपि  यह  एक  ऐसा  उपाय  है  जिसका  समर्थन  किया  जाना  चाहिए  परन्तु  इसका  सम्पूर्ण  स्थिति

 पर  कोई  विशेष  अन्तर  नहीं

 अब  हम  दूसरे  प्रश्न  पर  आते  हैं  जो  कि  घाटे  से  सम्बन्धित  मन्त्री  जी  मे  आने  वाले  वर्ष  के

 धाटे  को  वर्तमान  वर्ष  के बजट  अनुमानों  के  साथ  तुलना  करते  हुए  कपट  किया  है  जो  कि  वर्तमान  वर्ष  के

 संशोधित  प्राककलनों  में  काफी  गढ़  बया  वास्तविक  घाटा  मंत्री  जी  द्वारा  दिखाए  गए  घाटे  से  कहीं
 अधिक  मूल्य  वृद्धि  जिसको  बजट  में  नहीं  दिखाया  गया  इसके  प्रभाव  से  अलग  नहीं  किया  जा
 सकता  अगर  आप  बजट  को  पूर्णतया  देखें  यह  इस  प्रकार  का  है  जैसे  कि  शिव  के  बिना  जो  कि  सम्भव

 नहीं  है  अगर  आपने  इसको  बजट  ठपायों  के  एक  भाग  के  रूप  में  लिया  होता  तब  कम  से  कम  राज्यों  को

 इसका  कुछ  हिस्सा  मिल  गया

 क्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  तब  यह  बिल्कुल  ठीक  होता  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  हम  यह  नहीं  चाहते  ।  लेकिन  वह  आपकी  अपने  बजट  के  घाटे

 को  कमर  दिखाने  से  आपका  सारा  घाटा  वर्तमान  घाटे  से  कम  से  कम  1,000  करोड़  रुपये

 अधिक  होता  है  और  जो  बाद  में  अधिक  हो  घाटे  का  प्रश्न  बहुत  कठिन  बहुत  से
 शास्त्रियों  ने  कहा  है  बकों  से  लिये  हुए  ऋणों  को  भी  धाटे  में  दिखाना  बाहिए  अगर  ऐसा  किया

 मैं  समझतो  हूं  कि  वास्तविक  घाटा  10,000  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  होता  ।

 अब  हस  मुद्रा  स्फीति  के  प्रभाव  के  बारे  में  ऐसा  लगता  है  आप  मुद्रा  स्फीति  के  प्रभाव  के  विषय
 में  चिन्तित  नहीं  है  ।  आपने  अपने  बजट  भाषण  में  कहा  है  :--

 के  आकार  और  मुद्रा  भंडार  को  देखते  हुए  यह  घाटा  विवेकसम्मत  और

 गेर-मुद्रा  स्फीतिकारी

 उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  वर्तमान  वर्ष
 का

 लगभग  सारा  धाटा  अयथंव्यवस्था  में  समाविष्ट  हो  गया
 आप  मुद्रा  स्फीति  को  जानने  के  लिए  धोक  मुल्य  सूचकांक  को  लोजिए  ।  हम  देखते  हैं  कि  थोक  मूल्यों

 की  अपेक्षा  उपभोक्ता  मूल्य  बहुत  अधिक  बढ़ते  उस  समय  जबकि  थोक  मूल्य  सूचकांक  3.86
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 शत  बढ़ा तो  उसी  अवधि  में  उपभोक्‍ता  मूल्य  सूचकांक  7.5  प्रतिशत  बढ़ा  ।  और  प्रत्येक  ब्यक्षित  जानता

 है  कि  इसमें  चालाकी  क्‍यों  की  जा  रही  कृषक  मजदूरों  का  मूल्य  सूचकांक  8.1  प्रतिशत  बढ़ा
 कया  आप  सोचते  हैं  कि एक  कृषक  मजदूर  के  लिए  8.1  प्रतिशत  की  बढ़ोत  +  को  समाविष्ट  किया  जा

 सकता  है  ?  जी  निस्सन्देह  किया  जा  सकता  उसे  हम  आपकी  समायेश  की  नोति
 से  सहमत  नहीं  यह  समावेश  गरीब  जनता  पर  अधिक  भार  और  कठिनाइयां  डाल  कर  किया  जा

 सकता  है  ।

 10.00  स०  १०

 अब  हम  बहुत  अधिक  प्रशंसा  वाला  मुद्दा  लेते  हैं  गरीबी  दूर  करने  के  कार्य  क्रम  क ेलिए  अधिक

 प्रावधान  जहां  तक  राशि  को  बढ़ाने  का  प्रश्न  हम  इसका  स्वायत  करते  हैं  क्या  झूठा  दावा  न्‍्यायोचित

 आपने  कहा  कि  आपने  इसको  65  प्रतिशत  बढ़ा  दिया  अब  अगर  आप  इसकी  संशोधित

 मानों  से  तुलना  तो  यह  केवल  30  प्रतिशत  बड़ी  है  ।

 क्री  ्रसल  दत्त  :  यह  केवल  22  प्रतिशत

 श्रीमतो  गीता  मस्तर्जी  :  मैंने  दोनों  संख्याओं  को  देखा  यहां  मैंने  बड़ी  संख्या  ली

 भरी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  बी०  ई०  की  तुलना  हमेशा  बी०  ई०  से  ही  की  जाती

 श्रीमती  गीता  मश्नर्जी  :  यह  स्वाभाविक  जिसकी  भी  तुलना  चाहे  वह  बी०  ई०  हो  या

 आर«८  आपके  फायदे  के  लिए  होनी  चाहिए  ।

 गरीबी  दूर  करो  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में  यहू  आवंटन  भी  कई  प्रश्नों
 को

 उभारता  अब

 बात  यह  है  कि  यदि  सातवीं  योजना  लागू  होती  है  तो  अगले  वर्षों  में  आपका  प्रस्तावित  कार्य  क्‍या

 जबकि  आप दो  वर्षों  में  पहले  ही  40  प्रतिशत  से  42  प्रतिशत  दे  चुके  क्‍या  योजना  पद्धति  का

 परित्याग  करने  की  शुरूआत  है  ?  संसाधनों  का  संग्रह  कहां  से
 किया  जायेगा  ?  आप  संसाधनों  का  संग्रह

 अमीरों  से  नहीं  करते  और  ग्रामीण  धनिकों  को  भी  छोड़  दिया  गयः  सामान्य  रूप  से  भार  गरीबों

 पर  ही  सातवीं  योजना  को  कैसे  लागू  किया  जायेगा  ?  तथाकथित  मात्रा  में  वृद्धि  किस  प्रकार

 होगी  ?  क्या  मात्रा  में  वृद्धि  अन्य  क्षेत्रों  जेसे  सावंजनिक  इत्यादि  की  कीमत  पर  की  जा  रही

 आपने  इन  प्रश्नों  का  विस्तार  से  अध्ययन  नहीं  किया  इस  योजना  जो  कि  अपने  आपमें  एक

 अज्छी  योजना  है  की  चाटुकारिता  की  बजाय  आपको  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  देना  चाहिए  जो  पहले  ही

 उठाये  ज़ा  चुके  हैं  ।  परन्तु  आपने  ऐसा  नहीं  किया  |

 आपने  जो  झानदंड  अपनाया  है  उसके  अनुसार  यह  30  प्रतिशत  वुद्धि  भी  नाम  मात्र

 1986-87 7  की  योजना  का  परिव्यय  तंयार  करते  समय  अन्तनिहित  मुद्रा  स्फीति  दर  11.1  प्रतिशत

 जो  वास्तव  में  20  प्रतिशत  से  कम  होगी  ।  तब  मात्रा  में  वृद्धि  कहां  है  ?

 गेहूं भौर  चावल की
 कीमतों  में  वृद्धि  करने  में  क्या  तथ्य  है  ?

 आप  गरीबों को
 गरीबी  रेश्वा  से
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 थीता  सुखर्जो

 ऊपर  कैसे  उठाएंगे  ?  वास्तव  में  यह  परिकलित  किया  गया  है  कि आई०  टी०  डी०  पी  ०  क्षेत्रों  के
 रिबत  गरीब  लोगों  को  निगम  मूल्य  में  वृद्धि  क ेलिए  कम  से  कम  10  करोड़  रुपये  अतिरिक्त  अदा  करना

 पड़ता  है  आई०  टी०  डी०  पी  9  क्षेत्रों  से  बाहर  लाखों  लोग  रहते  क्‍या  यह  भी  गरीबी  कम

 करने  का  ढंग  है  ?  जबकि  खाद्य  भंडार  सड़  रहा  है  तो  मेरी  सभ्ञ्ञ  में  यह  बात  नहीं  आती  |  मैं  नहीं
 जानती  कि  क्या  यह  खाद्य  भंडार  इस  अतिवृद्धि  के  लिए  तात्कालिक  प्रेरणा  प्रथम  बात  तो  यह  है  कि

 यह  खाद्य  भंडार  क्यों  यह  बेहतर  होगा  कि  बारह  सौ  मिलियन  टन  गेहूं  इन  कार्यक्रमों  के  लिए
 निर्धारित  कर  दिया  जाये  और  गेहूं  को  अखाद्य  बनने  से  बचा  लिया

 मैं  दो  प्रश्न  पूछ  कर  अपना  भाषण  समाप्त  सावंजनिक  क्षेत्र  को  कम  राशि  निर्धारण
 से  प्रत्येक  व्यत्ित  चिन्तित  यह  केवल  3.2  प्रतिशत  को  वृद्धि  अब  तक  की  योजना  अवधि  भें  सबसे
 कम  है  |  बहुत  से  अतिमहत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  वास्तव  में  यहू  गैर-स  रकारी  क्षेत्रों  में  घटी  तो  क्या  हम  इसका
 तात्पय  गैर-सरकारी  क्षेत्र  ले  सकते  जिसके  प्रति  इस  समय  आप  इतने  आसकत  हैं  ।  यह  भी  कारण  हो
 सकता  है  कि  आप  दबाव  के  कारण  उतने  जोर  से  नहीं  बोल  पा  रहे  हैं  ?  परन्तु  यहां  यह  स्पष्ट  है  कि  यह
 बढ़ी  है  । एक  छोटी  सी  बात  जिसकी  तरफ  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहूंगी  ।  केन्द्रीय  कानून  और  व्यवस्था
 के  लिए  किए  गए  आवंटन  से  सम्बन्धित  केन्द्रीय  कानून  और  व्यवस्था  पर  350  करोड़  रुपये  जैसी
 भारी  रकम  क्‍यों  खर्च  की  जा  रही  है  ?  कानून  और  व्यवस्था  राज्य  का  विषय  क्‍या  कानून  ओर
 व्यवस्था  की  ऐसी  स्थिति  केवल  दिल्‍ली  में  ही  है  कि  आपके  द्वारा  प्रस्तावित  अनेक  कल्याणकारी  उपायों
 के  लिए  निर्धारित  राशि  की  तुलना  में  इतनी  भारी  राशि  आपको  इसके  लिए  निर्धारित  करनी  पड़ी  ।

 क्री  ग्रमल  दत्त  :  सम्पूर्ण  पश्चिमी  बंगाल  में  पुलिस  व्यवस्था  दिल्‍ली  से  बेहतर

 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  इश  मैं  सोचती  हूं  कि  बजट  की  इन  प्रमाणों  से  विरुद्ध  है

 जो  कि  मैं  पहले  भी  कह  चुकी  हूं  और  यदि  मेरे  पाध्त  कुछ  समय  और  होता  तो  मैं  बहुत  से  प्रमाण  और

 दे  सकती  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  समाप्त  करिए  ।  आप  पहले  ही  बहुत  प्रमाण  दे  चुकी

 श्रीमती  गोता  मुजर्जो  :  मैं  यह  कह  र  समाप्त  करना  चाहूंगी  कि  आपके  भाषण  के  अन्तिम
 भाग  में  जहां  आपने  गांधी  जी  के  उद्धरण  की  ओर  संकेत  किया  है

 ''
 )

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  उन्होंने  तीनों  गांधियों  का  उद्धरण  दिया  है  ।

 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  पहले  गांधो  को  सबसे  भन्‍्त  में  उद्धत  किया  गया  वित्त  मन्त्री  मे

 उनका  उठ्ध  रण  देते  हुए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बलिदान  देने  का  आह्वान  किया  अब  ऐसा  लगता

 है  वित्त  मन्‍्त्री  समझते  हैं  कि  यह  बलियान  करोड़ों  दलितों  द्वारा  दिया  जाना  चाहिए  जबकि  समृद्ध
 व्यक्ति  मोज  मेरे  विचार  में  अब  बजट  में  उल्लिखित  सरकारी  नीतियों  के  माध्यम  से  यही  सब

 करने  का  प्रयास  किया  जाएगा  जबकि  इसमें  किए  भए  दावे  इसके  विपरीत  हैं  और  इसमें  लीपा-पोती  को
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 गई  मैं  इस  बजट  का  विरोध  करती  हूँ  ।

 भरी  उमाकास्त  सिश्र  :  उपाध्यक्ष  हमारे  देश  के  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव
 गांधी  जी  ने  इस  देश  की  2  वीं  शताब्दी  में  प्रवेश  कराने  के  लिए  एक  लम्बी  आर्थिक  छलांग  लगाने  का

 संकल्प  किया  चाहे  कृषि  के  क्षेत्र  में  चाहे  उद्योग  के  क्षेत्र  में  टेक्नोलोजी  और  विज्ञान के  क्षेत्र
 में  इस  देश  की  अत्यधिक  प्रगति  के  लिए  ओर  इस  देश  को  एक  शक्तिशाली  देश  के  रूप  में  खड़ा
 करने  के  लिए  कदम  उठाया  हे  ।  यह  बजट  इस  में  हमको  अग्रसर  करता  है

 इसलिए  हस  बजट  का

 हम  स्वागत  करते  प्रशंसा  करते  हैं  और  हादिक  समर्थन  करते

 1.06  म०  प०

 बसवराजेश्वरी  पीठासोन  हुईं  )

 इस  बजट  की  विशेषता  यह  है  कि  इस  बजट  में  पसा  लेने  के  पैसा  देने  के  पंसा

 खर्चे  करने  के  लिए  एक  सही  निर्देश  दिया  जिनको  पैसा  खर्च  करने  की  आवश्यकता  है  उनके  लिए
 सबसे  अधिक  पैसा  खर्च  करने  का  प्रावधान  इस  बजट  में  किया  गया  है  ।

 हमारे  विरोधी  दल  के  मित्रों  ने  जब  थोड़ी-सी  कीमतें  बढ़ीं  तो  बड़ा  हाह्मकार  कहा  कि

 बड़ी  प्रलय  हो  आसमान  टूट  इनमें  राज  चलाने  की  क्षमता  नहीं  है  ।  मैं
 कहता  हूं  कि  राजा

 चाहे  कोई  राज  प्रणाली  चाहे  कोई  चाहे  वह  यूनान  की  डेमोक्रेटिक  प्रणाली  बिना  पैसा  वसूल
 किए  राज  नहीं  चल  सकता  है|

 महाकवि  कालिदास  ने  रघुवंश  में  सूयंवंशी  राजाओं  के  आदर्श  का  वर्णन  करते  हुए  लिखा

 प्रजानामएव  भृत्थ॑ंम्‌  सताभ्यो  बलिम  गृहीत
 |

 प्रजा  के  प्रजा  की  समृद्धि  के  लिए  राजा  कर  लगाता  यह  सूर्यवंशी  राजाओं  का  आदर्श

 यह  तत्त  समय  के  समाज  का  आदर  था  ।  फिर  आगे  लि्ा

 सपिता  पितृश्यतास्तम  जन्म  हेत्वा  ।

 राजा  हर  मामले  में  प्रजा  का  पिता  होता  सारी  जिम्मेदारी  उसके  भरण-पोषण  की  राजा  की
 होती  माता-पिता  तो  केवल  पैदा  करते  यूनान  के  महान  दार्शनिक  प्लैटो  ने  लिखा  है  कि  प्रत्येक
 कमाने  वाले  को  अपनी  कमाई  का  एक  रक्षक  ओर  शिक्षक  को  देना  ढाई  हजार
 साल  पहले  बहुत  दड़े  समाजवादी  और  दाशंनिक  ने  यह  लिखा  है  कि  कोई  राज्य  व्यवस्था  बिना  धन
 संग्रह  के  नहीं  बल  सकती  ।  इसलिए  जो  वित्त  मंत्री  जी  ने  घन  संग्रह  के  उपाय  किए  हैं  थे  देश  क ेविकास
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 5:  सरसमनेनून  नंनिककसकडस

 उमाकास्त  सिश्ष

 के  लिए  किए  गरीबों  के  उत्यान  के  लिए  किए  दैश  की  खुशहाली  और  मजबूती  के  लिए  किए

 हैँ  ।

 श्रीमन्‌  आप  देखिए  कि  एक  रुपया  कहां  से  आया  इस  बजट  की  विशेषता  इसमें  50

 प्रतिशत  कर  राजस्व  14  पैसा  आंतरिक  उधार  14  पैसा  अन्य  प्राप्तियों  11  पैसा  विभिन्‍न
 राजस्व  रो  और  5  पैसा  केवल  बाहरी  सहायता  ली  गई  इतने  बड़े  विकासशील  देश  इतने  बड़े
 संकल्प  लेने  के  बाद  सरकार  ने  केवल  5  प्रतिशत  विदेशी  सहायता  ली  है  और  बजट  में  केवल  6  प्रतिशत
 का  घाटा  6  प्रतिशत  घाटा  विकासशील  देश  के  लिए  कोई  घाटा  नहीं  कहा  जा  खर्च  को

 22  प्रतिशत  केन्द्रीय  योजना  में  और  29  प्रतिशत  राज्य  तथा  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  की  योजना

 14  प्रतिशत  प्रतिरक्षा  ।4  प्रतिशत  ऋणों  के  सूद  में  और  13  पैसा  केवल  नान  प्लांड  एक्सपेंडी चर
 यह  जो  .13  प्रतिशत  केवल  नान  प्लांह  एक्सपेंडोचर  यह्‌  बजट  बनाने  वालों  की  बहुत  बड़ी  कुशलता

 श्री मन्‌
 मैं  बजट  की  अच्छाइयों  को  गिनाना  चाहता  हूं  ।  यह  बजट  दीर्घकालीन  आधथिक  मजबूती  के

 सिद्धांत  पर  आधारित  मैंने  जेसा  निवेदन  किया  कि  इस  देश  को  शक्तिशाली  बनाने  के  लिए  छलांग

 लगाने  का  जो  संकल्प  किया  गया  उस  दिशा  में  यह  बजट  एक  महान  कदम  सातवीं  योजना  में  यह
 प्रशंसनी  प  साधारण  आदमी  पर  बोझ  नहीं  ढाला  गया  है  ।  जो  देने  लायक  उनसे  लिया  गया

 लधु  एवं  मध्यम  वर्ग  के  उद्यमियों  को  रियायतें  दी  गई  यह  बजट  की  बहुत  खास  बात  छोटे  उद्योग

 धंधों  को  प्रोत्साहन  दिपा  गया  ये  उद्योग  गांवों  फस्बों  में  चलाए  जाएंगे  जिससे  लोगों  को  रोजगार

 बेरोजगारी  कम  होगी  ।

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जो  इस  देश  की  महान  नेता  जिनका  इस  देश  पर  बहुत  बड़ा  ऋण

 जिन्होंने  इस  देश  को  हर  क्षेत्र  में  शक्तिशाली  मजबूत  उन्होंने  इस  देश  में  गरीबों  के

 लिए  कार्यक्रम  जैसे  राष्ट्रीय  रोजगार  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  शिक्षित
 बेरोजगार  आई०  आर०  डी०  पी०  इत्यादि  जो  गरीबों  के  लिए  कार्यक्रम  चलाए  गए  उन
 कार्यक्रमों  में  अधिक  घन  खर्च  करने  का  संकल्प  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  किया  है  और  65  प्रतिशत

 धान  इस  बजट  में  गरीबी  निवारण  के  मद  में  रखे  गए  यह  प्रशंसतीय  कदम  अब  केवल  यह
 दन  है  कि  इस  रुपये  से  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  ग्रामीण  रोजगार  भूमिहीन
 रोजगार  गारंटी  योजना  में  जो  पैसा  दिया  जा  रहा  राज्यों  को  दिया  जा  रहा  उस  पर  निगरानी
 रखी  जाए  ओर  गांवों  में  रोजगार  देने  के  साथ-साथ  स्कूल  व  सड़क  इत्यादि  जो  परमानेंट  असेट्स

 स्थायी  संपत्तियां  उनका  निर्माण  होना  चाहिए  ।  इसमें  भ्रष्टाचार  न  यह  देखना  आवश्यक

 लघु  उद्योग  विकास  निधि  की  स्थापना  स्वागत  योग्य  कदम  लघु  उद्योग  विकास  निधि  से  बेरोजगार
 पढ़े-लिखे  बेरोजगार  लोग  रुपया  लेकर  रोजगार  करेंगे  और  बेरोजगारी  कम  होगी  ।

 इंदिरा  आवास  यह  भी  बहुत  स्वागत  योग्य  कदम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  यह  चलाई
 जाएगी  और  गरीबों  के  आवास  की  व्यवस्था  होगी  ।  एक  और  बहुत  महत्वपूर्ण  कदम  माननीय
 वित्त  मन्त्री  जी  ने  उठाया  है  बह  प्रशंसा  योग्य  है  जिसके  अंतर्गत  शहरों  के  गरीबों  को  मदद  दी
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 शहरों  के  गरीबों  के लिए  अभी  तक  कोई  कार्यक्रम  नहों  कोई  घन  की  व्यवस्था  नहीं  वित्त  मंत्री  -
 जी  ने  रिक्शा  सफाई  कम  गाड़ी  वान  वर्ग  को  सहायता
 देने  का  प्रस्ताव  किया  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  इसमें  राज  पनवाड़ी
 और  चाय  वाले  का  नाम  भी  जोड़  दिया  क्‍योंकि  ये  भी  शहर  का  गरीब  वर्ग  यह  बहुत  ही

 स्वागत  योग्य  कठम  शहर  के  लोग  कहते  थे  कि  शहर  के  गरीबों  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  हो  रही
 इस  प्रकार  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  यह  काम  किया  वह  स्वागत  योग्य

 जीवन  रक्षक  दवाओं  के  दाम  में  कमी  की  गई  यह  भी  बहुत  स्वागत  योग्य  कदम  इस

 प्रकार  श्री  यहू  बजट  आम  जनता  का  बजट  गरीबों  का  बजट  है  और  देश  की  अर्थव्यवस्था  को

 मजबत  करने  वाला  बजट  है  तथा  प्रधान  मन्‍्त्री  श्री  राजीव  गांधी  की  क्षाकांक्षाओं  को  पूर्ण  करमे  वाला

 बजट  है  ।

 मुझे  आशा  इस  बजट  से  यह  देश  शक्तिशाली  कुछ  सुझाव  भी  देना  इस

 देश  में  पब्लिक  सेक्टर  यानी  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  बड़ा  महत्य  सन्‌  52  में  जब  पब्लिक  सेक्टर  की

 स्थापना  की  गई  थी  तो  इस  सक्टर  में  केवल  पांच  उद्योग  थे  और  29  करोड़  की  पूंजी  लगी  लेकिन

 आज  इस  क्षीत्र  में  दो  सौ  से  ज्यादा  उद्योग  हैं  और  चालीस  हजार  करोड़  से  ज्यादा  पूंजी  लगी  इतनी

 बड़ी  पूंजी  जिस  सेक्टर  में  लगी  हो
 ओर  उस  सेक्टर  से  लाभ  न  हो  और  सेल्फ  जनरेटिंग  इकोनामी

 उत्पन्न  न  कर  सकें  तो  यह  सोचने  की  बात  पब्लिक  सेक्टर  को  ओर  ठीक  किया  उस  पर  सस्ती

 की  हम  लोगों  को  यह  आशा  होनी  याहिए  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  इतना  उत्पादन  इतना  लाभ

 देगा  कि  उससे  इस  देश  में  सैल्फ  जनरेटिंग  व्यवस्था  कायम  हो  ऐसा  नहीं  हो  सकता  है  तो

 दुर्भाग्य  की  बात  होगी  ।  मेरा  एक  भिवेदन  यह  भी  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  में

 पैट्रो-ैमिकल  भादि  जो  उद्योग  उनको  केवल  पब्लिक  सैक्टर  के  भरोसे  ही  छोड़ना

 उचित  नहीं  आज  जनता  की  यह  मांग  है  कि  ये  चीजें  बुनियादी  चीजें  हैं  इसलिए  इनके  निर्माण  के

 Foor  प्राइवेट  सैक्टर  को  भी  प्रोत्साहित  किया  जाना  बड़े  पैमाने  पर  नहीं  तो  छोटे  पैमाने  पर

 जो  उद्यमी  अपनी  निजी  पूंजी  इन  उद्योगों  में  लगाते  उनको  अवसर  मिलना  चाहिए  ओर  उन्हें

 हित  किया  जाना  किसानों  को  ज्यादा  सबसिडी  की  आवश्यकता  नहीं  किसान  स्वतः

 रूफ  उसने  इस  देश  का  मस्तक  ऊंचा  किया  इस  देश  की  व्यवस्था  को  बल  दिया

 किसानों  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  बजाय  सबधड़ी  के  बुनियादी  चीजों  पर  बल  दिया

 जाना  चाहिए  ।  प्रत्येक  विकास  खण्ड  में  चार-चार  मन्डिया  स्थापित  की  जानी  चाहिए  ।

 किसानों  के  गांवों  को  सड़कों  से  जोड़ा  जाए  ओर  उन्हें  पानी  तथा  बाजार  की  सुविधाएं  मुहैशत

 की  किसानों  को  उनके  उत्पादन  का  उचित  दाम  मिलेगा  तो  वे  उत्साहित  होकर  उत्पादन

 बढ़ायेंगे  ।  इस  देश  की  व्यवस्था  का  आधार  कृषि  है  इसलिए  किसानों  की  ओर  विशेष  ध्यान  देना

 एयक  यह  भी  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  देश  के  जो  पिछड़े  क्षेत्र  उनके  विकास  के  लिए  तेजी  से

 कदम  उठाए  जाने  चाहिए  |  उत्तर  प्रदेश  में  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  एक  ऐसा  हिस्सा  है  जो  सबसे  पिछड़ा  हुआ

 उत्तर  प्रदेश  के  करोड़ों  लोग  भारीशस  ओर  अन्य  तमाम  देशों  में  तथा  कलकत्ता  और  बम्बई  या  अरब

 देशों  म ेजाकर  अपनी  जीविका  कमा  रहे  वहां  खेती  पर  दबाव  पड़  गया  वहां  पर  विकास  नहीं  हो

 पा  रहा  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  क ेविकास  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  जी  ने  4500  करोड़  रुपये
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 उमताकान्त

 नल  चवच्<ः

 की  विशेष  मांग  की  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  विकास  के  लिए  इस  4500  करोड़

 की  राशि  को  मंजूर  किया  जाना  चाहिए  ओर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  जो  परम्परागत  उद्चोग  हैं  जैसे  --

 हथक  बनारस  का  ताड़ी  मिर्जापुर  का  बतेन  और  आजमगढ़  का  हथकरघा
 इन  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।  इन  उद्योगों  स ेकई  लाख  आदमी  अपनी  जीविका  कमा

 रहे  इन  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  से  उन्हें  मिलेगा  और  उनकी  रोजी-रोटी  चलेगी  तथा

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  का  भी  विकास  हमारे  संसदीय  क्षेत्र  मिर्जापुर  का  उत्तरी  हिस्सा  औद्योगिक  रूप

 से  बहुत  पिछड़ा  हुआ  वहां  के  लोग  भाग  रहे  मिर्जापुर  शहर  उजड़  रझ्टा
 के  बनारस  और  इलाहाबाद  जैसे  पिछड़े  क्षेत्र  हैं  और  जो  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश

 के  पिछड़े  क्षेत्र  वहां  पर  प्रत्येक  क्षेत्र  मे ंएक  बड़ा  उद्योग  लगाया  जाए  !  मिर्जापुर  में  एक  बड़ा  उद्योग

 लगाना  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बजट  का  हादिक  स्वागत  करता  हूं  और  वित्त

 मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  तथा  प्रधान  मंत्री  जो  को  भी  बधाई  देता  हूं  कि  देश  को  प्रगति  की  दिशा  मैं

 उन्होंने  एक  ठोस  कदम  उठाया  है  ।

 डा०  प्रभात  कुसार  मिश्र  :  सभापति  मैं  इस  बजट  का  समर्थन  करते  हुए

 वित्त  मंत्री  जी  द्वारा  बजट  प्रस्तुत  करते  हुए  अपने  भाषण  में  जो  अन्तिम  वाक्य  कहे  उनकी  ओर

 आपका  ध्यान  दिलाता  चाहता  उन्होंने  कहा  था  कि  आने  वाले  समय  में  लोग  हमारे  बारे  में  अपनी

 राय  इस  आधार  पर  कायम  नहीं  कि  हम  किस  मत  के  अनुयाथी  हैं  या  हमने  कौन  सा  लेबल  लगा

 रखा  है  या  हम  कोन-सा  नारा  लगा  रहे  हैं  बल्कि  ऐसा  मत  हमारे  कार्यों  अध्यवसायथ  और  त्याग  से

 रित  वित्त  मंत्री  जी  के  उन  वाकक्‍यों  से  ही  मैं  बजट  १९  भाग  लेता  हुआ  अपने  विचार  प्रकट  करना

 चाहता  हूं  ।

 हमारे  युवा  प्रधान  मन्त्री  ने पिछले  साल  एक  घोषणा  में  कहा  था  कि  जब  हम  1990  में  जन

 अदालतों  में  फिर  से  जाएंगे  तो  हमारे  हाथ  में  1784  का  घोषणा  पत्र  रहेगा  और  हम  लोगों  को  यह
 बताएंगे  कि  हृपते  उस  समय  आपसे  जो  वायदे  किए  थे  उनको  हमने  पूरा  कितने  प्रतिशत  पूरा

 उसका  मूल्यांकन  आप  मैं  यहां  आपका  ध्यान  मध्य  प्रदेश  के  उस  पिछड़े  संभाग  की  ओर  ले

 जाना  चाहता  हूं  जो  हरिजन  बाहुलय  आदिवासी  बाहुल्‍प  है  और  बहुत  पिछड़ा  सौभाग्य  से  पिछले
 दिनों  श्री  राजीव  जी  उस  इलाके  में  पधारे  थे  ।  मैं  विशेष  रूप  से  यहां  आंकड़ों  में  जाना  नहीं  भाहृता
 लेकिन  कुछ  ऐसी  बातें  अवश्य  कहूंगा  जो  प्रत्यक्ष  हैं  और  व्यावह्यारिक  हैं  ।

 हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश  है  और  हम  सेन्टर  की  ओर  से  हर  स्टेट  को  काफी  रुपया  विभिन्‍न

 भोज  नाओं  के  लिए  देते  उस  पैसे  का  कितना  सदुपयोग  किया  जाता  वह  कितना  सही  तरह  से

 में  आता  हमें  उससे  कितनी  उपलब्धि  मिलती  उसका  कया  रिटने  मिलता  मैं  चाहता  हृ
 कि  इसकी  मौनीरटरिंग  बजट  में  जरूर  की  जानी  मैं  आपको  एक  उदाहरण  देना  चःहता

 सिचाई  के  मामले  में  मध्य  प्रदेश  बहुत  पिछड़ा  राज्य  रह्दा  कई  बार  वहां  ओलावृष्टि  होतो  है  तो  कभी

 बरसात  ज्यादा  हो  जाती  है  अथवा  गँस  त्रासदी  की  वजह  से  नये-तये  संकट  उस  पर  आते  रहते  ऐसी
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 स्थिति में  हम  अपने  बजट  का  पूरा  उपयोग  उन  कार्यों  में  नहों  कर  पाते  जिसके  लिए  वह  निर्धारित

 किया  गया  है  ओर  पेसा  डाइवर्ट  करना  पड़ता  है  ।

 मैं  यहां  सिंचाई  के  अन्तगंत  मिलने  वाले  पंसे  के  सम्बन्ध  में  बात  करना  चाहता  हमारे  यहां

 छत्तीसगढ़  में  धिचाई  की  बहुत  सी  योजनाएं  चल  रही  हैं  ओर  उनके  लिए  करोड़ों  रुपये  का  इस्टैब्लिशमेंट

 मोटर-गाड़ियां  हैं  और  €टाफ  है  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  या  विश्व  बंक  की  तरफ  से  पूरी  मदद  समय
 पर  नपहुंच  पामे  के  कारण  उस  तमाम  इश्टेब्लिशमैंट  का  पूरा  फायदा  किसानों  को  नहीं  मिल  था  रहा
 उतनी  उपलब्धियां  हमें  प्राप्त  नहीं  हो  पा  रही  मैं  आपसे  अनु रोध  करूंगा  कि  आपने  छोटे  वर्ग  के  लोगों
 के  लिए  बजट  में  जो  प्रावधान  किया  वहु  निश्चित  रूप  से  सराहनीय  है  ओर  यह  बजट  ऐतिह्षासिक  है
 सेकित  साथ-साथ  पिछड़े  क्षेत्र  के  बचे  हुए  कार्यों  को  पुरा  करने  के  लिए  जब  तक  आप  प्राथमिकता  के
 आधार  पर  आवंटन  नहीं  करेंगे  तव  तक  पूरी  सफलता  आपको  प्राप्त  नहीं  होगी  ।

 मैं  यहां  छत्तीसगढ़  की  कुछ  योजनाओं  के  नाम  लेना  चाहता  हूं  जैसे  अरपा  या  बांगो  योजनाएं  हैं
 जो  सिफे  आथिक  परेशानी  की  वजह  से  पिछले  8-10  सालों  से  रुकी  पड़ी  हैं  ओर  हर  साल  उनकी  लागत
 कास्ट  बढ़ती  ही  जा  रही  समयबद्ध  कार्यक्रम  न  होने  की  वजह  उस  लागत  को  मीट  आउट  करना

 हमारे  सामने  दूसती  प्रोब्लय  कुछ  हाइडल  इलेक्ट्रिसिटी  की  योजनाएं  भी  जिनमें  ऐसी  ही  स्थिति

 मैं  चाहूंगा  कि  बजट  में  उनके  लिए  भी  विशेष  ध्यान  रखा  जाए  ओर  पैसा  आवंटित  किया  जाए
 ताकि  उन  कार्यक्रमों  को  भी  समग्रद्ध  पूरा  किया  जा  सके  ।

 एक  बात  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  गांवों  में  मेडिकल  सुविधाएं

 बहुत  कम  हमारे  बजट  में  जो  राशि  हर  साल  रखी  जाती  उसका  आधार  बहुत  पुराने  समय  से

 घला  आ  रहा  है  जब  कि  गांवों  की  भाबादी  अपेक्षाकृत  बहुत  कम  होती  थी  लेकिन  आज  स्थिति  बदल

 गई  आज  बहुत  ज्यादा  आबादी  बढ़  गई  है  भौर  उसके  अनुपात  में  दवाओं  की  आवश्यकता  भी  बढ़
 गई  उसके  बावजूद  कम  राशि  आवंटित  होने  के  दवाइयां  कम  पहुंचती  हैं  ओर  उससे  गरीब

 तबके  के  लोग  दवाइयों  से  वंचित  रह  जाते  हैं  ।  इसलिए  मैं  चाहूंगा  डिस्ट्रिक्ट  अस्पतालों  तथा  गांवों  के

 अस्पतालों  के  लिए  विशेष  बजट  में  प्रावधाव  किया  जाए  ताकि  गांवों  के  लोगों  को  समुचित  मात्रा  में

 मेडिकल  सुविधाएं  प्राप्त  हो  प्कें  ।  बयोंकि  जब  हम  अपने  देश  में  परम्प  राओं  की  बात  करते  संस्कृति
 की  बात  करते  हैं  तो  हमारे  यहां  ऐसी  चिकित्सा  प्रणाली  पुराने  समय  से  चली  आ  रही  है  जितका  लाभ

 लोगों  को  प्राकृतिक  रूप  से  होता  आया  है  ओर  वह  उनके  सवंधा  योग्य  भी  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि

 हर  अस्पताल  में  एक  ब्रांच  ऐसी  देशी  चिकित्सा  की  जरूर  होनी  ज॑ंसे  आयुर्वेदी  चिकित्सा

 यूनानी  हो  म्योपंथी  है और  उसफो  वही  स्टेटस  मिलना  चाहिए  और  बजट  में  उसके  लिए  विशेष

 प्रावधान  होना  चाहिए  ओर  हर  छोटे-बड़े  अस्पताल  में  उसकी  अलग से  ब्रांच  स्थापित  होनी  चाहिए  ।

 तीसरी  बात  पब्लिक  सैक्टर  के  बारे  में  बताना  हम  पब्लिक  सैक्टर  से  जितने  उत्पादन
 की  अपेक्षा  करते  उतना  उत्पादन  तो  हो  जाता  लेकिन  उस  उत्पादन  में  कितनी  कॉस्ट  लगती  है
 उस  पर  नियन्त्रण  रखा  आए  ।  को  रबा  मेरे  क्षेत्र  में  आता  कोरबा  क्षेत्र  में  जिस  कृषि  भूमि  का  दोहन

 वहां  के  लोगों  के  भ्रम  का  दोहन  यदि  मैं  दूसरे  शब्दों  में  तो  बहां  के  लोगों  का शोषण
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 प्रमात  कुमार

 करके  जो  बड़ी  बड़ी  इंडस्ट्रीज  उनकी  छाती  पर  लगाई  गई  हैं  उनका  फायदा  उन  लोगों  को  मिलना

 जो  वहां  के  मूल  निवासी  लेकिन  इन  उद्योगों  का  परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  जो  वहां  के

 मुल  निवासी  उनको  फायदा  नहीं  हो  रहा  उनको  फायदा  न  मिलने  की  वजह  से  उस  क्षेत्रों  क ेलोग

 बम्बई  और  कलकत्ता  जैसी  जगहों  पर  झुग्गी-झाँपड़ी  बनाकर  नारकीय  जीवन  जीने  के  लिए

 मजबूर  होते  इसलिए  में  आपसे  अनुरोध  करूगा  कि  इसके  लिए  ऐसी  प्रक्रिया  अपनाई  जाए  कि  जो

 भी  पब्लिक  संक्‍्टर  में  जो  भी  पसॉनिल  डायरेक्टर  या  जो  भी  इस  प्रकार  के  अधिकारी  थे  लोकल

 लोगों  में  से  जो  इस  बात  को  देख  सकें  कि  वहां  के  जो  लैंड  ऑस्टीज  हैं  उनकी  पूर्ण  सुरक्षा  हो  और

 ऐसे  प्राविजन  किए  जाने  चाहिएं  ताकि  उनको  रोजगार  इस  संदर्भ  मैं  एक  विशेष  बात  आपके

 ध्यान  में  लाना  चाहूंगा  वह  यह  है  कि  जिस  समय  इंडस्ट्री  लगती  है  उस  समय  कहा  जाता  है  कि  हमें  ट्रेंड

 ,  हैंड  की  जरूरत  है  और  ट्रेंड  हैंड  पाने
 क ेलिए  वे  बाहर  से  भर्ती  करना  शुरू  कर  देते  हैं  जिसका  परिणाम

 यह  होता  है  कि  जो  वहां  के
 लोकल  लोग  होते  उनकी  उपेक्षा  हो  जाती  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है

 कि  इस  प्रकार  की  पब्लिक  सैक्टर  में  इंडस्ट्रीज  जहां-जहां  पर  भी  जेसे  कोरबा  में  लगी  हैं---कोल्ड

 फील्ड्स  बालकों  है  एन०टी०पी०सी०  है  और  अन्य  इस  प्रकार  की  इंडस्ट्रीज-जहां  भी  इन

 इंडस्ट्रीज  के  लगने  के  साथ-ही-साथ  वहां  पर  आई०टी०आई०  या  पॉलिटेक्नीक  सकल  भी  खोले  जाएं

 ताफि  उन  स्कलों  में  वहां  के  बच्चे  पढ़कर  निकलें  और  उन  फंक्ट्रियों  में  उनको  रोजगार  मिल  जाए

 इसके  लिए  बजट  में  प्रावधान  होना  ताकि  जो  लैंड  आस्टीज  जिनकी  जमीनें  गई  उनको

 यहां  उन  फैक्ट्रियों  में  रोजगार  मिल  और  इस  प्रकार  से  उनको  फायदा  पहुंचे  ।

 इसके  सब्सिडी  के  बारे  में  वित्त  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।  पिछली  दफा

 हमारे  एक  माननीय  सदस्य  ने  येह  सवाल  उठाया  लेकिन  इसकी  बाबत  हमें  कोई  भी  जवाब

 माननीय  वित्त  राज्य  मन्त्री  महोदय  की  ओर  से  नहीं  आया  ।  मैं  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि

 जब  हम  लोक  सभा  में  बैठकर  सब्सिडी  के  श्रांकड़े  पढ़ते  हैं
 और  जब  हम  गांव  में  जाते  हैं  उन  लोगों  के

 पास  जिनको  यह  सब्सिडी  दी  जाती  तो  हमें  बड़ा  आश्चर्य  होता  है  क्योंकि  उतनी  सबसिडी  उन  लोपों

 तक  नहीं  पहुंच  पाती  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  इसके  बाबत  आप  जानकारी  अवश्य  लें  ।  सहकारी

 बैंकों  और  नंशनलाहजड  बैंकों  में  एक  बात  देखने  में  आई  है  कि  सब्सिडी  किसानों  को  -  चाहे  फर्टिलाइजर

 के  लिए  चाहे  पम्प  के  वह  उनके  थ्रातों  में  समय  से  नियमबद्ध  ढंग  से  जमा  नहीं  की  जाती  है

 जिसके  कारण  किसानों  को  ज्यादा  ऋण  के  ऊपर  ब्याज  देना  पड़ता  है  और  उस  पैसे  का  उपयोग  बेंक  के

 अधिकारी  अपने  लिए  कर  लेते  वे  उस  पैसे  से  अपना  उपभोग  करते  चाहे  वह  गाड़ी  हो  या  मोटर

 इसलिए  इसके  बारे  में  विशेष  भानिर्टारग  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 मैं  मान्यव  इंडस्ट्री  के  संदर्भ  वित्त  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  इंडस्ट्री

 का  विकास  एट  दि  कॉस्‍्ट  आफ  दि  एग्रीकल्चर  हो  रहा  यह  हमारे  सामने  बहुत  बड़ी  समस्या

 परम्परागत  थेंती  करने  वाले  आज  जब  इंडस्ट्रीज  से  तुलनात्मक  दृष्टि  से  देखते  तो  काफो  अंतर

 दिलाई  देता  है  भोर  इंडस्ट्री  में  तुलनात्मक  दृष्टि
 से

 काफी  फायदा  नजर  आता  इस  प्रकार  से

 इंडस्ट्री  वाले  काफी  लाभ  प्राप्त  कर  रहे  हैं  उस  हिसाब  से  खेती  वाले  लाभ  बहुत  ही  कम  प्राप्त  कर  रहे



 19  1507  सामान्य  बज2-सामान्य  १986-87  (-
 —————  ~-__- —_—_——

 है ंजिसके  क।रण  खेती  वाले  लोगों  का  ध्यान  इंडस्ट्री  की  तरफ  जा  रहा  उनको  वे  कग्पीट  न  करने की
 वजह  से  एग्रीकल्चर  लेबरर  इंडस्ट्री  की  तरफ  डाइवर्ट  होते  हैं  और  इस  तरह  से  रीयल

 परम्परागत  खेती  करने  वाले  लोगों  के  सामने  आज  लेबर  और  फायमनेंस  की  प्राव्लम  आ  रही  ये

 प्रोब्लम  उन्हें  फेस  करनी  पड़  रही  हैं  जिसकी  वजह  से  आज  वे  इंडस्ट्री  की  कॉम्पीटीशन  में  टिक  नहीं  पा

 रहे  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  जो  आप  इंडस्ट्री  लगाते  हैं  या  प्रमोट  करना  चाहते  वह

 एग्रीकल्चर  बेस्ड  हो  ताकि  हमारे  लोगों  का  एग्रीकल्चर  की  ओर  रकझ्लान  बना  रहे  ओर  जो  प्रोर्जबट  लगें

 उनमें  उनको  एम्प्लायमेंट  मिले  ।  कहीं  ऐसा  न  हो  जाए  कि  हमारे  एग्रीकल्चर  के  लेबरर  ही  अलग  हो

 जाएं  और  आज  जो  हमारी  सरकार  गव  से  कहती  है  कि  हम  अनाज  के  मामने  में  सफीशिएण्ट  वह

 बात  न  रहे  ओर  हमें  धुकना  पड़े  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  एग्रीकल्चर  बेस्ड  इंडस्ट्रीज  आप  लगाएं

 ताकि  हेमें  झुकना  न  पड़े  और  न  ऐसा  हो  जिससे  एग्रीकल्चर  की  तरफ  से  रुझ्नान  ऐसी  इंडस्ट्रीज

 जो  एग्रीकल्चर  के  साथ-साथ  चलने  वाली  हों  ।

 मैं  पाल्यूशन  की  तरफ  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  इसके  लिए

 बजट  में  विशेष  व्यवस्था  होनी  जिस  प्रकार  से  गंगा  नदी  भारत  की  मुख्य  और  महृत्वपूर्ण  नदी

 उसी  प्रकार  से  हर  गांव  में  बहने  वाली  उस  ग्रांव  के  लिए  महत्वपूर्ण  होती  मैं  आपको  एक

 उदाह  रण  के  द्वारा  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  जहां  आप  इंडस्ट्रीज  को  बढ़ावा  दे  रहे  इंडस्ट्रियला

 जेशन  को  बढ़ावा  दे  रहे  हैं  वहां  आप  उनके  द्वारा  फेलाए  जा  रहे  पाल्यूशन  के  लिए  भी  व्यवस्था  कीजिए  ।

 मैं  आपको  अपने  क्षेत्र  बिलासपुर  जिले  में  लग  रही  फैक्ट्री  के  पाल्यूशन  के  बारे  में  बताना  चाहता

 मेरे  क्षेत्र  बिलासपुर  जिले  में  ब्रुक  बण्ड  चाय  कम्पनी  की  तरफ  से  एक  पेपर  मिल  मध्य  भारत  पेपर

 मिल  के  नाम  से  चांवर  लगाई  गई  उसका  गन्दा  पानी  वे  नाले  में  बहा  देते  हैं  जिससे  वहां  के  लोगों  को

 बहुत  कठिनाई  हो  रही  उनसे  कई  बार  कहा  लेकिन  वे  नहीं  मानते  उसके  लिए  न  तो  कोई

 व्यवस्था  जिला  प्रशासन  ने  बी  है  और  न  ही  प्रशासन  ने  उस  पाल्यूशन  को  रोकने  के  लिए  कोई  व्यवस्था

 को  मैं  घाहूंगा  कि  आप  इंडस्ट्रियलाइजेशन  के  साथ-साथ  उसके  दूसरे  आस्पेक्ट  पाल्णशन  की  तरफ

 ध्यान  दें  और  इस  प्रकार  से  मिल  द्वांरा  फेंकी  जा  रही  गन्दगी  को  गांव  वालों  को  जो  अब  झक्षेलना  पड़

 रहा  बहू  न  पेलनी  ऐसी  व्यवस्था  करें  ।  इसके  लिए  आप  बजट  में  विशेष  स्वीकृति  प्रदान  कर  घन
 की  व्यवस्था  करें  ताकि  पाल्यूशन  और  गनन्‍्दगी  जो  वहां  के  लोगों  को  झेलनी  पड़  रही  वह  न  झेलनी

 पड़े  ।

 इसी  के  साथ-साथ  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारा  कृषि  प्रधान  देश  पशुधटन  ह॒थारे
 कृषकों  के  लिए  बहुत  इम्पार्टेन्ट  पशुधन  की  ओर  बजट  में  ज्यादा  प्रावधान  न  होने  क्योंकि  हमा री
 एग्रीकल्बर  पशुओं  पर  आधारित  हम  पशुओं  की  ठीक  से  देखभाल  नहीं  कर  पाते  पशुधन  में  डे

 पाउल्टरी  और  मत्स्य  उद्योग  उनको  बढ़ावा  दिया  जाये  ताकि  एग्रीकल्बरिस्ट्स  की  इकनामिक

 शन्स  सुधा  रने  में  सहायता  हो  ।

 फोरेस्टरी  के  बारे  में  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  सड़क  के  किनारे  द्वमारे  विभाग  के  द्वारा  बहुत

 से  पेड़  लगाये  जाते  हैं  लेकिन  गांव  के  अन्दर  के  जंगल  कटते  जा  रहे  मैं  चाहूंगा  कि  बजट  में
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 ऐसा  प्रावधान  हो  कि  हर  गांव  में  कम-से-कम  5  एकड़  में  जंमल  लगाया  जाये  जिससे  वहां  पर  रेन्‍्स

 जंगल  की  प्र/ब्लम,  जैंड  इरोजन  है  इन  सब  में  सुधार  हो  ।

 मैं  कम्यनित्रे  शन्‍्ज़्  की  ओर  जरूर  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।  जब  हम  विकास  की  बातें  करते  दृमारे
 रेल  मन्त्री  जी  ने एक  बात  कट्ठी  थी  हर  संसद-सदस्य  चाहता  है  कि  हमारे  क्षेत्र  में  रेल  मैं  इस  बारे

 में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जब  हम  सदी  विकास  की  ओर  प्रगति  की  बातें  करते  हैं  तो  निश्चित

 ही  जन-प्रतिनिधि  या  उस  क्षेत्र  की जनता  आवागमन  के  साध्रन  वायुदृत  और  सड़कें  तथा

 मोटर  गाड़ी  मांगेगी  ।  इन  पिछड़े  वर्ग  के  गांवों  के  लोगों  को  आवागमन  की  सुविधा  न  होने  के

 कारण  कठिनाई  का  सामना  करता  पड़ता  है  क्योंकि  इनके  बगैर  वहां  की  कृषि  की  उपज  बाजारों  में  नहीं

 पहुंच  पाती  है  और  न  लोगों  को  शिक्षा  की  घुविधा  मिल  पाती  इसलिये  इन  यातायात  के  साधनों  के

 लिए  बजट  में  विशेष  प्रावधान  किया  जाना

 सेंटर  से  जो  पेसा  जाता  है  उसका  उपयोग  लोगों  को  धुविधाएं  देने  के  लिए  किया  जाये  ।

 अन्त  में  मैं  आपका  ध्यान  एनर्जी  या  इलेक्ट्रिसिटी  की  ओर  खीं  वना  हमने  इसमें  काफी

 प्रगति  की  बजट  में  इसका  प्रावधान  भी  लेकिन  स्टेट  इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  को  आपकी  तरफ  से  विशेष

 मदद  मिलनी  चाहिए  क्योंकि  जितना  सेंट्रल  कन्सन्डे  वह  इलैक्ट्रिसटी  का  प्रोड्यूस  कर  सकती

 लेकिन  उनका  प्रापर  यूटिलाइजेशन  स्टेट  के  द्वारा  किसानों  को  नहीं  पहुंच  पाता  इसलिये  इसके  बारे

 में  बजट  में  ज्यादा  प्रावधान  हो  ताकि  बिजली  को  किसानों  के  खेत  तक  पहुंचाया  जाये  ।

 अन्त  में  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  और  अपने  युवा  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव

 गांधी  की  घोषणा  को  प्रगतिशील  मानता  उन्होंने  नये  बजट  को  एक  गति  दी  इसके  साथ-साथ  मैं

 अपेक्षा  करूंगा  कि  आने  वाले  समथ  में  क्रमबद्ध  तरीके  से  कार्य  किया  जायेगा  जिससे  हर  गांव  में  स्कूल
 सइक  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  हो  और  जन-स्वास्थ्य  की  सुविधाएं  हों  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  आपको  धन्यवाद  देते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।  आपने  मुझ्ने  समय

 दिया  इसके  लिए  धन्यवाद  ।

 ]

 श्री  रणजोस  सिह  गायकवाड़  :  सभापति  आपने  हमेंशा  मेरा  साथ  विया  है
 ओर  मुझे  आशा  है  कि  आप  मुझे  कुछ  अतिरिक्त  समय  देंगी  ।  मैं  ऐसे  क्षेत्र  से  निर्वाचित  होकर  काया

 बहुत  विकसित  क्षेत्र  है  कितु  इसमें  ऐसे  भी  बहुत  से  क्षेत्र  हैं  जो  अत्यधिक  पिछड़े  हुए  अतः  यदि  मैं

 बल  अधिक  विकप्तित  क्षेत्र  के  ही  बारे  में  कुछ  मुद्दे  रखता  हूं  और  पिछड़े  क्षेत्रों  को  उपेक्षा  करता  हूं  या

 ड़े  क्षेत्रों  के  बारे  में  मुद्दे  रखकर  विकसित  क्षेत्र  की  उपेक्षा  करता  हूं  या  बहू  स्थायोजित  नहीं  होगा  ।

 मतः  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  मुझे  कुछ  अधिक  समय  दिया  )

 एक  सासनोय  सदस्य  :  दुगुना  समय  !
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 भी  रणजोत  सिह  गायकधाड़  :  दुगुना  समय  ***

 समापति  महोदया  :  आप  केवल  मुद्दे  भूमिका  मत  वह  पहले  ही  बांधी  जा
 कौ  है  ।

 शी  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  मैं  य्ष  1986-87  के  सामान्य  बजट  का  समथ्थंन
 करता  इसका  पहला  कारण  यह  है  कि  इसमें  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  अधिक  धन  का  प्रावधान  किया
 नया  हमने  देखा  कि  वित्तीय  नीति  का  उद्देश्य  किसानों  को  सहायता  देता  है  ओर  शहरों  में

 रहने  वाले  मरीब  लोगों  तथा  जनसाधारण  को  वित्तीय  सहायता  देना  है  और  अन्तिम  कारण  यह  है  कि

 सरकार  पिछले  वर्ष  से  दीर्घावधि  वित्तीय  नीति  का  अनुसरण  कर  रही

 मैं  अपनी  बात  पिछड़े  क्षेत्र  से  शुरू  करता  यह  अच्छी  नीति  है  कि  सरकार  का  विचार
 प्रामीण  विकास  कार्यक्रपों  के  भाध्यम  से  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के लिए  अधिक  धन  आवंटित  करने  का

 ये  कार्यक्रम  पिछले  भार  वर्षों  से  चल  रहे  हैं  लेकिन  इसके  परिणाम  संतोषजनक  नहीं  रहे  जिन

 शोगों  को  लाभ  पहुंचना  उन्हें  लाभ  नहीं  मिल  रहा  कई  मामलों  में  के  कारण

 लोग  इस  कार्यक्रम  का  पूरा  लाभ  नहीं  उठा  पाए  यद्यपि  इस  कायंक्रम  के लिए  काफी  घन  आवंटित

 किया  गया  मेरा  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  कार्य  क्रम  का  समुचित  स्रवेक्षण  हर

 प्रदेश  की  अपनी  ही  कुछ  समस्याएं  उदाह  रण  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  और  कश्मीर  की  ।  मैदानी  क्षेत्र

 होने  और  संचार  की  कठिनाई  के  कारण  इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करना  बहुत  कठिन  अतः  इन

 कार्यक्रमों  को  देखरेख  के  लिए  कई  तरह  के  प्रबन्ध  करने  मैं  आपको  निधंन  परिवारों  को  दिए  जा

 रहे  दुधारू  पशुओं  के  बारे  में  एक  उदाहरण  वह  पशु  किसानों  की  आमदनी  के  लिए  या  उसकी

 आय  बढ़ाने  के  लिए  दिए  जाते  लेकिन  कया  वास्तव  में  इसका  फायदा  होता  इसका  फायदा  नहीं

 होता  ।  परिवार  बड़े  दुधारू  पशु  का  दूध  सूख  ज/।ता  वह  दूध  देना  बन्द  कर  देते  वह  बेकार  है
 और  परिवार  के  लिए  बोझ्न  बन  जाता  इस  पशु  फरे  मालिक  ओर  लाभ  प्राप्त  करने  वांले  को  पशु  की

 चिकित्सा  आदि  कई  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता  उन्हें  जो  पश्‌  दिया  जाता  है  वहू  बहुत
 भच्छी  नस्ल  का  होता  है  और  उसे  कुछ  खास  भोजन  देना  पड़ता  है  जो  उपलब्ध  नहीं  होता  ।  यह  एक

 उदाहरण  है  जिससे  पता  चलता  है  कि  लाभार्थी  को  अपना  निर्वाह  करने  के  लिए  क्या-क्या  करना

 पड़ता  है  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  दो  महीने  पहले  मुस्लिम  औरतों  को  50  सिलाई  मशीनें  बांटी  गई
 आप  जानती  मुस्लिम  औरतों  पर  कितने  भ्रतिबन्ध  लगे  होते  वे काम  पर  नहीं  जा

 परम्परागत  परिवारों  की  औरतें  काम  के  लिए  बाहुर  नहीं  जातीं  और  मशीनें  उनके  धरों  में
 लगा  दी  लेकिन  उनके  पास  काम  नहीं  वे  हत  मशीनों  का  क्‍या  करें  ?  केवल  इतना  ही  नहीं

 उन्हें  सिलाई  सिखाई  जानी  चाहिए  ताकि  वे  अच्छा  काम  कर  लेकिन  इन  कायंक्रमों  में  ऐसी
 सुविधा  नहीं  इन  लोगों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  लाने  का  उद्देश्य  पूरा  नहीं  हो  पाया  हम
 चाह  या  न  चाहें  हर  अगह  कीमतें  बढ़  रही  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  उन्होने  क  रदाताओं  को  4000
 रुपए  तक  की  छूट  दी  सभी  बस्तुओं  के  मूल्यों  में  बुद्धि  की  गई  क्‍या  वृद्धि  उसी  हिसाब  से  की  गई
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 रणजीत  सिह  भायकवाड़  ]

 है  जिस  हिसाब  से  राहत  दी  जानी  है  हमें  वह  देखना  अन्यथा  लोगों  की  कठिनाइयां  कभी  खत्म  ही

 हीं  होंगी  ।

 शिक्षा  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  पहल  मैं  गरीब  लोगों  के  लाभ  संबंधी  कार्यक्रमों  की  बात  कर

 रहा  पिछड़े  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  शिक्षा  बहुत  महत्वपूर्ण  है  और  जब  तक  उन्हें  अच्छी  तरह  शिक्षा

 प्रदान  नहीं  की  जाती  वे  इन  विकास  कार्यक्रमों  का  पुरा  लाभ  नहीं  उठा  सकते  और  वे  देश  के  विकास  में

 योगदान  नहीं  दे  मैंने  निर्धनों  के  बारे  में  बजट  पर  उनकी  प्रतिक्रिया  के  बारे  में  लिखे  गए  लेख

 पढ़े  इसका  उन  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  उन्हें  तो इसकी  जानकारी  भी  नहीं  जब  हम  निर्घनों

 के  लिए  काम  कर  रहे  जब  बजट  निर्धनों  को  ध्यान  में  रखकर  बनाया  गया  तो  सर्वप्रथम  हमें

 भत  ढांचा  तैयार  करना  हमें  उन्हें  इसकी  जानकारी  देनी  होगी  ।  अन्यथा  यह  मृतक  के  शरीर  में

 जान  डालने  के  समान  होगा  ।  आप  पैसा  देते  रहिए  पर  कोई  विकास  नहीं  इस  कार्यक्रम  के  लिए

 जो  घन  दिया  गया  है  उसका  कोई  फायदा  नहीं  होगा  और  अपनी  आधिक  स्थिति  को  देखते  हुए  हमें  इस

 बारे  में  बहुत  सावधान  रहना  होगा  कि  हम  एक-एक  पैसा  किस  तरह  खर्च

 जब  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  को  ऋण  दिए  जाते  पुनः  यह  देश्वने  के  लिए  सर्वेक्षण

 किया  जाना  चाहिए  कि  जो  ऋण  ठिथा  गया  है  उसमे  उस  क्षेत्र  में  काम  चलेगा  या  एक  ही  जगह

 पर  एक  ही  उत्पाद  के  लिए  कई  बार  ऋण  दिए  गए  हैं  किन्तु  इन  उत्पादों  के  उत्पादन  के  परिव्यय  के

 संबंध  में  कोई  मूलभूत  ढांचा  तैयार  नहीं  किया  गया  निदेशक  या  वह  व्यक्ति  जिसके  हाथ  में  परिव्यय

 संबंधी  काम  होता  है  वह  असहाय  होता  है  क्योंकि  उसकी  सहायता  के  लिए  कोई  तन्‍्त्र  नहीं  होता  ।

 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  को  यह  सुझाव  वूंगा  कि  परामशंदात्री  इकाइयां  बनाई  जानी  चाहिए  जहां  लोग

 जा  सकें  और  हस  बारे  में  सही  सलाह  ले  सकें  कि  वे  अपना  काम  किस  तरह  बढ़ाएं  ताकि  वे  सही  दिशा

 में  आगे  बढ़ें  और  उन्हें  बड़े  नगरों  या  बड़े  केन्द्रों  पर  निर्भर  न  रहना  पड़े  और  उनका  और  धन  व्यर्थ  न

 कुछ  लोगों  ने  कहा  है  कि
 राज  सहायता  देने  का  कोई  फायदा  नहीं  राज  सहायता  देने  की

 प्रणाली  में  बहुत  गलत  तरीके  अपनाए  जाते  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  सहायता  ऋण  के  रूप  में  दी  जानी

 चाहिए  जिसमें  90%,  राज  सहायता  शामिल  हो  ।

 हमारे  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  किन्तु  इसके  विपरीत  हमारी  जनसंख्या  भी  बढ़  रही
 जनसंख्या  वृद्धि  और  जाद्य  वृद्धि  की  तुलना  करें  तो  हमें  अब  भी  बहुत  प्रयास  करने

 अब  मैं  किसानों  की  बात  करता  हूं  ।  किसान  देश  में  सबसे  अधिक  परिश्रम  करने

 वालों  में  से  हैं ओर  फिर  भी  वे  सबसे  गरीब  साथ  ही  बह  अशिक्षित  भी  हैं  और  कई  स्थानों  पर

 किसान  खेती  के  न९  तरीकों  का  इस्तेमाल  नहीं  कर  पाते  हैं  इसलिए  हमारी  कृषि  देश  के  कई  क्षेत्रों  में

 पछड़ी  हुई  यहां  तक  कि  इस्रनाइल  जेसा  देश  भी  जहूं  कि  मिट्टी  अच्छी  नहीं  है  और  वहां  पानो  भी

 नहीं  उन्होंने  अपने  कृषि  उस्पादों  को  बढ़ाया  शिक्षा  के  कारण  वे  नए  तरीके  अपनाने  को  तैयार  थे

 और  यदि  हमें  आत्म  बनना  है  तो  हमें  भी  ऐसा  ही  करना  होगा  ।
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 मैं  अब  अपने  राज्य  गुजरात  के  बारे  में  जहां  साम्प्रदायिक  दंगे  हुए  और  अब

 हमें  विशेषकर  राज्य  के  उत्तरी  भाग  में  सूले  का  सामना  करना  पड़  रहा  वर्तमान  परिस्थितियों  को

 देखते  हुए  गर्मियों  में  पानी  की  बहुत  कमी  हो  जाएगी  और  इसलिए  आने  वाले  दिनों  में  कठिनाई  का

 सामना  करने  के  लिए  उपयुक्त  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  जबकि  पानी  की  स्थिति  और  भी

 बदतर  होने  जा  रही  मेरे  विच्वार  में  कर  संबंधी  कानूनों  को  सरल  बनाया  जाना  चाहिए  ताकि  कोई

 भी  व्यक्ति  स्वयं  हम्हें  समझ  सके  और  उसे  उन  एजेंसियों  पर  निर्भर  न  रहना  पड़े  जो  उम्र  लूटती

 कानूनों  को  सरल  बनाने  से  कोई  भी  व्यक्ति  स्वयं  हिसाब  लगा  सकेगा  और  उस्ते  कर  देने  के  लिए  गणना

 कराने  हेतु  एजेंसियों  के पास  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  )

 नलज्पाण

 हमारी  संस्कृति  हमारी  सबसे  महत्वपूर्ण  बपोती  हमारी  संस्कृति  की  विश्व  में  किसी  अन्य
 के  साथ  तुलना  नहीं  की  जा  मुझे  खुशी  है  कि  सरकार  ने  इस  गतिविधि  के  लिए  कुछ  राशि
 आवंटित  की  मेरा  भन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  जिन  लोगों  ने  कला  में  निपुणता  हासिल
 कर  ली  है  और  थे  श्रेष्ठ  कलाकार  हैं  उन्हें  आय  कर  देने  से  छूट  दी  जानी  ऐसे  लोगों  की  संख्या
 ज्यादा  नहीं  है और  कलाकार  के  रूप  में  कलाकार  की  जिंदगी  भी  ज्यादा  बड़ी  नहीं  एक  तरह
 से  यह  उनका  सम्मान  है  और  यही  लोग  हमारी  संस्कृति  और  कला  के  दूत  बनकर  विदेशों  में  जाते  मैं

 समझता  हूं  कि  हम  उनके  ऋणी

 रेलवे  बजट  सामान्य  बजट  से  सम्बन्धित  नहीं  सरकार  ने  विकास  केन्द्रों  की
 धोषणा  की  ऐसे  कई  क्षेत्र  हैं  जिनमें  रेलवे  न ेविकास  सम्बन्धी  परियोजनाएं  बनाई  हैं  लेकिन  पैसे  का
 उपयोग  दूसरे  पहलुओं  से  नहीं  किया  जा  रहा  मैं  चाहता  हूं  कि  रेलवे  बजट  को  सामान्य  बजट  के  साथ
 जोड़ा  जाये  क्‍योंकि  हमारी  अधंव्यवस्था  इतनी  कमजोर  है  कि  जब  €म  एक  भी  श्षत्रं  करते  हैं  तो

 हमें  दो  वार  सोचना  पड़ता

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  सामान्य  बजट  का  समर्थन  करता

 श्री  श्रसल  दस  :  सभापति  मैं  बजट  का  विरोध  करने  के  लिए  बड़ा
 हुआ  हूं  क्योंकि  अपने  स्वरूप  में  पहू  पूर्णतया  जन-विरोधी  लेकिन  यह  इस  सरकार  जिसमे  बजट
 प्रस्तुत  किया  स्वभाव  के  अनुरूप  क्योंकि  सरकार  जन-विरोधी  अतः  आवश्यक  हूप  से  बजट
 को  जन-विरोधी  होना  ही  है  ।

 बजट  के  आत्म  प्रशंसनीय  अभिव्यक्तितियों  से  परिपूर्ण  होने  के  बावजूद  वह  यह  नहीं
 इंगित  करता  कि  भारत  के  विकास  के  लिए  बजट  में  किए  गए  निर्धारण  से  किस  प्रकार  लाभ  उठाया
 जायेगा  या  साधनों  को  किस  तरह  जुटाया  बल्कि  उन्हें  तो  अपेक्षाकृत  निष्क्रिय  ही  किया

 यह  बजट  उस  दल  द्वारा  लाया  गया  हैं  जिसका  शासन  करने  बाला  गुट  समाजवाद  में  विश्वास
 नहीं  जबकि  वह  समाज  के  समाजवादी  रूप  के  सम्बन्ध  में  केवल  मोखिक  बातें  ही  करते  वे
 सरकारी  उपक्रमों  के  लगाने  में  विश्वास  नहीं  रखता  है  और  जो  इनको  आवश्यक  धन  न  देकर  इसे
 धीरे  समाप्त  करेगा  जो  यह  सोचता  है

 कि
 विकास  का  इंजन  अमीरों  और  पूंजीपतियों  के  हाथ  में  होता

 जिसका  कि  यह  प्रतिनिधित्व  करता  है  ।
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 नीीओन  जप  ——  मिमी  विन

 ्रमल  वत्त

 यहां  आश्चयेजनक  रूप  से  उनका  अपना  दर्शन  और  उनका  अपना  लाभ  विश्व  बैंक

 मुद्रा  कोष  के  पूंजीपतियों  के  गुट  से  मेल  खाते  हैं  जो  कि  उसी  अनुरूप  देश  को  चलाना  चाहते
 बजट के  द्वारा  क्या  आ्थिक  दिशा  प्रदान  की  इस  मामले  में  सत्ताधारी  दल  का  वर्ग  हित  सा

 वादी  निर्देशों  क ेसाथ  मेल  खाता  है  चूंकि  दल  में  विभिन्‍न  विचारधारा  के  लोग  मैं  शासन  करने

 वाले  गुट  की  बात  करता  हूं  ।  वे  सोचते  हैं  कि सावंजनिक  उपक्रमों  की  कमी  होनी  ही  नहीं  चाहिए  थी  ।  यह
 उनके  पूर्वाधिकारियों  का  एक  मौलिक  पाप  था  जिनकी  परम्परा  के  उत्तराधिकारी  होने  का  दावा  वे  करते

 हैं  तथा  सदेव  उसको  खोजा  करते  हैं  और  जिसके  आधार  पर  आज  वे  शासन  कर  रहे  पहले-पहल
 सावंजतिक  उपक्रम  की  स्थापना  करके  उन्होंने  मूलभूत  गलती  की  लेकिन  एक  बार  ऐसा  हो  जाने

 वे  इसे  त्याग  नहीं  सकते  और  इसीलिए  बहु  इसके  लिए  धन  की  ध्यवस्था  न  करके  कमजोर  करना

 चाहते  हैं  कि  अन्ततः  सरकार  केवल  उन्हीं  उद्योगों  के  देखरेख  हेतु  रह  जायेगी  जो  कि  ब्रुनियादी  ढांचे

 के  उद्योग  हैं  तथा  पूंजीपतियों  को  जिन  पर  आवश्यक  रूय  से  निर्भर  रहना  पड़ेगा  ।

 जहां  तक  इस  गुट  का  सम्बन्ध  इसकी  दूसरी  बुराई  किसानों  को  और  खाद्य  पदार्थ  के

 भोक्‍ताओं  और  लेतिहरों  द्वारा  उत्पादित  माल  का  उपयोग  करने  वालों  को  दी  गई  छूट  इन  लोगों

 के  अनुसार  यदि  इन  रियायतों  से  छुटकारा  पा  लिया  गया  होता  तो  देश  तेज  गति  से  प्रगति  कर  सकता
 था  और  विकासशील  उपक्रमों  में  अधिक  साधन  लगाये  जा  सकते  इस  बात  का  विद्यार  किये

 बिना  कि  जिनके  लिए  उपक्रमों  का  विकास  होना  है  तथा  अथंव्यवस्था  विकसित  होनी  वे  गरीबी
 की  रेखा  के  नीचे  भी  जहां  पर  वह  इस  समय  कराह  रहे  और  अधिक  नहीं  टिक  ओर  जूंकि
 विकास  के  इंजन  को  पंजीपति  बर्ग  के  नियंत्रण  में  रहना  अतः  सभी  नियंत्रणों  को  समाप्त  किया  जाना

 चाहिए  ।  लाइसेंस  आर०  टी०  और  आयातों  पर  सभी  प्रकार  के

 सहयोगों  पर  विदेशी  तकनीਂ  के  आयात  पर  जहां  तक  सम्भव  हो  इन  सभी  को  समाप्त  किया

 जाए  और  उन्होंने  ऐसा  पिछले  बजट  में  किया  उस  समय  वे  इस  सदक  में  प्रचण्ड  बहुमत  प्राप्त  करने

 के  सुखायास  में  जिसकी  कि  उन्होंने  गलती  में  प्रचण्ड  जनादेश  मान  लिया  था  और  पश्चात्‌
 लगातार  महत्वपूर्ण  चुनावों  ओर  चुनावों  में  उनकी  हार  ने  उनको  गलत  साबित  कर  दिया  लेकिन

 फिर  भी  वे  उस  दर्शन  से  छुटकारा  नहीं  पा  सकते  हैं  और  वे  अभी  भी  इस  विचार  में  हैं  कि  सार्वजनिक

 उपक्रम  को  धीरे-धीरे  छोड़कर  और  निजी  उपक्रम  को  अधिक  महत्व  इसको  विकास  का  इंजन

 बनाकर  वे  भारत  को  लगातार  विकास  के  मार्ग  पर  ले  वास्तव  में  ऐसा  वे  पूंजीवादी  को  मार्ग

 पर  चलकर  म  कि  समाजवादी  मार्य  पर  चलकर  कर  वे  सदैव  समाजवादी  नारे  लगाया  क  रसे

 इसका  एक  उदाहरण  है  उनके  द्वारा  प्रतिपादित  दीघ  अवधि  की  वित्तीय  नीति  जिसमें  फंस  कर

 उन्होंने  अपने  हाथ  बांध  लिए  हैं  ओर  संसाधन  नहीं  जुटा  पाएंगे  से  संसाधनों  को  जुटाने  के  लिए
 पन  समाप्त  हो  चका  प्रत्यक्ष  करों  को  अब  और  अधिक  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  क्‍या  मैं  श्री  अमल  दत्त  की  बात  को  सही  कर  सकता  हूं  ?  यदि

 वह  निगमित  करों  सम्बन्धी  दीधंकालीन  अवधि  की  वित्तीय  नीति  के  सम्बन्ध  में  तो  यह  कहती  है
 कि  हम  इन्हें  कम  नहीं  यह  बात  कही  गई  है  ।
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 भी  झमल  दस  :  आय  कर  को  कम  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  विश्वताथ  प्रताप  सिह  :  व्यक्तिगत  आय  कर  के  सम्बन्ध  में  हमने  यह  बात  कही  है  कि  हम

 इसे  नहीं  सेकिन  निगमित  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  हूम  कह  चुके  हैं  कि  हूम  कर  कम  नहीं  न  ही
 डन्हें  घटाएंगे  ।  इस  बात  को  वहां  १२  कहां  गया  है  ।  कृपया  आप  हसे  पढ़ें  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  न्यूनाधिक  रूप  से  इसका  तास्पयं  प्रत्यक्ष  करों  को  वहों  स्थिर  रखना

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  यहां  केवल  वास्तविक  मामले  में  मैंने  हस्तक्षेप  किया

 भ्रो  भ्रमल  दस  :  कर  व्यवस्था  को  लचीला  ओर  अर्थ  ब्यवस्था  की  आवश्यकता  के  अनुकूल
 बनाने  की  अपमी  ही  शक्तियों  पर  उन्होंने  प्रतिबन्ध  लगा  लिया  है  ।

 उन्होंने  वृद्धि  पर  रोक  लगा  दी  उन्होंने  कहा  है  कि  वृद्धि  दर  कम  नहीं  की  परस्तु  उन्होंने

 यह  संकेत  दिया  है  और  मुझे  बिरवास  है  कि  वे  इस  पर  दृढ़  रहेंगे  क्योंकि  ये  एक  ही  श्रेणी  के  लोगों  के

 मध्य  हुए  समझौते  हैं  ओर  इनका  पालन  होना  चाहिए  कि  निगम  कर  यथावत्‌  वास्तव  में

 कर  अगले  वर्ष  से  समाप्त  हो  जाएंगे  ।  पर  मैं  सोचता  हूं  आप  स्रोत  नहीं  जुटा  सकते  ।

 बजट  प्रावधानों  द्वारा  अप्रत्यक्ष  कर  लगाकर  जो  संसाधन  जुटाए  जाने  उनको  आकलित

 कोमतों  में  बुद्धि  क ेकारण  गहरा  घक्का  लगा  ।  कीमतों  में  इस  बृद्धि  क ेबाद  भारत  बन्द  हुआ  और  इसके

 परिणामस्वरूप  खलबलो  पैदा  हुई  ।  अतः  उसमें  शीघ्र  परिवर्तेन  करना  पड़ा  और  बजट  में  जिन  अप्रत्यक्ष

 करों  की  कल्पना  की  गई  थी  उत्को  उत्ती  समय  छोड़ना  पड़ा  ओर  कम  कर  दिया  गया  |  निगम  कर

 पर  अधिकर  लगाए  जाने  के  दूसरे  वायदे  को  भो  पूरा  नहीं  किया  जा  अथवा  क्‍या  यह  आय  कर

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  कृपया  बजट  को  और  अधिक  विस्तार  से  पढ़िए  ।

 भो  ध्रमल  दत  :  प्रत्यक्ष  कर  संग्रहण  में  उन्होंने  मात्र  21  करोड़  एुपये  की  अतिरिक्त  राशि  के

 संग्रहण  का  प्रावधान  किया  मैं  सोचता  हूं  कि  शायद  पिछले  साल  को  छोड़कर  जिसमें  प्रत्यक्ष  कर

 संग्रह  कम  होने  के  कारण  मात्रा  कम  इतना  कम  प्रावधान  कभी  नहीं  किया  गया  |

 जहां  तक  अप्रत्यक्ष  करों  का  सम्बन्ध  केवल  468  क  रोड़  रुपये  का  संग्रहण  किया  जा  रहा

 यह  भी  बहुत  कम  राशि  जैसा  कि  मैंने  कहा  कुछ  आबकारी  शुल्कों  की  प्राप्ति  की  कल्पना  को  गई

 परन्तु  उनसे  बजट  पूर्व  हुए  आन्दो  लनों  के
 कारण  छुटकारा  पा  सेमे  के कारण  इसे  कम  रखना  पड़ा  ।

 विकास  कार्य  कुछ  विशेष  निजी  क्षेत्र  पर  निर्भर  नहीं  होने  दिया  जाएगा  बल्कि  इसे  एक

 दिशा  विशेष  में  ले  जाना  वह  दिशा  कोम  सी  है  ?  इसको  उन  वस्तुओं  का  ज्यादा  से  ज्यादा

 उत्पादन  करना  होगा  जो  ऐश्वर्य  उपभोग  के  लिए  प्रयुक्त  को  जाती  हैं  और  निर्यात  किया  जा

 अतः  नियन्त्रण  में  तथा  प्रौद्योगिकी  भायात  में  यह  सब  ढील  देनी  पड़ी  ओर  मशीनों  का
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 झमल  दत्त  ]

 भ्रायात  करना  पड़ा  और  यह  सब  इस  हृद  तक  हुआ  है  कि  निजी  उद्यमियों  ने  जो  मशीन  निर्माण  में

 लगे  हुए  एतराज  करना  शुरू  कर  दिया  यही  कारण  है  कि  इस  वर्ष  मशीनी  आयात  पर  कुछ

 बन्ध  लगा  दिया  गया  इस  पर  कुछ  आयात  शुरक  भी  लगा  दिया  गया  है  ।

 2,00  १०

 मैंने  सोचा  था  कि  एक  ऐसे  देश  में  जहां  अधिकांश  लोगों  का  प्रमुश्ध  व्यवसाय  लेड़ी-बाड़ी  है

 बजट  में  कृषि  के  बारे  में  बहुत  अधिक  पंक्लियां  और  पैरे  दिये  बजट  में  केवल  इतना  ही  कहा
 गया  है  कि  खाद्य  तेलों  और  चीनी  के  बड़े  पैमाने  पर  आयात  से  यह  पता  चलता  है  कि  हमारी  फसल

 प्रणाली  असंतुलित  खाद्याननों  दूसरी  फसलों  तथा  अन्य  खाद्यान्नों  की  वृद्धि  की  सम्भावना  के  बारे  में

 कुछ  नहीं  कहा  गया  क्षेत्रीय  असमानता  जो  मूल  ढांचे  को  बहुत  क्षति  पहुंचा  रही  दूर  करने

 के  लिए  क्‍या  किया  जाए  ये  भी  नहीं  कहा  गया  100-120  लाख  टन  गेहूं  और  चावल  पंजाब  तथा

 हरियाणा  से  देश  के  सभी  भागों  को  ले  जाना  पड़ता  1500  से  2000  किलोमीटर  की  दूरी  तय  करती

 पड़ती  है  ओर  हमारे  पास  इतने  स्रोत  नहीं  इसलिए  इन  क्षेत्रीय  असमानताओं  को  दूर  किया  जाना

 चाहिए  ओर  बजट  में  भी  इस  तरह  का  कुछ  प्रावधान  होना  इसका  कुछ  महत्य  नहीं  कितने

 दुःख  का  विषय  जब  भी  वे  खाद्य  तेलों  के  विषय  में  बात  करते  जो  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  के

 कारण  पीड़ाकर  लगता  तो  वे  केवल  आयल  सीडसਂ  की  बात  करते  परन्तु  ताड़  के  तेल

 की  उपज  बढ़ाने  में  यह  देश  कितना  सक्षम  इस  बात  की  पूर्ण  उपेक्षा  कर  दी  गई

 कृषि  क्षेत्र  खाद्यान्न  क्षेत्र  में  हुआ  जिसके  लिए  सरकार  स्वयं  अपनी  पीठ  ठोंक  रही  है  ?

 इस  वर्ष  हम  1500  ल्ाक्ष  टन  अनाज  पंदा  करने  की  आशा  कर  रहे  हैं  जो  दो  वर्ष  पहले  की  तुलना  में

 20  लाख  टन  कम  1983-84  में  पैदावार  1520  लाख  टन  1984-85  में  यह  कम  होकर
 1460  लाख  टन  रह  गई  और  इस  वर्ष  1500  लाख  टन  होने  की  आशा  यह  कहा  गया  है  फ़ि

 उन्होंने  पैदावार  को  1960-61  में  820  लाख  टन  से  बढ़ा  कर  1500  लाख  टन  करके  बड़ा  कार्य  कर

 दिया  है  जबकि  पिछले  तीन  साष्तों  से  पैदावार  यहीं  स्थिर  इस  मह्ठान  उपलब्धि  के  लिए  सरकार

 स्वयं  को  बधाई  देने  से  कभी  नहीं  चूकती  +  पर  जहां  तक  जनता  का  सम्बन्ध  अभी  तक  कया  हुआ  है  ?

 प्रति  व्यक्ति  कितना  मिलता  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धि  कितनी  है  ?  यरि  आप  वतंमान  जनसंख्या  को

 लें  और  1961  की  जनसंख्या  को  लें  तथा  साथ  ही  1961  के  खाद्यान्न  उत्पादन  तथा  वर्तमान  श्वाद्यान्न

 उत्पादन  को  लें  तो  आप  पाएंगे  कि  यहू  187  किलोग्राम  प्रति  व्यक्ति  प्रति  वर्ष  से  बढ़कर  197

 किलोग्राम  प्रति  व्यक्षित  प्रति  वर्ष  हो  गया  उत्पादन  इस  हृव  तक  बढ़ा  10  किलोग्राम  प्रति  व्यक्ति

 प्रति  वर्ष  ।  परन्तु  उपलब्धता  में  बुद्धि  नहीं  हुई  है  क्योंकि  प्रति  वर्ष  हम  कम  से  कम  100  लाख  टन

 खाद्यान्‍नों  का  भंडारण  कर  रहे  यदि  आप  इस  मात्रा  को  उत्पादन  आंवड़ों  में  से  घटा  दें  तो  यह

 184  किलोग्राम  प्रति  व्यक्ति  प्रति  वर्ष  शेष  रह  जाता  हरित  क्रांति  के  बावजूद  भी  खाद्यान्नों  की

 उपलब्धता  कम  और  आप  उस  कीमत  पर  अनाज  उपलब्ध  कराने  में  कभी  सफल  नहीं  होंगे  जिस

 पर  लोग  इसे  खरीद  भौर  खा  यदि  आपको  उन्हें  1500  किलोमीटर  तक  ले  जाना  पड़े  ओर  जब
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 तक  आप  क्षेत्रीय  असन्तुलन  को  ठीक  नहीं  करते  हैं  जो  कि शायद  जान-वबूझकर  अपनाई  गई  नीतियों  के

 कारण  बढ़ा  लेकिन  सन्देह  का  लाभ  आपको  देते
 हुए  मुझे  यह  कहना  है  कि  आपको  इस  बात  का  पता

 ही  नहीं  था  कि  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  जाएगी

 2.04  भ०  ५

 महोदय  पोठासीन  हुए  )

 निःसन्देह  राष्ट्रीय  आय  में  बढ़ोत्तरी  हुई  लेकिन  कितनी  ?  वास्तव  में  इसमें  प्रति  वर्ष  1.3

 प्रतिशत  की  बढ़ोत्तरी  हुई  1960-61  से  1984  के  दौरान  विकास  दर  यही  रही  करीब  25  वर्ष

 सै  हमारा  विकास  इस  दर  से  हुआ  पिछली  पंच्रवर्षीय  योजना  अवधि  में  विकास  में  प्रति  वर्ष  एक
 प्रतिशत  से  दस  प्रतिशत  तक  का  उतार-चढ़ाव  हुआ  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इसका  विकास  पहले  की

 अपेक्षा  थोड़ा  अधिक  हुआ  एकल  राष्ट्रीय  उत्तादन  लगभग  3  प्रतिशत  की  दर  से  बढ़  रहा  है  जिसमें

 उतार-चढ़ाब  आता  रहा  औसतन  यह  3.7  प्रतिशत  है  ।  परन्तु  जनसंसुया  में  वृद्धि  के  कारण  यह
 बेअसर  हो  जाता  है|

 जब  मैं  उनके  गरीबी  हटाने  के  दावे  पर  आता  हूं  ।  यह  दावा  इस  सदन  में  तथा  सदन  के  बाहुर

 हर  समय  किया  जाता  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  शुरूआत  के  समय  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह

 रहे  लोगों  की  संख्या  48  प्रतिशत  थी  |  जिसे  घटा  कर  सन्‌  1985  में  36.9  प्रतिशत  कर  विया  गया  है  ।

 सबसे  पहले  48  प्रतिशत  का  आंकड़ा  स्वयं  में  सन्देह[स्पद  है  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  सदेव  यह  विवाद

 रहा  है  कि  कया  यह  50  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  फिर  हस  बारे  में  सन्देह  है  कि  37  प्रतिशत  का

 आंकड़ा  कैसे  निकाला  गया  इस  प्रयोजन  के  लिए  किस  प्रकार  का  नमूना  सर्वेक्षण  किया  गया  अब

 यह  सभी  सन्‍्देहों  से  परे  सिद्ध  हो  चुका  है  कि  यह  सम्मव  नहीं  है  क्योंकि  अनाज  की  जो  की  मत  मानी  गई

 है  वह  साथथक  नहीं  कलम  के  एक  झटके  से  आपने  अनाज  की  कीमर्तें  बढ़ा  दी  तथा  ।  अप्रैल  से

 इन  कीमतों  में  और  वृद्धि  की  जायेगी  ।  अनाज  की  प्रचलित  कीमतें  और  अप्रैल  से  उनमें  की  जाने  वाली

 वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आप  अब  यह  दावा  नहीं*कर  सकते  कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के  व्यक्तियों

 की  संख्या  37  प्रतिशत  रह  गई  है  ।

 यदि  आपके  इन  आंकड़ों  को  सही  मान  भी  लिया  जाये  तो  भी  अनाज  के  मूल्यों  में  वृद्धि  ही

 आपको  पीछे  धकेल  देती  है  जहां  से  आपने  आरम्भ  किया  लगभग  50  प्रतिशत  लोग  गरीबी

 की  रेखा  के  नीचे  आ  जाएंगे  ।

 जैसा  कि  मैंने  कहा  यह  धारणा  उत्पन्न  की  जा  रही  है  कि  भारत  समाजवाद  की  ओर  है

 क्योंकि  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  सम्पूर्ण  अर्थव्यवस्था  पर  नियन्त्रण  अर्थव्य  वस्था  में  इसका  मुख्य
 स्थान  है  ।  लेकिन  भाप  तभी  इप्त  निष्कर्ष  पर  पहुंच  सकते  हैं  जब  आप  सार्वजनिक  क्षेत्र  तथा  पूंजी  निवेश

 जैसी
 ते  जो  सावंजनिक  क्षेत्र  के  निवेश  का  लगभग  735  प्रतिशत  पर  विचार

 लेकिन  यहू  बात  आप  महसूस  करेंगे  भौर  सराहेंगे  कि  निजी  पूंजीपति  वर्ग  मूलभूत
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 कक  कक  ली +।/+_/थपक्‍पफणप/-्-/-/थक्‍इअक्‍अ,थ//थ/ण//”

 प्रमल  दत्त

 श्यक्रताओं के  क्षेत्र  में  पंजी  निवेश  नहीं  क  वे  ऐसा  करने  गरी  समर्थ  नहीं  थे  और  न  ही  वे  अब

 ऐसा

 वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  क ेकेवल  25  प्रतिशत  उपक्रम  वास्तव  में  निजी

 क्षेत्र  से  प्रतिस्पर्धा  कर  रहे  हैं  या  कर  सकते  दूसरे  शब्दों  में  वही  कार्य  कर  रहे  हैं  जो  निजी  क्षेत्र  कर
 समंकाला सकता  था  जहां  पर  25  प्रतिशत  पूंजी  निवेश  लगभग  9000  करोड़  रुपये  बेठता  है  जबकि  देश  के  20

 बड़ें  औद्योगिक  घरानों  की  निवेश  पूंजी  12000  करोड़  रुपये  से  अधिक  है  ।

 आप  सहज  यह  अन्दाजा  लगा  सकते  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  की  तुलना  में  निजी  क्षेत्र की
 स्थिति  क्या  9000  करोड़  रुपये  के  मुकाबले  20  बड़े  धरानों  की  निवेश  पूंजी  12000  क रोड़  रुपये

 है  और  केवल  दो  बड़े  धरानों---टाटा  और  बिरला---की  निवेश  पूंजी  5000  करोड़  रुपये

 टाटा  और  बिरला  से  अपनी  तुलना  कंसे  करती  है  ?  इन  दोनों  घरानों  को  मिला  करके  यह  थोड़ी  सी

 अधिक  यही  वह  ध्ब  कुछ  है  जो  कि  सरकार  सावंजनिक  क्षेत्र  की  मुख्य  भूमिका  के  सम्बन्ध  में  कर

 रही

 यह  दुःसाहस  किया  गया  है  इस  वर्ष  के  बजट  में  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  परिव्यय  में  वृद्धि  नहीं
 की  जायेगी  जैसे  कि  पहले  की  जाती  रही  उन्होंने  केवल  मूलभूत  आवश्यकताओं  के  लिए  परिश्यय  में

 ब॒द्धि  की  है  और  अन्य  क्षेत्रों  में  परिव्यय  में  कमी  की  गई  है  ।

 बजट  में  बहुत  सारे  दावे  किये  गये  योजना  परिव्यय  में  बढ़ोत्तरी  ।  मैं  नहीं  जामता  कि  वे
 योजना  परिश्यय  में  बढ़ोत्तरी  कँसे  करते  हैं  ?  यह  भी  एक  विवादास्पद  बात  है  चाहे  आप  बजट  आकलन

 या  पुनरीक्षित  आंकलन  से  तुलना  करके  देख  लें  और  लोगों  को  बता  दें  कि  आप  क्‍या  कर  रहे  यदि
 आप  बजट  आंकलन  से  तुलना  करें  ओ  :

 कहें  आपने  परिव्यय  में  वृद्धि  की  है  उसी  समय  आपको  लोगों
 के  प्रति  ईमानदार  रहते  हुए  यह  कहना  चाहिए  कि  जहां  तक  पुनरीक्षित  आंकलन  का  सम्बन्ध  है  वह
 कुछ  कम  पुनरीक्षित  आंकलन  क॑  सम्बन्ध  में  रिकार्ड  के  लिए  मैं  आपके  आंकड़ें  देता  हूं  ।

 यह  पुनरीक्षित  आंकलन  से  थोड़ा  अधिक  योजना  परिव्यय  के  लिए  पुनरीक्षित  आकलन
 20,000  है  ओर  इसे  बढ़ा  कर  22,000  कर  दिया  गया  यह  अधिक  इसके  बे  में  मुझे
 छोद

 1984-85  5  की  कीमतों  के  अनुसार  40  प्रतिशत  पूंजी  निवेश  किया  जाना  था  परन्तु  दो  वर्षों  में
 41.2  प्रतिशत  पूंजी  निवेश  किया  जा  रहा  है  |  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  परिकल्पना  की  गई  थी
 उससे  1.2  प्रतिशत  अधिक  ।

 गरीबी  हटाओ  कार्यक्रम  में  65  प्रतिशत  वृद्धि  होने  का  दावा  मेरी  माननीय  सहयोगी
 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  इस  संबंध  में  पहले  ही  बोल  चुको  मैं  उस  बात  को  फिर  से  नहीं  दोहराऊंगा  ।

 परन्तु  मेरे  विचार  से  आंकड़ों  में  इस  तरह  की  फेर-बदल  नहीं  होनी  चाहिए  आपने
 पुनरीक्षित
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 मानित  आंकड़े  बताए  अगर  पिछले  वर्ष  तथा  इस  वर्ष  का  बजट  अनमान  सही  है  तो  पुनरीक्षित
 अनुमानित  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  व्यवहायं  न्यूनतम  श्व्च  कर  रही
 उस  पर  20  प्रतिशत  वृद्धि  की  जा  रही  है  ।

 इसके  पश्चात  मृल्य  वृद्धि  द्वारा  20  प्रतिशत  की  सूची  बनानी  होती  गरीबी  कम  करने  के
 विशाल  काय॑  को  जो  हमें  करना  मुकाबले  में  यह  अल्प  वृद्धि

 अब  यह  दावा  किया  गया  है  कि  निधन  व्यक्तियों  को  तंग  किए  बिना  संसाधनों  में

 बढ़िकी  गई  है  ।  इससे  ज्यादा  ओर  क्‍या  मजाक  हो  सकता  है  ।  मिट॒टी  के  खाना  पकाने
 की  गैंस  की  कीमतों  में  पहले  हो  वृद्धि  हो  चुकी  है  तथा  लोगों  के  जीवन  पर  इसका  प्रभाव  दिश्वाई  दे  रहा

 जब  आप  कहते  हैं  कि
 आप  निर्धन  व्यक्तियों  को  तंग  किए  बिना  संसाधनों  को  बढ़ा  रहे  हैं  तो  मैं

 कहूंगा  कि  वे  पहले  से  ही
 अधिक

 की
 मर्ते  चुका  रहे  इसका  प्रभाव  व्यापक  इसमें  कोई  शक

 नहों  कीमतें  बढ़ेंगी  ।  सरकार  को  ज्यादा  कर  प्राप्त  कीमतों  में  वृद्धि  सरकार  को
 करों  से  और  भी  ज्यादा  राजस्व  की  प्राप्ति  होगी  ।

 और  यह  कहा  गधा  है  कि  घाटा  पिछले  वर्ष  करे  स्तर  के  बराबर  ही  रखा  गया  यहां  पर
 भी  अंकड़ों  को  धोखाधड़ी  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  आंकड़ों  की  घोखांधड़ी  पर  मेरा  एकाधिकार  नहीं

 भरी  प्रमल  दत्त  :  पुनरीक्षित  आंकड़े  4800  करोड़  रुपयों  के  परन्तु  यह  एक  महत्वपूर्ण  मद

 को  छोड़ने  के  बाद  हैं  और  वह  है  1600  करोड़  रुपये  की  रकम  जोकि  राज्यों  को  मध्यम  अवधि  के  ऋण
 के  रूप  में  दी  जाती  हसे  पूर्णतया  हटा  दिया  गया  अगर  इसको  जोड़  दिया  जाए  तथा  फिर

 पुनरीक्षित  आंकड़ों  की  तुलना  करें  तो  घाटे  में  90  प्रतिशत  की  बढ़ोत्तरी  आप  वतं  मास
 घाटे  पर  वही  नियम  या  अनुपात  लागू  करें  तो  वर्तं  मान  घाटे  की  रकम  ?,000  करोड़  रुपये  होगी  ।

 )

 ओर  फिर  यह  कहा  गया  है  कि  मुद्रास्फीति  रोकी  गई  यदि  विभिन्‍न  अयथंशास्त्रियों  के

 सिद्धांतों  को  ध्यान  में  रखा  जाए  तो  यह्‌  घाटा  और  अधि  #  हो  जाएगा  क्योंकि  बैंकों  द्वारा  दी  गई  अग्रिम

 राशियां  भी  धाटा  मानी  जानी  चाहिए  ।  यह  कहना  कि  कया  फर्क  पड़ता  है  अगर  हम  ज्यादा  नोट  छापें
 ओर  खर्च  करें  क्योंकि  हम  मुद्रास्फीति  को  रोकने  में  समर्थ  हैं  यहां  फिर्फ  7  या  8  प्रतिशत  मुद्रास्फीति

 हुई  यह  ध्षह्दी  नहीं  है  क्योंकि  सच  तो  यह  है  कि  आप  दो  महत्वपूर्ण  बातों  को  भूल  जाते  आपने
 व्यापार  अन्तर  में  लगध्षम  5000  करोड़  दपये  की  वृद्धि  कर  दी  है  ओर  आपको  तेल  का  पर्याप्त  भंडार
 मिल  गया  है|  तेल  निकालने  के  लिए  भी  मशीनें  हमारे  पास  हमने  इसमें  बहुत  हो  कम  ह  जाफा  किया

 है  शबया  तेल  आ  रहा  यह  अच्छा  है  परन्तु  वित्त  मंत्री
 जी  को  इसकी  जटिलता  को  समझना

 उन्हें स्वयं ही सहमत होना चाहिए तथा स्वीकार करता चाहिए कि तेल निकालने में इस वढ्धि को 327
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 —— ने  नानयगन  जननमन-ममनम-म-गणगग-ञभगननापम  सम

 ध्मल

 जज  ललइसससस  डा

 कायम  नहीं  रखा  जा  हो  सकता  है  इस  वर्ष  यह  कायम  रहे  परन्तु  अगले  वर्ष  क्‍या  होगा  ।  अगर

 आप  तैल  उत्पादन  के  विकास  फो  जारी  नहीं  रख  सकते  तथा  व्यापार  अन्तर  को  बनाए  रखेंगे  जोकि

 पिछले  वर्ष  का  तो  हम  कया  हमें  आयात  करना  व्यापार  में  आने  बाली  कठिनाइयों  की

 वजह  से  हम  अपना  निर्यात  नहीं  बढ़ा  सकते  ।  वे  सभी  देश  जो  हमसे  निर्यात  अधिक  करने  की  बात  कहते
 स्वयं  ही  व्यापार  में  ज्यादा  कठिनाइयां  पैदा  करते  हैं  जिसके  फलस्वरूप  हम  निर्यात  करने  में  असमर्थ

 होते  हैं  ।  परन्तु  इसी  बीच  हम  ज्यादा  आयात  कर  रहे  इससे  क्या  होगा  ?  हम  जानते  हैं  कि  लेटिन

 अमरीका  के  देश  किस  प्रकार  से  कर्ज  में  डबे  हुए  हैंतथा  यही  हालत  हमारी  भी  होने  वाली  है  ।

 पिछले  वर्ष  के  बजट  नीति  को  उदार  बनाने.आदि  का  क्या  असर  एम०  आर०  टी०  पी०

 से  छूट  सीमा  में  200  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  करने  के  लिए  कहां  के  अन्तर्गत  उद्योग  विहीन

 तथा  पिछड़े  जिलों  में  उद्योग  लगाने  के  लिए  काफी  सुविधाएं  दी  वास्तव  में  हुआ  कया  है  ?  कितने

 लोगों  ने  उद्योग  लगाये  हैं  ?  इस  क्षेत्र  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?  यद्यपि  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  परन्तु
 की  स्थापना  नहीं  की  गई  है  ?  मुझे  बताया  गया  है  कि  प्रभाव  अभी  तक  देखे  नहीं  गए  हैं  तथा  इनका

 प्रभाव  पडने  का  प्रश्न  भी  नहीं  है  ।

 सहयोग  क  रने  सम्बन्धी  समझोतों  की  संख्या  सैकड़ों  हजारों  में  आ  रही  है  तथा  इसमें  100

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  क्योंकि  इसके  लिए  द्वार  खोल  दिए  गए  हैं  !  इस  सदन  में  एक  प्रश्न  आया  था

 कि  हमने  एक  ऐसी  तकनीक  के  लिए  भुगतान  किया  जो  कि  देश  में  ही  उपलब्ध  है--मैं
 तकनीक  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  उस  विशेष  तरीके  से जितना  भी  उत्पादन  प्राप्त  किया  जा  सकता  है

 तथा  जो  सुविधाएं  मौजूद  हैं  उसके  द्वारा  इस  महीने  की  पहली  तारीख  से  उत्पादन  करना  शुरू  हो  गया

 अगर  इसे  विद्युत  की  आपूर्ति  पहले  कर  दी  होती  तो  उत्पादन  ओर  भी  जल्दी  होना  शुरू  हो  जाता  ।

 इसी  तकनीक  के  लिए  हमने  20  लाख  अमरीकी  डालर  का  भुगतान  किया  हम  लोग  बाहर  के  देशों

 में  जो  हो  रहा  है  उसे  अपनाने  के  इच्छुक  एक  और  उदाहरण  है  नई  शिक्षा  नीति  के  स्क्लों  में

 कम्प्यूटर  शिक्षा  दिए  जाने  की  बात  की  जा  रही  है  ।  सरकार  के  आंकलन  के  मुझे  पता  चला  है
 कि  पहले  चरण  में  लगभग  100,000  कम्प्यूटरों  की  आवश्यकता  पड़ेगी  तथा  तीसरे  और  चोथे

 चरण  में  और  भी  ज्यादा  फम्प्यूटरों  की  आवश्यकता  होगी  ।  इस  प्रारम्भिक  100,000  करम्प्यूटरों  की

 खरीद  के  लिए  शिक्षा  मन्त्री  विदेशों  में  जाएंगे  तथा  संभवतः  पुराने  वाले  कम्प्यूटरों  को  इसलिए  रह  कर

 देंगे  कि  बाहर  से  कम्प्यूटरों  को  मंगाने  की  जल्दी  क्‍या  हमारे  यहां  लोग  नहीं  हैं  जोकि  स्कूली

 कम्प्यूटर  बना  सकें  ?  अगर  कोई  चीज  भारतीय  मिल  सकती  है  तो  वह्‌  रही  है  और  यदि  विदेशी  है  तो

 अच्छी

 मुझे  ओद्योगिक  रुग्णता  के  बारे  में  भी  मुझे  कुछ  कहना  आजकल  सैकड़ों  हजारों  कम्पनियाँ

 जिनमें  से  80  प्रतिशत  छोटी  इकाहयां  रुग्ण  उनके  रुण  होने  का  क्या  कारण  भारतीप
 रिजब  बैंक  की  जांच-पड़ताल  से  पता  चला  है  कि  अधिकतर  लघु  उद्योग  शुरू  ही  रुणण  अवस्था  में  होते

 उनकी  जांच  के  अनुसार  56  प्रतिशत  इकाइयां  शुरू  से  द्वी  रुणण  होती  हतका  कारण  है  कि
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 उद्योगों  को  स्थापित  करने  तथा  चालू  करने  में  वित्तीय  संस्थानों  तथा  सरकार  द्वारा  विश्म्ब  किया

 इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  बताया  गया  सच  तो  यहू  है  कि  इस  बारे  में  कोई  नीति  नहीं

 हम  लोग  यह  जानने  के  लिए  वित्त  उद्योग  प्रधान  मंत्री  तथा  अन्य  लोगों  के  पास॒  जाते  रहे

 हैं  कि  उन  उद्योगों  का  क्या  होगा  जो  बन्द  हो  चुके  हैं  या  फिर  बन्द  होने  की  हालत  में  हम  नहीं  जाबते

 कितने  लोगों  का  पूरी  तरह  से  या  आंशिक  रूप  में  रोजगार  खत्म  हुआ  क्योंकि  ये  सैकड़ों  हजारों
 इकाहयां  बन्द  हो  गई  इतकी  संख्या  लगभग  ***

 )

 गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहुकर  मैं  अपना  भाषण  समाप्स  करूंगा  जिसके

 लिए  आपने  वास्तव  में  10  से  20  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  इसमें  इस  हृद  तक  खामियां  हैं  कि  मैं  नहीं

 समझता  कि  इस  कार्यक्रम  से  10  प्रतिशत  से  भी  अधिक  लोगों  को  फायदा  हुआ  हो  और  गरीडो  रेखा

 को  पार  करने  में  समर्थ  हुए  इस  कारयेंक्रम  के  बारे  में  यह  उल्लेखनीय  बात  आपको  यहु  सुनकर
 आश्चरयं  होगा  कि  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  तहत  165  श्ाख  लाभ  प्राप्त  करने  बालों  में  से

 एक  तिहाई  दुधारू  पशुओं  के  लिए  चला  इसका  अथे  हुआ  कि  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  50  लाब

 दुघारू  पशुओं  को  बेचा  एवं  खरीदा  गया  है  ।  परन्तु  पांच  वर्षों  की  अवधि  में  50  लाख  पश्  उपलब्ध  नहीं

 हमें  यह  मालुम  है  क्योंकि  हमने  लोगों  की  जांच  की  है  ।  मैं  लोक  लेखा  समिति  का  सदस्य  हूं  तथा

 देश  के  कई  भागों  का  हमने  दौरा  किया  यह  पाया  गया  कि  एक  ही  दुधारू  पश्ुु  को  5  से  10  दफे

 बेचा  ऐसा  बैंक  कमंचा  लाभ  लेने  वाले  ब्लाक  स्तर  के  लोगों  तथा  विभिन्‍न  अस्य

 अधिकारियों  की  मिली  भगत  से  हुआ  इससे  बच  निकलने  का  तरीका  है  स्थानीय  प्राधिकरण  जैसे  कि

 पंचायत  आदि  को  इस  काम  से  संबद्ध  करना  |  यह  रिजय  बैंक  तथा  ग्रामीण  विकास  विभाग  के  मूल
 निदेश  परन्तु  खेद  की  बात  है  कि  लाभान्वित  होने  वाले  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  तथा  रिजवं  बैंक

 द्वारा  बतायी  गई  प्रक्रिया  को  सिर्फ  पश्चिम  बंगाल  तथा  त्रिपुरा  में  ही  अपनाया  गया  है  जिन्हें  कि  आप

 अछूत  समझते  अन्य  राज्यों  में  इस  तरह  की  पहचान  का  कार्य  नहीं  किया  गया

 )

 इसका  परिणाम  क्या  रहा  ?  परिणामस्वरूप  दरबार  जिन्हें  कि  मेलेਂ  के  नाम  से

 जाना  जाता  है  लगाए  गए  थे  जिनमें  कुछ  मंत्रियों  या  राजनैतिक  रूप  से  प्रभावशाली  व्यक्तियों  द्वारा

 साम-निर्दे शित  श्यक्तियों  की  सहायता  से  ऋण  दिए  गए  ।  यह  गरीबी  कम  करने  का  तरीका  नहीं

 अगर  आप  अपनी  बनाई  प्रक्रियाओं  का  स्वयं  पालन  नहीं  कर  सकते  तो  इस  तरह  के  ऋण  बांटने  बाले

 भेले  लगाने  बंद  करिए  ।

 कुमारो  ममता  बनर्जो  :  आप  ऋण  मेलों  को  बंद  करवाने  के  क्‍यों  इच्छुक  हैं  ?

 इन्हें  बंद  महीं  किया  पाना  गरीब  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  इनको  जारी  रखना  ये

 लोग  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में  दिलचस्पी  क्‍यों  नहीं  लेते  हैं'**  )

 ओर  प्रमल  वत्त  :  आपके  लिए  गरीब  लोग  वे  हैं  जिनके  कागजों  पर  आप  दस्तख्त  करती
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 लघु  स्तर के  उद्योगों को और  का  -  मैं नहीं

 लघु  स्तर  के  उद्योगों  को और  अधिक  रियायतें  दी  जानी  मैं  नहीं  समझता  कि  सीमा

 को  बढ़ा  कर  आपने  खघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  को काफी  लाभ  पहुंचाया  अगर  आपने  को  कम  कर

 दिया  होता  अथवा  उन्हें  ग  श्रेणी  में  बांट  दिया  होता  तो  छोटे  लोगों  को  वरीयता

 मिलती  ।  अब  क्‍या  होने  वाला  है  ?  सम्पूर्ण  लघु  स्वर  उद्योग  क्षेत्र  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  अन्तगेत  भा  गया

 है  तथा  सारा  फायदा  बड़ी  इकाइयों  को  जाएगा  यानि  की  जो  लघु  क्षेत्र  में  बड़े  पैमाने  पर  जो  निम्न

 स्तर  के  वे  20,000,  25,000  या  फिर  50,000  अथवा  एक  लाख  रुपये  से  व्यापार  करने  की

 कोशिश  करते  उन्हें  ऐसे  ही  छोड़  दिया  गया  शायद  आप  इस  बात  पर  विचार  कर  सकते  हैं  कि

 इन  लघु  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  किसी  भी  रूप  में  कुछ  अतिरिक्त  फायदा  दिया  जाना  चाहिए  ताकि

 गिक  क्षेत्रों  में  ज्यादा  लोगों  को  रोजगार  दिया  जा  सके  ।

 मुझे  समय  देने  के  लिए  धन्यवाद  |  मैं  केवल  एक  शब्द  कहना  मेरे  विचार  से  महिला
 सदस्या  को  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  कहा  जाना  वह  बाधा  डाल  रही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  सभी  सदस्यों  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  बाधा  न  ये  मत  समझिए
 कि  मैं  महिला  सदस्य  का  समर्थन  या  वकालत  कर  रहा  आप  सब  अथनी  बारी  आने  पर  बोलिए  ।

 कृपया  बाधा  मत  डालिए  ।

 *श्रोसती  बसव  राजैश्वरी  :  उपाध्यक्ष  मैं  वर्ष  बजट का  के  सामान्य
 बजट  का  पूरे  हृदय  से  स्वागत  करती  यह  एक  अद्वितीय  बजट  है  क्योंकि  इस  बजट  का  मुख्य  उद्देश्य
 इस  देश  से  गरीबी  को  जड़  से  खत्म  करना  हमारी  स्वर्गीय  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  का  सपना  था

 कि  गरीबी  को  इस  देश  से  पूर्णतया  हटा  दिया  इस  बजट  का  लक्ष्य  स्वर्गीय  श्रीमती  गांधी  के  सपनों

 फो  साकार  बनाना  इस  देश  की  ज्वता  का  रहन-सहन  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  की  पूर्ण
 दारी  हमारे  माननीय  प्रधान  मन्‍्त्री  श्री  राजीव  गांधी  की  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  इस

 बजट  में  प्री  कोशिश  की  गई

 इस  बजट  में  करों  में  किए  गए  सुधार  का  सभी  ने  स्वागत  किया  मैं  संशोधित  मृल्य  संवधित

 कर  की  प्रशंसा  व  उसका  स्वागत  करतो  हूं  इससे  सरकार  को  अच्छी  आय  प्राप्त  होगी  और  लोगों  को

 कर  से  बचने  का  मौका  नहीं  जिन  सभी  37  मदों  का  उल्लेख  करों  के  अप्रीन  किया  गया  वे

 सराहनीय  है  |  उत्पादक  करों  का  भुगतान  करते  हैं  और  उन्हें  इसका  लाभ  तैयार  माल  के  रूप  में  मिलता

 यह  प्रणाली  सभी  स्तरों  पर  होनी  मैं  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  यह

 सुनिश्चित  करें  कि  उत्पादकों  की  भांति  उपभोक्ताओं  को  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  आम  आदमी  को

 उल्पाद-शूल्क  के  अधोन  आने  वाली  इन  सभी  37  मदों  के  बारे  में  प्री  जानकारी  दी

 जानी इससे सरकार को कर घोरो रोकने में सहायता मिलेगी । +मलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुूपान्तर 330
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 हमारी  सरकार  लघु  उद्योग  घन्धों  को  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  बड़े  पंमाने  पर  सहायता
 देने  क ेलिए  आगे  आई  ओद्योगिक  विकास  कायंक्रम  के  अन्तगंत  ग्रामीण  लघु  उद्योगों  को  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की  जा  रहो  माननीय  मम्त्री  जी  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  ल  घु  उद्योग  धन्धों  को
 अधिफ  छूट  दी  इससे  ग्रामीण  बेरोजगारों  को  नौकरियां  प्राप्त  करने  में  सहायता  इससे
 उस  क्षेत्र  में  उपलब्ध  कच्चे  माल  का  उपयोग  करने  में  भी  सहायता  यह  एक  अगतिशी ल  कदम

 है  जो  देश  में  आधिक  ढांचे  के  संतुलन  को  बनाये

 सरकार  ने  विहीन  जिलों  का  पता  लगाने  और  उन  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  विकास  हेतु
 उनकी  सहायता  करने  के  लिए  उचित  कदम  उठाए  यह  कार्य  कुछ  राज्यों  को  छोड़कर  पुरे  देश  में

 किया  गया  प्रत्येक  राज्य  में  लगभग  14  से  16  जिले  उद्योग  रहित  जिले  घोषित  किए  गए  हैं  और

 वे  केन्द्र  से  विशेष  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  लेकिन  कर्नाटक  राज्य  के  मामले  में  अन्याय  हुआ  है
 इससे  राज्य  के  लोगों  के  लिए  अत्यधिक  समस्याएं  उत्पन्न  हो  गई  कच्चे  माल  का  उचित  प्रकार  से

 उपयोग  नहों  किया  जा  रहा  इसलिए  मैं  भन्त्री  जी  से  आग्रह  करती  हूं  वे  प्रत्येक  प्रखण्ड  को  एक  इकाई

 समझें  और  ऐसे  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता  अत्येक  जिले  में  कम  से  कम  एक
 सार्वजनिक  उपक्रम  होना  हमारे  माननीय  प्रधान  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  प्रत्येक  जिले  में  कम  से

 कम  एक  सार्वजनिक  उपक्रम  अवश्य  होना  सरकार  का  यह  प्रस्ताव  राष्ट्र  के  प्रमुख
 पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  इस  नीति  को  ईमानदारी  से  लागू  किया  जाना  है  और  कम  से  कम  प्रत्येक

 परिवार  से  एक  व्यक्षित  को  नौकरी  अवश्य  दी  जानी  चाहिए  यह  बहुत  आवश्यक  है  क्‍योंकि  गरीबी

 अधिकतर  ग्रामीण  और  कृषि  प्रधान  क्षेत्रों  मे ंअधिक  होती  उन्हें  गरीबी  रेखा  के  ऊपर  लाना  है  ।

 हमारी  सरकार  में  इस  बजट  में  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  मैं

 वित्त  मन्त्री  को  इस  विषय  में  उनकी  के  लिए  धन्यवाद  देती  मैं  मन्त्री  जी  का  ध्यान  ग्रामीण

 जनता  के  उत्थान  के  लिए  निर्धारित  घनराशि  के  दुरुपयोग  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहती  कई

 सदस्यों  ने  पहले  भी  इस  धन  के  दुरुपयोगों  का  उल्लेख  किया  यह  दुरुपयोग  चाहे  ग्रामीण  भूमिहीन
 रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  या  बाढ़  राहुत  या  सूखा  या  ग्रामीण  या  वनों  के  विकास  के

 धन  का  इसको  हमेशा  के  लिए  अवश्य  ही  समाप्त  करना  कुप्रबन्ध  के  लिए  जिम्मेदार
 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कठोर  कार्यवाही  की  जानी  वे  एजेन्ट  प्रतिनिधि  या  राजनीतिश्ञ  हो  सकते

 हैं  अगर  यह  धन  का  दुरुपयोग  क  रने  में  शामिल  हैं  तो  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 अन्य  मुख्य  विषय  जिस  पर  मैं  बल  देना  धाहूंगी  वह  है  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विशेषरूप  से

 महिलाओं  के  जब  कभी  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  गांवों  में  जाती  हूं  महिलाओं  का  समूह  मुझे
 घेर  लेता  है  और  वे  वर्तमान  स्व्रच्छता  प्रणाली  की  निराशाजनक  स्थिति  के  बारे  में  बताती  वे  रोतो

 हैं  ओर  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करने  के  लिए  प्रार्थना  करती  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  प्रत्येक

 मांव  में  कम  से कम  शौचधर  उपलब्ध  करवाने  की  योजना  बनाये  ।

 गांवों  में  पीने  के  पानी  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  को  अधिक  महत्व  दिया  जाना

 भ्रपस्पामूलक  गांवों  का  पता  लगाना  होगा  और  उनको  पीमे  के  पाती  की  सुविधा  देनी  होगी  ।  मैं  आशा
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 बसव  राजेश्वरी  ]

 करती  हूं  कि  योजना  के  अन्त  तक  हमारी  सरकार  देश  के  सभी  गांवों  को  पीने  के  पानी  की  सुविधा

 उपसब्ध  करा  देगी  ।

 यह  बहुत  अधिक  प्रशंसनीय  है  कि  सरकार  ने  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अधीन  गरीबों

 को  रहने  के  लिए  मकान  उपलब्ध  कराने  की  एक  नई  योजना  बनाई  मैं  सरकार  के  इस  विचार  की

 प्रशंसा  करती  हूं  हमारे  देश  में  गत  40  से  50  सालों  से  लाखों  लोग  गन्दी  बस्तियों  में  रह  रहे  इंदिरा

 आवास  योजना  गन्दी  बस्ती  में  रहने  वालों  क ेलिए  एक  वरदान  सिद्ध  लेकिन  यह  सुविधा  केवल

 कुछ  जातियों  तक  ही  सीमित  नहीं  होनी  यह  सुविधा  उन  सभी  लोगों  के  लिए  होनी  चाहिए

 जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहते  इस  बजट  में  गरीब  रिक्शा  चलाने  वालों  तथा  अन्य

 दलितों  की  सहायता  के  लिए  और  उन्हें  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  काफी  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 बक  सारे  देश  में  जरूरतमंद  लोगों  को  ऋण  वितरण  करने  में  सहायता  कर  रहे  ऋण

 वितरण  की  देखभाल  के  लिए  कार्यबल  लेकिन  कई  बार  लोगों  को  एक  बेक  से  दूसरे  बंक  में  जाने  के

 लिए  कहते  इसलिए  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  अनुरोध  करूंगी  वह  प्रत्येक  बैंक  के लिए  एक  लक्ष्य  निर्धारित

 अन्यथा  बैंक  कर्मचारी  कहेंगे  कि  उनके  पास  ऋण  देने  के  लिए  पर्याप्त  निधि  नहीं  इसलिए

 हमारी  सरकार  को  बेकों  को  समयबद्ध  कार्यक्रम  अउनाने  के  लिए  कहना  अन्यथा  ऋणों  के

 वितरण  में  कई  बाधाएं  आएंगी  ।  सभी  राष्ट्रीयक्ृत  बँकों  के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम  बहुत  आवश्यक  है  ।

 लोग  तभी  गरीबी  दूर  करने  और  कृषि  के  लिए  ऋण  प्राप्त  हो  सकते  हैं  ।  दीघेकालिक  कृषि  मुल्य  नीति

 और  दीघंकालिक  वित्तीय  नीति  बहुत  प्रोत्साहित  करने  वाली  लेकिन  आजकल  खेती  करना  बहुत

 महंगा  हो  गया  है  ।  उवंरक  और  कीटनाशक  दवाइयां  भी  बहुत  महंगी  हो  गई  किसान  भी  नहीं  जानते

 कि  किस  वर्ष  उन्हें  कौन-सी  फसल  बोनी  चाहिए  |  गन्ने  का  अधिक  उत्पादन  होने  पर  गन्ने  को  जलाने  के

 उदाहरण  कभी-कभी  लिलहनों  का  उत्पादन  प्रचुर  मात्रा  में  होता  इस  कारण  से  कृषि  वस्तुओं  के

 उत्पादन  में  सन्तुलन  नहीं  रखा  जा  सकता  ।  कई  बार  किसान  अधिक  पैसा  कमाने  के  लिए  नकदी  फसलें
 थो  देते  जिसके  फलस्वरूप  पशुओं  के  लिए  हरे  चारे  की  कमी  हो  जाती  इसलिए  यह  बहुत
 आवश्यक  है  कि  राष्ट्रीय  स्तर  पर  फसलों  की  प्रणाली  बनाई  इसके  लिए  किसान

 नेताओं  ओर  सम्बन्धित  संस्थाओं  से  परामर्श  किया  जा  सकता  है  ।

 इस  बजट  में  तिलहनों  के  उत्पादकों  को  अच्छा  प्रोत्साहन  दिया  गया  लेकिन  कुछ  तिलहनों
 को  छोड़  दिया  गया  उन्हें  भी शामिल  किया  जाना  केन्द्र  को  राज्य  सरकार  से  परामर्श

 करना  चाहिए  और  दालों  ओर  तिलहनों  के  उस्पादकों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 महाराष्ट्र  और  कुछ  दूसरे  राज्य  काफी  मात्रा  में  कपास  पैदा  करते  वारा  लक्ष्मी

 और  डो०  सी०  एफ०  34  कपास  की  सबसे  बढ़िया  किसमें  किसान  ऐसी  उच्च  कोटि  की  कपास  पैदा

 करने  पर  अधिक  मात्रा  में  निवेश  करते  लेकिन  दुर्भाग्यवश  फसल  को  सफेद  मगश्ली  द्वारा  नुकसान

 पहुंचाया  जा  रहा  है  जिससे  उत्पादन  बहुत  कम  हो  गया  किसान  10  से  20  क्विंटल  उपय  प्राप्त
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 करने  को  बजाय  2  से  3  क्विंटल  प्राप्त  कर  रहे  इस  समस्‍या  का  तुरन्त  समाधान  करना
 बाजार  मूल्य  कम  हो  गया  अतः  केन्द्र  को भारतीय  कपास  निगम  को  सभी  प्रकार  की  आथिक

 सहायता  देनी  चाहिए  जिससे  वह  उत्पादकों  की  अधिक  से  अधिक  कपास  खरीद  इसके  साथ

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  किसानों  को  उनके  द्वारा  लिए  गए  ऋण  का  भुगतान  साधा  रण  ब्याज  के  साथ  तीत
 किश्तों  में  करने  की  अनुमति  देनी  वह  ऋण  का  भुगतान  एक  ही  किश्त  में  नहीं  कर  सकते  ।

 इसके  अतिरिक्त  किसानों  को  अगले  वर्ष  बोई  जाने  वाली  फसल  के  आधार  पर  वित्तीय  सहायता  प्रदान
 की  जानी  चाहिए  ।  *

 विजयनगर  इस्पात  परियोजना  की  कर्नाटक  के  लोगों  द्वारा  लम्बे  असे  से  मांग  की  जा  रही  है  ।

 हमारी  प्रसिद्ध  स्वर्गीय  नेता  श्रीमती  गांधी  द्वारा  एक  दशक  पहले  इस्पात  योजना  की  आधारशिला  रश्वी

 गई  बेलरी  जिले  में  अयस्क  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं  जो  दशकों  तक  प्रयोग  करने  पर  भी  समाप्त

 नहीं  होगा  |  बेलरी  जिले  के  लोग  मुख्यतः  वर्षा  पर  निर्भर  हैं  ओर  उनकी  वित्तीय  स्थिति  अच्छी  नहीं  है  ।

 माननोय  मंत्री  जी  ने  यह  भी  कहा  है  कि  विजय  नगर  हस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  को  योजना  अभी  छोड़ी

 नहीं  गयी  कर्नाटक  के  लोग  इस  परियोजना  की  स्थापना  में  हो  रही  देरी  के  कारण  बहुत  बेचैन  हैं  हम
 सब  देरी  के  कारण  निराश  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  से  नम्र  निवेदन  करती  हूं  कि  यदि  आवश्यक

 हो  तो  इस  योजना  को  स्थापित  करने  के  लिए  विदेशी  सहायता  प्राप्त  मैं  सरकार  से  आशा  करती

 हैं  वह  सभी  आवश्यक  कदम  उठाएगी  और  विजयनगर  इस्पात  योजना  को  यथासम्भव  शीघ्र  स्थापित

 मैं  आपकी  धन्यवादी  हूं  कि  आपने  मुझे  अपने  विचार  प्रकट  करने  का  यह  मोका  दिया

 ओर  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  सप्राप्त  करती

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  माननोय  वित्त  पन्‍्त्री  ने  एक  महत्वपूर्ण  पत्रिका  के

 वरिष्ठ  सम्पादक  की  एक  साक्षात्कार  कु  दोरान  कहा  था  कि  सरकार  का  मूल्यांकन  इस  आधार

 पर  करेंगे  कि  वह  देश  की  प्रगति  के  लिए  समग्र  रूप  से  क्या  कर  रही  पिपक्ष  का  एक  बन्द  अर्थ  ध्यवस्था
 को  उत्पादन  में  450  करोड़  की  हानि  पहुंचाता  है  जबकि  पैट्रोलियम  उत्पादों  से  हमने  530  करोड़  रुपए

 का  अतिरिक्त  राजस्व  अर्जित  किया  इस  एक  वाक्य  द्वारा  वित्त  मन्‍्त्री  ने  बजट  सत्र  के  शरू  होने  के

 कुछ  समय  पहले  आकऊलित  कीमतों  में  वुद्धि  को  उचित  ठहराया  है  ओर  विपक्ष  द्वारा  आकलित  कीपतों  के

 बारे  में  तथा  इनमें  वृद्धि  करने  के एकदम  अनुचित  तरीके  के  प्रति  जनता  की  भावनाएं  मुखर  करने  के

 निर्णय  की  आलोचना  की  मेरे  विचार  से  वित्त  मंत्री  जी  को  महसूस  करना  चाहिए  कि  यह  देश  संसदीय

 प्रजातन्‍्त्र  की  एक  पद्धति  के  अनुरूप  काम  कर  रहा  है  तथा  संविधान  के  अन्तगंत  संसदीय  शासन  प्रणाली

 को  अयनाया  ग़या  है  जिसमें  जो  संसदीय  ५रम्पराओं  के  पालन  का  बहुत  महत्व  एक  आध।रभूत
 सिद्धांत  यह  है  कि  बिता  प्रतिवेदन  कोई  कर  न  लागाया  लेकिन  यहां  अतिरिक्त  कराधान  के

 माध्यम  से  2000  करोड़  रुपए  को  एक  बड़ी  राशि  एकत्रित  को  गई  मैंने  जानबूझकर
 कराधान  शब्द  का  इस्तेमाल  किया  है  जबकि  उनका  कहना  है  कि  ये  बढ़े  हुए  आकलित  मूल्य  इस

 वृद्धि  से  कुल  मिलाकर  2000  करोड़  रुपए  उगाहे  गए  जबकि  बअट  प्रस्तावों  द्वारा  कराधान  के  माध्यम
 से  राजस्व  में  फेवल  450  करोड़  के  लगभग  ही  वृद्धि  होगी  ।  इतनी  तेजी  से  वृद्धि  करने  को  क्या  जल्दी

 सरकार  को  फिसी  भी  चीज  को  पू्वप्रभावी  समय  से  लागू  करने  में  कोई  हिचकिचाहट  नहीं
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 होती  ?  इसे  भी  मामले  में  इतनी  जल्दी  करने  के  बारे  में  पहले  से  कुछ  नहीं  कहा  गया  ।  वे

 इसके  संसद  में  प्रस्तत  कर  सकते  थे  ताकि  चर्चा  की  जा  सकती  |  बजट  भाषण  में  वित्त  मन्‍्त्री  जी  ने  क्या

 कहा  है  ?  वह  एक  असाधारण  वक्तव्य  उन्होंने  कहा  था  कि  उनका  सभा  में  आकलित  मुल्यों  पर

 एक  नीति  परिपत्र  प्रस्तुत  करने  का  विचार  उन्होंने  कहा  कि  इस  विषय  पर  खली  चर्चा  हुई  और

 यह  चर्चा  तब  शुरू  हुई  जब  निर्धारित  कौमतों  में  वृद्धि  हो  चुकी  थी  ओर  यह  वृद्धि  इतनी  अधिक  थी  कि

 देश  भर  में  जनता  के  प्रत्येक  वर्ग  में  क्रेध  की  भावना  भड़क  उठी  ।  अगर  विपक्ष  इस  असंतोष  को  व्यक्त

 नहीं  करेगा  तो  कौन  करेगा  ?  बन्द  के  कारण  उत्पादन  में  450  करोड़  रुपए  की  हानि  होती  क्‍या  मैं

 पूछ  सकता  हूं  कि  प्रधान  मन्‍्त्री  जो  ने  भी  इस  सभा  में  इसका  विशेष  तौर  पर  उल्लेख  कप्रों  किया  था  ?

 वह  क्‍यों  भूल  जाते  हैं  ?  अगर  वह  वास्तव  में  देश  को  शताब्दी  की  ओर  ले  जा  रहे  और  उन्हें

 कुछ  करना  है  तो  वह  सार्वजनिक  अवकाश  की  संख्या  में  कमी  कर  जरा  सोचिए  अगर  इस  देश  में

 ब्रिटेन  अमरीका  या  किसी  भी  पश्चिमी  देश  में  दिए  जाने  वाले  सावंजनिक  अवकाश  जिसने  ही  अवकाश

 दिए  जाते  तो  कितनी  धनराशि  की  बचत  होती  ।  वहु  जितनी  धनराशि  चाहे  उतनी  बचा'**

 )

 श्रो  राम  प्यारे  पनिका  :  आपके  समय में  सावंजनिक  छुट्टियों  की  संख्या  में

 कितनी  कमी  हुई  थी
 ?

 प्रो०  मधु  दण्डबले  :  पनिका  आपका  ट्रंक-काल  आया  हुआ

 [  प्रनुवाद ]

 श्री  एच०  एम  :  पटेल  :  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  में  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  मत

 भूलिए  कि  दुर्भाग्य  से  वित्त  मंत्री  जी  ने  भूलना  ही  अच्छा  समझा  यह  देश  1947  में  आजाद  हुआ
 था  और  कीमतों  में  तबसे  अब  तक  वृद्धि  हुई  है

 -  उस  तारीख  से  नहीं  बल्कि  यूं  कहिए  कि  196981

 में  एक  किलो  गेहूं  की कीमत  1.05  रु०  थी  और  आज  2.90  to  प्रति  किलो  चावल  की

 कीमत  1.67  रु०  प्रति  किलो  थी आज  4.4  रु०  प्रति  किलो  मूंग  की  दाल  की  कीमत  3.30  रु

 प्रति  किलो  थी  आज  7  रु०  किलो  चोनी  की  Vad  ोमत  2.79  रुपये  किलो  थी  आज  यह  7  रु०  किलो

 मैं  अपने  इन  माननीय  बन्धु  को  याद  दिला  दूं  कि  इस  देश  में  जनता  सरकार  के  शासन  के  दौरान  थीनी

 की  कीमत  2  र०  किलो  से  भी  कम  हो  गई  थी'**ਂ  )

 री  राम  प्यारे  पलिका  :  भ्ोर  सारी  अथंव्यवस्था  चरमरा  गई  थी  ।

 झी  एच०  एम०  पटेल  :  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  जहां  तक  इन  माननीय  सदस्यों  का  सम्बन्ध

 इनका  विचार है  कि  जब  1977  में  जनता  सरकार सत्ता  में  आई  तभी  इस  देश  में  काम  शुरू  हुआ
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 वे  भूल  जाते  हैं

 कि  देश  1947  से  आजाद  और  1947  से  1977  के  बीच  की  उनकी  सभी  गलतियों
 ओर  बत्रुटियों  को ओर  उनके  उन  सभो  कार्यों  को जिनके  कारण  आपात  स्थिति  लागू  करनी  पड़ो  और

 सुधारने  खतम  करने  ओर  ठीक  करने  का  काम  जनता  सरकार  को  करना  चाहिए  था  ।  )

 शो  रास  प्यारे  पनिका  :  हर  क्षेत्र  में  उत्पादन  कम  हुआ  था  ।

 थ्री  एच०  एम०  पटेल  :  क्‍या  मैं  जारी  रडूं  ?  उस  सम्य  दूध  की  कीमत  1.40  रुपये  प्रति

 लीटर  थी  और  आज  4.50  रुपये  प्रति  लोटर  वनस्पति  की  कीमत  5.76  रुपये  प्रति  किलो  थी  आज

 18.50  रुपये  प्रति  किलो  आधा  किलो  घाय  की  कीमत  9.80  रुपये  थी और  आज  22.45  रुपये

 आप  ऐसी  बहुत  सी  चीजों  को  गिना  सकते  अब  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?  भारतीय  अथंव्यवर्पा

 अधिक  लागत  वाली  अथंव्यवस्था  बन  गई  जब  यह  अधिक  लागत  वाली  अर्थव्यवस्था  बन  जाती

 है  तो  सरकार  खाद्य  और  उर्वरक  पर  सहायता  देती  है  और  इनके  बाद  कया  होता  है  ?  इस  सबका

 परिणाम  यह  है  कि  आज  वे  सालाना  4.000  करोड़  रुपये  सहायता  के  रूप  में  दे  रहे  और  इन

 सबके  बावजूद  हमारे  29  मिलियन  खाद्यान्न  की  लागत  इतनी  अधिक  है  कि  हम  उसका  निर्याते  नहीं  कर

 सकते  चाहे  निर्यात  करना  सही  उनके  पास  इतना  अधिक  भंडार  क्यों  है  ?  क्या  सरकार  ने  कभी

 खुद  से  यह  सवाल  पूछा  है  ?  हमारे  लोगों  की  खरीद  क्षमता  अधिक  नहीं  ऐसा  नहीं  है  कि  लोग  भूखे

 नहीं  लोगों  को  खाद्यान्न  चाहिए  लेकिन  उनमें  खरीद  सामथ्यं  नहीं  आज  हालत  यह  है  कि  बहुत  से

 लोगों  को  खाद्यान्न  के  बिना  गुजारा  करना  पड़ता  सरकार  को  एक  ऐसी  योजना  या  योजनाएं  बनानी

 चाहिए  जिसके  माध्यम  से  भंडार  में  पड़े  खाद्यान्त  का  उपयोग  उद्देश्यपूर्ण  ढंग  से
 हो  जेसा  कि

 गार  उपलब्ध  कर।ने  के

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  ऋण

 क्री  एच०  एम०  पटेल  :  ऋण  मेला  एक  योजना  है  जो  कि  बैंकों  को  एक  तरह  से  बर्बाद  कर  रही

 है  ।  इसका  मतलब  है  ऐसे  और  अधिक  ऋण  जिनकी  वसूली  न  की  जा  सके  ।

 प्रो०  मधु  वण्डव्तें  :  का  मराठी  में  मतलब  होता  है  '।

 भी  एच  ०  एम०  पटेल  :  वित्त  मन्त्री  ने  कहा  था  कि  संसाधनों  में  वृद्धि  की
 जानी  थी  अगर  योजना

 पूरी  की  जा  रही  है  तो  सर्वोगुश्ली  का्यकुशलता  में  सुधार  करने  से  उन्हें  कौन  रोक  रहा  वह  देश  की

 अधंध्यवस्था  के  अनेक  विभिन्‍न  क्षेत्रों  मे ंसुधार  कर  सकते  आपको  एक  उदाहरण  इस  देश  में

 अगर  विद्यत  संयंत्रों  के  क्षमता  उपयोग  में  एक  प्रतिशत  की  वृद्धि  हो  जाए  तो  हमें  नई  क्षमता  स्थापित

 करने  के  लिए  5000  करोड़  रुपये  को  पूंजी  निवेश  नहीं  करनी  कार्यक्षमता  में  के  वल्न  एक  प्रति

 शत  की  वद्धि  करके  हभ  इस  निवेश  से  बच  सकते  इसी  तरह  परेषण  के  दौरान  होने  वाली  बिजली

 की  हानि  को  एक  प्रतिशत  कम  करके  450  करोड़  रुपये  और  बचाए  जा  सकते  आप  कार्यकुशलता

 खुधार  क्‍यों  नहीं  करते  ?  बिहार  राज्य  विद्युत  बोर्ड  क्षमता  का  33%,  उपयोग  करता  जबकि  सावंज

 निक  क्षेत्र  का एक  और  राष्ट्रीय  ताप  बिजलो  निगम  इस  क्षमता  से  दोगुना  उपयोग  अर्थात्‌  66%

 कर  रहा  अगर  सावंजनिक  क्षेत्र  का  दूसरा  उद्यम  ऐसा  कर  सकता  है  तो  बिहार  क्‍यों  नहीं  ?  नये  कर
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 श्री  एथ०  एम०

 लगाकर  लोगों  पर  बोझ  डालने  के  बजाय  ऐसा  करने  के  लिए  उपाय  क्‍यों  नहीं  किए  जाते  ?

 इस्पात  झौर  खान  मन्‍्त्रो  कृष्ण  चख्त  :  यह  सीधे  केन्द्र  के  हाथ  में  नहीं

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  पंत  इस  मुद्दे  पर  मैं  आपसे  चर्चा  करने  के  लिए  तैयार  हूं  और

 आपको  संतुष्ट  कर  सकता  हूं  कि  आप  कार्यक्षमता  को  अधिक  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्‍त  :  मैं  केवल  यह  कह  रह  हूं  कि  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  केन्द्रीय  क्षेत्र

 में

 श्री  एच  ०  एम०  पटेल  :  ऐसा  मैंने  स्वयं  मैंने  कहा  कि  एक  अन्य  सावेजनिक  क्षेत्र  ।  मैं

 आपको  बता  दूं  कि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  चलाए  जा  रहे  ऐसे  और  बिजली  केन्द्र  हैं  जिनकी  कार्यक्षमता  और

 क्षमता  उपयोग  काफी  कम  ऐसे  और  कट  सत्य  हैं  जिनका  सामना  हमें  करना  लेकिन  उनका

 सामना  करने  की  कोशिश  नहीं  की  जाती  ।  सरकार  के  आधुनिकीकरण  और  प्रतिस्थापन  की  अनुमानित
 लागत  के  तौर  पर  बहुत  सी  बातें  निर्धारित  की  और  ऐसा  करने  के  कारण  हमारे  पर  ऐसे  संयंत्रों

 का  बोल  आ  पड़ा  है  जो  बहुत  अधिक  अकार्यकुशल  उदाहुरण  के  लिए  आप  हमारे  पुराने  इस्पात

 संयंत्रों  को लीजिए  ।  आप  ऐसी  मशीनों  से  काम  चला  रहे  हैं  जो  चल  रही  हैं  पर  जिनमें  बहुत  अधिक

 ऊर्जा  छप  रही  हमारी  इतनी  सामथ्य॑  नहीं  है  कि  ऊर्जा  का  व्यर्थ  उपयोग  किया  मैं  यहू  सब
 बातें  इसलिए  बता  -:

 श्री  रास  प्यारे  पनिका  :  इस्पात  क्षेत्र  मे ंकाफी  सुधार  हुआ  )

 क्षी  एच०  एम०  पटैल  :  सरकार  की  अपनी  निर्धारित  आकलित  कीमतें  यह  समझ  पाना
 कठिन  है  कि  इसके  पीछे  क्‍या  दर्शन  उवंरक  की  कीमतें  उस  समय  बढ़ाई  गईं  जब  किसान  उवंरकों
 का  अधिक  मात्रा  में  उपयोग  शुरू  कर  रहे  अगर  उवंरकों  की  कीमतों  में  वृद्धि  को  जाती  रही  तो  वे
 बड़ी  मात्रा  में  इसका  उपयोग  नहीं  कर  पाएंगे  !  उदाहरण  के  लिए  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  ने  अभी-अभी
 रकों  का  उपयोग  करना  शुरू  किया  अगर  उन्हें  हनके  इस्तेमाल  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  गया  तो
 तीसरी  हरित  क्रांति  हो  सकती  मेरे  विचार  से  ये  बातें  बहुत  महत्व  रखती  हैं  ओर  इनकी  उपेक्षा  नहीं
 की  जानी

 बिस  मन्‍्त्री  जी  ने  अपने  लम्बे  भाषण  का  आरम्भ  इस  उद्धरण  से  किया  उन्होंने  कहा

 का  कार्य  क्षमता  और  सामाजिक  न्याय  के  साथ  उन  सामाजिक  रुकावटों  को

 दूर  करके  किया  जाना  जिनसे  कमजोर  वर्गों  का  उत्पीड़न  होता  समाजवाद  की

 हमारी  धारणा  का  सार  यही
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 केवल  यह  वक्तव्य  दे  रहा  अगर  आप  महसूस  करते  हैं  कि  लघु  एकक  प्रभावित  नहीं  होंगे  तो

 मैं  तो  कहूंगा  कि  केवल  यही  अवसर  है  जब  ये  अत्युत्तम  शब्द  कहे  उसके  बाद  के  उनके

 भाषणों  में  हमें  ये  शब्द  कद्दीं  नहीं  हमें  केवल  ये  शब्द  ही  नहीं  बल्कि  उनके  भाषण  में  ऐसा

 कुछ  नहीं  कहा  गया  है  जिससे  कमजोर  वर्गों
 पर

 दबाव  डालने  वाले  विभिन्न  सामाजिक  बन्धनों  को  समाप्त

 किया  जा  सके  और  वास्तव  में  उसमें  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  है  जिससे  सामाजिक  न्याय  और  एकता  स्थापित

 हो  सके  ।  इसमें  जरा  भी  संदेह  नहीं  कि  इस  बजट  के  कारण  कीमतों  में  खासकर  अनिवायं  वस्तुओं  की

 कीमतों  में  वृद्धि  उन  कमजोर  वर्गों  की  परेशानियां  और  बढ़  जाएंगी  जो  वे  इस  अतिरिक्त  बोझ

 को  सहने  में  समर्थ  नहीं  सरकारी  संगठित  श्रप्िक  ओर  संगठित  कर्मचारियों  के  सभी

 बेक  कर्मचारियों  आदि  को  कुछ  राहत  मिलेगी  ।  लेकिन  असंगठित  अपना  रोजगार

 करने  वालों  तथा  बेरोजगारों  फो  वास्ते  में  परेशानियां  झे  लनी  पड़ेंगी  और  ऐसे  लोगों  की  संख्या  उनसे

 कहीं  अधिक  है  जिन्हें  कीमतें  बढ़ाने  से  कुछ  राहत  मिली  इन  वृद्धियों  में  सबसे  ऊपर  अप्रत्यक्ष  कर

 आते  हैं  वंसे  उत्पादन  शुल्कों  को  तकसंगत  कर  दिया  गया  है  और  संशोधित  मूल्यवरधित  कर  का  लक्ष्य  उस

 प्रभाव  को  कम  करना  है  जिसकी  मौजूदा  स्थिति  में  उपेक्षा  नहीं  की  जा  परिवतंनों  का  प्रभाव

 अनेक  औद्योगिक  यूनिटों  के लिए  खतरनाक  सिद्ध  हो  सकता  वास्तव  में  जिन  लघु  एककों  को

 यता  करने  की  इच्छा  का  वह  दावा  करते  हैं  वही  बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  हैं  और  उनकी  तात्कातिक

 प्रतिक्रिया  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  लघु  उद्योग  एसोसिएशनों  ने  विरोध  प्रकट  करना  आरम्भ  कर

 दिया  बहुत  से  लघु  उद्योग  बन्द  हो  गए  हैं  या  बन्द  होने  का
 खतरा  पंदा  हो  गया  है  क्योंकि  वे  ठीक  से

 नहीं  जानते  कि  प्रस्तावित  परिवतंनों  का  उन  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 3.00  भ०  प०

 शरद  विधे  पीठासीस

 उत्पादन  शुल्क  समाहर्ता  और  उत्पादन  शुल्क  विभाग  के  अधिकारी  इस  विषय  पर  उन्हें  कोई

 देने  में  असमर्थ  मैं  यह  वक्‍सव्य  पूरे  दायित्व  ओर  बिना  किसी  हिचकिचाहट  के  दे  रहा

 हूं  ।

 झरी  जय  प्रकाश  प्रप्रवाल  :  प्रतिशतता  क्या  है  ?

 श्री  एचं०  एम०  पटेल  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वे
 किस  आधार  पर  ये  प्रश्न  पूछ  रहे  मैं

 मैं

 में  बहुत  खुश  होऊंगा  |  अगर  एकक  प्रभावित  नहीं  हो  रहे  हैं  तो आप  दुःखी  हो  जाएंगे  ।

 क्रो  जय  प्रकाश  श्ग्रवाल  :  दिल्ली  में  अभी  तक  एक  भी  उद्योग  बन्द  नहीं  हुआ  है  ।

 कली  एच०  एम०  पटेल  :  केवल  दिल्‍ली  में  ही  लधु  एकक  नहीं  दूसरे  पक्ष  के  माननीय

 सदस्यों  के  साथ  परेशानी  यह  है  कि  कोई  भी  वक्तव्य  दिया  कोई  भी  आलोचना  की  जाए  तो

 समझते  हैं  उसका  विरोध  किया  हो  जाना  अगर  किसी  काम  से  लोगों  को  चोट  पहुंचती  है

 तो  उन्हें  आलोचनात्मक  वक्‍तव्यों  का  स्वागत  करना  दुर्भाग्य  से  कई  बार  सरकार  के  कार्यों  से
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 एच०  एम०

 ऐसे  लोगों  को  चोट  पहुंचती  है  जिन्हें  चोट  नहीं  पहुंचनी  मुझ्न  खुशी  है  कि  वित्त  राज्य  मन्त्री

 इस  बात  को  महसूस  करते  हैं  क्योंकि  वह  विवेकशील  व्यक्ति  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  आपने  यह  अधिवेकपूर्ण  बात  क्‍यों  कह  दी  है  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  यह  नीति  बड़े  एककों  को  भी  प्रभावित  करती  है  उधाहरण  के  लिए
 भारतीय  इंजीनियर  संघ  जैसा  जाना  माना  जो  कि  गर-जिम्मेदार  ढंग  से  नहीं  ने  १|शरा  है
 कि  बढ़े  हुए  उत्पादन  शुल्क  से  मानक  ट्रक  की  कीमत  लगभग  7000  रूये  बढ़  जाएगी  जबकि  गणना  के

 अनुसार  संशोधित  मूल्यवर्धित  कर  द्वारा  दी  जाने  वाली  राहत  2300  सपये

 ऐसा  कहा  गया  है  कि  मारुति  कार  के  मूल्य  में  15  हजार  रुपये  की  वृद्धि  होने  वाली  यदि  यह्‌
 परिणाम  निकलने  वाला  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  परिवर्तन  उचित  नहीं  यह  वर्तमान  प्रतिक्रिया  है
 जिसका  समाचार  छपा  इन  सब  बातों  के  कारण  देश  के  विकासकी  गति  अवश्य  ही  धीमी  हो
 जाएगी  ।

 एक  और  बात  जिससे  मैं  चकित  वह  यह  है  कि  कि  बढ़ते  हुए  सरकारी  व्यय  का  अथवा

 कारी  व्यय  को  घटाने  का  कोई  उल्लेख  नहीं  सरकारी  खर्चा  निरन्तर  बढ़  रहा  यह  5%  प्रति

 वर्ष  की  दर  से  बढ़  रहा  इसके  भार  में  वृद्धि  हुई  वित्त  मन्‍्त्री  जी  ने इसकी  ओर  ध्यान  क्यों  नहीं
 दिया  है  ?  जब  सरकार  पर  अर्थव्यवस्था  में  कटोती  करने  के  लिए  दबाव  डाला  जाता  है  तो  उस  समय

 सामान्यतः  सरकार  द्वारा  अथंव्यवस्था  में  की  गई  कटोती  का  अर्थः्यवस्था  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता

 इसका  यही  परिणाम  हो  सकता  है  कि  कुछ  निदेश  जारी  कर  दिए  जाएं  यथा  कोई  नई  नियुक्ति  न

 जाए  और  म  ही  कोई  नई  परियोजना  आरम्भ  की  इमसे  कोई  उचित  परिणाम  प्राप्त  नहीं

 किन्तु  मेरा  विचार  है  कि  एक  व्यथ  आयोग  की  नियुक्ति  की  जानी  एक  व्यय  आयोग  वा

 जिसको  1980  में  उस  सम्रय  जल्दी  ही  बन्द  कर  दिया  गया  जब  इसने  यह  रोचक  तथ्य  प्रकट  किया
 कि  सहकारी  खर्चे  का  70  प्रतिशत  शहरी  क्षेत्र  में  ख्च॑  किया  जाता  है  जहां  देश  की  20  प्रतिशत
 संख्या  रहती  इस  तथ्य  को  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  कि  श्षर्च  का  70  प्रतिशत  शहरी
 क्षेत्रों  पर  खर्च  किया  जाना  आपको  इस  तथ्य  का  स्वागत  करना  चाद्ए  ताकि  इसके  पश्चात्‌  आप
 देश  के  शेष  भाग  में  रहने  वाले  उस  80  प्रतिशत  जनसंख्या  के  प्रति  कुछ  न्याय  कर  सकें  जिन,पर  अभी
 तक  कुल  खर्च  का  केवल  30  प्रतिशत  ही  खर्च  किया  जाता  रहा  मेरा  विचार  है  कि  खर्ज  में  कमी
 करने  से  वित्त  मन्त्री  को  देश  के  विकास  कार्यों  के  लिए  संसाधन  जुटाने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 इस  संदर्भ  में  कोई  उल्लेख  न  करना  एक  भारी  चूक  इसो  प्रकार  अर्थव्यवस्था  के  कृषि
 क्षेत्र  के

 लिए  भी  कुछ  नहीं  किया  गया  निस्सम्देह  इसके  लिए  किए  गए  भारी  आवंटन  का  इसमें  कछ
 किन्तु  उस  भारी  आवंटन  से  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  की  मूल  मांग  की  उपेक्षा  कर  बी

 गई  है  ।  इस  तथ्य  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  कि  कपास  का  उत्पादन  करने  वाले  किसास  ३  .5॥
 ,  वर्ष  बड़ी  कठिन  स्थित्ति  में  फंसे  हुए  क्‍योंकि  जो  उत्पादन  हुआ  है  उसके  लिए  कोई  मंग  नहीं
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 यवि  मांग  में  इस  प्रकार  को  गिरावट  फिर  से  आती  है  तो  सरकार  को  कोई  ऐसी  योजना  ब  नानी  चाहिए
 जिससे  निर्यात  की  अनुमति  देकर  मांग  में  वद्धि  की  जा  सके  या  ऐसी  फसल  प्रणाली  में  सहायता  दी  जाए
 जिससे  अधिक  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ।  फसल  प्रणाली  में  मूल्य  वृद्धि  ओर  बिक्री  मांग  के  अनुरूप
 समय  पर  परिवतंन  करमे  की  आवश्यव,ता  है  किन्तु  ऐता  तभी  सम्भव  होगा  जब  सरकार  कृषि  क्षेत्र  को
 उच्च  प्राथमिकता  दे  और  इस  बात  को  महसूस  करे  कि  कृषि  सम्पस्तता  सुनिश्चित  करना

 महत्त्वपूर्ण  यद्यपि  वे  कहते  हैं  कि  सम्पन्न  कृषि  पर  देश  की  सम्पन्नता  निर्भर  है  फिर  भी  इस  उह्ेश्य
 के  लिए  कुछ

 नही

 किया  जाता  मैं  समझता  हूं  कि इसका  उपचार  होना  चाहिए  और  वह  भी  बिना
 किसी  विलम्ब  के  ।  इस  मामले  में  स्पष्ट  होता  आवश्यक  ऐसी  कौन  है  देश

 कृषि  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  उचित  नीति  का  पालन  क रने  में  सरकार  के  सामने  आती  है  ?  बे  च्छी  तरह
 जानते  हैं  कि  भारतीय  अर्थव्यवस्था  के  लिए  कृषि  कितनी  महत्वपूर्ण  सम्पन्न  ग्रामीण  क्षेत्र  का  अर्थ

 है  उच्च  क्र-क्षमता  ओर  जनसंख्या  के  80  प्रतिशत  उच्च  क्रय-क्षमता  अर्थ  है  देश  के  शेष  भाग  में
 भौद्योगिक  क्षेत्र  क ेलिए  व्यापक  कोन  सी  बात  आड़े  आती  है  ?  किसानों  को  लाभकारी  मल्य
 देने  का  अयं  है  कि  इससे  चावल  आदि  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होगी  ।  इसका  समाधान  अर

 तक  बित्तीय  सहायता  देकर  किया  गया  किन्तु  इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  किसानों  को  लाभकारी

 मूल्यों  स ेवंचित  किया  किसानों  को  निष्पक्षता  और  न्याप  से  वंचित  करना  उचित  नहीं

 नंपप-+््--+

 आपको  लाभकारी  मूल्य  देने  क ेलिए  कोई  न  कोई  तरीका  ढूंढ  निकालना  चाहिए  और  साथ  ही
 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  नहीं  होने  देनी  जीवन  निर्वाह  लागत  को  ए+  ही  स्तर  पर

 बनाए  रखा  जाना  चाहिए  ।  ऐसा  करने  के  कई  तरीके

 यह  बात  वांछनीय  है  कि  मैंने  यहां  जो  टिप्पणियां  की  हैं  उनकी  ओर  वित्त  मन्त्री  कुछ  ध्यान  दें

 और  यहां  की  गई  टिप्पणियों  और  अलोचनाओं  का  उचित  और  उदारता  से  उत्तर  दें  ओर  अपने  अन्तिम

 उत्तर  में  उचित  संशोधन  करें  ।

 भी  घमंपाल  सिह  मलिक  :  माननीय  सभापति  मैं  1986-87  के  बजट

 का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  देना

 चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इस  बजट  में  जिस  ढंग  से  योजनाएं  बनाई  हैं  और  जिस  तरह  से  आय  तथा  व्यय  का

 प्रावधान  किया  उससे  हमारे  गरीब  और  साधारण  किसानों  को  बड़ा  भारी  लाभ  इस  बजट  से

 देश  विकास  की  तरफ  जायेगा  और  आम  आदमी  को  इससे  राहृत  इस  बजट  के  मुख्य  उद्देश्य

 जो  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  कताये  उनकी  मैं  सराहुना  करना  चाहता  इस  बजट  से  समाजवादी

 लक्षकों  के  अभुरूप  गरीबी  के  विरुद्ध  लड़ाई  में  हम  कामयाब  होंगे  और  आम  आदमी  को  इससे  राहुत

 भिलेथी  |  सरकारी  क्षेत्र  को  हससे  सुदृढ़  बसाया  जा  सकता  इससे  आत्मनिर्भरता  में  हमारी  वृद्धि

 होथी  |  मैं  इस  बात  के  लिए  भी  हमारी  सरकार  को  ओर  वित्त  मंत्री  जी  के  जरिए  हमारे  माननीय  प्रधान

 जी  को  इस  देश  की  साधारण  जनता  की  तरफ  से  बधाई  देना  बाहता  हूं  कि  जिस  ढंग  से  योजनाएं

 क्या तर  हैं  पिछले  सालों  में  और  अब  वर्तमान  उससे  हमारी  कृषि  में  काफी  लाभ  हुआ  पहले
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 घसंपाल  सिह  मलिक  ]

 एक  एकड़  में  मुश्किल  से  दस  ओर  बारह  मन  गेहूं  पैदा  होता  था  और  छह-सात  मन  चावल  पैदा  होता

 लेकिन  हमारी  योजनाओं  के  कारण  आज  एक  एकड़  में  हम  54  मन  गेहूं  और  70-75  मन  घान

 पैदा  करते  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  मेरे  से  पहले  बोलने  वाले  वक्ता  श्री  पटेल  साहब  ने

 रेटिव  प्राइसेस  का  किसानों  के  लिए  जिक्र  किया  ।  मुझे  बडी  खुशी  है  कि  पटेल  साहब  की  जुबान  से  कम

 से  कम  इस  किस्म  की  बात  तो  आई  कि  किसानों  को  रेम्युनरेटिव  प्राइस  मिलना  मैं  उनके

 समय  की  एक  बात  याद  दिलाना  चाहता  जब  जनता  पार्टी  का  शासन  था  ओर  किसानों  की  क्‍या

 हालत  हमारे  हरियाणा  में  एक  मिस्ताल  कह्दी  जाती  उस  समय  के  शासन  के  बारे  में***

 गन्ने  की  हतनी  बुरी  हालत  थी  कि  गन्ना  जला  दिया  जाता  एक  दफा  एक  किसान

 पने  मकान  के  अन्दर  हुक्‍्का  पी  रहा  किसी  पड़ौसी  ने  उससे  कहा  कि  रात  को  क्यों  जाग  रहे  हो  ?

 किसान  ने  कहा  कि  मैं  रखवाली  कर  रहा  हूं  !  उसने  पूछा  किस  चीज  की  ।  किसान  ने  कहा  मुझे  डर  यह्‌

 है  कि  कोई  गन्ने  की  गाड़ी  मेरे  यहां  भरकर  न  पलट  जाए  क्योंकि  उप्त  समय  हालत  यह  थी  कि  गन्‍्ते  पर

 जो  करिज  लगता  था  वह  ज्यादा  था ओर  उसकी  कोमत  बहुत्त  कम  मैं  तो  यही  कहना  चाहुंगा  कि

 यहां  पर  आलोचना  करने  से  पहले  अपने  अन्दर  झांफ  लेना  चाहिए  |  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  मेरे

 से  पहले  बोलने  वाले  विरोधी  महानुभाव  ने  प्राइस  राइस  की  बात  कही  है  कि  कीमतों  में  बढ़ावा  हुआ  ।

 कीमतों  में  जो  बढ़ोत्तरी  हुई  वह  किसी  एक  की  जेब  में  तो  जाती  नहीं  सरकार  के  पास  जितना

 पैसा  उतना  ही  ज्यादा  विकास  उस  देश  का  हो  सकता  है  ।  आप  एक  परिवार  से  ही  अन्दाजा  लगा

 सकते  हैं  कि  जिस  परिवार  के  पाप्त  ज्यादा  साधन  वह  परिवार  ज्यादा  खर्च  कर  सकता  है  और

 ज्यावा  आगे  बढ़  सकता  इस  लिहाज  से  मैं  यह  कहना  चाहता  आप  सन्‌  47  में  देखिए  कि  केन्द्रीय

 सरकार  का  टोटल  बजट  दो  सौ  करोड  तक  का  भी  नहीं  था  और  भाज  केन्द्र  सरकार  ने  एक  लाख  अस्सी

 हजार  करोड़  का  बजट  पेश  किया  इसके  लिए  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  और  प्रधान  मंत्री  जी  बधाई  के

 पांत्र  ''

 जहां  हम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  बात  करते  हैं'**  वहीं  हमें  यह  भी  सोचना

 चाहिए  कि  पिछले  30-35  सालों  में  हम  किस  अवस्था  तक  पहुंचे  वह  सिफे  बजट  के  सहारे  ही  पहुंचे
 हैं  और  आपने  कहां  पर  हिन्दुस्तान  को  ले  जाकर  के  छोड़ा  केसी  अवस्था  में  छोड़ा  उसका  आप

 स्वयं  अंदाजा  लगाहए  ।  इसलिए  कोई  भी  बात  कहने  से  पहले  आपको  उन  दिनों  का  छूयाल  कर  लेना

 चाहिए  ।

 इस  बात  को  सभी  मानते  हैं  व  भाषण  सभी  +रते  हैं  लेकिन  यह  तथ्य  भी  है  कि  हमारा  देश

 कृषि  प्रधान  देश  है  ओर  इस  देश  की  80  प्रतिशत  जनता  किसान  है  यां  खेती  पर  आश्रित  खासी
 भाषण  करने  से  ही  किसान  का  जीवन  सुधर  नहीं  भाषणों  से  बहुत  बढ़िया  किताबें  तो  तैयार  की

 जा  सकती  हैं  लेकिन  किसानों  की  जिन्दगी  में  खुशहाली  नहीं  लाई  जा  किसान  को  विशेष  तोर

 पर  दो  चीजों  की  जरूरत  है---पहली  पानी  की  और  दूसरी  बिजली  की  |  बिजली  से  पानी  मिल  सकता

 है  ओर  मैं  समझता  हूं  कि  फ्लड  या  सूखा  दोनों  एक  ही  चीज  दोनों  से एक  जेसी  हानि  होती  यदि

 हम  फ्लड़  को  ठीक  ढंग  से  कंट्रोल  कर  सकें  तो  फ्लड  के  पाली  को  सूद्या  दूर  करने  के  लिए  इस्तेमाल  किया
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 जा  सकता  मैं  यहां  हरियाणा  स्टेट  की  बात  करना  चाहता  हू  ।  पहले  हरियाणा  में  बढ़त  अ  ्छी  किस्म
 अच्छे  नस्ल  की  भैसे  होती  फिर  हमारे  देश  में  जितनी  पोपूलेशन  उत्तनी  ही  संख्या  में

 धन  था  ओर  जब  तक  हम  पशुधन  की  पूरी  तरह  से  देखरेख  नहीं  उसकी  तरफ  पूरा  ध्यान  नहीं
 मैं  समझता  हूं  कि किसान  तब  तक  आगे  तहीं  बढ़  आज  किसानों  के  पास  5-7  एकड़  से

 ज्यादा  हो  ल्डिग  महीं  बड़े  किसानों  की  बात  मैं  नहीं  करता  और  वे  कम  से  कम  हरियाणा  स्टेट  में  नहीं
 हैं  इसलिए  आज  उनको  सिर्फ  पशुधन  का  ही  सहारा  पशुधन  तब  ठोक  रह  सकता  है  जब  किसान
 उसको  ठीक  ढंग  से  रखने

 का  प्रबन्ध  करे  क्योंकि  वह  बीमार  भी  हो  सकता  हमारे  स्टेट  में  डाबटरों
 की  बात  तो  दूर  हर  गांव  या  पांच-सात  मील  के  एरिया  में  कोई  पशुओं  का  कम्पाउण्हर  तक
 लब्ध  नहीं  इसलिए  यहां  मैं  रचनात्मक  टिप्पणी  भी  करना  चाहता  हूं  कि इस  बजट  में  किसानों  के

 पशुधन  को  ठीक  रखने  के  हर  गांव  में  एक  डाक्टर  या  एक  कम्पाउण्डर  का  प्रावधान  करने  के  लिए

 समुचित  व्यवस्था  की  क्योंकि  जब  तक  हम  यशुधन  को  ठीक  नहीं  रख्वेंगे  किसान  की  हालत  बेहतर

 नहीं  हो  पायेगी  ।

 हमारे  हरियाणा  में  पहले  मुर्रा  नस्ल  की  भैंसे  काफी  होती  थीं  लेकिन  आज  वे  ख्वत्म  होती  जा

 रही  हैं  जिससे  आम  किसानों  को  भारी  नुकसान  हो  रहा  आजकल  सभी  किसान  खेती  के  मामले  में

 ट्रेक्टरों  की  ओर  झुकते  जा  रहे  हैं  ओर  हर  छोटा  ट्रैक्टर  रखने  वाले  किसानों  किराये  पर

 ट्रेक्टर  लेकर  अपने  खेत  में  काश्त  करता  उसका  कारण  यही  है  कि  बैलों  की  लगातार  कम

 होती  जा  रही  है  और  अच्छे  बैल  नहीं  मिलते  ।  हमारे  एनीमल  हस्बेण्डरी  डिपार्टमेंट  को  अपने  रिसर्च

 स्टेशन्स  या  रिसच  संन्टस  में  ऐसी  रिसर्च  करनी  चाहिए  ताकि  हमारे  यहां  अच्छे  बैल  मिल  अच्छे

 बैल  तयार  हो  सकें  और  छोटे  किसान  ट्रेक्टरों  की  बजाए  अपनी  फसल  काश्त  करने  के  लिए  बलों  का

 इस्तेमाल  करें  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  यह.भी  निवेदन  चाहता  हूं  कि  एग्रीकल्चरल  इंजीनियर्स  करो  तरफ

 बहुत  कम  ध्यान  दिया  जा  रहा  मेरे  ख्याल  में  हिन्दुस्तान  में  हर  हज्वरों  की  संख्या  में  किसानों

 के  हाथ  प्रैशर  में  आकर  कट  जाते  हैं  लेकिन  उसको  रोकने  के  लिए  कोई  ऐसी  विधि  या  सिस्टम  आज

 तक  नहीं  निकाली  जा  सकी  है  ताकि  छिसान  के  किसी  अंग  का  नुकसान  न  उसके  साथ  मैं  यह  भी

 कहना  चाहूंगा  आज  जो  हमारी  कम्बाइनड  हारवेस्ट  मशीन  एक  बहुत  बड़ी  मशीन  होती  छोटे

 जमींदा  र और  छोटे  किसान  उसे  प्रयोग  नहीं  करते  हैं  क्योंकि  यह  गेहूं  की फसल  को  ऊपर  से  काटती  है

 और  जिस  गेहूं  के  तते  से  तूड़ी  बनती  वह  नीचे  रह  जाती  ।  है  आज  तूड़ी  का  भाव  105  रुपये  क्विटल

 मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  इंजीनियर  ऐसी  सलाह  दें  जिससे  कि  जो  तुड़ी  खेत  में  रह  जाती  है

 वह  बरबाद  न  हो  ओर  जिसको  कि  जला  दिया  जाता  है  और  ऊपर  से  काट  दिया  जाता  उसका

 नुकसान  भी  न  हो  ।

 हमारा  जो  बजट  पेश  किया  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हरियाणा  के  पास

 आज  राजधानी  नहीं  चंडीगढ़  के  अन्दर  हमारी  राजधानी  है  और  वही  पंजाब  की  भी  राजधानी

 राजीव  गांधी  और  लोगोंवाल  जी  के  बीच  जो  समझौता  हुआ  है  उसके  मुताबिक  चंडोगढ़  पंजाब  को

 मिलना  चाहिए  ओर  हारियाणा  को  अपनी  राजधानी  अलग  बसानी  लेकिन  राजधानी  तब  तक  नही
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 बन  सकतो  जब  तक  पूरी  तरह  से  केन्द्र  सरकार  की  तरफ  से  इस  मामले  में  पूरी  ग्रान्ट  न  आज

 हमें  राजधानी  के  लिए  कम  से  कम  10  हजार  करोड़  रुपये  की  जरूटत  है  और  इस  बजट  में  इस  बात  का

 प्रावधान  होना  चाहिए

 हुमारा  एक  बहुत  पुराना  झगड़ा  चला  आ  रहा  जिस  दिन  से  हरियाणा  उत्पन्न  उसी

 दिन  से  पंजाब  के  साथ  गांवों  का और  एम०  वाई०  एल०  केनाल  का  झगड़ा  है  ।  बहुतों  को  झगड़ा  होने
 का  कारण  मालूम  लेकिन  बहुतों  को  इस  बात  का  ध्यान  नहीं  होगा  कि  झ्नगड़ा  किस  कारण  से

 सही  मायने  में  मैं  यह  बात  सभा  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  कि  1960  में  एक  इंटरनेशनल  एपग्रीमेंट
 पाकिस्तान  के  साथ  इंडस  वाटर  ट्रीटी  1960  था  ।  उसके  तहत  110  करोड़  रुपया  केन्द्र  सरकार

 ने  पाकिस्तान  को  दिया  और  1961  में  उसकी  खुदाई  शुरू  की  गई  और  1970  तक  खुदाई  पूरो  कर

 देनी  चाहिए  1966  में  हरियाणा  पंजाब  अलग  बन  गए  ओर  60  और  40  के  रेशों  से  हमारा
 बंटवारा  होना  था  |  उसके  बाद  1966  में  इन्दिरा  जी  ने शाह  कमीशन  मुकरंर  उसमें  तय  हुआ
 कि  चंडी  गढ़  हरियाणा  को  दिया  जाए  और  पंजाब  के  300  हिन्दी  स्पीकिग  विलेज  हरियाणा  को  दिए

 लेकिन  उस  फैसले  को  किसी  ने  माना  नहीं  ।  1970  में  फिर  इन्दिरा  जी  ने  चंडीगढ़  पंजाब  को  देने

 की  बात  कही  ओर  107  गांव  हरियाणा  को  दिए  और  एस०  वाई०  एल०  केनाल  का  कंस्ट्रक्शन  शुरू
 करने  की  बात  कही  ।  इस  फैसले  से  खुश  होकर  अकालियों  ने  गुरुद्वारों  में  दीपमालायें  लेकिन

 उसको  इम्पलीमेंट  नहीं  किया  गया  ।  हरियाणा  के  लोगों  का  जीवन  इस  एस०  वाई०  एल०  केनाल  से
 ह

 जुड़ा  आग  हरियाणा  के  अन्दर  एक  बूंद  भी  पानी.-नहीं  केवल  30  प्रतिशत  थेतों  के  अन्दर  पानी

 बाकी  खेत  सूखे  पड़े  हैं  लेकिन  आज  किसानों  की  आंखों  में  आंसू  जरूर  अगर  इस  झगड़े  का

 धान  नहीं  किया  गया  तो  स्थिति  बिकराल  रूप  धारण  कर  सकती  है  जिससे  बहुत  भारी  नुकसान  हो
 सकता

 इस  तरफ  अपनी  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  हिन्दी  स्पीकिंग  विशेजेज

 और  पानी  की  इस  समस्या  का  समाधान  होना  चाहिए  और  ये  हमें  मिलने  यह  एक  न्य|यसंगत

 मांग  है
 और  जब  हमारी  न्यायसंगत  मांग  को  भी  नढीं  माना  जाएगा  और  हमारे  साथ  अन्याय

 तो  हमारे  हरियाणा  के  अंदर  बड़ा  रोष  जिसका  प्रतिकूल  असर  पड़ेगा  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  आपको  बहुत-बहुत  धन्यवाद  इसलिए

 देना  चाहता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 ]

 भो  वाई०  एस०  महाजम  सभापति  महोदय  बजट  हमारे  कुछ  मूल  आर्थिक  मामलों

 को  सुलझाने  गरीबों  और  दलितों  के  जीवन  स्तर  को  ऊंचा  करने  का  ओर  अरंभ्यवस्थ  को  उदार

 बनाते  का  ओर  वित्तीय  एवं  आर्थिक  मामलों  में  स्थिरता  लाने  का  एक  सुनिश्क्त  प्रयास  क्‍्यद ,
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 असाधारण  ढंग  से  अनेक  विषयों  से  सम्बद्ध  ह ैऔर  वित्तीय  और  आर्थिक  नीतियों  में  तवीनीकरण  के

 द्वारा  लक्ष्य  प्राप्त  करने  का  प्रयास  है  ।

 पहली  महत्वपूर्ण  समस्या  जिसका  वित्त  मंत्री  को  सामना  करना  पड़ा  था  वह  पंचवर्षीय  योजना

 की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  साधन  जुटाने  की  चालू  वर्ष  के  दौरान  सरकार  पर  ब्याज
 वित्तीय  सहायता  और  राज्यों  को  सहायता  देने  क ेकारण  भारी  दबाव  रद्टा  राजस्व

 में  भारी  वृद्धि  क ेबावजूद  सरकार  को  अतिरिक्त  घरेलू  उधार  और  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  पर  काफी

 हुद  तक  निर्भर  रहना  पढ़ा  ।

 अति  रिक्त  संसाधनों  की  खोज  में  यह  स्वाभाविक  है  कि  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  पहले

 जनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  की ओर  आक्ृष्ट  किया  चालू  वर्ष  के  दौरान  ताप  बिजली  रेलवे

 और  कोयले  की  खानों  के  कार्य  में  महत्वपूर्ण  धुधार  हुआ  यदि  इन  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  के

 करण  में  सुधार  हुआ  है  दो  हमारे  योजना  कार्य  के  लिए  आवश्यक  वित्तीय  व्यवस्था  करने  में  कोई

 नाई  पहीं  होनी  इसका  महत्व  इस  बात  से  देखा  जा  सकता  है  कि  यदि  बिजली के  क्षेत्र  में  संयंत्र

 भार  क्षमता  के  उपयोग  में  ]  प्रतिशत  की  वृद्धि  होती  है अथवा  परेषण  हानि  |  प्रतिशत  कम  की  जाती

 है  तो  राष्ट्रीय  उत्पादन  में  लगभग  450  दरोड़  रुपये  की  वृद्धि  होगी  ।  अतः  यह  आवश्यक  है  कि

 कार  सार्वेजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  की  उत्पादकता  और  कार्यकुशलता  में  सुधार  की  ओर  ध्यान  दे  ।  ये

 इकाहयां  समाज  के  भारी  मूल्य  पर  स्थापित  की  गई  हैं  और  यह  आवश्यक  है  कि  इन  इकाइयों  के

 प्रबन्धक  लागत  के  प्रति  सचेत  उन्हें  अतिरिक्त  मानव-शक्ति  को  घटाना  चाहिए  ।  उन्हं  माल  सूची

 पर  और  भी  अच्छा  नियन्त्रण  *खना  प्रबन्ध  काय॑  में  श्रमिकों  को  भी  शामिल  करना  चाहिए

 और  क्षमता  के  उपयोग  में  वृद्धि  करनी  चाहिए  और  किसी  समय  तक  मूल्यों  की  स्थिरता  की  ओर  ध्यान

 देना  चाहिए  ।  प्रबन्धकों  और  भ्रभिकों  में  निष्ठा  होनी  चाहिए  ओर  उन्हें  यह  बात  समझनी  चाहिए

 कि  एक  सामाजिक  अथंव्यवस्था  के  निर्माण  में  संसाधनों  के  योगदान  में  उनका  भी  भाग  होना  चाहिए  ।

 वित्त  मंत्री  ने  संसाधनों  को  जुटाने  के  संबंध  में  खुली  चर्चा  करने
 के  लिए  कहा  है  जिसे

 वह  राष्ट्र  की  दीध॑कालीन  अर्थ-व्यवस्था  के  लिए  लाभदायक  समझते  ऐसे  बहुत  से  उपाय  हैं  जिनसे

 हमारे  संसाधनों  में  वृद्धि  हो  सकती  किन्तु  मेरे  पास  समथ  कम
 ।  है  मैं  एक-दो  बातों  के  विषय  में

 ही  कहना  चाहूंगा  ।  पहली  बात  सिंचाई  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  है  जिनकी  लागत  बड़  गई  कई

 मामलों  में  व्यय  में  लगभग  400  से  500  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  यदि  परियोजनाओं  के  बनाने  में

 घुघार  लाया  जाए  ओऔर  कार्यान्वयन  निर्धारित  समय  के  अनुसार  हो  ठो  मुझे  विश्वास  है  कि  वित्त  मंत्री

 प्रति  बर्ष  अरबों  रुपये  कौ  बचत  कर  सकते  हैं  ।  अब  हमारे  पास  एक  ऐसा  मंत्रालय  है  जिसका  काम

 क्रमों  का  कार्यान्वयन  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  भविष्य  में  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।  वित्त  मंत्री  का  योजना

 के  लिए  संसाधन  उपलब्ध  कराने  का  काम  आसान  हो  ऐसा  कहा  गया  है  कि  बिजली  अथवा

 सिंचाई  परियोजनाओं  का  काम  आरम्भ  करने  में  इसलिए  विलम्ब  हुआ  है  क्योंकि  परियोजनाओं  की

 संख्या  बटुत  बढ़  गई  है  परिणामस्वरूप  संसाधनों  का  अपर्याप्त  आबंटन  हुआ  भूमि  प्राप्त  करने  में

 हुई  हैं  और  निर्माण  सामग्री  में  कमी  हुई  है  ।
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 जब  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  होती  है  उस  समय  इन  सभी  कठिनाइयों  का  अनुमान  लगाया

 जा  सकता  यह  आश्ययंजनक  है  कि  योजना  के  35  वर्षों  के  बाद  शी  हमारी  परियोजना  रिपोर्ट  अभी

 भी  त्रटिपूर्ण  क्या  हमारे  पास  अनुभवी  और  योग्य  परामशंदाता  नहीं  समाचारपत्र  में  एक

 चार  छुपा  था  कि  सरकार  एक  ऐसी  कम्पनी  के  साथ  जिसे  अनिवासी  भारतीय  चलाते  हैं  एक  करार  कर

 रही  है  और  यह  हमारे  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  बहुत  अधिक  लागत  पर  सलाह  सरकार

 को  इस  मामले  पर  सावधानीप्‌वंक  विचार  करना  चाहिए  क्‍योंकि  कभी-कभी  सलाह  वहुत  महंगी  पड़

 सकती  है  ।

 प्रशासनिक  खर्च  या  खर्च  को  कम  क  रमे  के  अलावा  तीसरा  रास्ता  जिसके  द्वारा  वित्त  मन्त्री  जी

 संसाधनों  को  जुटा  सकते  और  जो  हमेशा  उनके  अधिकार  में  तथा  जिसका  वह  मुद्रास्फीति  दबावों

 के  जोखिम  पर  उपयोग  कर  सकते  हैं  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  है  मैं  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  का  उल्लेख  कर

 रहा  हूं  ।  यह  तरीका  उस  समय  लागू  करना  होता  है  जब  आप  करारोपण  उधार से  पर्याप्त  संसाधन  नहीं

 जुटा  पाते  अपने  सभी  प्रयासों  के  बावजूद  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  ने लगभग  4090  करोड़  रुपए  का

 घाटा  दिखाया  है  जिसे  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  आलोचना  की  गई  थी  कि  इससे  मूल्यों  में  वृद्धि  होगी  ।

 हम  अपने  पिछले  अनुभव  से  कह  सकते  हैं  कि  घाटे  की  अधंव्यवस्था  की  यह  राशि  ठीक  सीमा  में

 यदि  उत्पादन  में  पांच  प्रतिशत  की  वृद्धि  होती  है  जैसा  कि  हमने  अनुमान  लगाया  है  जैसा  कि  हमने  छठी

 योजना  में  किया  तो  अर्थव्यवस्था  इसको  बर्दाश्त  कर  सकेगी  तथा  मूल्य  नहीं

 विरोधी  पक्ष  द्वारा  प्रशासनिक  मूल्यों  का विरोध  और  उनके  द्वारा  आयोजित  एक  दिन  का  बन्द

 गलत  था  तथा  राजनेतिक  उद्देश्य  स ेकिया  गया  एक  दिन  का  उत्पादन  रोक  कर  उन्हेंने  राष्ट्रीय
 आय  को  लगभग  500  करोड़  रुपए  यी  क्षति  पहुंचाई  यह  तरीका  नहीं  है  जो  कि  राष्ट्रपति  के
 भाषण  के  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  चर्चा  में  भाव  लेते  हुए  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  हम
 लोगों  की  सहायता  कर  सकते  हैं  ।  हम  लोगों  की  सहायता  बन्द  आयोजित  करके  नहीं  कर  सकते  बल्कि

 आधिक  मशीनरी  को  सरलता  और  कार्यकुशलता  से  चलाकर  कर  सकते

 बजट  प्रस्तावों  में  सबसे  अधिक  जोर  गरीबी  दूर  करने  पर  तथा  समाज  में  आथिक  रूप  से  पिछड़े
 वर्गों  की  स्थिति  की  सुधारने  विशेषरूप  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  कौ  स्थिति
 को  सुधारने  पर  जोर  दिया  गया  सरकार  इस  नीति  के  लिए  वचनबद्ध  पहली  बार  माननीय
 मन्त्री  जी  ने  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  आवंटन  में  93  प्रतिशत  की  विश्लेष  वद्धि  की

 है  जिससे  1986-87  6-87  में  3000  लाख  श्रम  दिवस  को  रोजगार  के  अवसर  सुलभ  उन्होंने  प्रमीण

 भूमिह्दीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम
 के  लिए  आबंटन  400  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  633  करोड़  रुपये

 कर  दिया  इसी  तरह  चालू  वर्ष  के  दोरान  आई०आर०डी०पी०  के  लिए  आबंटम  283  करोड़  रपये
 से  बढ़ाकर  428  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया

 |

 सामाजिक  सरक्षा  योजना  के  अलावा  इन्दिरा  गांधी  गृह  निर्माण  योजना  के  अन्तर्गत  अनुसूचित
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 जाति  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  की  व्यवस्था  की  जाएगी  जिसके  लिए
 125  करोड़  रुपये  की  राशि  आवंटित  की  गई

 यह  सुनिश्चित  करने  के  भरसक  प्रयास  किए  जाएंगे  कि  गांवों  की  हजारों  समस्याग्रस्त  गांवों  में
 कम  से  कम  पीने  के  पानी  का  एक  सुरक्षित  स्रोत  उपलब्ध  कराया  सभापति  हम  जानते  हैं
 कि  महाराष्ट्र  के  गांवों  में  पीने  का  पानी  प्राप्त  करता  किप्तना  कठिन  810  ऐसे  गांव  हैं  जिनको  हम
 टैंकर  ओर  बैलगाड़ियों  के  माध्यम  से  पानी  की  सप्लाई  कर  रहे  इस  तरह  की  समस्या  वाले  गांवों
 की  संख्या  दो  महीने  के  भीतर  12000  गांव  हो  जायेगी  ।  सरकार  ने  लगभग  1450  करोड़  रुपये  की

 लागत  से  पानी  सप्लाई  करने  के  लिए  योजनाएं  बनाई  हैं  और  महाराष्ट्र  के  लिए  125  करोड़  रुपये  की

 व्यवस्था  की  गई  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  हमारी  सहायता  के  लिए  आगे  आएंगे  तथा  यहु

 सुनिश्चित  करेंगे  कि  इस  काम  के  लिए  महाराष्ट्र  को ओर  अधिक  संसाधन  आबंटन  किये  जाएंगे  ।

 योजना  के  अन्य  भागों  को  लगातार  प्राथमिकता  दी  जायेगी  जैसे  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम

 और  जिनका  उद्देश्य  समाज  के  गरीब  वर्गों  की  चहुंमुखी  प्रगति  करना  है  ।

 नगर  में  दीघंकालीन  वित्त  नीति  के  विभिन्‍न  पहलुओं  के  क्रियान्वयन  पर  मुख्य  रूप  से

 बल  दिया  गया  यह  हमारी  पारम्परिक  व्यवस्था  का  उल्लंघन  करता  इसने  एम०ओ०डी०

 वी०ए०टी०  अर्थात  संशोधित  मूल्य  संवधित  कर  को  आरम्भ  किया  है  इसे  निर्माता  की  उस  सामग्री  पर

 कर  के  लिए  तत्काल  उधार  देने  का  साधन  है  जिसका  उसने  उपयोग  किया  इसका  मतलब  यह  है  कि

 मूल्यों  की  नीचे  आने  की  प्रवृत्ति  यह  न  केवल  निर्माताओं  की  बल्कि  उन  उपभोक्ताओं  की  भी

 सहायता  करता  है  जो  असंगठित  है  और  इसलिए  असुरक्षित

 एक  नई  योजना  के  द्वारा  निवेश  भत्ता  को  बदलने  का  1978-79  से  निगम  आय  पर

 अतिकर  को  समाप्त  मूल्य  हास  की  वर्तमान  पद्धति  को  बदलने  तथा  इसकी  दर  ढांचे  को

 संगते  करना  महत्वपूर्ण  उत्पाद  शुल्क  में  छूट  की  योजना  को  और  अधिक  उदार  बनाने  से  लघु  उद्योग

 को  बढ़ावा  मिलेगा  और  रोजगार  के  अधिक  अवसर  उपलब्ध  हो

 कर  ढांचे  के  बड़े  पैमाने  पर सरलीकरण  से  और  उसे  विढ़ेक  सम्मत  बनाने  से  तथा  एम०ओ  ०  डी
 ०

 वी०ए०टी०  का  आरम्भ  करने  से  उद्योग  के  विकास  में  सहायता  मिलेगी  ।

 इसके  बाद  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  एक  स्थानीय  समस्या  को  सभा  के  ध्यान  में  लाना  चाहता

 हूँ  ।  हमारे  यहां  एक  कपड़ा  मिल  है  जो  लगभग  1"  महीने  पहले  बन्द  कर  दी  गई  थी  ।  3000  मजदूर

 बेकार  हो  गये  ।  प्रबन्धकों  जो  अव्यवस्था  तथा  धन  के  दुविनियोग  के  लिए  दीषी  नहीं  किया  गया

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  उन  3000  मजदूरों  के  हित  में  जो  बेकार  हो  गये  भारत  सरकार  राज्य

 सरकार  की  सहायता  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  पहले  ही  इसे  सहायता  के  लिए  लिखा

 सरकार  को  यह  मिल  अपने  हाथ  में  लेनी  चाहिए  तथा  मजदूरों  की  सहकारी  संस्था  को  सौंप  देनी  भाहिए

 ताकि  यह  फिर  से  कार्य  कर  सके  ओर  लोगों  को  रोजगार  मिल  सके  ।
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 हमने  उन्‍नति  और  विकास  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  परन्तु  यह  हमारी  जनसंख्या  की

 वद्धि  के  साथ  घनिष्ठ  रूप  से  जुड़ा  हुआ  1966  में  हथ्न  अपनी  जनसंख्या  की  बद्धि  दर  को  कम

 करने  के  लिए  काफी  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  कुछ  सी  मा  तक  दर  बीचे  आई  लेकिन  प्रत्थेक  बर्द

 संख्या  बढ़ती  जा  रही  इसलिए  जिस  ढंग  से  हम  प्रथास  कर  रहे  हैं  उससे  हुम  अपनी  आकासी  की  वध

 की  दर  को  उस  दर  तक  नहीं  घटा  पाएंगे  जो  हमने  2000  ई०  तक  के  लिए  गिश्च्त  को  इसलिए

 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  मामले  में  हमें  अनुत्साहुन  और  प्रोत्साहन  की
 नीति  अपनानी  चाश्टिए  |  अधि  हथ

 पूर्ण  रूप  से  स्वेज्छा  के  ढंग  पर  निर्भर  रहें  तो  हमें  प्रतिरोध  का  सामना  करना  धार्मिक  का

 पारम्पारिक  पूर्वाग्रहों  से  उत्पन्न  प्रतिरोध  का  शान  की  कमी  से  उत्पस्स  ब्रतिरोध  का  या  चलत  विक्कारों

 से  उत्पन्न  प्रतिरोध  का  सामना  करना  सरकार  का  लोगों  पर  कुछ  अभाव  अवश्व  होका  चाहिए

 ताकि  हम  2000  ई०  तक  स्थिर  जनसंख्या  का  उद्देश्य  या  वृद्धि  की  शून्य  दर  प्राप्त  कर  सकें  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  उस  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  जिसमें  हमारी  वित्तीय  प्रणाली  में  क्‍बे

 ओर  मूल  परिवतंन  किये  गये  हैं  और  जो  हमारे  लाखों  लोगों  के  स्तर  को  उठाने  का  एक  बड़ा  साधन

 साबित  होने  जा  रहा  है  ।

 भ्री  के०  एन०  प्रधान  :  माननीय  सभापति  बजट  को  अगर  यह  कहा  जाये  कि

 बहुत  सुन्दर  है  या  यह  कहा  जाये  कि  वरी  हाई  डिग्री  आफ  मेच्योरेटी  एंड  सिन्सियारिटी  का  दिग्दशंत  है
 तो  गदत  नहीं  होगा  ।  हर  वर्ष  बजट  रखे  जाते  हैं  ।  हम  में  से  बहुत  से  लोग  इस  पर  चर्चा  करते  पिछले
 बर्षों  में  जो  भी

 बजट  रखे  गये  उनका  हमें  ध्ननुभव  उन  पर  एक  मिश्चित  प्रतिक्रिया  होढी  कुछ
 बातें  हमें  बहुत  अच्छी  लगती  कुछ  अच्छी  नहीं  भी  लगती  शासक  पक्ष  के  जो  सदस्म  बकट  का
 मन  मस्तिष्क  से  बहुत  समर्थन  करते  लेकिन  वह  अपना  फर्ज  समझकर  या  अपना  धर्म  समझकर  भी
 उसका  समर्थन  करते  आये  इसी  प्रकार  के  विरोध  पक्ष  में  लोग  मन-मस्तिष्क  से  उसका  बिरोश्व  और
 कभी-कभी  फर्ज  अदायग्ी  में  भी  उसका  विरोध  करते  आये  मैंने  शुक्रवार  से  अब  तक  शासक  दल  और
 विरोष्ट  पक्ष  के  सदस्यों  के  भाषण  सुनें  &  यदि  आपने  गौर  से  सुना  हो  तो  अनुक्षव  किकाड्ोगा  कि  शा
 कीय  पक्ष  के  बोलने  वालों  एक-एक  ने  मन-मस्तिष्क  से  इस  बजट  का  समर्थन  किया  के  कल  कप्ला
 फर्ज  अदा  नहीं  किया  इसी  प्रकार  से  विरोध  पक्ष  के  लोगों  ने  केवल  विरोधी  पक्ष  अदा  किया  धर्म
 निभाया  लेकिन  मन  से  उसका  विरोध  नहीं  किया  सर्जेस्टिव  क्रिटिंसिज्म  उनका  रहा  यह  इस
 बजट  की  कितनी  बड़ी  खयी  है  जो  इससे  जाहिर  है  ।

 मैं  किसी  विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता  लेकिम  एच०  एम०  गटेल  शाहब  क्ये  बए
 अभी  हमारे  भाई  ने  कहा  था  कि  असली  आजादी  1977  से  शुरू  उन्होंने  कहा  एडमि  निश्ट्रेशत  शही
 हुआ  1977  लेकिन  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  कांग्रेस  सरकारों  ने  जो  अनाज  इकट्रा  किया  शत्तकर
 का  स्‍्टाक  किया  था  वह  सब  आप  खा  यह  आपकी  सबसे  णज्छी  कारगुजारी  जो  शोना  श्कद्ा
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 किया  हुआ  था  वह  अपने  चहेते  पंजीपतियों  को  इस  नाम  पर  कि  मा  कट  में  भाव  कम  करना  है  सस्ते  दाम
 में  उसको  दे  दिया  और  बंकों  से  फाइनांस  इतने  गलत  काम  आपने  जनता  ने  उसका
 प्राककिचत्  किमा  जिसका  नतीजा  दो  चुनावों  में  आप  देख  चुके  यह  प्रायश्चित  करना  बहुत  अच्छा

 तो  कहायल्  है  कि  भुगतना  पड़ेगा  भर  भुगतते  रहेंगे  ।

 लीतत+

 इस  बजट  की  जिदनी  तारीफ  की  जाए  कम  इसलिए  इसके  विवरण  में  न  जाते  हुए  मैं  यह
 बताता  चाहता  हूं  कि  यह  गरीबों  के  लिए  बजट  इसमें  गरीबी  और  अमी री  के  अन्तर  को  कम  करने
 के  लिए  कदम  उठाए  गए  प्रोडक्शन  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  रक्षा  साधन  बढ़।ने  के  लिए
 कदम  उठाए  गए  मैं  एक  बतत  को  तारीफ  करना  चाहता  हूं  वित्त  मन्‍्त्री  जी  की  खुले  दिल  से  कि

 उन्होंने  सजेग्यंस  न  केवल  इनवाइट  किये  बल्कि  यह  सच  है  कि  अच्छी  बातों  को  अंग्रोकार  किया  गया
 स्वीकार  क्रिया  है  और  उसको  इंप्लीमेंटेशन  में  लाने  के  लिए  प्रयास  किया  इसके  लिए  मैं

 उनको  धन्यवाद  देना  चाहता  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  किसो  भी  देश  का  बजट  उस  देश
 को  आर्थिक  साम्राजिक  स्थिति  और  खासतौर  से  जो  डेवलपिंग  कंट्रीज  विकासशील  देश
 उनकी  जो  जनता  उस  पर  किस  प्रकार  बजट  प्रभाव  इस  ढंग  से  अगर  आंका  जाए  तो  मैं

 कहुंगा  कि  सद्ढी  मायनों  में  यह  जाहिर  करेगा  कि  बजट  की  वास्तविक  स्थिति  क्‍या

 श्रीमन्‌  इस  देश  के  अन्दर  गरीबी  की  रेखा  के  नी  चे  रहने  वाले  लोगों  का  बार-बार  जिक्र  करते  हैं

 चढ़े  वे  50  प्रतिशत  से  कम  लेकित  गरीबी  की  रेखा  के  पास  भी  जो  लोग  सब  मिलाकर  दो-तिहाई
 से  आवादी  वह  है  जो  अपने  और  अपने  बच्चों  का  मुश्किल  से  सूखी  रोटियों  से  पेट  भर  पाते  हैंਂ
 ओ  अफला  और  भपते  बच्चों  का  तन  अधूरा  ढक  पाते  फटे  पेबन्द  लगे  हुए  कपड़ों  उनको  के  रोसिन

 अआइल  जेशीਂ  चोज  की  जहूरत  होती  लेकिन  वह  भी  पूरा  हम  सप्लाई  नहीं  कर  पा  रहे  घास-फूस
 की  झोवड़ियों  में  वे  लोग  रहते  हस  महंगाई  का  कितना  असर  उन  पर  इस  बजट  से  उनको

 गहला  सस्ता  उनको  कपड़ा  सस्ता  उनको  रोजगार  उनके  बच्चों  को  शिक्षा

 उनके  अच्छों  को  इलाज  आज  देश  की  सबसे  ज्यादा  पापूलेशन  जिसे  हम  कह  सकते

 जो  छशहलल  नहीं  हैं  उसका  इस  बजट  में  ज्यादा  फायदा  किया  गया  यह  आकलन  किसी  भी  बजट  का

 हो  श्वकता  है  ।

 एक  एकराज  मुझे  पिछले  बजट  में  भी  था  ओर  इस  बजट  में  भी  मैने  उस  कक्‍त  भी  कहा
 विक्त  समझी  जी  कक्‍्ले  यए  पता  नहीं  उनको  फ  मली  वेलफेयर  से  कया  एलर्जी  किसी-किसी  घर  में

 कुमने  ज्यादा  होते  हैं  तो  हमारे  यहां  एक  दुआ  देने  का  प्रचलन  है---“दूधों  नहाओ  ओर  पूतों

 ऐसा  खबत्म  है  कि  विल  मन्त्री  जी  के  घर  में  कुछ  बुजुर्ग  इस  किस्म  के  उन्होंने  इस  वर्ष  क ेबजट  भाषण

 में  तर  और  पिछले  कष  के  कजट  भाषण  में  भी  फेमिली  प्लानिंग.के  बारे  में  एक  शब्द  भी  नहीं  कहा

 इस  तरीके  से  एक  ही  क़रावी  नजर  आई  कि  सबसे  नीचे  को  प्रायरिटी  जो  दी  गई  वह  फैमिली  प्लानिंग

 को  ही  गई  है  ।  6  परसेंट  केवल  पिछले  कर्ष  के  बजट  से  ज्यादा  जबकि  हमने  अपना  लक्ष्य  बनाया

 है  कि  इसकीसवीं  सदी  में  प्रवेश  जब  हम  करेंगे  तब्र  हमारे  यहां  जो  जनसंझया  की  वृद्धि  दर  है  वह  1.53

 कह  कली  गलतਂ  है  मेरे  रिसाव  से  हमें  इककीसवीं  शताब्दी  में  वृद्धि  दर  जीरो  कर  देनी  उस

 महक  को  काने  के  लिकत  जो  मापने  बयत्न  किये  मुसे  डर  है  कि  हम  उसको  भी  प्राप्त  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 ।
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 है, हम जानते हैं कि इतने वर्षों से  हम भुगतते चले  आये

 कक  के०  एन०

 जो  असली  चीज  हम  जानते  हैं  कि  इतने  वर्षों  से  हम  भुगतते  चले  आये  जो  कुछ  हम  पैदा  करते

 प्रोडक्शन  करते  राष्ट्रीय  आय  बढ़ाते  उसको  ये  नई  आने  वाली  आबादी  उस  सबको

 था  जाती  फैमिली  प्लानिग  के  प्रोग्राम  को  कोई  महत्व  नहीं  दिया  इस  प्रकार  से  केन्द्र  में  बहुत

 अच्छा  मानिटरिंग  किया  गया  है  जिसका  कोई  भी  बड़ी  आसानी  से  अन्दाजा  लगा  सकता  है  कि  बैंकों

 का  जो  हमारे  राष्ट्रीय  जीवन  पर  असर  पड़  रहा  उससे  कान्तिकारी  परिवर्तन  आया  आंखों  को

 अन्धा  और  नाम  नैनसुख  नही  देख  पाए  तो  अलग  बात  रेलवे  में  भी  बड़ा  अच्छा  कायं  हुआ  यह

 मानिटरिंग  हमारे  राज्यों  तक  नहीं  पहुंचा  राज्य  सरकारों  ने  मानिटरिंग  नहीं  किया  है  इसलिए  जिस

 गति  से  हम  आगे  बढ़ना  च!हते  है  उस  गति  से  भागे  नहीं  बढ़  पाएंगे  ।  हमारे  वित्त  राज्य  मन्त्री  जी  मौजूद

 उनका  बैंकों  को  बड़ी  अच्छी  हालत  में  लाने  के  लिए  बड़ा  योगदान  इंडियन  बैंक  एसोसिएशन

 में  सविस  चार्जेज  तय  किया  लेकिन  सब  बेक्स  उसको  नहीं  अपना  रहे  अगर  आप  रिजवं  बैंक

 आफ  इण्डिया  के  जरिए  से  लागू  करवाएं  जिस  प्रकार  से  ब्याज  दर  लागू  करवाते  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  कि

 वे  लागू  जिस  प्रकार  स  एन०  एस०  सीज०  भौर  यू०  टी०  आई०  में  हम  विनियोजन  करते

 हैं  ओर  रियायतें  दी  जाती  है  ओर  हमें  अपने  विकास  के  लिए  ज्यादा  साधनों  की  आवश्यकता  उसके

 लिए  हमारी  अधिक  से  अधिक  सेविंग्स  होनी  जितनी  भी  हम  गांवों  में  स ेविग्स  उतना

 ही  हमारे  देश  का  ऊचा  उठान  में  मदद  सेविंग्स  सर्टिफिकेट  की  सहूलियतें  बैंक्स  में  भी  हों  तो

 निश्चित  रूप  से  बचत  को  बढ़ावा  हमारे  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  और  वित्त  मन्‍त्री  जी  बड़ी  हिम्मत

 के  साथ  कदम  उठा  रहे  हैं  जिसे  हम  यह  कहें  कि  चमत्कार  विखाया  है  तो  गलत  नहीं  जो  होना

 वह  दो  या  चार  साल  बाद  आपको  करना  आपको  एक  राष्ट्रीय  वेतन  नीति  निर्धारित

 करनी  आपको  राज्य  और  लोकल  सेल्फ  बाडीज  के  कमंचारियों  को  एक  समान  वेतन

 देना  पड़ेगा  |  कई  वर्षों  तक
 कर्मचारी  लड़ते  समान  महगाई  भत्ते  के  तो  आदर  हमको  करना

 ही  आप  मह  कंदम  जल्दी  उठाएं  ब  ॥य  इसके  कि  लोग  आन्दोलन  करें  तो  मैं  समझता  हूं  कि  बहुत

 अच्छा  काम  हो  जायगा  व्यवधान  )  इसी  प्रकार  से  शासकोय  खर्च  में  भी  कमी  करनी  ऐसी

 कमी  होनी  चाहिए  जिसको  जनता  महसूस  कर  सके  ।  मिसाल  के  तोर  पर  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 बी०  आई०  पीज०  के  जब  दोरे  होते  हूँ  तो  राज्य  के  मंत्रियों  और  अफसरों  की  लाईन  लग  जाती

 हमारा  भोटोकोल  पता  नहों  कब  का  बना  हुआ  उसको  रिवाइज  करना  जहां-जहां  हम  कमी

 कर  सकते  वह  हमें  करनी  इसी  प्रकार  से  विदेशी  यात्राएं  जिन  पर  हमारा  फारेन

 एक्सचेंज  खत  होता  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  विदेशी  यात्राएं  क॑ंसे  होती  मुझसे  भी  लोगों

 ने  कहा  कि  आप  विदेश  यात्रा  पर  नहीं  गए  तो  मैंने  कहा  कि  कोई  आवश्यकता  नहीं  उन्होंने  कहा

 तिकड़म  लगाइए  और  विदेश  में  वूम-फिरकर  मौज  कर  आ  विदेश  की  यात्राएं  तिकड़मबाज

 लोगों  के  लिए  बन्द  कर  देनी  हमारे  राष्ट्र  का  पैसा  खर्चे  होता  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के

 लोगों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  जो  राश्यों  को  सहायता  दी  जाती  वह  राज्यों  को
 आबादी  के  अनुपात

 में  देते  जिस  राज्य  में  जितनी  संख्या  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  लोगों  की  उसी  अनुपात  में  उनको

 सहायता  मिलनी  चाहिए  तब  जाकर  हम  बराबरी  कर  खनिज  पदार्थों  को  रायल्टी  बढ़ाने  को

 बात  की  गई  बहुत  अच्छी  बात  पब्लिक  सेक्टर  की  तरफ  भी  आपका  ध्यान  क्ाकुष्द  करना  चाहता
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 कर

 यह  रीढ़  की  हड्डी  जहां  अच्छा  काम  हो  रहा  है  ठीक  है  लेकिन  यह  नहीं  कह  सकते  कि  जो
 रिजल्ट  हम  चाहते  वह  हमें  मिल  रहे  निश्चित  रूप  से  उससे  बडुत  पीछे  उसमें  सबसे  बड़ा
 रोल  अफसरों  का  होता  है  और  उनको  कमन्ट्रोल  करने  की  आज  जरूरत  वे  अफसर  आज  भी  तिकडम
 भिड़ा  कर  ऊपर  तक  पहुंच  जाते  हैं  और  ऐसे  काम  करते  हैं  जिनकी  वजह  से  हमारा  पब्लिक  सैक्टर
 तार  घाटे  में  चलता  मिसाल  के  तौर  पर  उद्योग  मन्त्री  जी  स्वयं  जांच  कर  सकते  हैं  कि  बी०  एच०
 ई०  एल०  जैसे  महत्वपूर्ण  यूनिट  में  जिन  अफसरों  को  पिछले  दो  सालों  में  उनके  कार्यों  क ेकारण  डिमोशन
 किया  जाना  चाहिए  उनकी  का  रगुजारियों  के  लिए  दण्डित  किया  जाना  चाहिए  उनको  एक
 शन  ढबल  प्रोमोशन  दिया  गया  है  फिर  कहां  से  हमारे  पब्लिक  सैक्टर  में  स्थिति  में  सुधार  आयेगा  ।
 पब्लिक  सेक्टर  की  स्थित्ति  को  सुधा रने  के  लिए  हमें  निश्चित  रूप  से  कुछ  सख्ती  से  काम  करना

 जहां  तक  वनों  की  रक्षा  का  प्रश्न  हूर  कोई  मानता  है  कि  हमारे  देश  में  वन  बढ़ने
 इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  है  लेकिन  उसके  साथ-साथ  हमें  देश  में  सिंचाई  सुविधाएं  भी  बढ़ानी  हमें
 सड़कें  भी  बनानी  विद्युत  का  भी  विस्तार  करना  लेकिन  हमने  देखा  है  कि  ये  सारे  काम  दो-दो  साल

 तक  रुके  रहते  क्योंकि  वे  प्रोजेक्ट  जिनके  लिए  वल्ड  बेंक  मदद  करता  जिन  प्रोजेक्ट्स  के  लिए  पैसा

 मंजूर  हो  चुका  यह  अच्छी  बात  नहीं  है  कि  हम  वनों  की  रक्षा  के  नाम  पर  उस  प्रोजेक्ट  के  मार्ग  में

 आने  वाले  एक  दो  पेड़ों  को  काटने  तक  की  अनुमति  न  उनको  काटने  की  केन्द्र  से अनुमति  नहीं  दी

 जाती  ।

 इसके  अलावा  जितनी  एन०  आर०  ई०  पी०  की  तरह  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  की  योजनाएं
 जिनकी  मंजूरी  के  लिए  हमें  केन्द्र  के  पास  आना  पड़ता  है  जिसकी  वजह  से  उनमें  अनावश्यक  देरी

 लगती  है  ओर  सही  तरीके  से  यदि  देखा  जाए  तो  मंजूरी  मिल  भी  नहीं  पाती  मेरा  निवेदन  है  कि  यह
 कार्य  राज्यों  के  अधिकार  क्षेत्र  में  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 उसी  तरह  से  मैं  एफ०  सी०  आई०  के  बारे  में  कहना  चाहता  मिसाल  के  तौर  पर  आप  गेहूं
 पर  सबसिडडी  देते  हैं  50  रुपये  और  देखने  में  लगता  है  कि  यह  बहुत  ज्यादा  लेकिन  अप  अपने

 स्तर  पर  एक्जामिन  करवाइ्ये  कि  जितना  आप  खर्ज  करते  जिन  चीजों  पर  सबसिडी  देते  उतना

 जस्टीफिकेशन  है  या  नहीं  ।  एक  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  को  तोड़ने  के  कमजोर

 करने  के  लिए  विदेशी  शक्तियां  पूरी  तरह  से  जुटी  हुई  वे  हमें  देखना  नहीं  चाहुतीं  कि  हम  तरक्‍्को

 उसके  साथ-साथ  इस  देश  में  गद्मारों  की  भी  कमी  नहीं  वे बाहरी  ताकतों  के  साथ  मिले  हुए  हैं
 ओर  देश  में  गद्दा री  कर  रहे  इस  देश  में  आज  तक  जितनी  उठक-पटक  होती  रही  उसके  पीछे  ऐसे

 हो  लोग  हैं  क्योकि  वे  जानते  हैं  कि अगर  यह  सरकार  5  साल  तक  टिक  इसने  शांतिपूबवंक  काम  कर

 लिया  तो  फिर  कोई  विदेशी  षड़यंत्र  या  चाल  कामयाब  होने  वाली  नहीं  लोग  जो  सत्ता  में  आना

 चाहते  हैं  वे  भी  सोचते  हैं  कि  हमें  शायद  जल्दी  फिर  मौका  मिल  कुछ  समय  पहले  उनको  एक  मौका

 धप्पल  में  मिला  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  अपनी  इंटेली जेंस  को  थोड़ा  मजबूत  कीजिए  ओर  यदि  उस  पर

 कुछ  ज्यादा  पैसा  खत  करने  की  जरूरत  हो  तो  उसे  भी  कीजिए  ।  हमें  उसमें  किसी  तरह  का  गुरेज  नहीं
 करना  चाहिए  क्‍योंकि  पिछले  दिनों  जो  कुछ  धटनाएं  हुई  वह  हमारी  इंटेलीजेंस  की  फेल्योर  की  वजह  से

 ही  हमारी  इंटैलीजेंस  कमजोर  श्न  शब्दों  के  साथ  मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  बधाई  देना  चाहता  हूं

 349



 सोमान्य-बजट  सामास्य  1986-87  10  6

 के०  एन०

 ओर  आशा  करता  हूं  कि  जब  तक  इक्क्रीसवीं  शताब्दी  में  प्रवेश  जब  तक  आप  बराबर  ऐसे  ही  बजट

 पेश  करते  रहें  और  इस  देश  को  खुशहाली  की  ओर  भागे  बढ़ाते  रहें  ।

 भ्रो  राम  पूजन  पटेल  :  आदरणीय  सभापति  मैं.आभारीਂ  हूं  कि  आपने  वित्त  मस्त

 जो  द्वारा  प्रस्तुत  1986-87  के  बजट  के  सम्बन्ध  में  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  का  मुझे  अवसर  प्रदाक्त

 वित्त  मन्‍्त्री  जी  ने  इस  सदन  में  जो  बजट  पेश  किया  मैं  समझता  हूं  कि  वह  देश  के

 किसानों  और  सभी  वर्गों  के  विकास  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  दस्तावेज  उसके  बारे  में  विरोधी  दल

 के  लोगों  ने  अपने-अपने  ढंग  से  विचार  प्रस्तुत  किए  हैं  जो  तक  हीन  उसका  कारण  यह  है  कि  वे

 झते  श्ले  कि  जब  वित्त  मन्‍्त्री  जी  सदन  में  बजट  पेश  करेंगे  तो  उसके  कारण  शायद  कर-बुद्धि  हो  और

 उन्हें  उपद्रव  आदि  करने  का  अवसर  मिल  जाए  लेकिन  बजट  के  बाद  उनकी  सारी  आशाओं

 पर  पानी  फिर  गया  |  इसीलिए  वे  लोग  इस  बजट  को  अपने-अपने  तरीके  से  देश्षत्रे  ओर  विचार  करते

 माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  ने  इस  वर्ष  ग्रामीण  विकास  विभाग  को  1985-86  के  बजढ  से  अधिक

 पैसा  आबंटित  किया  जिस  तरह  से  इसमें  धन  का  आबंटन  किया  गया  मैं  समझता  हूं  कि  उससे  देश
 के  गरीबों  का  बहुत  बड़ा  उत्थान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  1५85-86  में

 220  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  इस  साल  1086-87  6-87  में  वह  बढ़ा  कर  443  करोड़  रुपये

 कर  दिया  थया  हस  प्रकार  से  ग्राभीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कायंक्रम  में  जहां  1985-86  में

 400  करोड़  रुपये  वहां  इस  वर्ष  1986-87  में  735  करोड़  रुपये  कर  दिये  गये  उसी  श्हू से
 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में  भी  धनराशि  बदढ़|  कर  428  करोड़  रुपये  कर  दी  मई  है  ।

 ३:55  म०  प०

 सोमनाथ  रथ  पीठासीन  हुए  )

 428  करोड़  रुपया  दिया  गया  और  सबसे  महत्वपूर्ण  कार्य  जो आज  इस  देश  के  बहुत
 गरीब  वर्ग  के  लोग  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जन-जाति  और  बंधुआ  उनके  लिए
 आवास  के  लिए  पिछले  वर्ष  100  करोड़  रुपया  निर्धारित  किया  गया  था  और  इस  वर्ष  125
 करोड़  रुपया  निर्धारित  किया  गया  यह  कार्य  बहुत  पुनीत  जिसको  वित्त  मन्‍्ह्रों
 जी  ने  पेश  किया  लेकिन  इसमें  मेरा  निवेदन  है  कि  इसका  सर्वेक्षण  होना  जो  हरिजन
 आवास  बनता  वह  उनके  काम  के  लिए  बनता  है  या  क्योंकि  हरिजन  आवास  ऐसी  जगह  फर
 बनाया  जाता  है  ओर  उसका  माड्ल  ऐसा  बनाया  जाता  है  कि  उसमें  हरिजन  बहुत  ही  कम  रहते  कहुंत
 सेऐसे  मकान  मैंने  खुद  देखे  मऊ  आइमा  इलाहाबाद  में  बने  हुए  एक  भी  हरिजन  नहीं  रहता  है  ।

 एक  भऔर  जगह  हथगहा  में  बने  हुए  वहां  कोई  नहीं  रहता  हृण्डिया  तहसील  के  अन्तर्गत  असेचुरु
 में  हरिजन  आवास  बनाये  गये  मैं  खुद  वहां  गया  और  जब  मैंने  तो  पाया  कि  वह  मकान  बनकर
 तैयार  हुआ  ओर  हरिजन  उसमें  जा  भी  नहों  पाया  और  वहू  फट  इस  बात  को  जब  मैंगें  कलेक्टर
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 से  शिकायत  तो  उन्होंने  उसकी  जांच  की  ओर  उसके  खिलाफ  रिपोर्ट  लिखी  तब  उसका  बनना  बन्द  हुभा
 ओर  दूसरी  जगह  पर  अब  बन  रहा  तो  इस  तरह  से  जो  कार्यक्रम  गरीबों  के  भूमिहीनों  के  लिए
 चालू  किया  उसके  लिए  देखरेश्व  होनी  वहुत  जरूरी

 मैं  समझता  हूं  कि  वित्त  मन्त्री  जी  ने  ऐसे  आवासों  का  नाम  श्रीमती  इंविरा  गांधी  के
 लाम  बर  रखकर  एक  महान्‌  कार्य  किया  है  क्योंकि  जिन्होंने  हस  देश  के  लिए  अपनी  जान  की  कर्बानी  दे

 उनके  नाम  पर  गरीबों  के  लिए  आवास  बनते  ती  बहुत  बड़ी  बात  होगी  ।  मैंने  इस  बजट  में  देखा  है
 कि  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की  इच्छानुसार  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  जारी  किया  है  जिसके  माध्यम  से  इस  देश
 में  बहुमुी  विकास  इस  कार्य  क्रम  के  लिए  पिछले  वर्ष  4,900  करोड़  निर्धारित  किया  गया  था
 और  इस  वर्ध  5548  करोड़  रुपया  निश्चित  किया  गया  है  जिसके  माध्यम  से  सुचारू  रूप  से  इस  देश  में

 कार्यक्रम  चल  सके  और  किसानों  का  बहुमुखी  विकास  हो  ।

 माननीय  वित्त  मनन्‍्त्री  जी  ने  नत्रजन  खाद  का  उत्पादन  वर्ष  1986-87  में  21  प्रतिशत  बढ़ाने
 की  बात  की  यह  बहुत  बड़ी  बात  मैं  तो  समझता  हूं  कि खाद  बहुत  उपयोग  की  जाती

 हमें  इसको  विदेशों  से  भी  मंगाना  पड़ता  इसलिए  मेरा  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  है  कि

 इसके  लिए  वे  धनराशि  आबंटित  करके  इसका  उत्पादन  देश  में  ही  बढ़ाने  की  कोशिश  करें  जिससे  खाद

 खौर  उर्वरक  की  जो  कूमी  बढ़  रही  है  उसको  घटा  फुलपुर  में  खाद  का  एक  बहुत  बड़ा
 कारखाना  है  ओर  वहां  की  इतनी  अच्छी  खाद  बनती  है  कि  वहां  स्टाक  में  बिलकुल  नहीं  रह  पाती

 इसलिए  वहां  से  एक  प्रस्ताव  यहां  पर  भेजा  गया  था  कि  वहां  एक  दूसरा  प्लांट  लगा  दिया  जाए  या  उसे

 ही  बढ़ा  दिया  लेकिन  अभी  तक  सरकार  ने  इस  पर  कोई  निर्देश  जारी  नहीं  किया  है  ।  मैं  वित्त

 आन्त्री  जी  से  कई  बार  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि  उस  प्रस्ताव  को  वह  स्वीकृति  उस  पर  केवन  275

 करोड़  रुपये  का  खर्चा  है  और  जगहों  से  जो  प्रस्ताव  इस  संबंध  में  आए  हैं  वे  चार  सौ  या  पांच  सो  करोड़

 रुपये  के  हैं  साथ  ही  वहां  पर  इतनी  सुविधाएं  भी  नहीं  हैं  जितनी  कि  फूलपुर  में  वहां  पर  केवल  तीन

 झाल  में  कारश्षासा  तैयार  हो  जाएगा  जबकि  दूसरी  जगहों  पर  करीब  5  साल  तैयार  होने  में  लग  जाएंगे  ।

 सो  शशकार  को  इन  सब  जीजों  को  देखना  चाहिए  कि  वहां  पर  कम  पंसा  लगेगा  ओर  कहां  पर  जल्दी

 फऋरलाता  तैयार  होकर  उत्पादन  आरम्भ  हो  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  अगर  वे  इसको

 मधरअंवाज  तो  काम  ठीक  नहीं  हो  पाएगा  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  वित्त  मम्त्री  जी
 जो  बताना  चाहता  हूं  कि  1981  में

 माननीय  प्रधान  सन्‍्त्री  श्रीमती  इंदिरा  मांधी  बहां  पर  गई  थीं  उनकी  उपस्थिति  उस  बक्त  के  कृषि

 मन्त्री  जी  ने  घोषणा  की  थी  कि  यहां  पर  एक  सोडाएश  का  कारखाना  लेकिन  उसके  बाद  वह

 कारखाना  दूसरी  जगह  पर  चला  मेरे  पता  करने  पर  मुझे  मालूम  पड़ा  कि  वहां  पर  कारखाना

 इसलिश  महीं  जगाया  गया  क्‍योंकि  वहां  पर  घाटे  में  इसमें  मेरा  निवेदन  है  कि  अगर  वह

 इलना  दूसरी  अगह  घाटे  में  नहीं  चलता  तो  वहां  पर  घांटे  में  केसे  चलेगा  ?  जब  प्रधान  मम्त्री  जो  कौ

 उपस्थिति  में  कृषि  मन्त्री  या  कोई  मस्त्री  किसी  प्रकार  की  घोषणा  करता  तो  उसका  एक  महत्व  होता

 आज  हमारे  क्षेत्र  मे ंतमाम  जनता  यह  कहती  है  कि
 घोषणा  होने  +  बाद  बह  काम  क्यों  नहीं  हुआ  ?

 इससे  वहां  की  जनता  में  निराशा  पैदा  होती  है  और  हम  लोगों  का  मान-सम्मान  गिरता  है  ।
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 उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  हिस्से  में  ओर  बिहार  के  पश्चिमी  हिस्से  में  नत्रजन  खाद  की  बहुत  ही
 श्यकता  पड़ती  है  और  यहां  केवल  में  एक  कारखाना  है  जो  कि  पूरे  क्षेत्र  को  खाद  देता  है  और

 वहां  से  हिन्दुस्तान  के  कोने-कोने  में  नत्रजन  खाद  जाती  इसलिए  उसको  इतनी  उपयोगिता  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  मैं  समझता  हूं  कि उस  कारखाने  का  विस्तार  करने  के  लिए  आप  आदेश  देंगे  और  धन  की

 स्वीकृति  प्रदान  यदि  ऐसा  तो  आपकी  बड़ी  कृपा  होगी  ।

 सबसे  महत्वपूर्ण  इस  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  की  गई  है  वह  यह  है  कि
 मानव  संसाधन  के  विकास  के  लिए  विशेषरूप  से  वित्त  मन्‍्त्री  जी  ने  ध्यान  रखा  मैं  समझता  हूँ  कि

 आज  देश  में  जो  तमाम  बेईमानी  और  हिंसा  की  बात  की  जाती  उसका  यही  करण  है  कि

 माठव  का  चरित्र  गिरा  हुआ  बहुत  जरूरी  है  कि  हम  इतने  साधन  उपलब्ध  करा  दें  कि  हमारा
 नैतिक  स्तर  ऊंचा  देश  के  प्रति  प्रेम  बढ़े  । आज  हमें  इस  ओर  अधिक  घन  लगाने  की  जरूरत

 4.00  भ०  १०

 चरित्र  निर्माण  के  लिए  गांव  में  जो  नौजवान  निकले  रहे  उनके  लिए  कुछ  घन  की  व्यवस्था
 करनी  नवयुवक  मंगल  दल  के  माध्यम  से  ऐसा  किया  जाता  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि उनको

 इतना  कम  पैसा  मिलता  है  कि  500  रुपये  साल  में  एक  ब्लाक  को  दिया  जाता  इससे  विकास  नहीं  हो
 पाता  इसकी  ओर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 नई  दिशा  नीति  की  ओर  विशेष  ध्यान  सरकार  दे  रही  वह  नीति  इसी  सत्र  में  आने  वाली

 भी

 वित्त  मन्‍्त्री  जी  ने  संसदीय  दल  की  बैठक  में  कहा  था  कि  सब्सिडी  किसानों  को  दी  जाती  है
 उ्बं  रक  ओर  खाद्य  सामग्री  अगर  पूरे  देश  में  एक-एक  गांव  को  हम  एक-एक  नलकूप  और  एक-एंक

 विद्यालय  बना  दें  तो  इतनी  सबसीडोी  देते  अगर  यह  सही  है  तो  गांव  के  सकल  में  आप  थोड़ा

 सुधार  करवा  दूसरी  जगह  पर  सबसिडी  कम  कर  दें  तो  इससे  देश  के  गरीब  बच्चे  जो  गांव  में

 पढ़ते  हैं  उनका  विकास  हो  सकता  अगर  गांव  में  शिक्षा  का  विकास  आप  करावें  तो  यह  आपकी  बड़ी
 मेहरबानी  देश  का  बहुत  बड़ा  कल्याण  शहर  में  पढ़ने  वाले  बच्चे  अच्छे  स्कूलों  में  पढ़ते

 हैं  और  गांवों  में  पढ़ने  वालों  का  स्तर  नीचे  रहता  उनका  स्तर  भी  ऊंचा  उठाना

 आज  शआआकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के  माध्यम  से  बहुत  ही  अश्लील  चीजों  का  प्रदर्शन  किया

 जाता  इससे  भी  हमारे  नोजवानों  का  चरित्र  गिरता  चरित्र  अगर  गिर  जाता  है  तो  देश  का  काम

 ठीक  से  नहीं  चलता  इसी  कारण  आज  हम  सुनते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  की  खबरों  को  लोग  बाहर  भेज
 देते  इसके  मांध्यम  से  लोगों  का  दिमाग  बहुत  गन्दा  होता  है  ।

 वित्त  मन्‍्त्री  जी  ने  यह  भी  कहा  है  कि  पर्यटन  से  सद्भावना  ओर  राष्ट्रीय  एकता  का  विकास
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 होता  बात  सही  इसके  लिए  चाहिए  कि  देश-देशान्तर  के  जो  हमारे  धार्मिक  एवं  रमणीय  स्थल

 जहां  लोग  धूमने  जाते  उनको  अच्छे  ढंग  से  बढ़ावा  वहां  आाने-जाने  के  साधन  बनाएं  ।

 हमारे  फूलपुर  क्षेत्र  में  प्यृंगवेरपुर  एक  स्थान  जिसको  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  परयंटक  स्थान

 घोषित  किया  उसके  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  कुछ  अनुदान  दे  तो  बड़ी  कृपा  हो  गी  ।

 हमारा  सबसे  मुख्य  उद्देश्य  देश  की  रक्षा  होता  अगर  देश  बचा  देश  में  प्रजातन्त्र

 रहेगा  तो  हिन्दुस्तान  आगे  बढ़ेगा  ।  इसको  दुनिया  में  कोई  रोक  नहीं  आज  भी  विदेशी  शक्तियां

 हिन्दुस्तान  पर  अपनी  निगाह  लगाये  हुए  रक्षा  विभाग  को  और  भी  अधिक  घन  दिया  जाना  चाहिए
 जिससे  विभिल  क्षेत्रों  में  हिन्दुस्तान  को  अधिक  मजबूत  करने  में  हम  योगदान  दे  सके  ।

 गंगा  प्रदूषण  के  सम्बन्ध  में  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी
 ने  इलाहाबाद  में  जाकर  उसका  उद्धाटन

 भी  किया  इसी  तरह  जितनी  भी  नदियां  हैं  जहां  लोग  स्नान  करते  उनमें  इतने  गन्दे  नाले  गिरते  हैं

 कि  उनकी  भी  योजना  अवश्य  बननी  चाहिए  ।

 हसी  प्रकार  जलाव  लकड़ी  बहुत  महत्वपूर्ण  वनों  की  रक्षा  करना  भी  हमारा  धर्म  लेकिन

 आज  गांव  और  शहर  में  बिना  लकड़ी  के  काम  नहीं  चल  सकता  सरकार  ने  कोई  ऐसी  नहीं

 बनाई  वित्त  मन्त्री  जी  ने  अपने  भाषण  में  कहा  है  कि  हम  जलाऊ  लकड़ी  भी  अगर  जल्नाऊं

 लकड़ी  नहीं  होगी  तो  आगे  भोजन  बनाना  मुश्किल  हो  जाएगा  और  सबको  कच्चा  भोजन  करना  शुरू

 करना  आज  लकड़ी  30-35  रुपये  मन  यह  इतनी  महंगी  हो  गई  है  कि  सोोगों  को  श्र्चा

 उठाना  मुश्किल  एक  परिवार  में  केम  से  कम  प्रतिदिन  अगर  किलो  लकड़ी  काम  में  आती  आप

 खुद  अन्दाजा  लगाइये  कि  300  रुपये  मह्ीता  एक  परिवार  अगर  लकड़ी  जलाने  पर  खर्च  करेगा  तो

 वह  खाना  कैसे  खा  सकता  है  ।  किसी  भी  परिवार  में  एक  क्‍लक॑  को  मुश्किल  से  700,800  रुपये

 तनख्वाहु  मिलती  है  उसके  लिए  जीवन-यापन  करना  मुश्किल  हो  जायेगा  ।

 अन्त  में  एक  बात  और  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  हमारे  देश  में  निजी  क्षेत्र  भोर  सावंजनिक

 क्षेत्र  के  उद्योग  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  आज  भी  घाटा  जारी  मेरा  निवेदन  है  कि  बहूं  के

 कमंचारियों  और  अधिकारियों  के  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  होनी  चाहिए
 हि

 अगर  हम  इस  पर  कल्ट्रोल

 कर  इसको  ठीक  कर  लें  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हमारा  जो
 घाटा

 बजट  में  होता  वह  कभी  नहीं  हो

 सकता  हमको  दूसरी  जगह  टैक्स  लगाने  की  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  ।  वित्त  मन्‍्त्री  जी  ने  कई  जगह

 बार  के  मामलों  को  पकड़ा  जो  पकड़े  गये  उनको  जेल  में  भेजना  अगर  वित्त  मन्त्री  ऐसा

 करेंगे  तो  मैं  समझता  हूं  कि  बहुत  सुधार  होगा  ।

 अन्त  में  मैं  निविद्ण  करूंगा  कि  देश  में  जिस  तरह  से  जमीन  पर  सीलिंग  लगाई  गई  उसी

 तरह  सै  धन  पर  भी  सौंलिंग  लगनी  किसी  भी  व्यक्ति  के  पास  बिता  लिखापढ़ी  का  पैसा  भिले

 तो  उंसे  जेल  में  बन्द  करने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  तभी  यह  बोरबाजारी  और  कालाबाजा री  बन्द

 हो  सकेगी  ।
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 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  और  आशा  करता  हूं  कि  वित्त  मन्‍्त्री  जी

 ऐसी  व्यवस्था  करेंगे  जिससे  यह  जो  सामाजिक  और  आर्थिक  विषमता  है
 वह  मिट  सके  ओर  हिन्दुस्तान

 प्रागे  बढ़  सके  ।

 [  भ्रमुवाद  ]

 श्री  एच०  ए०  डोरा  :  सबसे  पहले  मुझे  यह  कहने  की  अनुमति  दी  जाए  कि  यह
 बजट  इस  देश  के  आम  आदमी  की  आशाओं  का  प्रतिबिम्य  तहीं  है  ।  बल्कि  यह  तो  उन  खासकर

 गरीबी  की  रेखा  से  तीचे  रहने  वालों  की  आशार्ं  पर  तुषा  रापात  करता  है  !

 गांवों  में  गरीबी  को  दूर  करने  तथा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  खासकर  अनुसूचित
 जनजाति  के  लोगों  को  सीधे  लाभ  पहुंचाने  वाले  कार्य  क्रमों  पर  अधिक  जोर  देने  के  लिए  बहुत  कुछ  कहा
 गया

 यहां  मुझे  यहू  कहने  की  अनुमति  दी  जाए  कि  इस  बजट  के  अनुसार  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 कार्यक्रम  में  93  प्रतिशत  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारनन्‍्टी  कार्यक्रम  में  58  प्रतिशत  की  वद्धि
 की  गई  इसके  अनुसार  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में  भी  51  प्रतिश्त  की  वृद्धि  की  गई
 1986-87  में  1594  करोड़  रुपए  के  लगभग  कुल  राशि  आबंटित  की  गई  यह  आबंटन  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  रहने  वाली  जनता  की  बहुलता  की  तुलना  में  बिल्कुल  अपर्याप्त  यह  शहरी  क्षेत्रों  को  आबंटित

 की  जा  रही  धनराशि  के  बराबर  नहीं  मुझे  निवेदन  करने  को  अनुमति  दी  जाए  कि  बजट  के  अनुसार
 पिछले  वर्ष  2530  लाख  कार्येदिवसों  की  तुलना  में  1986-87  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 के  अन्तर्गत  लगभग  3000  लाख  कार्य  इवसों  के  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था  की  इन
 कार्यक्रमों  के  का  न्वियन  के  बारे  में  निर्णय  लेने  क ेलिए  यह  आबंटन  कोई  मापदंड  नहों  इसमें  गांव  में
 रहने  वाले  गरीबों  को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  कोई  ऐसी  ऐजेन्सी
 है  जो  इस  पहल  की  जांच  करे  कि  यह  राशि  वास्तव  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यत्रम  पर  व्यय  की
 जा  रही  है  ?  समाचार  पत्रों  में  मैंने  यहू  खबर  पढ़ी  है  कि योजना  आयोग  ने  किन्हीं  श्री  जी०  वी०  क े०
 राव  की  नियुक्ति  यह  पता  लगाने  के  लिए  की  है  क्‍या  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  आबंटित  राशि  वास्तव
 में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीबों  को  मिल  रही

 आप  जानते  हैं  कि  इस  देश  में  लगभग  5,75,000  गांय  80  प्रतिशत  जनता  गांवों
 में  ही  रहती  लेकिन  बजट  की  तुलना  में  ग्रामीण  विकास  के  लिए  केवल  1594  करोड़  रुपए  आबंटित

 किए  गए  मेरे  विचार  से  ग्रामोण  विकास  के  लिए  आबंटित  की  जा  रही  अगर  इस  राशि  को  ग्रामीण
 :  क्षेत्रों  में  सही  ढंग  से  इस्तेमाल  किया  जाए  तो  भी  यह  '/200  हिस्सा  ही  बैठेगा  ।  ग्रामीण

 रोजगार  यारन्टी  कार्यक्रम  का  मतलब  है  कि  यह  कार्यकम  मुख्यतः  उन  लोगों  के  लिए  है  जिनके
 पास  अपने  गांवो ंमें कोई  जमीन  नहीं  अगर  इन  योजमाओं  के  अन्तर्गत  इसका  उपयोग  किया  मया
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 ठीक  ढंग  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  उत  पर  उपयुक्त  ढंग  से  निगरानी  नहीं  रखी  जाती  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इन  योजनाओं  में  गरीबों  को  शामिल  नहीं  किया  जाता  |  इसके  मझौले  और

 छोटे  किसानों  तथा  पिछड़ी  जातियों  के  लिए  बनाया  गया  एकीकृत  ग्रामोण  विकास  कार्य  क्रम  इस  देश  में

 एकदम  असफल  सिद्ध  हुआ  है  ।  माननीय  मन्त्री  जानते  हैं  कि  योजना  आयोग  द्वारा  गठित  पुनरीक्षा
 समिति  के  अध्यक्ष  श्री  जी०  बी०  के०  राव  की  सिफारिशों  को  लागू  नहीं  किया  गया  इस  पुनरीक्षा
 समिति  ने  स्पष्ट  तोर  पर  कहा  अगर  मैं  गलत  कह  रहा  हूं  तो  आप  ठीक  कर  सकते  हैं  कि  गांवों  में

 रहने  वाले  गरीबों  के  लिए  बन।ई  गई  इन  योजनाओं  में  उन्हें  शामिल  नहीं  किया  गया  इसलिए

 मसत्री  जी  को  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  योजनाओं  पर  उपयुक्त  ढंग  से  निगरानी  रखो  जाए  और  मन्त्री

 जी  यह  आश्वापन  दें  कि  इन  योजनाओं  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कारगर  ढंग  से  लागू  किया  इसके

 मेरा  निवेदन  है  कि  ग्रामीण  जल  सप्लाई  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  का  अंग  है  और

 1986-87  के  लिए  317  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए  मुझे  यह  भी  कहने  की  अनुमति  दी  जाए

 कि  इस  माननीय  सदन  में  दिए  गए  एक  उत्तर  के  अनुसार  देश  में  इस  जल  समस्या  को  समाप्त  करने  के

 लिए  अभी  3000  क्र  ए  रु०  की  और  जरूरत  क्या  सरकार  के  लिए  खासकर  गांवों  में  पेयजल

 उपलब्ध  कराना  सम्भव  है  ?  मैं  जानता  हूं  कि अधिकतर  गांबों  में  पेयजल  उपलब्ध  नहीं  मन्त्री  जी

 यह  भी  जानते  हैं  कि  अधिकतर  गांवों  में  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  है  ।  )

 समापति  महोबय  :  माननीय  सदस्य  कृपया  आपस  में  बात  न

 श्री  एच०  ए०  डोरा  :  बल्कि  माननीय  मन्त्री  जी  के  ध्यान  में  यह  बात  लाने  की  भी  मुझे

 मति  दी  जाए  कि  1969  से  जेसा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कीमतो  में  वृद्धि  हुई  गेहूं  की

 कीमत  दोगुनी  हो  गई  अर्थात  1969  में  यह  प्रति  किलो  1.09  रुपए  थी  और  1986  में  इसको

 मौजूदा  कीमत  2.29  रुपए  प्रति  किलो  है|  इसी  1969  में  चावल  की  कीमत  1.67  रुपए  प्रति

 किलो  थी  और  अब  4  रुपए  प्रति  किलो  एक  किलो  दाल  की  कीमत  1969  में  3.03  रुपए  थी

 अब  7  रुपए  1969  में  चीनी  की  कीमत  2.79  रुपए  थी  आज  एक  किलो  जीनी  की  कीमत  7.09

 रु०  है  इसी  तरह  एक  किलो  तेल  की  कीमत  1969  में  5.76  रुपए  थी  ओर  आज  18,50  रुपए

 जहां  तक  अनिवाय॑  वस्तुओं  का  संढंध  उनकी  कीमतों  में  दो  गुनी  या  तिगुनी  वृद्धि  हुई  के  किन

 माननीय  वित्त  मन्त्री  के बजट  भाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  सरकःर  द्वारा  शुरू  किए

 जाने  वाले  कार्यक्रमों  द्वारा  इस  वृद्धि  को कम  किया  जाना  ऐसा  कोई  संकेत  नहीं  इस  पहल्‌

 विशेष  के  मामले  में  वित्त  विभाग  की  गंभीर  बुक

 इसके  मुझे  यह  निवेदन  करने  की  अनुमति  दी  जाए  कि  स्वतन्त्रता  के  38  वर्षों
 क ेबाद

 भी  पेय  जल  की  मूल  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  सकठा  इस  समय  हम  सताब्दी  में  प्रवेश

 करने  की  सोच  रहे  यह  कहना  बहुत  अविश्वासनीय  है  कि  हम  सदी  की  भोर  जा  रहे  मेरे

 हिसाब  से  तो  हम  सदी  की  ओर  लौट  रहे  हैं  ।

 इस  देश  में  समस्याएं  अतेक  हैं  लेकिन  इंदिदा  कांग्रेस  सरकार  ने  20  सूत्री  कार्य
 क्रम

 आरम्भ
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 किया  था  जिसका  परिणाम  शून्य  रहा  |  इसी  तरह  यह  गरीबों  के  लिए  बनाया  गया  बजट  नहीं  है  ।

 यह  इस  देश  के  अमीरों  और  एकाधिका  रवादियों  का  बजट

 ]

 थ्री  श्रनपचन्द  शाह  :  सभापति  सदन  के  सामने  जो  बजट  रखा  गया

 उसका  समथेन  करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  ।  इस  बजट  का  महृत्व  इसलिए  भी  बढ़  जाता  है  कि  इसको

 साक्षव्वीं  पंचवर्षीय  योजना  को  नजर  में  रखकर  बनाया  गया  इस  बजट  के  सम्बन्ध  में  बम्बई  जैसे

 शहूरों  में  बड़ी-बड़ी  मीटिंग  कुछ  पूंजीपतियों  के  सपोर्टर्स  ने  की  उन्होंने  यह  दिखाने  का  प्रयत्न  किया

 कि  इस  बजट  से  देश  का  कोई  डवलपमेंट  होने  वाला  नहीं  वहां  पर  जो  भाषण  करने  वाले  लोग

 उनकी  आंखों  पर  पूंजिपतियों  का  लगाया  हुआ  चश्मा  लगा  हुआ  था  ।  उनकी  आंखों  के  अन्दर  की  जो

 दृष्टि  वह  पूंजिपतियों  की  दृष्टि  यह  बजट  गरीब  लोगों  का  बजट  है  और  सामान्य  से  सामान्य

 आदमी  का  बजट  है  ।  हमारे  फारमर्स  और  छोटी  इंडस्ट्री  वालों  का  बजट  हमारी  प्लान्ड  इकोनो मी
 है  ।  हम  किसी  प्लान  के  बिना  आगे  नहीं  जा  जिन्होंने  प्लान  को  छोड़कर  बिना  प्लान  के  आगे

 जाने  का  प्रयत्न  उनकी  हालत  क्या  हुई  वह  हस  देश  को  मालूम  हमारे  बुजुर्ग  साथी  श्री  पटेल

 साहब  बोल  रहे  थे  कि  सन्‌  77  में  जनता  पार्टी  के  शासन  में  शक्कर  का  भाव  ढाई  रुपया  हो  गया

 लेकिन  शक्कर  का  भाव  ढाई  रुपया  होने  के  बाद  इस  देश  की  क्या  हालत  वह  उन्हें  मालूम  है|

 सन्‌  80  में  जब  कांग्रेस  की  सरकार  फिर  सत्ता  में  आई  तो  उस  समय  शक्कर  का  भाव  13-14  रुपए

 हो  गया  उसका  का  रण  यह  था  कि  उन्होंने  गलत  नीतियां  अपनाई  पब्लिक  सेक्टर  के  बारे  में

 एक-दो  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  जब  तक  इस  देश  के  पब्लिक  सेक्टर  को  अच्छे  ढंग  से  मैनेज  नहीं  किया

 जाएगा  तब  तक  देश  का  विकास  नहीं  हो  सकता  आज  पब्लिक  संक्‍्टर  में  बंठे  हुए  चेयरमे  मैनेजिंग

 डायरेक्टर  और  दूसरे  बड़े  इस  देश  में  पैदा  हुई  एक  राजशाही  है  ।  पहले  हमारे  देश  में  बहुत
 से  राजा  जिस  ढंग  से  राजशा ही  वे  चलाते  थे,उसी  तरह  से  ही  ये  लोग  भी  रहते  वह  पंसा  हमारे  देश

 की  गरीब  जनता  का  है  जो  पैसा  सरकार  के  पास  आता  उस  पैसे  का  यय  उस  ढंग  से  वे  लोग  कर  रहे

 इसलिए  हमें  पब्लिक  सैक्टर  की  बकिंग  में  इम्प्रूवर्मैंट  लाने  की  आवश्यकता  जो  पब्लिक  सेक्टर

 के  उद्योग  घाटे  में  चलते  जिस  साल  उनमें  प्रोफिट  नहीं  होता  है  या  जहां  धाटा  ज्यादा  रहता  है  हमें
 उध्षके  चेयरमैन  ओर  मेनेजिग  डायरेक्टर  को  उनके  पदों  से  निकाल  कर  वहां  ऐसे  लोगों  को  भ्गाना

 चाहिए  जिनके  दिल  में  देश  के  प्रति  सैक्रीफाइस  की  भावना  देश  के  लिए  कुछ  क  रने  की  भावना

 पब्लिक  सेक्टर  से  मैं  एक  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  बजट  में  हमने  इन्दिरा  गांधी

 गृह  निर्माण  योजना  के  लिए  !25  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  को  बहुत  अच्छी  बात  है  कि  इससे

 हमारे  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  ओर  बौन्डेड  जो  फ्री  होते  उनको

 रिहैबिलिटेट  करने  में  मदद  दी  स्कीम  बहुत  अच्छी  है  लेकिन  हाउसिंग  के  बारे  में  जहां  तक

 मेरा  अनुभव  मैं  दावे  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  सरकार  के  द्वारा  जितनी  ह्राउसिंग  की  योजनाएं

 चलाई  जातो  वे  पर्याप्त  नहीं  होती  है  ओर  उनसे  पूरा  बैनिफिट  जनता  की  नहीं  पहुंच  पाता  ।  इसलिए

 386
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 इन  स्कीमों  को  सक्सैसफूल  ढंय  से  चलाने  के  लिए  हमें  प्राइवेट  सैक्टर  से  कुछ  मदद  देने  के  लिए  कहना
 चाहिए  |  यदि  इस  काम  में  हम  प्राइवेट  सैक्टर  का  उपयोग  करेंगे  तभी  हम  हर  साल  दो  लाख  घर  बनाने
 के  अपने  लक्ष्य  को  सफलता  से  पार  कर

 नल  ल्‍ममन«  आणमनम

 इससे  भी  आगे  चलकर  मैं  फूड  कार्पोरेशन  आ्राफ  इण्डिया  की  बात  करना  चाहता  जिसके
 बारे  में  आपने  शायद  इस  साल  के  बजट  में  1750  करोड़  रुपये  की  सबसिड़ी  देने  का  निर्णय  लिया

 हमें  देखना  चाहिए  कि  हम  सबसिडी  क्यों  देते  हैं  और  उसका  उपयोग  कंसे  होता  ह ैऔर  उस  सबसिडी
 का  फायदा  सामान्य  आदमी  तक  आज  उस  सबसिड़ी  का  उपयोग  अधिक  से  अधिक

 फूंड  कार्पोरेशन  के  अन्दर  जितने  एक्सपेंसेज  (expenses)  होते  उनके  ऊपर  किया  जा  रहा

 हमारी  सारी  सबसिडी  उसमें  चल्ली  जा  रही

 अब  मैं  एन०सी०सी  ०एफ०  के  बारे  में  कुछ  बातें  कहना  चाहूंगा  ।  हमने  एन०सी  ०सी०एफ०  का

 निर्माण  इसलिए  किया  था  NCC is  388  89९४  federation  of  consumer  cooperatives  ४९६  80  the

 national  level.  और  यदि  हम  उसकी  फंक्शन्स  की  ओर  देख्वें  और  प्रौवीजन्स  की  ओर  देखें  तो  80

 लाख  रुपया  हमने  प्रोवाइट  किया  है  और  उनका  कार्य  है  कि  वहु  अपने  मैम्बरों  को  ग्राल्ट  केपिटल

 इन्वेस्टमैंट  करे  ओर  कोआपरेटिव  मुृवमैंट  को  आगे  लेकिन  भाज  हम  देखते  हैं  कि  एम०सी०
 सी  ०एफ०  के  लोग  हमारे  बहुत  से  कोआपरेटिव  सोसायटीज  को  अपना  मंम्बर  बनाने  तक  के  लिए  तैयार

 नहीं  कुछ  कोआपरेटिव  सोसायटीज  पिछसे  10-10  ओर  5-5  सालों  से  उनके  पीछे  लगी  हुई  हैं

 फिर  भी  आज  तक  उनको  मैम्बरशिप  प्रदान  नहीं  की  गई

 इसके  आगे  मैं  कम्यूनिकेशन  के  बारे  में  दो  बात  कहना  चाहता  आपने  कम्यूनिकेशन  के  वो

 भाग  कर  दिए  हैं  और  उसके  पोस्टल  सविस  के  भाग  के  सम्बन्ध  में  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 बसे  तो  आपने  गांव-गांव  में  पोस्टल  सर्विस  का  विस्तार  कर  दिया  है  और  लोग  वहां  जाकर  अपना  पैसा

 सेविग्स  में  जमा  कराते  हैं  लेकिन  वहां  काम  करने  वाले  स्टाफ  के  लिए  सीक्योरिटी  की  कोई  व्यक्षस्था

 नहीं  इसलिए  जहां-जहां  आपने  पोस्टल  सेविंग्स  की  व्यवस्था  की  वहां  आप  सीक्योरिटी  का

 बस्त  भी  कीजिए  ।

 अब  मैं  बम्बई  के  बारे  में  आपसे  दो  बातें  करना  चाहता  जहूं  से  मैं  आता  हूं  ।  माप  जानते  हैं

 कि  बम्बई  इंडस्ट्रियन  कैपिटल  सारे  देश  की  और  हम  भाषणों  में  बड़ी-बड़ी  बातें  करते  लेकिन

 आज  उसी  बम्बई  की  हालत  क्या  हमने  उसके  विकास/विस्तार  के  लिए  100  करोड़  रुपये  की  आपसे

 मांग  की  थी  और  आपने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  50  करोड़  रुपये  स्वीकृत  किए  हमारी  संस्था

 के  सैन्टेनरी  ईयर  सैलेब्रेशन  के  अवसर  पर  हमारे  राजीव  जी  ने  वायदा  किया  a+:  )
 आप  भी  मांग  सकते  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि

 अगर  बम्बई  को  पैसा  दिया  जाता  है  तो  मद्रास  और

 कलकत्ता  को  भी  दिया  जाना  मुझे  उसमें  कोई  विरोध  नहीं  है  लेकिन  बम्बई  इण्डियाਂ

 है  और  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  वहां  बाहर  के  कई  प्राम्शों  क ेलोग  आकर  काम  करते  बहां ४३  5  ६
 धंधा  करते  काम  उन्हें  मिला  हुआा  और  रोछी-रोटी  कमाते

 357
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 ली

 भनूपचन्द

 [  प्रनुवाद  ]

 हम  बम्बई  के  विकास  के  लिए  किसी  राज्य  से  पंसा  नहीं  मांग  रहे  शेकिन  हमें  केन्द्र  सरकार  से

 मांगने  का  पूरा  हक

 ]

 आप  हमारे  लिए  कुछ  बन्दोबस्त  हमारी  सेण्ट्रल  गवर्न॑मेंट  से  मांग  है  कि  हमें  कुछ  वैसा

 मिलना  चाहिए  क्योंकि  बम्बई  ऐसा  बड़ा  स्थान  है  जहां  भारत  के  किसी  भी  कोने  का  आदमी  उसे

 हम  अपने  में  समा  लेते  हैं  और  बम्बई  में  उसके  धंधे  का  प्रावधान  हो  जाता  है  ।

 आदिर  मैं  इतना  कहूंगा  कि  हमारे  विरोध  पक्ष  ने  30-35  साल  के  अन्दर  सिर्फ  विरोध

 करने  का  ही  काम  किया  लेकिन  अब  समय  पलट  गया  है  और  अब  एक  ऐसा  समय  आ  गया  है  जब  वे

 अपने  फार्यक्रम  में  कुछ  नया  कार्य  क्रम  एड  करें  और  हमारा  भी  कुछ  कार्यक्रम  आपने  विरोध  करके

 भी  35  साल  तक  देक्षा  है इसलिए  अब  आप  आने  वाले  5  साल  तक  ऐसी  बात  कीजिए  जसी  गीता  में

 कहा

 गच्छतम्‌  समवधम्‌  समवो  मनासि  जानतम्‌ਂ

 देश  के  विकास  के  लिए  इकट्ठे  आगे  बढ़ें  एकमत  से  काम  बात  करेंਂ

 प्रो०  मध  वण्डवते  :  हमने  तय  किया

 वाधिका  मां  फलेषु  कदाचन्‌ਂ

 आोसतो  साघुरो  सिंह  :  सभापति  मैं  आपकी  बहुत  आभारी  हूं  कि  आपने

 मुझे  इस  महत्वपूर्ण  बहस  में  कुछ  अपनी  बातों  को  कहने  का  मोका  दिया  हमारा  हमारा  देश

 अमेक  संकटों  से  गुजर  रहा  बहुत  सी  वर्तमान  सरकार  ने  जिन  नीतियों  का  अनुसरण
 किया  उनसे  स्थिति  सुधरने  लगी  किन्तु  हमारी  समस्याएं  ऐसी  नहीं  हैं  कि जिनका  सहज  में  अथवा

 बहुत  थोड़े  समय  में  पूरा  हल  हो  सके  ।

 हमारे  सामने  तीन  बडी  समस्याएं  हैं--पहली  यह  है  कि  देश  की  भावनात्मक  एकता  में  मणजबूतो
 लानी  है  दूसरी  पह  है  कि  देश  की  विकास  की  गति  में  तेजी  लानी  है  ओर  निरक्षरता  एवं  व्यापक  गरीबी

 को  दूर  करना  एवं  तीसरी  यह  है  कि  विदेशी  ताकतों  से  राष्ट्र  की  सुरक्षा
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 जो  हमारे  मुल्क  की  अभी  स्थिति  उसमें  यदि  बार-बार  बिहार  बंगाल  भारत-बंद
 होता  तो  इससे  देश  की  हालत  कदापि  नहीं  सुधर  इन  बन्दों  से  देश  का  उत्पादन  और
 उत्पादकता  में  तो  कमी  होगी  ही  बल्कि  राष्ट्र  क ेआथिक  विकास  में  और  शिथिलता  आयेगी  ।  यह
 देखा  जाता  है  कि  इस  प्रकार  के  बन्दों  में  विभिन्न  दलों  के लोग  सामान्य  जनता  एवं  दुकानदारों  के  साथ
 थोर-जबर्द

 सती
 भी  किया  करते  हैं  जिससे  कि  हिसात्मक  प्रवृत्ति  को  बल  मिलता  है  ।  ऐसे  भी  कुछ  बर्षों

 से  हमारे  देश  में  हिसात्म+  प्रवृत्ति  जग  उठी  हिसा  के  वातावरण  में  न  तो  देश  का  विकास  हो  सकता
 है  और  न  देश  की  भावनाश्मक  एकता  में  मजबूती  लाई  जा  सकती  बाहरी  ताकतों  से  बचाव  के  लिए
 भी  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  हम  अपने  देश  में  अपने  राजनीति  अथवा  सामाजिक  मतभेदों  के  निपटारे
 के  लिए  हिसास्‍्मक  उपायों  का  अवलम्बन  नहीं  करें  ।  मेरी  तुछ्छ  समझ  से  यह  हम  सबों  के  लिए  लाजमी

 है  कि  देश  की  मोजदा  हालत  में  अपने  राजनीतिक  अथवा  सामाजिक  मतभेदों  के  निपटारे  के  लिए  बन्द
 का  तरीका  नहीं  अपनाएं  ओर  मेरी  विनज्ञ  प्राथंना  है अपने  साथियों  स ेऔर  देश  के  सभी  नेताओं  से  कि
 वे  इस  प्रश्न  पर  गम्भी  रता  के  साथ  विचार  करें  और  फैसला  पथासम्भव  इन  बन्दों  का  आयोजन

 नहीं  करें  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  बजट  पेश  किया  है  उसकी  प्रायः  सभी  ने  सराहना  की  कुछ
 लोगों  मै  कुछ  टिप्पणियां  भी  की  हैं  पर  मुझकों  तग्रता  है  कि  अमी  एक  प्रकार  से  उन्होंने  औपचारिकता

 को  निभाया  वित्त  मन्त्री  जी  के  सामने  बहुत  कठिन  समस्या  देश  का  विकास  एवं  देश  की  सुरक्षा
 के  लिए  अतिरिक्त  साधन  जुटाना  आवश्यक  हमारे  देश  में  गरीबी  अभी  भी  व्यापक  है  और

 रिक्त  साधनों  को  जुटाने  में  मध्यम  वर्ग  एवं  कुछ  गरीबों  पर  भी  भार  देना  अनिवार्य  हो  जाता

 वित्त  मंत्री  ने  जो  करों  का  प्रस्ताव  रखा  है  उससे  गरीबों  और  मध्यम  श्रेणी  के  लोगों  पर  बोझ  नहीं

 बढ़े  कुछ  थोड़ा  घटेगा  ही  ।  उत्पादन  कर  में  जो  संशोधन  किए  जा  रहे  उनसे  औद्योगिक  पदार्थों  के

 उत्पादन  का  खर्च  कम  हो  जाएगा  और  हमारा  श्वोगिक  विकास  प्रोत्साहित  कर  सम्बन्धी  ऐसा

 कोई  भी  प्रस्ताव  नहीं  लगता  है  जिससे  मुद्रास्फीति  में  तेजी  आने  की  आशंका  हो  ।  विकास  योजना  के  लिए

 एवं  देश  की  सुरक्षा  के  लिए  बजट  में  वर्तमान  वर्ष  की  तुलना  में  संतोषभ्रद  वृद्धि  को  गई  है  और  हम  यह

 माशा  कर  सकते  हैं  कि  अगले  वर्ष  में  विकास  कार्यों  की  गति  में  कुछ  ओर  तेजी  लाई  जा  सकेगी  और

 साथ-साथ  देश  की  सुरक्षा  के  बंदोयस्त  में  कुछ  और  मजबूती  नितान्त  गरीब  वर्गों
 क ेआधिक

 स्‍तर  को  बढ़ाने  के  लिए  जो  पांच  हजार  नो  सौ  अठान्नवे  करोड़  रुपये  यानी  छः  हजार  करोड़  रुपये  का

 प्रावधान  किया  गया  है  वह  अत्यन्त  ही  उत्साहवर्धक  सरकार  स्वयं  जागरूक  है  कि  नितानत  गरीब

 परिवारों  के  स्तर  को  ऊंचा  करने  के  लिए  जो  कार्यक्रम  चलाए  गए  हैं  उनके  सही  कार्यान्वयन  के  लिये

 जिला  एवं  प्रखण्ड  स्तर  पर  प्रशासन  में  मजबूती  लानी  होगी  और  निगरानी  बरतनी

 भ

 जिससे

 गरीबों  के  आधिक  स्तर  को  उठाने  के  लिए  जितने  भी  कार्यक्रम  उनका  सही  रूप  में  कार्यान्वयन  हो

 सके  ।  मेरी  समझ  से  यह  भी  आवश्यक  होगा  कि  इन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लिये
 स्थानीय

 जनता

 विशेषकर  गरीब  जनता  का  सक्रिय  सहयोग  उपलब्ध  किया  जाये  ।  इन  कार्यक्रमों  के  सही  रूप  से  संचालन

 में  कुछ  कठिनाइयां  इसलिए  भी  रही  हैं  कि  गरीब  वर्गों  के  अधिकांश  लोगों  के  इत  सभी  कार्यक्रमों  की

 पूरी  और  सही  जानकारी  नहीं  है  ।

 अगले  वर्ष  के  बजट  में  सिंचाई  एवं  बिजली  के  विकास  के  लिए  काफी  बड़ा  प्रावधान  किया  गया

 8359
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 माधुरी  सिंह  ]

 है  और  देश  के  आधथिक  विकास  के  लिये  यह  अत्यावश्यक  भी  बिजली  के  विकास  के  लिए  जो  अभी  तक

 पूंजी  लगाई  गई  उसका  लोगों  को  पूरा  फायदा  नहीं  दिया  गया  हमारे  बिहार  राष्य  में  प्रायः  एक

 दक्षक  से  बिजली  की  बहुत  कमी  रही  है  और  इससे  बिहार  राज्य  क ेआधथिक  विकास  को  काफी  धक्का

 पहुंचा  मैं  जानती  हूं  कि  भारत  सरकार  एवं  बिहार  की  राज्य  सरकार  भी  बिजली  बोडों  के  प्रधनध

 में  मजबूती  लाने  का  प्रयास  कर  रही  है  और  वह  प्रयास  कुछ  ह॒द  तक  सफल  भी  हुए  बिजली  का

 उत्पादन  बढ़ा  लेकिन  वह  अभी  भी  बहुत  कम  है  और  बिजली  संस्थानों  के  प्रबन्ध  को  सुदढ़

 करने  पर  और  अधिक  ध्यान  देना  आवश्यक  प्रतीत  होता  है  ।

 सिवाई  की  प्रगति  पर  भी  और  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  विशेषकर  हमारे  राज्य  के  कुछ

 क्षेत्रों  में  जेसे  कि हमको  निजी  जानकारी  सड़कों  की  स्थिति  बहुत  बुरी  राष्ट्रीय  नेशनल

 हाईवेज  की  भी  बहुत  जगहों  पर  ठीक  से  मरम्मत  नहीं  होती  है  जिससे  यातायात  में  कठिनाई  दिन-ब-दिन

 बढ़ती  जा  रही  इससे  लोगों  को  असुविधा  ही  नहीं  राज्य  की  आर्थिक  गति  पर  भी  हसका

 बुरा  असर  होता

 संक्षेप  में  मैं  अपने  चुनाव  क्षेत्र  पूणिया  की  समस्याओं  का  भी  जिक्र  करता  पूणिया
 जिला  विहार  का  सबसे  बड़ा  जिला  है  रकबे  में  सी  और  आबादी  में  यहू  एक  सीमावर्ती  जिला  है

 उत्तर  में  नेपाल  और  पूर्व  में  बंगला  यह  आवश्यक  है  कि  हस  क्षेत्र  के  प्रशासन  में  मजबूती  लाने  के

 लिए  यथाशी  प्र  ठोस  कदम  उठाये  इस  क्षेत्र  में  ही  नेपाल  के  सीमावर्ती  सभी  इलाकों  में

 सुरक्षा  एवं  विकास  के.कार्य  क्रम  में  तेजी  लाने  की  जरूरत

 पूणिया  जिले  के  बारे  में  मैंने  अपने  सुझाव  भी  दिये  हैं  और  मैं  कई  वर्षों  से  कोशिश  करती  रही

 हूं  कि  जल्द  से  जल्द  इन  सुझावों  पर  कार्यः.ही  की  मैंने  जो  सुझाव  दिये  उन  पर  कोइ  विशेष

 मतभेद  की  गुंजाइश  नहीं  है  ओर  मैं  आशा  करती  हूं  कि  सरकार  इनके  कार्यान्वयन  में  अब  और  विलम्ब

 नहीं  करेगी  ।

 अन्त  में  वित्त  मन्‍्त्री  जी  से  जन-प्रतिनिधि  होने  के  नाते  एक  अनुरोध  करना  चाहती  हूं  कि

 पैट्रोलियम  कुकिंग  गेस  एवं  मिट्टी  के  तेल  के  दामों  में  अप्रत्याशित  बुद्धि  की  गई  इस  बारे  में

 जग-आक्रोश  उभरा  है  एवं  उसके  चलते  सरकार  ने  इनको  कीमतों  में  कुछ  कमी  की  मैं  इसका  स्वागंत

 तो  करती  लेकिन  मिट्टी  के  तेल  एवं  डीजल  की  कीमतों  में  जो  कमी  की  गई  वहू  नगण्य  मिट्टी
 के  तेल  का  उपयोग  अधिकतर  गरीबों  की  झोपड़ियों  में  होता  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  इसके  दीम

 में  और  कमी  करने  की  घोषणा

 किसान  हमारी  अभं-व्यवस्था  का  मेद-दण्ड  डीजल  का  उपयोग  खेती  के  उपक  रथों  में  होता
 इसके  मुल्य  में  कमी  करने  की  घोषणा  वांछनीय  एक  गृहिणी  के  नाते  कुकिंग  मैस  की  कीमत

 में  भी  पर-सिलेन्डर  5  रुपया  कम  करने  के  लिए  मेरा  अनुरोध  आशा  है  वित्त  मन्त्री  जी  मेरे  इस  छोटे
 शे  सुझाव  भर  ध्यान  देंगे  ।
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 भो  लाल  विजय  प्रताप  सिह  :  आदरणीय  सभापति  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री

 महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  बजट  का  समन  करता

 आदरणीय  सभापति  यह  एक  बहुत  ही  अच्छा  बजट  जो  न  केवल  जन-साधारण  के

 लिए  पूर्ण  उपयोगी  सिद्ध  बल्कि  यह्‌  कांग्रेस  पार्टी  की  नीतियों  और  कार्यक्रमों  को  प्री  तरह  से

 प्रतिबिम्बित  एवं  प्रदर्शित  करता  है  ।

 सभापति  एक  लम्बे  असे  से  नियोजित  ढंग  से  अपने  देश  में  प्लान्ड  इकोनामी  के  जरिये
 से  योजनाएं  बनाई  जाती  रही  आप  जानते  हैं  कि  क्रान्तिकारी  कार्यक्रम  समय  सीमा  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  और  रिजल्ट  ओरियंटिड  कायंक्रम  पूरे  देश  में  फेलाये  जा  रहे  हैं  और  उसके  सुखद  परिणाम

 आपके  सामने  इन्हीं  बातों  को  देखते  हुए  और  हमारे  युवा  प्रधान  मन्त्री  राजीव  जी  ने  अपने  देश  को

 सद्दी  में  पहुंचाने  के लिये  न  केवल  सामान्य  रास्ता  अपनाना  चाहा  है  बल्कि  धमाके  के  साथ  ओर

 बड़ी  ही  द्रुत  गति  से  देश  को  सदी  में  ले  जाने  की  उनकी  चेथ्टा  इन्हीं  भावनाओं  के  अनुरूप

 उन्होंने  ये  कार्यक्रम  तंयार  कराये

 भाष  जानते  हैं  कि  भारतीय  अथंव्यवस्था  को  ठीक-ठाक  करने  के  लिये  और  सही-सही  रूप  देने

 के  लिये  उन्होंने  एक  विद्वान  को  इसका  दायित्व  सौंपा  जो  कि  न  कंवल  विद्वान  ही  हैं  बल्कि  बहुत  ही

 सक्षम  मैं  तो  यहां  तक  कहूंगा  कि  भारतीय  अर्थव्यवस्था  को  ठीक  करने  में  उन्हें  महारत  हासिल  है  ।

 यदि  हम  इस  बजट  को  देखें  तो  पायेंगे  कि बजट  की  65  प्रतिशत  धनराशि  गरीबी  दूर  करने  के

 लिये  रखी  गई  है  और  यदि  और  भी  गहराई  से  देखें  तो  पाएंगे  कि  पिछले  वर्ष
 स ेआई०आर०डी  ०पी०  के

 माध्यम  से  5।  प्रतिशल  से  एन०  आर०  ई०  पी०  के  माध्यम  से  91  प्रतिशत  से  अधिक  तथा

 आर०एल  ०ई०जी  ०पी०  के  माध्यम  से  58  प्रतिशत  से  अधिक  धनराशि  श्वर्ज  करने  की  व्यवस्था  है  ।  यह

 अपने  आप  में  एक  काफी  बड़ी  बात

 इसके  अतिरिक्त  इन्दिरा  गांधी  गृह  निर्माण  योजना  के  माध्यम  से  125  करोड़  रुपये  की

 राशि  प्रति  वर्ष  2  लाख  लोगों  को  मकान  मुहैया  करायेगी  ।  यह  अपने  आप  में  एक  भच्छी  बात  इसी

 प्रकार  से  लोगों  को  सस्ते  अनाज  की  व्यवस्था  खासकर  आदिवासी  इलाक  में  जहां  पर  अनाज  की  विशेष

 कमी  होती  सस्ते  गल्‍्ले  की  व्यवस्था  की
 गाड़ीवान

 को  ओजार  के  लिये

 ऋण  आदि  देने  की  व्यवस्था,का  रपेन्टर  को  और  अन्य  छोटे  तबके  के  लोगों  को  सुविधाएं  देने  की  व्यवस्था

 के  हर  सम्भव  प्रयास  किये  गये

 इसी  तारतम्य  में  यदि  आप  देखें  तो  क्राप  पायेंगे  कि  फिक्स्ड  इनकम  ग्रुप  के  लोग  जो  कि  सर्दियों

 से  निश्चित  रकम  में  गुजारा  करते  उनके  लिये  भी  समुचित  व्यवस्था  भविष्य  निध्ति  पर  ब्याज  की

 दर  12  प्रतिशत  और  मकान  किराये  में  400  की  सीलिग  को  हटा  दिया  गया  जो  काल्पनिक  आपकी

 बात  जो  स्वयं  अपने  मकान  में  रहते  उन्हें  आय  कर  से  छूट  की  व्यवस्था  हुई

 ay
 4

 आपने  देखा  होगा  देश  में  हैंडलूम  सेक्टर  तथा  लभु  उद्योग  काफी  बड़े  पैमाने  पर  उपसब्ध  हैं
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 लाल  विजय  प्रताप  सिह

 और  उनकी  ओर  भी  हमारे  फाइनेन्स  मिनिस्टर  ने  समुचित  ध्यान  दिया  आपने  देखा  होगा  साढ़े

 सात  लाख  तक  की  इण्डस्ट्रीज  जो  कि  हमारे  देश  में  85  परसेन्ट  हैं  उनको  एक्साइज  ड्यूटी  से  मुक्त
 रखा  गया  इसी  प्रकार  आयकर  की  दृष्टि  से  हैंडलूम  और  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्रीज  के  मामले  में  20

 लाख  की  सीमा  को  बढ़ाकर  35  लाख  किया  गया  है  जोकि  अपने  आप  में  काफी  महत्व  की  बात  है  ।

 आपने  यह  भी  देखा  होगा  कि  मन्त्री  जी  ने  माडवेट  के  नाम  से  एक  नई  योजना  पेश  की  यह

 एक  प्रकार  का  नया  परीक्षण  शुरू  हुआ  जह्मां  तक  पब्लिक  सेक्टर  का  सवाल  है  उसमें  भी  20.5

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  आप  जानते  हैं  कि  पब्लिक  सेक्टर  का  अपने  देश  में  बड़ा  महत्व  चाहे
 व्यवस्था  को  सुधारने  की  बात  हो  या  नौकरी  देने  की  बात  हो  -  पब्लिक  सेक्टर  उसमें  बढ़ा  उपयोगी

 सिद्ध  हुआ  मैं  मन्‍्त्री  जी  स ेनिविदन  करूंगा  कि  पब्लिक  सेक्टर  को  ओर  अधिक  चुस्त  बनाने  का

 क्रम  चलाया  क्योंकि  देखने  में  आया  है  कि  जिस  पब्लिक  सेक्टर  का  देश  की  अधं-व्यवस्था  को

 सुधा  रने  में  बड़ा  महत्वपूर्ण  स्थान  उसमें  कहीं-कहीं  कमी  दिखाई  देती  है  ।  इसलिये  पब्लिक  सेक्टर  को

 ठीक  प्रकार  से  चलाने  का  प्रयास  किया  जाए  !

 देश  में  मितव्ययिता  को  लाना  बड़ा  आवश्यक  है  क्योंकि  ग्रह  कहावत  वड़ी  महत्वपू  णं  है--“मनी

 सेन्ड इज़  मनी  अन्ड
 ।”

 यदि  हम  प्रत्येक  विभाग  में  थोड़ी-योड़ी  कटौती  करके  धन  संचित  करें
 तो  एक

 बड़ी  रकम  बन  जायेगी  और  बहू  गरीबी  उन्मूलन  के  लिये  लाभदायक  सिद्ध  मुझे  विश्वास  है  कि

 मन्त्री जी  ने  जो  इतनी  अच्छी  योजना  बनाई  है  उसको  सफलतापूर्वक  आगे  बढ़ायेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  मन्त्री  जी  ने  जो  इतना  अच्छा  बजट  पेश  किया  उसके  लिये  धन्यवाद

 देता  हूं  ।

 [  प्रनुवाद ]

 क्री  एम०झार०  सेकिया  सभापति  महोदय  मैं  इस  बजट  मैं  उल्लिखित  कुछ  मुद्दों  पर

 टिप्पणी  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  बजट  में  वित्त  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  गरीबी  दूर  कमजोर
 वर्गों  और  अमीरों  के  बीच  अन्तर  को  कम  करने  तथा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  सामाजिक  न्याय
 दिलाने  के  लिए  सरका  र  ने  कुछ  कदम  उठाए  हैं  ओर  कुछ  उठाना  चाहती  इसके  लिए  वित्त  म॑न्त्री
 जी  ने  गरीबी  हंटाओ  कार्यक्रमों  पर  वाधिक  परिव्यय  में  65  प्रतिशत  वृद्धि  कर  दी  शुरू  किए  गये
 विभिन्न  कार्यक्रम  इस  प्रकार  हैं  :  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्य
 ग्रामीण  मूमिहीन!रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  रियायती  जैक
 ऋण  योजना  तथा  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  जेसे  आर्थिक  दष्टि  से  पिछड़े  लोगों  की  आवास

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  सम्बन्धी  योजना  गत  वर्षो  के  दौरान  देश  के  हर  कोने  में  इन  कार्थैक्रमीं  को

 लागू  किया  गया  लेकिन  हमने  क्या  देखा  ?  इन  कार्यक्रमों  को  लागू  करने  का  परिणाम  क्‍या  रहा  ? र
 कया  इन  कार्यक्रमों  को  लागू  करने  से समाज  के  अमीर  और  कमजोर  वर्गों  के  बींच  अन्तर  कम  हुआ  ?

 3632
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 क्या  इस  कार्यत्रमों  को  कार्यान्वित  करने  का  फल  समाज के  कमजोर  वर्गों  को  मिला  है  ?  क्‍या  इन
 क्रमों  का  कार्यान्वयन  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  सामाजिक  न्याय  उपलब्ध  करा  पाया  ?  इन कार्य  क्रमों

 को  लागू  करने  से  कितने  लोग  गरीबी  की  से  ऊपर  आ  सके  ?  इसका  मृल्पांकन  हमें  पूरी  गम्भी  रता
 से  करना  होगा  ।

 मैं  ऐसे  राज्य  अर्थात्त  असम  का  हूं  जो  आधथिक  और  सामाजिक  दृष्टि  पिछड़ा  हुआ  इन

 सभी  सालों  के  दोरान  हमने  देखा  कि  ऐसे  कार्यक्रमों  के लिए  आबटित  की  गई  अधिकतर  राशि  का

 दुरुपयोग  किया  गया  या  उसे  किसी  ओर  उद्देश्य  से  इस्तेमाल  किया  गया  ।  अधिकतर  कायंक्रमों  को  पूरी
 तरह  से  लागू  भी  नहीं  किया  गया  ।  उदाहरण  के  लिए  इन  सालों  के  दौरान  मेरे  राज्य  में  असम  सरकार

 ने  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  आबंटित  सारी  राशि  को  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  बनाए  रखने  के

 नाम  पर  व्यय  कर  दिया  ।

 इस  धन  को  उन्होंने  स्वयं  को  गहीं  में  बनाये  रखने  के  लिए  खर्च  किया  है  ।

 इसी  तरह  के  मैं  अपने  राज्य  में  अनेकों  उदाहरण  प्रस्तुत  कर  सकता  एन०  आर०  ई०  पी०

 का क्रम  के  तहत  अन्य  लोगों  की  कीमत  एक  ही  परिवार  के  2-3  सदस्यों  की  नियुक्तियां  की  गई  है  ।

 इस  तरह  की  बातें  वहां  अभी  भी  हो  रह्दी  हैं  ।

 इस  सदन  की  यह  देखने  की  जिम्मेदारी  है  कि  इन  कार्यक्रमों  क ेलिए  जो  धन  आवंटित

 किमा  जाये  उसका  सही  उपयोग  उसको  दूसरे  कार्यों  पर  खर्च  न  किया  जाये  तथा  उसी  कार्य  पर  खर्च

 फिया  जाये  जिसके  लिए  वह  धन  राशि  नियत  की  गई  यह  सदत  इन  कार्यक्रमों  के  लिए  अनुदान  मंजूर
 कर  चुका  इस  तक  के  आधार  पर  कि  इनका  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों  का  कार्य  यहु सदन  अपनी

 जिम्मेदारी  से  नहीं  बच  सकता  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  वित्त  मन्त्रालय  तथा  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मन्त्राजय

 को  विभिन्‍न  दलों  के  सदस्यों  की  एक  समिति  गठित  करनी  चाहिए  जो  कि  इस  बात  का  जायजा  ले  कि

 क्या  काहयंक्रमों  को  पूर्णतया  लागू  किया  तथा  घन  का  उपयोग  किया  गया  है  अथवा  उनको  यह

 भी  वेखना  चाहिये  कि  इस  धन  राषि  का  दुरु  पयोग  तो  नहीं  हुआ

 वित्त  मन्त्री  ने  अपने  बजट  में  देश  के  प्रत्येक  जिले  में  आदर्श  स्कूलों  की  स्थापना  के  बारे  में

 उल्लेख  किया  है  जिसका  इस  सदन  के  अनेक  माननीय  सदश्यों  द्वारा  स्वागत  या  गया  भेकिन  मुझे
 आशंका  है  कि  इस  योजना  का  क्रियास्बयन  गरीब  और  अमीर  लोगों  के  बीच  की  खाई  को  और  चौड़ा

 कर  देगा  ।  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  के  बच्चे  इन  स्कूलों  में  दाखिला  द्वेतु  प्रतिस्पर्धा  करने  में  समर्थ  नहीं

 होंगे  क्योंकि  उनके  संरक्षक  अपने  बच्चों  को  आर्थिक  कठिनाइयों  के  कारण  अच्छा  वातावरण  प्रदान
 '

 नहीं  कर  सकते  जिसमें  कि  वे  अच्छी  शिक्षा  प्राप्त  कर  सके  ओर  प्रतिस्पर्धा  में  शामिल  होने  के  लायक

 हो  सके  ।

 सफेद  पोश  या  सम्पन्न  वर्ग  के  लोगों  के  बच्चे  अच्छे  स्कूलों  में  शिक्षा  प्राप्त  कर  सकते  हैं  और

 आदर्श  स्कूलों
 में  दाखिले  हेतु  प्रतिस्पर्षा  में

 शामिल
 होने  की  योग्यता  रखते  हैं

 ।
 कम  सुविधा  प्राप्त  तथा

 कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  कीमत  पर  समाज  के  घनादूय  वर्ग  पर  पैसा  खर्च  किया  जा  रहा  अतः

 363
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 एस०  भार०

 मेरा  नमन  निवेदन  है  कि  कमजोर  वर्गों  क ेलिए  खर्च  किया  जाना  चाहिए  जो  शहरों  से  बहुत  दूर
 रह  रहे  अच्छी  परिस्थितियां  पैदा  करने  के  लिए  बच्चों  को  अच्छी  भोतिक  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी

 चाहिए  ।  अच्छी  शिक्षा  देने  के लिए  अच्छे  ओर  कुशल  शिक्षकों  की  व्यवस्था  की  जानो  अतः

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  आदर्श  स्कूलों  की  स्थापना  सम्बन्धी  विषय  पर  फिर  से  विचार

 करे  ।

 जहां  तक  हमारी  भुगतान  सन्तुलन  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  में  यह  देखता  हूं  कि  यह  बढ़ते

 हुए  आयात  भर  घटते  जा  रहे  निर्यात  का  परिणाम  अतः  भुगतान  सन्तुलन  की  स्थिति  में  सुधार
 करने  के  लिए  हमें  अपने  निर्यात  को  बढ़ाना  चाय  के  निर्यात  को  बढ़ाने  की  काफी  गुंजायश  है
 और  इससे  काफी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  सकती  है  ।  अतः  सरकार  को  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  चाय
 के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  इसे  प्राप्त  करने  के  लिए  क्षेत्र  माध्यम  तथा

 श्रेणी  के  आधार  पर  निर्यात  कोटा  निर्धारित  करने  की  वर्तमान  व्यवस्था  को  उदार  बनाया  जाना

 भारत  सरकार  को  अपने  तथा  विदेशों  के  मध्य  हुए  व्यापार  समझौतों  के  द्वारा  देशों  को  अपने  टैरिफ

 दरों  में  कमी  करने  के  लिए  रजामन्द  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  जिससे  चाय  के  निर्यात  को  बढ़ाया
 जा  सके  |  उदाहरण  के  लिए  पाकिस्तान  ने  हमारे  देश  से  अधिक  मात्रा  में  तथा  बढ़िया  चाय  का  आयात

 करने  की  बजाय  अजेन्टीना  चीन  तथा  कीनिया  से  बड़ी  मांग  में  तथा  घटिया  चाय  का

 भायात  किया  है  ।  अतः  वित्त  मन्त्री  से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  भारत  सरकार  को  पाकिस्तान  सरकार

 को  इस  बात  के  लिए  राजी  करने  के  लिए  जोरदार  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  वह  अन्य  देशों  से  चाय

 आयात  करने  की  बजाय  भारत  से  बढ़िया  किस्म  को  चाय  आयात

 आयकर  का  जहां  तक  सम्ब  ध  हम  भारत  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  का  स्वागत

 करते  हैं  ।  केवल  हम  हो  नहीं  संसद  के  सभी  सदस्य  चाहे  वे  किसी  भी  राजनितिक  या  घमं  से  सम्बन्धित

 हैं  लथा  विवेकशील  साधा  रण  जनता  भी  इन  उपायों  का  स्वागत  करतो  है  ।  पर  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  से

 निवेदन  करूंगा  कि  वह  एक  बात  का  ध्यान  रखें  ।  भ्रष्ट  राजनितिज्ञों  को  इन  उपायों  से  अलग  नहीं  रखना

 चाहिए  ।  हमारे  पास  राजनेतिक  शक्ष्तियां  हैं  जो  हमें  लोगों  द्वारा  दी  गई  हमें  उस  शक्ति  को  लोगों

 की  भलाई  के  लिए  उपयोग  में  लाना  चाहिए  ।  कुछ  राजनितिज्ञ  इस  शक्ति  का  उपयोग  लोगों  की  भलाई
 के  लिए  करने  की  बजाय  व्यक्तिगत  लाभ  के  लिए  करते  वे  बेनामी  सौदों  द्वारा  विशाल  सम्पत्ति

 ओर  घन  जुटा  लेते  यदि  इस  तरह  के  भ्रष्ट  राजनितिशज्ञ  इन  उपायों  के  अन्तर्गत  नहीं  लाए  जाते  तो

 समाजवाद  का  क्या  तात्ययं  है  ?  अमीर  और  गरीब  के  बीच  की  छाई  पाटने  का  क्‍या  अर्थ  है  ?  सबको

 सामाजिक  न्याय  देने  का  क्‍या  अर्थ  हमें  इस  तरह  के  बड़े  लोगों  को  पकड़ने  के  लिए  सम्बन्धित

 भ्धिकारियों  को  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  ताकि  हम  रूपने  वांछित  उद्देश्यों  में  सफल  हो  सकें  ।

 प्रो०  के०  बो०  थामस  :  मैं  इस  वर्ध  के बजट  का  समर्थन  करता  पिछले  वर्ष

 जब  बजट  संसद  में  पेश  किया  गया  था  तब  प्रमुख  अर्थ  शास्त्रियों  ने  इसे  युगान्तरकारी  बजट  कहा

 पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट संतुलित है क्योंकि इसमें जटिल कराधान प्रणाली नहीं है । 964
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 जब  पेट्रोल  और  पेट्रोलियम  पदार्थों  की  कीमत  में  वृद्धि  हुई  तो  देश  के  विभिन्‍न  भागों  के  लोगों
 को  डर  था  कि  इससे  अनावश्यक  मुद्रा  स्फीति  होगी  ।  अतः  प्रत्येक  व्यक्ति  बत॑मान  वजट  की  उत्सुकता
 से  इन्तजार  कर  रहा  था  ।  परन्तु  जब  बजट  पेश  हुआ  तब  ज्ञान  हुआ  कि  बजट  इतना  सामान्य है  कि
 इसमें  किसो  को  भी  कोई  दोब  नजर  नहीं

 मैं  कुछ  तथ्य  पेश  करना  चाहूंगा  ।  यह  कहा  गया  है  कि  जब  हम  थोक  मूल्यों  को  देखते  हैं  तो
 इनको  स्थिर  पते  पर  जब  सामान्य  उपभोग  की  वस्तुएं  लोगों  तरू  पहुंचती  हैं  तो

 कीमतों  में  वृद्धि  हो  जाती  इसका  कारण  प्रभावशाली  वितरण  प्रणाली  का  न  होना  केरल  जंसे

 कुछ  राज्य  ही  हैं  जहां  प्रभावशाली  वितरण  प्रणाली  है  जब  तक  मिट्टी  का  तेल  अंसी
 सामान्य  उपभोक्ता  वस्तुएं  लोगों  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा  उचित  कौमतों  पर  नहीं  दी

 हम  स्फीति  को  नहीं  रोक  सकते  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  सन्‌  2000  ई०  तक  सभी  के  लिए  स्वास्थ्य  की  बात  बहुत  की  जा  रही
 पर  जब  हम  बजट  आबंटन  की  तरफ  ध्यान  देते  हैं  तब  मालूम  पड़ता  है  कि  स्वास्थ्य  विभःग  को

 200  करोड़  रुपये  दिये  गए  हैं  ओर  530  करोड़  रुपए  परियार  नियोजन  के  लिए  रखे  गए  इस
 प्रकार  यह  हमारे  देश  में  औसतन  एक  रुपया  प्रति  व्यक्ति  पड़ता  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  जब  तक

 कि  परिवार  नियोजन  कायेक्रम  को  प्रभावशाली  ढंग  से  लागू  नहीं  किया  जाता  औद्योगिक  क्षेत्र  या  कृषि

 प्ेत्र  मे ंचाहे  हम  कितनी  ही  उन्नति  करे  इसका  लाभ  गरीबों  को  नहीं  मिलेगा  ।

 5.00  मभ्०  प०

 हम  प्राथमिक  शिक्षा  ओर  प्रौढ़  साक्षरता  को  व्यापक  बनाने  की  बात  कर  रहे  हम  इसको

 प्रभावशाली  ढंग  से  लाग  नहीं  कर  सकते  |  विभिन्‍न  संस्थाओं  द्वारा  एकत्र  किए  गए  आंकड़ों  को  देखते

 हैं  तो  ज्ञात  होता  है  कि  प्राथमि  क  विद्यालयों  में  बीच  में  पढ़ाई  छोड़  जाने  बाले  बच्चों  की  संख्या  घट  रही

 है  क्योंकि  मां-बाप  के  गरीब  होने  क ेकारण  बच्चों  को  किसी  न  किसी  नोक"ो  पर  जाना  पढ़ता

 तमिलनाड  में  वे  छापेखाने  में  काम  करते  काश्मीर  में  व ेअपनी  आजीविका  कमाने  के  लिए  गलीचा

 उद्योग  में  काम  करते  5  वर्ष  से  14  वर्ष  की  बीच  की  आयु  वाले  बच्चे  विभिन्‍न  व्यवसायों  में

 काम  करते  हैं  क्योंकि  उनके  माता-पिता  इतने  निर्धन  हैं  कि  वे
 उनको  स्कूल  भेजने  का  श्वर्च  वहन

 नहीं
 कर  सकते  ।  उनको  भोजन  नहीं  मिलता  ।  राष्ट्रीय  स्तर  पर  स्कूलों  में  बच्चों  को  जो  प्राथमिक

 विद्यालयों  में  अध्ययनरत  दोपहर  का  भोजन  देने  की  योजना  का  क्रियान्वयन  करते  तो  वास्तव  में

 प्राथमिक  विद्यालयों  में  बीच  में  पढ़ाई  छोड़  जाने  वाले  बच्चों  की  संख्या  में  कमी  नहीं  आएगी  ।

 बैंकों  में  कार्य रत  लोगों  के  दृष्टिकोण  में  भारी  परिवतंन  आया  मैं  कोचीत  से  आया  हूं  जो

 के  की  औद्योगिक  राजधानी  पहले  बेक  वाले  बड़े  उद्योगपतियों  के  घर
 जाते  थे  भर

 उनको

 जितना  घन  चाहिए  था  देते  मेरी  जानकारी  में  ऐसे
 बहुत

 से  उदाहरण  हैं  जिनसे  ये  दी  गई  रकम

 वापस  नहीं  ले  परन्तु  एक  निर्घन  ब्यगित  जब  बैंक  से  500  रु  या  1000
 00

 0
 te

 या  5000  र०

 ऋण  के  तौर  पर  लेने  जाता  है  उसको  बहुत  कठिन  प्रक्रिया  से  ग्ेजरना  पड़ता  पिछले  शनिवार  को  हम
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 के०  वी०  थामस ]

 विकीीी  अशशकिनीमिककि कक  का

 एक  बड़े  ऋण  मेले  में  गए  जहां  पुजारी  जी  स्वयं  उपस्थित  वहां  उन्होंने  पाया  कि  एक  गरोब  व्यक्ति

 को  500  रु०  ऋण  लेने  के  लिए  3-4  बार  बेंक  जाना  पड़ता  बेंक  अधिकारियों  ने  उस  व्यक्त  को

 12  से  15  प्रतिशत  की  दर  से  व्याज  देने  के  लिए  कहा  ।  पुजारी  जी  ने  बंक  बालों  से  कहा  कि  वे  गरीबों

 से  इतनी  अधिक  दर  पर  ब्याज  न  उन्होंने  गरीबों  को  4  प्रतिशत  ब्याज  पर  ऋण  देने  को  कहा

 तब  उन्होंने  बैंक  वालों  से  कहा  कि  वे  गरीबों  को  उतना  ऋण  दें  जितने  के  वे  अधिकारी  हैं  ।  उन्होंते  एक
 चर्मकार  से  पूछा  कि  उसे  कितने  ऋण  की  आवश्यकता  है  और  कितना  उसे  मिल  चुका  चमंकार  ने

 कहा  कि  उसे  1000  रु०  चाहिए  थे  पर  उसे  केवल  500  रु०  दिए  गए  ।  बैंक  क्षेत्र  छोटे  किल्तानों

 लघु  उद्योगपतियों  और  इसी  प्रकार  के  अन्य  व्यवसायियों  की  सहायतार्थ  बैंक  वालों  को  अपना  दृष्टिकोण
 बदलना  पड़ेगा  ।  अतः  हमारी  दिलचस्पी  उन  लोगों  की  सहायता  करने  में  होनी  चाहिए  जिनको  वास्तव

 में  सहायता  की  आवश्यकता  है  इस  प्रकार  इन  जरूरतमन्द  लोगों  की  सहायता  करने  की  बजाए  अभी  भी

 हमारे  बक  बड़े  घरानों  की  सहायता  करने  में  दिलचस्पी  रखते  हैं  ।

 जब  हम  कलकत्ता  तथा  मद्रास  जंसे  महानगरों  में  जाते  हैं  तो  हमें  एक  तरफ  तो  गगन

 ज म्बी  इमारतें  देखने  को  मिलती  हैं  और  उन्हीं  के साथ  दूसरी  तरफ  उनके  पास  झुग्मी  झोंपड़ि  थों  काला

 क्षेत्र  जब  आप  बम्बई  हवाई  अड्डे  के  ऊपर  से  उड़ान  भरें  तो  आपको  एक  तरफ  गगनचुम्वी  इमारतें

 तथा  उसी  के  साथ  दूसरी  तरफ  बिस्त॒त  झग्गी-झोंपड़ी  क्षेत्र  देखकर  शमिन्दगी  का  एहसास  होगा  ।

 गंदी  बस्तियों  के  फैलाब  को  रोकने  के  लिए  आपने  क्या  ठोस  कदम  उठाए  उन्हें  ज्यादा

 अच्छी  सुविधाएं  देने  के  लिए  आप  क्या  प्रभावकारी  कदम  उठा  रहे  मैंने  कई  गन्दी  बस्तियों  को  देखा

 बया  हम  उन्हें  अच्छी  जल  निकासी  सुविधाएं  पेय  जल  व्यवस्था  आदि  सुलभ  नहीं  करा  सकते  ।  ये

 छोटी-छोटी  बातें  हैं  जो  अच्छा  जीवन  बिताने  में  मानव  के  लिए  ये  बहुत  जरूरी  हैं  ।

 हमें  इन  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वालों  की  मदद  करने  का  कोई  तरीका  निकालना  होगा  |

 समापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  समय  समाप्त  हो  चुका

 प्रो०के०  वी०  थाभस  :  समाप्त  करने  से  मैं  एक  सुझाव  ओर  दूंगा  ।  आपातकाल  के  दौशान

 हरेक  दुकान  पर  एक  बोर्ड  लगा  होता  था  उस  पर  चीजों  की  कीमत  अंकित  होती  थी  लोग  उसे  पढ़कर
 कीमतें  दिया  करते  आजकल  कोई  भी  दुकानदार  न  तो  बोर्ड  ही  लगाता  है  और  न  ही  कीमत  लिखता

 किस्म  की  तो  बात  ही  कोई  यह  भी  महीं  जानता  इसकी  कीमत  क्‍या  हे  तथा  वसूल  को
 जा  रही  अगर  दुकानदार  कहता  है  100  र०  तो  हम  दे  देते  हैं  या अगर  वहू  कहता  50  रुपए  तो

 हम  वह  कोमत  भी  देते  इसका  कोई  र  कोई  रास्ता  निकालना  है  तथा  प्रत्येक  मीटर  कूफड़े  पर  उसकी
 कीमत  छपी  होनी  विक्रय  मूल्य  कपड़े  पर  अंकित  होना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  इन  मामस्रों  में
 भी  लोगों  को  ठगा  जाता

 कृषि  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  मैं  केरस  से  आया  हूं  मैं  नारियल  के  बारे  में  कुछ
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 जानता  हूं  नारियल  के  उत्पादन  में  उतार  चढ़ाव  आता  रहा  और  इसी  प्रकार  उसकी  कीमतों  में
 भी  उतार-चढ़ाव  आता  रहा  अगर  पैदावार  ज्यादा  होती  है  तो  की  मर्तें  कम  हो  जाती  हैं  और  जब
 उत्पादन  में  कमी  आती  है  तो  कीमतों  में  वृद्धि  हो जाती  है  ।  उदाहरण  के  लिए  पिछले  वर्ष  नारियल  का

 उत्पादन  कम  हुआ  था  तो  उसकी  कीमत  भी  गिर  गई  जबकि  किसानों  ने  सोचा  था  कि  इसकी  कीमत

 स्थिर  अधिकतर  उत्पादन  इकाईयों  में  ऐसा  ही  हो  रहा  है  ।

 एक  और  मुद्दा  मैं  उठाना  चाहता  हूं  वह  सहकारी  क्षेत्र  के  बारे  में  ।  आपने  इस  क्षेत्र  क ेलिए  30

 करोड़  रुपये  दिए  अभी  तक  केन्द्र  क ेपास  कोई  भी  नहीं  आया  अभी  भी  किसान  उचित  धन  प्राप्त
 करने  में  असमर्थ  है  क्योंकि  किसानों  की  सहकारी  समितियां  नहीं  हैं  ।

 स्थिति  से  पता  चलता  है  कि  नारियल  के  उत्पादन  के  लिए  कृषकों  द्वारा  हजारों  रुपये  लगाए
 जाते  जब  तक  सह्ृका री  समितियों  की  स्थापना  नहीं  हो  जाती  कृषकों  को  श्लोपरा  तथा
 अन्य  चीजों  के  उचित  दाम  मिलने  की  आश्ञा  नहीं  छोटे  कृषकों  के  लिए  विपणन  की  व्यवस्था  नहीं

 है  तथा  उचित  विपणन  व्यवस्था  के  अभाव  में  वे  प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर  सकते  ।

 कृषि  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  अन्य  बहुत  सी  बातें  हैं  जिन  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  तथा

 कर्मी  के  क्रियास्वयल  के  द्वारा  अधिक  सुधार  किया  जा  सकता

 |

 श्री  ग्रनादि  चरण  दास  :  सभापति  यह  जो  बजट  प्रस्तुत  किया  गया

 सारे  हिन्दुस्तान  में  सब  तरह  के  लोग  इसे  पसन्द  कर  रहे  हैं  ।  जहां  भी  जाइये  चाहे  गरीब

 मैंने  कोई  भी  आदमी  वह  इसको  पसन्द  कर  रहा  क्योंकि  हस  तरह  का  बजट  पहले  कभी  नहीं

 औया  था  जो  कि  हमारे  फाइनेन्स  मिनिस्टर  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ने  इस  सदन  में  पेश  किया

 इस  बजट  के  शुरू  में  जो  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  ने  गाइडलाइन  दिया  है  यह  बजट  के  प्री  एम्बल

 के  माफिक

 बर्गों  पर  दबाव  डालने  वाले  सामाजिक  बंधनों  को  समाप्त  करके  विकास  के

 ताथ-साथ  समानता  और  सामाजिक  न्याय  भी  मिलना  समाजजाद  के  बारे  में  हमारी

 विचारधा रा  का  यही  सार

 यही  हमारा  ध्येय  यही  इच्छा  यही  पार्टी  को  लाइन  वित्त  मंत्री  को  समाजवाद  की

 तरफ  जाना  चाहिये  ।  इस  तरफ  जाने  के  लिये  कया  राक्ष्ता  अपनाया  इस  बजट  में  उसका  बोड़ा

 आभास  मिला

 इस  बजट  में  जो  सोशल  सिक्‍योरिटी  के  बारे  में  कहा  मया
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 भ०  १०

 महोदय  पीठासीन  हुए  )

 आप  सोशल  सिफ़्योरिटी  उन  लोगों  को  दे  रहे  हैं  जिनका  परिवार  एग्रीकल्चर  में  इससे

 गरीब  लोग  जो  कि  देहात  में  रहते  हैं  ओर  खेती  का  काम  कर  रहे  हैं  और  बहुत  अधिक  कठिनाई  महसूस
 कर  रहे  उनको  फायदा  मिलेगा  ।  इसमें  मेरा  एक  सुझाव  है  कि  हमारे  देश  में  जितने  आदमी  हैं  सबको

 एक  सोशल  सिक्‍योरिटी  कार्ड  इससे  पता  चल  सकेगा  कि  आदमी  का  सो्से  आफ  हनकम  क्या

 उसकी  कया  मांग  है  और  आगे  जाकर  वह  क्‍या  करना  चाहता  इससे  हमारा  जो  समाजवाद  की  ओर

 बढ़ने  का  लक्ष्य  है  वह  भी  पूरा  हो  सकेगा  ।

 साथ  ही  साथ  एक  फैमिली  पंजीका  भी  होनी  चाहिये  जिसमें  परिवार  के  हैड-मैन  और  उसके

 बाल-बच्चों  का  नाम  आदि  होना  वह  जो  भी  पैसा  खर्च  करता  वह  भी  उसमें  दर्ज  होता

 कितने  आदमियें  को  बेनिफिट  मिल  रहा  है  और  कितने  लोग  अभी  भी  शोषित  और  पिछड़े  हुए

 वह  सब  पता  करने  में  भी  आसानी  हो  फैमिली  का  बंटवारा  होने  पर  भी  पता  करने  में  आसानी

 होगी  ।  आज  हम  देखते  हैं  कि  जो  परिवार  पहले  बहुत  गरीब  वह  बाद  में  काफी  अमीर  हो  गया

 वह  भी  मालूम  हो  जायेगा  कि  किस  प्रकार  से  वह  अमीर  हो  गया

 हमने  यह  भी  देखा  है  कि  सारा  पैसा  एक  ब्लाक  में  ही  खर्च  हो  रहा  आंकड़े  देखने  से  मालूम
 हुआ  है  कि  20  लाख  रुपया  हर  वर्ष  ब्लाक्स  पर  खर्च  होता  यही  कारण  है  कि  गांवों  का  डेवलपमेंट
 कम  हो  पाता  हमने  देखा  है  कि  ब्लाक  से  पेसा  चोरी  करके  कुछ  लोग  घर  बनाते  इससे  एक
 परिवार  के  तो  3-4  घर  बन  जाते  हैं  मौर  रि  स्षी  को  एक  भी  धर  नहीं  मिल  पाता  मैंने  पिछले  सेशन

 में  कहा  था  कि  अगर  आप  समाजवाद  की  तरफ  जाना  चाहते  हैं  तो एक  परिवार  को  एक  ही  घर  मिलना

 चाहिये  |

 आज  आपने  आई  ०  आर०डी  ०पी०  और  कई  अन्य  प्रकार  की  स्कीमें  रखी  इन  योजनाओं  से
 आप  गरीबों  को  फायदा  पहुंचा  रहे  लेकिन  गरीबों  को  उसका  पूरा  बेनिफिट  नहीं  मिल  पा  रहा  है  ।
 रास्ते  में  जो  दलाल  लोग  हैं  वह  पैसा  खा  जाते  हमारे  प्रधान  मन्त्री  ने  भी  कहा  है  कि  दलाली  नहीं
 चलेगी  ।  अगर  आप  इसे  दूर  करना  चाहते  हैं  तो शोषण  का  रास्ता  जहां  है  उसे  बन्द  इसी  से  देश
 में  समाजवाद  लाया  जा  सकता  अगर  हम  यह  करेंगे  तो  कुछ  आगे

 हमारे  देश  में  इण्डस्ट्रियल  प्रोथ  के  लिए  काफों  कदम  उठाये  गये  हैं  पिछले  कुछ  सालों  मेरा

 सुप्ताव  है  कि  ओद्योगिक  कमंचारियों  को  जो  बोनस  दिया  जाता  जिस  आगेनाइजेशन  में  काम  करते
 हों  वहीं  पर  उस  रकम  से  वे  शेयर्स  खरीद  आप  उनको  सारा  का  सारा  पँसा  नकद  मत  दीजिए  बल्कि
 इस  प्रकार  से  उस  पैसा  को  इन्वेस्ट  करा  विया  जाए  ।
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 मैं  एक  बात  दो  कम्युनिटीज  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं--एक  तो  वीवर्स  और  वूसरे
 रिक्शा  पुल  ।  इन  दोनों  की  हालत  सबसे  ज्यादा  खराब  वीव्स  कम्युनिटी  के  सम्बन्ध  में  एस्टीमेद्स
 कमेटी  द्वारा  एक  स्टडी  की  गई  थी  ओर  समिति  ने  अपने  कुछ  सुझाव  भी  दिए  थे  लेकिन  उमके  ऊपर

 समुचित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  आप  देखेंगे  कि  उनमें  दो-तोन  परसेन्ट  से  ज्यादा  एजूकेशम  नहीं
 इतनी  कम  पढ़ाई-लिखाई  होने  पर  आप  किस  प्रकार  से  आशा  कर  सकते  हैं  कि  वे  आगे  बढ़  पायेंगे  ।
 बीवर्स  की  तरह  से  रिक्शापुलस  की  भी  बड़ी  बुरी  दशा  उनकी  अगली  जेनरेशन  भी  शिविशापुलर  हो
 बन  रही  यदि  इस  प्रकार  से  वे  रिक्शापुलर  ही  बने  रहेंगे  पीढ़ी  €र  पीढ़ी  तो  उनके  परिवारों  को  आप
 किस  तरह  से  क्षागे  बढ़ा  पायेंगे  ।  पढ़-लिख  जाने  पर  जरूर  वे  कुछ  बेनिफिट  उठा  सकते  आज
 लिखा  न  होने  के  कारण  सरका  र  द्वारा  जो  बेनिफिट  दिए  जा  रहे  हैं  उनको  उठा  पाने  की  स्थिति  में  वे

 नहीं  कारण  यह  है  कि  उनको  उनका  ज्ञान  ही  नहीं  इसलिए  उनके  सम्बन्ध  में  कोई  स्टडी  और
 प्लानिंग  की  जानी  मेरा  सुझाव  है  कि  जिस  प्रकार  से  बीड़ी  वर्केसं  के  ब्चों  को  आप  रटाइपेन्ड
 देते  हैं  उसी  प्रकार  से  रिक्शा  पुलस  के  बच्चों  के  लिये  भो  स्टाइपेन्ड  देने  की  व्यवस्था  कराइये  ।

 मैं  मन्‍्त्री  जी  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  भी  दिलाना  चाहूंगा  कि  आजकल  25  से  75  परप्तेन्ट

 तक  जो  सबसिडी  आप  वीकर  गरीब  लोगों  को  देते  हैं  उसको  देने  के  बजाएं  अच्छा  यह  होगा  कि

 आप  इंट्रेस्‍्ट-फी  लोन  देना  आरम्म  कर  यानी  सौ  रुपये  के  बदले  में  आप  सौ  रुपये  ही  वसूल

 कीजिए  ।  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  कम  से  कम  जो  बीच  में  उनका  खर्चा  हो  जाता  है  बह  कुछ  बच

 सकेगा  ।  अभी  तो  वे  33  परसेन्‍्ट  ही  अपने  घर  ले  जा  पाते  परिणामस्वरूप  जो  आई०भार०डी  ०पी  ०

 के  प्रोग्राम  चल  रहे  हैं  उनका  लाभ  उनको  नहीं  मिल  पाता  इसलिए  इसकी  ओर  भी  मन्त्री  जी  को

 विचार  करके  कदम  उठाना  चाहिए  ।  मैं  समाप्त  कर  रहा  हूं

 आप  छर्चा  करने  के  लिये  कह  रहे  हैं  लेकिन  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  ट्रांसपोर्ट  पर  मनमाना  खर्च  कर

 रही  यदि  आप  कन्वेयन्स  एलाउन्स  तथा  गाड़ी  खरीदने  के  लिये  लोन  देने  की  व्यवस्था  कर  दें  तो

 सरकार  के  छखर्जे  में  बहुत  कमी  हो  जायेगी  ।

 दोयतारी  मिनी  स्टील  प्लांट  के  सम्बन्ध  में  मैं  निवेदन  करमा  चाहूंगा  कि  यह  मेरे  हलाके  में

 पढ़ता  पांच  साल  पहले  यह  शुरू  हुआ  अभी  तक  केवल  9  करोड़  रुपये  श्र  किये  गये  हैं  जबकि

 उसके  लिये  कैसे  करोड़  को  आवश्यकता  होगी  ।  इस  साल  आप  केवल  आप  लाख  दपया  ही  खतत्च

 इस  तरह  से  कैसे  काम  कम  से  कम  इस  स्टील  प्लांट  को  ही  आप  पूरा  करवा  दें  तो  हमारे
 इलाके  की  कुछ  भलाई  हो  सकेगी  ।

 इन  शब्दों  के साथ  आपको  धन्यवाद  देते  हुए  मैं  अपना  वक्‍तव्य  समाप्त  करता  हूं  ।

 [  भ्रमुवाद  ]

 ओर  सोसताय  रथ  :  बजट  से  माननीय  विस  मस्त्री
 जी  की

 वक्षिता  तथा  दृढ़ता  प्रतिबिम्बित  होती  इसमें  कमजोर  मध्यम  श्रेणी  के  बेतनभोगियों

 आदि के हितों का संरक्षण किया गया इसमें शहरी निधन व्यक्तियों को रियागती दर के कर्जों के 369
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 ऊ+जपप+  जयाभपभाए  गा  जया

 [  श्री  सोमनाथ  रथ  ]

 रूप  में  नये  प्रोत्साहन  दिये  गये  हैं  ।  गरीबी  उन्मूलन  कार्य  क्रमो  क्तियों  में  65  प्रतिशत  वृद्धि  की  गई  यह

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  परन्तु  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  वह

 यह  सुनिश्चित  करें  कि  यह  रकम  वास्तव  में  लाभभोगियों  तक  तथा  जिन  लोगों  के  लिये  कार्यक्रम  बनाये

 गये  हैं  उन  लोगों  तक  पहुंचे  ।  यह  व॑  घ  में  ही  न  हडप  लिये  इसलिए  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  एक

 निगरानी  सम्बंधी  एजेन्सी  बनाई  जानी  चाहिये  जिसका  कार्य  यह  देखना  हो  कि  यह  रकम  सही  ढंग  से

 खर्च  की  जा  रही  है  अथवा  ग्रामीण  कला  तथा  सूचना  एवं

 गरीबी  हटाओ  कार्यक्रमों  आदि  के  सम्बन्ध  में  पूंजी  में  वृद्धि  की  जा  रही

 खाद्यान्न  पर  राज  के  कारण  कर्ज  भुगतान  फे  रक्षा  तथा  सावंजनिक

 क्षेत्र  क ेखराब  कार्य  निष्पादन  के  कारण  है  अजट  पर  सम्बन्धी  पड़ने  वाले  दबावों  के  बारे  में  विल  मंत्री

 जी  ने  जो  चिता  व्यक्त  की  वह  उचित  ही

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कृषि  तथा  उससे  सम्बन्धी  क्षेत्रों  में  41057  करोड़  रुपये  के

 घान  को  दुष्टिगत  रखते  1986-87  के  योजना  व्यय  में  कृषि  के  लिये  बजट  में  917  करोड़  रुपयों

 का  प्रावधान  किया  जाना  एकदम  उजित  है  तथा  यह  कुल  प्रावधान  का  ]  5  से  अधिक  खाद्यान्न  के

 लिये  1750  करोड़  रुपये  तथा  उवंरक  के  लिए  1950  करोड़  रुपये  की  राज  सहायता  का  प्रावधान

 बजट  में  किया  गया  यह  सरकारी  राजकोष  पर  काफी  बड़ा  भार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि
 किसानों  को  उचित  कीमत  पर  उबंरक  प्राप्त  उवं  रकों  पर  राज  सहायता  देना  जरूरी

 अब  मैं  खाद्यान्नों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  खाद्यान्नों  का  वितरण  भारतीय  थाद्य

 निगम  द्वारा  किया  जाता  निगम  की  वितरण  तथा  संभाल  भंडारण  तथा  लाने-ले-जामे  में

 सृक्‍्सान  की  व्यवस्था  के  50.59  रुपया  तति  क्विंटल  इसी  तरह  से  खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्यान्न

 के  संचयित  स्टाक  की  देख-रेख  क॑  लिये  50.15  5  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  ऊंची  रकम  अदा  करनी  पड़ती
 दसमें  भी  भंडारण  तथा  लाने-ले-जाने  में  हुए  नुक्सान  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  जाता  इन  प्रभारों

 को  कम  करने  के  लिये  विशेष  जांच  कराये  जाने  की  आवश्यकता  वित्त  मन्त्री  जी  ने  चीनी  तथा

 तिलहून  के  कम  उत्पादन  पर  चिता  व्यक्ष्त  की  मैं  कहूंगा  कि  चीनी  के  कम  उत्पादन  का  कारण
 कार  द्वारा  अपनाई  जाने  वालो  चीनी  की  दोहरी  कोमत  प्रणाली  दालों  तथा  तिलहनों
 की  अन्य  किस्मों  की  ज्यादा  उपज  के  लिये  उनकी  नई  किसमें  इजाद  करना  आवश्यक  हमारी  गेहूं
 क्रान्ति  उन्‍नत  किस्मों  के  बीजों  की  वजह  से  हुई  न  कि  राज  सहायता  देने  की.वजह  वित्त  मनन्‍्त्री  जी
 ने  बजट  भाषण  में  यह  भी  बताया  है  कि  फलों  की  लेती  के  लिये  भी  फसल  बीमा  योजना  लागू  किये  जाने
 का  प्रस्ताव  यह  योजना  बाज  तिलहनों  आदि  के  लिये  शुरू  की  गई  है  वह  भी
 उन  कृषकों  के  लिये  जिन्होंने  बेंक  स ेऋण  लिया  हुआ  मुझे  लेद  है  इस  योजना  से  कर्ज  लेने  की  प्रवृति
 बढ़ेगी  ।  इसलिये  यह  सुविधा  सभी  कृषकों  को  दी  जानी  चाहिये  न  कि  सिर्फ  उनको  जिन्होंने  बैंक  से  ऋण
 लिये  यह  सभी  किसानों  के  लिये  होनी  चाहिये  तथा  इसमें  सम्पूर्ण  हानि  की  पूर्ति  की  जानी  चाहिये
 न  कि  आंशिक  रूप  में  ।  इस  पर  विचार  किया  जाना

 हु
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 गरेजना  आवंटन  में  20  प्रतिशत  की  वृद्धि  तथा  कुल  परिव्यय  में  40  प्रतिशत  की  वद्धि  काबिले

 तारीफ  गृह  निर्माण  योजना  तथा  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  एवं  बुनियादी  ढांचों  के  बनाये  जाने  से
 जोर  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  लाभ  कृषि  तथा  सिंचाई  पर
 ज्यादा  जोर  दिया  गया  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  बड़ी  परियोजनाओं  पर  अधिक  ध्यान  देने  की  बजाय  जल

 उपयोग  ढांचे  अथवा  जल  शेडों  पर  ध्यान  दिया  जाना  ज्यादा  अच्छा  साथ  ही  कृषकों  को  विज्ञनन  एवं
 तकनीक  से  अवगत  कराया  जाना  चाहिये  तथा  फसल  प्रणाली  इस  प्रकार  की  हो  कि  यदि  हम  किसी
 फसल  को  जगह  अन्य  फसल  उगाना  चाहें  तो  जल  व्यवस्था  बिना  आड़े  ऐसा  करना  मुमकिन  हो  ।

 दा  उत्पादन  के  लिये  ये  प्रमुख  बातें  हैं  ।

 महोदय  बजट  के  बारे  में  मैं  एक्सप्रेसਂ  दिनांक  [-3-86  के  सम्पादकीय  का  पहला
 वाक्य  उद्धत  करूंगा

 लोग  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  के  बारे  में  नहीं  जानते  या  उनके  प्रति  ईर्ष्याभाव
 रखते  हैं  वे  ही  लोग  उन्हें  बधाई  देने  में  आनाकानी  उन्होंने  गत  वर्ष  जो  आधथिक  नीतियां
 प्रतिपादित  की  हैं  उनके  परिणामों  के  बारे  में  जो  कई  गलत  घारणायें  बना  ली  गई  हैं  वे  धा

 णायें  उनकी  इन  आ्िक  नीतियों  से  दूर  हो  जाती  हैं  ।''

 कर  राजस्व  में  वृद्धि  हुई  है तथा  1  र  अपवंचकों  के  तथा  तस्करों  के  विरुद्ध  छापे  मारने

 को  प्रक्रिया  जारी  रहनी  इस  समय  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  के  ध्यान  में  यह्‌  बात  लाना  बाहता  हूं  कि

 मध्य  पूर्वी  देशों  में  भारत  से  मजदूरों  को  भेजने  तथा  भारत  में  भी  उनके  द्वारा  काम  कराये  जाने  के

 सम्बन्ध  में  एक  बड़ा  घोटाला  हो  रहा  कम्पनियां  जो  बिना  किसी  अधिकार  के  मजदूरों  को  भेजती

 वे  उप-ठेकेदारों  की  नियुक्तियां  करती  एक  बड़ा  भारी  घोटाला  वर्षों  से  हो  रहा  है  तथा  इसमें

 करोड़ों  रुपये  की  गड़बड़ी  हो  रही  उन  मजदूरों  से  काफी  बड़ी  रकम  वसूल  की  जाती  उड़ीसा  में

 प्रति  मजदूर  10,000  से  12,000  रुपये  लिये  जाते  हैं  तथा  उन्हें  इस  आशा  में  कुछ  समय  के  लिए
 भारत  में  हो  मंजूरी  करनी  पड़ती  है  फ्रि  उन्हें  बाहरी  देशों  में  भेजा  जायेगा  तथा  अन्त  में  उन्हें  भेजा

 नहीं  जाता  परन्तु  कभी-कभी  भेजा  जाता  में  दिल्‍ली  की  कोंटिनेन्टल  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  तथा  कई

 अन्य  कम्पनियों  का  उदाहरण  दे  सकता  जब  इन  मजदूरों  को  अपनी  मजूरी  का  रुपया  बाहर  से

 मिलता  है  तथा  भारत  में  पहुंचता  है  तो  उसका  10  या  15  प्रतिशत  उप-ठेकेदारों  को  जाता  है  जिन्होंने

 मजदूरों  को  इन  कम्पनियों  मे  भेजा  ये  सभी  दस्तावेज  बेंक  से  पकड़े  जा  सकते  हैं  जहां  उन्होंने  अपने

 खाते  खोले  हों  तथा  दफ्तरों  से  उनके  रिकार्ड  ये  लोग  करों  को  चोरी  करते  ये  लोग  अपराधी

 इन्होंने  कई  अपराध  किये  अगर  माननीय  बित्त  मन्त्री  जी  धाहें  तो  मैं  उन्हें  ब्योरा  दे  सकता

 अगर  इस  धोटाले  का  भंडा-फोड़  होता  है  तो  बम्बई  एवं  अन्य  स्थानों  से  लाखों  रुपये  की  राशि

 के  कर  अपवंचन  का  पता  लगाया  जा  सकेगा  ।  ऐसा  किया  जाना  चाहिये  तथा  मजदूरों  को  राहुत  मिलनी

 चाहिये  |  मजदूरों  की  मज्री  को  10  से  15  प्रतिशत  की  जो  कटौती  की  जाती  है  तथा  उप-ठेकेदारों  को

 दी  जाती  है  वह  उन्हें  वापस  दिलानी  चाहिये  तथा  कार्यवाही  की  जागी

 केस्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  हस्ताम्तरण  के  विषय  में  यह  भासोचमा
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 सोमनाथ  र

 की  गई  है  कि  केन्द्र  पूरा  ध्यान  नहीं  दे  रहा  लेकिन  बजट  अभिभाषण  में  ही  कहा  गया  है  कि  केन्द्र

 द्वारा  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  हस्तान्तरण  1985-86  में  7500  करोड़  तक  बढ़  गया  जो
 198  1-8  5  से  5  प्रतिशत  अधिक  है  ।  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  केन्द्रीय  वितीय  सहायता
 1984-85  के  स्तरसे  1985-86  में  42  प्रतिशत  अधिक  व्यक्तिगत  आय  कर  एकत्र  करने  के

 विषय  में  1985-86  के  बजट  अनुमान  से  36  प्रतिशत  अधिक  है  और  वसूली  हुई  राशि  का  85

 शत  राज्य  को  जाता  है  अर्थात  बजट  अनुमान  से  508  करोड़  रुपये  अधिक  ।  1986-87  में  राण्यों  और

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेयोजना  परिथ्यय  में  बढ़ोत्तरी  1985-86  की  तुलना  में  25  प्रतिशत  भधिक

 बजट  भाषण  में  की  गई  इन  टिप्पणियों  से  विपक्ष  द्वारा  लगाए  गए  आरोपों  का  उत्तर  मिल
 जाता  इसके  साथ-साथ  यह  भी  कहा  गया  है  कि यह  बजट  एक  लोकप्रिय  बजट  यह  2  र०  प्रति
 किलो  चावल  देते  के  बारे  में  प्रचार  करता  है  क्या  यह  सस्ती  लोकप्रियता  प्राप्त  करने  का  कार्येक्रम  नहीं

 कुछ  राज्य  विद्यार्थियों  को  मध्यान्ह्‌  का  भोजन  भी  देते

 श्री  सो०  माधव  रेड्टो  :  तब  तो  हम  एक  हो  तरह  का  काम  कर  रहे  हैं  ।

 क्री  सोमनाथ  रथ  :  वे  अनावश्यक  आलोचना  करते  मैं  अपने  आदरणीय  प्रधानमन्त्री  श्री
 राजीव  गांधी  के  कुछ  शब्द  उद्धृत  करता  हूं  ।

 राष्ट्र  के  विकास  के  लिए  हमें  कुछ  त्याग  करना  चाहिए  इसलिए  प्रशासनिक  मूल्य  में  कुछ
 तरी  हुई  उसके  बारे  में  व्यर्थ  ही  इतनी  चिल्लाहट  मचाई  जा  रहो  प्रधान  मन्त्री  के  नेतुत्व  में

 बजट  के  एक  अन्य  उद्देश्य  का  भी  पता  चलता  वहू  यह  है  कि  इससे  देश  आत्मनिर्भर  हो  अपने

 विकास  के  लिए  यह  विदेशों  पर  निर्भर  नहीं  करेगा  ।  यह  दूसरे  देशों  का  पिछलग्गू  नहीं  होगा  बल्कि  अगर
 संभव  हुआ  तो  विश्व  शान्ति  और  निरएस्त्र.ऊरण  के  सम्बन्ध  में  यह  दूसरे  देशों  का  नेतृत्व  करेगा  ।

 अन्त  में  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  ये  सहायता  जो  गरीब  वर्गों  को उपलथ्ध  करवाई  जाती  उनके  पास

 पहुंबनी  चाहिए  ओर  सांसदों  को  विश्वास  में  लेना  चाहिए  ।  उन्हें  खण्ड  समितियों  और  जिला  समितियों
 का  सवस्य  बनाया  जाना  चाहिए  जिससे  इनमें  हिस्सा  लेने  से  उन्हें  उन  छण्हों  की  वास्तविक  हालत  का

 पता  चल  सके  ।  बल्कि  केन्द्र  द्वारा  यह  आदेश  दिया  गया  है  कि  राज्य  स्तर  और  जिला  स्तर  की  समितियों

 में  सांसदों  जब  संसद  का  अधिवेशन  न  चल  रहा  आमन्त्रित  किया  जाना  चाहिए  परन्तु  इस

 निर्देश  की  अवहेलता  उसके  अनुपालन  से  अधिक  होती  है  ।

 मैं  वित्त  मन्‍्त्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  ओर  आशा  करता  हूं  कि  यह  बजट  गरीबों  को  अधिक  राहत
 इस  आलोचना  का  यह  बजट  में  उल्लिखित  धाटों  की  राशि  से  मुद्रा  स्फीति  बढ़ेगी  उत्तर  विश  मन्त्री

 मे  बिल्कुल  ठीक  दिया  कि  अधिक  उत्पादन  और  राजस्व  की  अधिक  वसूली  से  यह  पूरा
 मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  न  केवल  इस  विषय  में  विशेषज्ञों

 को
 बल्कि  विपक्षी  दलों  का  ओर
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 जनसाधारण  को  भी  बोलने  एवं  बजट  पर  ठीक  विवाद  के  लिए  बुलाया  है  जिसका  उद्देश्य  राष्ट्र  का

 विकास  और  उ  देश्यों  की  पूर्ति

 भ्रो  पीयष  तिरकी  :  उपाध्यक्ष  वित  मन्त्री  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गये

 ,  प्रस्तावों  का  में  विरोध  करता  भारत  के  लोगों  ने  पहले  ही  इस  बजट  के  प्रति  अपना  दुःख  ओर
 रोष  प्रकट  किया  ह ैऔर  सरकार  भी  इस  बात  को  स्वीकार  करती  है  कि  हस  बजट  के  कारण  26
 फरवरी  को  भारत  बन्द  सफल  हुआ  |  पैट्रोलियम  मिट्टी  का  तेल  और  अनाज  हृत्यादि

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  बजट  के  पहले  ही  हो  गई  थी  ।

 सरकार  अपने  जाल  में  स्4थयं  ही  फंस  गई  है  भेदभादु/ढ़ी  भावना  से  स्वयं  ही  फंस  गये  क्योंकि

 स्वतन्त्रता  के  बाद  से  ही  उन्होंने  मिश्रित  अर्थव्यवस्था  प्रणाली  को  अपनाया  है  और  मिश्रित  अथंव्पव्या

 प्रणाली  आजकल  हो  गई  है  भिन्‍न-भिन्‍न  सार्वजनिक  उपक्रम  और  सावंजनिक  कार्यक्रमों  पर  पहले  से  द्वी

 बहुत  अधिक  धन  व्यय  किया  जा  चुका  है  और  सत्ताधारी  दल  ने  यह  भी  स्वीकार  किया  है  कि  सामान्य

 लोगों  को  लाभ  प्राप्त  नहीं  हुआ  गरीब  और  गरीब  होते  जा  रहे  हैं  ओर  कुछ  इतने  धनी  हो  गये  हैं
 कि  वे  यह  भी  नहीं  जानते  कि  इतने  अधिक  धन  का  क्या  करें  यह्‌  लाभ  दिलाने  वाला  सामाजिक  ढ़ांचा

 हमारे  देश  में  चल  रहा  है  ।

 निजी  क्षेत्र  के  उद्योगों  व्यकितिगत  सहसियों  के  लाभ  के  लिए  बने  हुए  हैंजब  तक  उनको  लाभ

 प्राप्त  होता  रहता  है  उद्योग  चलते  रहते  हैं  और  जब  कभी  धाटा  होता  है  मालिक  स्त्रयं  कारखाना  बन्व

 कर  देते  हैं  ओर  दूसरा  उद्योग  खोलने  के  लिए  इसमें  से  धन  निकाल  लेता  इसलिए  एक  उद्योग  को

 बन्द  करना  स्वयं  में  ही  एक  उद्योग  बन  गया  है  वे  उसे  सरकार  को  सौंप  देते  हैं  और  दूसरा  कारखाने  के

 लिए  इसमें  से  सारा  सामान  निकाल  लेते  हैं  ।  आपका  इस  पर  कोई.नियन्त्रण  नहीं  अब  भापके  पास

 लाखों  उद्योग  हैं  जो  धा  तो  बन्द  हैं  या  बेकार  पड़  हैं  या  व्यर्थ  होने  जा  रहे  उन  कारक्षानों  को  पुनः

 चलाने  के  लिए  आपने  कोई  प्रस्ताव  नहीं  रखे  यदि  वर्तमान  उद्योग  चलने  योग्य  नहीं  हैं  तब  भाप

 दूसरे  कारखाने  चलाने  की  आशा  कंसे  कर  सकते  हैं  और  उन्नति  कंसे  कर  सकते  है  क्‍योंकि  यह  बात

 निश्चित  नहीं  है  कि  अमुक  उद्योग  उन्नति  करेगा  ओए  सामान्य  लोगों  को  लाभान्वित  करेगा  और

 गार  वहां  कोई  निश्चितता  नहीं  उद्योगपतियों  के  ऐसे  रवंये  को  आपको  रोकना  चाहिए  था  ।

 इस  विषय  में  आप  सुझाव  दे  सकते  हैं  ।

 आपका  बजट  प्रस्ताव  लाभ  प्राप्त  करने  वाला  है  आप  लाभ  कमाना  चाहते  हैं  ओर  आपने

 अपनी  सहायता  के  लिए  बहु  राष्ट्रिको  को  आमन्त्रित  किया  है  क्योंकि  पश्चिम  के  पूंजी  वादों
 देश  आपकी

 प्रशंसा  करते  आप  पश्चिमी  देशों  जेसे  जिटेन  और  अमरीका  और  वहां  के  दूसरे  छोटे  देशों  की  नत्ल

 करने  के  विषय  में  सोच  सकते  हैं  और  इसी  कारण  आप  उनकी  ओर  देक्ष  रहे  हैं  जंसे  कि  भारत  में

 शक्ति  प्रौद्योगिकी  और  तकनीकी  जानकारी  की  कमी  आपने  उनके  लिए  दरवाजे  छ्ोल  ६40  हैं  भौरे

 उन्हें  यहां  आने  को  आमन्त्रित  किया  है  लेकिन  वे  अपने  लाभ  के  लिए  आ  रहे  हैं  जिससे वे  बिश्व  के  बाजार

 में  प्रतिस्पर्धा  क ेआधार  पर  शामिल  हो  सके  ।  लेकिन  शायद  यह  आपका  स्वप्न  ही  रहेगा  क्योंकि  इत

 पश्चिमी  देशों  ने  हमारे  जैसे  बहुत  से  दूसरे  देशों  का  शोषण  किया  छदाह  रणतया  ब्रिटेन  को  लें  उनके
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 पास  विश्वव्यापी  कम्पनियां  हैं  और  उन्होंने  अपने  लाभ  के  लिए  बहुत  से  देशों  का  शोषण  किया

 इसलिए  इन  लोगों  पर  आपको  यह  विश्वास  नहीं  करना  चाहिए  कि  ये  लोग  हमारे  लिए  किसी  प्रकार श्र

 सहायक  होंगे  ।

 करी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  बजट  के  कौन  से  प्रस्तावों  में

 पत्तियों  को  नियन्त्रण  दिया  है  ?

 भी  पीयूष  तिरको  :  मेरा  अर्थ  है  कि  बहु  राष्ट्रिकों  के  लिए  दरवाजा  खुला  वह  यहां  इसलिए

 हैं  क्योंकि  आपने  ऋण  लिए  आपने  ऋण  लिए  हैं  और  लोगों  को  यहां  आने  के  लिए  भी  कहा  है

 यह  आपकी  सरकार  की  सामान्‍य  आदत  है  यही  सब  मैं  कह  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  कहते  हैं  कि  दरवाजे  खुले  हैं  लेकिन  आपने  अभी  तक  उनको  आने  नहीं

 भरी  पोयष  तिरको  :  श्रीमान  वित्तीय  मामले  बहुत  कठिन  कमाना  आसान  है  लेकिन  श्षर्य
 करना  कठिन  इसलिए  आपको  बताना  चाहिए  कि  हमें  कितने  धन  की  जरूरत  इस  देश  को
 कितना  कपड़ा  चाहिए  ।  हमें  खाने  के  तेल  की कितनी  आवश्यकता  हमें  कितनी  दाल  की  आवश्यकता

 है  ये  आवश्यक  वस्तुएं  आपने  इस  प्रकार  की  कोई  बात  नहीं  की  इसलिए  रोजगार  की  तलाश  में
 और  जीवन  बिताने  के  लिए  लोग  इधर-उधर  घूम  रहे

 इस  बजट  से  लोगों  की  कठिनाई  और  लोग  भुखमरी  के  शिकार  होंगे  क्योंकि  सभी

 आवश्यक  पदार्थों  का  मूल्य  बढ़  गया  है  आप  जानते  हैं  कि  51  प्रतिशत  लोग  गरीबी  रेखा  के  नीचे  रह

 रहे  हैं  ओर  निरक्षरता  लगभग  65  प्रतिशत  *,  आवश्यक  पदार्थों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  क ेकारण  इन  लोगों

 के  लिए  रहना  भी  मुश्किल  हो  जाएगा  वे  लोग  मनृष्य  जीवन  नहीं  जी  सकते  ओर  इन  लोगों  के  लिए

 आगे  बहुत  कठिनाइयां  आयेंगो  और  यही  लोग  हैं  जिनके  बारे  में  सरकार  को  पहले  विचार  करना

 बाहिए  ।

 आपकी  सरकार  श्री  मती  इन्दिरा  गांधी  के  अमानवीय  कत्ल  के  फलस्वरूप  पैदा  सहानुभूति
 के  कारण  सत्ता  में  आई  और  अब  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इन  लोगों  के लिए  जो  इस  सरकार  को  सत्ता

 में  लाये  कोई  सहानुभूति  नहीं  आप  लोगों  को  आवश्यक  वस्तुएं  निर्धारित  मूल्यों  पर  उपलब्ध

 करवा  सकते  थे  ओर  उनका  वितरण  सभी  लोगों  तक  पहुंच  जाता  ।

 यह  बजट  देश  सरकार  या  आपको  इश  कोई  सहायता  नहीं  कर  सकता  हसलिए  लोगों  में  क्रोध  और

 असन्तोष  है  ओर  लोग  इस  बजट  के  विरोध  में  सड़कों  पर  खड़े  हैं  ओर  अगर  इसो  प्रकार  को  बातें  होती

 शही  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  कहां  पहुंचेगी  अगर  लोगों  की  आवश्यकताओं  का  ठीक-ठीक  अनुमान
 लगाने  के  लिए  सरकार  कदम  महीं  यह  नहीं  देखती  कि  इन  75  करोड़  लोगों  को  मनुष्य  मानते

 हुए  उसका  पेट  भरने  के  लिए  कितने  आवश्यक  पदाएं  चाहिए  यह  नहीं  देखती  तो  सरकार  का  क्या
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 मंत्री  जी  से  इस  विषय  में  वियार  करने  और  लोगों  को  राहुत  पहुंचाने  के  लिए  अनुरोध

 कि  हूं  जिससे  वे  अपने  सिर  ऊंचा  कर  सके  और  मान वी  य  जीवन  बिता  सके  ।

 ]

 क्री  नरेश  जस्त  चतुर्वेदी  :  उपाध्यक्ष  मुझ्ते  आपसे  और  इस  हाउस  से  यह
 निवेदन  करना  है  कि  इस  आर  का  बजट  हमारे  योग्य  वित्त  मन्‍्त्रो  ने  इतनी  समझदारी  से  प्रस्तुत  किया

 है  कि  उनको  हम  सब  की  बधाई  तो  है  देश  के  करोड़ों  लोगों  की  बधाई  भी  उनके  साथ

 इस  बजट  की  सबसे  बड़ी  विशेषता  यह  भी  है  कि  विरोधी  दलों  से  जो  भाषण  हो  रहे  उनको  ,
 कोई  प्वाइस्ट  ऐसा  नहीं  मिलता  कि  जिसमें  वहु  जमकर  कोई  विरोध  इसका  कर  सकें  |  केवल  विरोध  के

 नाते  विरोध  यह  तो  ठीक  यहू  विरोधी  दलों  की  परम्परा  बन  गईं  पर  मैं  देख  रहा  कि

 सुबह  से  जितने  भी  भाषण  हुए  उनकी  आवाज  में  कोई  दम  नहीं  जेसे  कि पारसाल  पिछले

 साल  मैं  भी  उन्हीं  सदस्यों  में  था  जिन्होंने  कई  बातें  बड़े  अच्छे  ढंग  से  उठाई  आज  मैं  उतने  ही  अच्छे

 ढंग  से  अपने  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  को  बधाई  दे  रहा  जैसा  कि  बातचीत  के  दोरान  मैंने  सुना  कि

 पिछली  बार  का  बजट  कुछ  अधिक  पहुंचाने  वाला  लोगों  को  मालूम  बेसा  इस  बार  बिल्कुल
 नहीं  है  ।  इस  बार  विस  मंत्री  महोदय  ने  अपनी  समझदारी  ओर  संतुलन  से  देश  की  जनता  का
 मत  मोह  लिया  है  ।

 सच  बात  यह  है  कि  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  पारसाल  मैं  वितल  का  आदमी  नहीं

 फाइनेन्स  का  आदमी  नहीं  दा  ।  एक  साल  के  अन्दर  वित्त  मन्त्री  ने  अपने  को  इतना  सुपोग्य  बना  लिया

 कि  हम  सब  उसकी  भुरि-भूरि  प्रशंसा  करते  हैं  ।

 इन  आंकड़ों  के  झंझावात  में  मैं  नहीं  जाना  कुछ  नीति  के  सवाल  मैं  इस
 बजट  की  सबसे  बड़ी  विशेषता  यह  है  कि  इसमें  देश  के  गरीबों  को  आगे  बढ़ाने  का  जो

 कार्यक्रम  प्रस्तुत  किया  गया  वह  स्वेधा  सराहनीय  इस  बात  की  चर्चा  हुई  और  मैंने  भी

 लियम  के  दाम  जब  पिछले  साल  बढ़ाए  गए  थे  तो  आलोचना  की  इस  बार  भी  बजट  के  पहले  जब
 दाम  बढ़ाये  मए  तो  मेरा  मन  कूंठित  हुआ  मैं  आज  भी  कहता  हूं  कि  पेट्रोलियम  के  कुछ  पदार्थ  ऐसे
 जिनका  हमारी  गरीब  जनता  से  सीधा  सम्बन्ध  है  खासकर  झोपडियों  में  रहने  वाले  किसान  के  लिए  और

 कुकिए  बैंस  हमार  मिडिल  क्सास  के  लोगों  के  रोजाना  कार्य  में  आती  उसके  दाम  बढ़ाना  दुःख  की
 बात  है  ।

 हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  ने  जो  बजट  पेश  किया  उसमें  4  हजार  की  छुट  देकर  टैक्स  में  कुछ  कमी
 कर  दी  और  हसका  कुछ  खमियाजा  पूरा  भी  कर  दिया  |

 एक  बात  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  आय  कर  के  सरलीकरभण  के  द्वारा  वहुत  अच्छा  कदम  उठाया  बया

 है  लेकिन  मैंने  देखा  है  कि  आपने  बहुत  छोटी-छोटी  घमदे  की  रकमों  की  छूट  समाप्त  कर  दी  यह  तो

 अच्छी  दात  है  लेकिन  मैं  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  इस  देश  के  उन  भरबों-ख  रबों  दपयों  की  ओर  जो  देश  के
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 नरेश  चन्द्र  चतुर्देदी  ]

 विभिन्‍न  भागों  में  बहुत  से  धर्मार्थ  ट्रस्टों  के  पास  पड़े  हुए  एक-एक  धर्मादा  ट्रस्ट  में  कम-से-कम  25,50

 जार  अरब  रुपये  की  धनराशि  पड़ी  हुई  उसका  मिसयूज  झिस  ढंग  से  होता  उसे  बताने  की

 ग्रावश्यकता  नहीं  है  ।  जो  लोग  मंदिर  चला  रहे  हैं  ओर  पुराने  जमाने  की  बहुत  सस्ती

 हजारों  एकड़  जमीन  आज  अपने  पास  रखे  हुए  हैं  वह  किस  तरह  से  इसका  द्वुरुपयोग  कर  रहे  मैं

 समझता  हूं  कि  उस  ओर  आपकी  निगाह  जाने  की  जरूरत  मेरा  ख्याल  ऐसा  है  कि  अगर  उस  तरफ

 आप  जायें  तो  100,  200  करोड़  रुपए  के  टैक्स  सैकड़ों  लोगों  पर  लगाने  की  आपको  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  ॥

 अगर  आप  उसमें  थोड़ा  भी  हाथ  डालेंगे  तो  100,  200  करोड़  रुपया  तो  वहां  से  ऐसे  ही  मिल

 जाएगा  ।

 आपने  देश  के  विज्ञान  और  इलेक्ट्रानिक  के  क्षेत्र  में  बहुत
 ही  अधिक  साधन  उपलब्ध  कराए  इसके  लिए  मैं  बधाई  देता  लेकिन  साथ  ही  निवेदन  भी  करना

 चाहता  हूं  कि जब  देश  विकास  की  तरफ  चल  रहा  हो  तो  हम  नए-नए  कारयंक्रमों  को  लेकर  सारे  देश  की

 जनता  का  मन  आक  षित  इन  चीजों  को  और  प्रगति  की  ओर  बढ़ें  और  फिर  आकर्षित  होकर
 इन  चीजों  की  ओर  लोग  बढ़ने  लगें  तब  आप  उनका  मूल्य  इसलिए  बढ़ा  दें  कि  इनका  उपयोग  कम

 मैं  समझता  हूं  कि  नीति  की  दृष्टि  से  यह  बहुत  गलत  बात  आप  यह  मत  करिए  कि  कारें  इस  देश

 में  यहां  पर  स्कूटर  बनाने  के  लाइसेंस  दिए  यह  मत  करिए  कि  एयर-बसें  और  खरीदी  जायें

 और  यहू  मल  करिए  कि  आधुनिक  विज्ञान  के  उपकरण  जो  ऊर्जा  से  चलते  पेट्रोल  से  चलते  हों  उन्हें
 जनता  से  यह  भी  मत  कहिए  कि  आप  इनका  उपयोग  करिए  और  जब  जनता  उसे  अपनाने

 लगे  तो  यह  मत  कहिए  कि  आप  इनके  मूल्य  इसलिए  बढ़ा  रहे  हैं  कि इसका  उपयोग  कम  ऐसी
 बातें  सुनकर  मुझे  बड़ी  हंसी  आती  है  ।

 एक  ओर  हम  शिक्षा  के  संसाधन  बढ़ा  रहे  लेकिन  हमारे  वित्त  मन्‍्त्री  तो  कवि  भावकता
 भावना  उनसे  अधिक  कोन  जानता  हमारा  जो  आधुनिकीकरण  यांत्रिकता  कम्प्यूटरीकरण  है

 यह  सारी  चीजें  दिन-ब-दिन  बढ़ती  जाएंगी  तो  क्या  हम  उस  भावना  की  रक्षा  कर  पायेंगे  ।  इसकी  ओर
 भी  आपका  ध्यान  जाना  मुझे  इस  बात  का  बहुत  खेद  है  कि  इतने  बड़े  बजट  में  इस  देश  की
 राजभाषा  हिन्दी  का  और  इस  देश  को  भारतीय  भाषाओं  के  विकास  के  लिए  एक  पैसे  का  भी  प्रावधान
 नहीं  किया  गया

 मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  जिस  देश  की  राष्ट्रभाषा  और  अन्य  भारतीय  भाषाओं  से
 सब  के  सब  मुद्रित  होकर  गूंजेंगे  उससे  हिन्दुस्तान  के  75  करोड़  लोगों  की  वाणी  कैसे  सुनी
 कर्ति  महोदम  हमारे  वित्त  मन्त्री  वह  जानते  हैं  कि भाषा  की  जटिलता  और  जो  अन्तरवत्ति  है  यह
 कैसे  उठती  उनसे  ज्यादा  कोई  और  नहीं  बता  सकता  है  ।

 अभी  आपने  भाषा  का  स्वरूप  निर्धारित  नहीं  किया  शिक्षा  का  जो  स्वरूप  आप  देने  जा  रहे उसमें  पते  कहा  है  कि  सेंट्रल  स्कूल  हर  जिले  में  आप  यह  एक  बहुत  अच्छी  बात

 376  मन
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 देश  में  बहुत  से  पब्लिक  स्कूल  खुले  हुए  500-600  रुपये  महीना  देकर  देश  के  बहुत  थोड़े  इन

 पब्लिक  स्कूलों  में  अपने  बच्चों  को  पढ़ाते  मैंने  सुना  है  कि  आप  सेंट्रल  स्कूलों  में  गणित  और  स'इंस
 की  शिक्षा  अंग्रेजी  माध्यम  से  देते  हैं  ।  इस  प्रकार  से  सेंट्रल  स्कूलों  में  पढ़ाई  का  स्तर  दूसरा  पब्लिक

 स्कूलों  की  पढ़ाई  का  स्तर  दूसरा  होगा  ओर  टाट-पट्टियों  में  पढ़ने  वाले  यरीबों  के  बच्चों  कर  स्तर  तीसरा

 इससे  शिक्षा  की  जो  दुर्दशा  उसकी  ओर  आपका  ध्यान  जाना  देश  के  गरीब

 बच्चों  को  पढ़ने  के  लिये  अच्छे  साधन  नहीं  दे  सकते  हैं  तो  बड़े-बड़  साधनों  को  खोलने  का  कोई  अर्थ  नहीं

 होता  है  ।

 आज  सेंट्रल  स्कूल  इसलिये  पसन्द  किये  जाते  हैं  क्योंकि  इससे  एक  भारतीय  शिक्षा  का  स्वरूप

 डेवलप  होगा  जो  कि  प्रादेशिक  शिक्षा  के  रूप  में  अभी  तक  डेबलप  नहीं  हुआ  न  तो  पाठ्यक्रम  के

 स्तर  न  स्तरीय  एजुकेशन  के  स्तर  पर  और  नही  माध्यम  के  पूरे  परिप्रेक्ष्य  में  डेवलप  हो  पाया

 अगर  एक  जिले  में  एक  सेंट्रल  स्कूल  कार्य  करेगा  तो  आप  उसमें  कितने  बच्चों  को  स्थान  दे  मेरी

 यह  मांग  है  किया  तो  सेंट्रल  स्कूल  का  स्तर  सम्पूर्ण  प्रादेशिक  भाषाओं  के  अनुरूप  हो  और  सम्पूर्ण
 प्रादेशिक  सरकारों  के  पास  शिक्षा  का  वही  पाठ्यक्रम  बही  भाषायें  जायें  और  वही  माध्यम

 हमभी  शिक्षा  में  एकरूपता  लाई  जा  सकती  देश  को  अगर  गुलामी  की  मानसिकता  से  बचाना  है  तो  जो

 पब्लिक  स्कूल  खुल  गये  हैं  जिससे  एक  बड़ा  जबर्दस्त  बगे  बन  जिसके  होने  से  हम  जो  गुलामी  का

 वक्‍त  देखते  वही  स्वर  राज्य  के  बकत  हमें  देखने  को  मिलेगा  ।  उसको  रोकने  की  आवश्यकता

 घाटे  का  बजट  अपने  आप  में  एक  खतरे  की  घंटी  होता  मुझे  संदेह  होता  है  कि  जो  35  मो

 करोड़  का  घाटा  रह  गया  है  उसफे  सम्बन्ध  में  कहीं  मन्त्री  महोदय  अगले  5-8  महीने  में  आठ  या

 दस  सो  करोड़  की  उसी  प्रकार  से  न  वधूल  कर  लें  जैसे  कि  पेट्रोलियम  पदार्थों  की  कीमतें  बढ़ाकर  उन्होंने

 वसूल  किए  थे  ।  में  चाहूंगा  कि  जैसे  मन्त्री  महोदय  ने  टैक्सों  के  बारे  में  अगले  तीन  साल  तक  और  न  बढ़ाने
 का  आश्वासन  दिया  है  उसी  प्रकार  से  1986-87  के  लिए  और  आगे  मूल्य  वृद्धि  न  करने  का  भी

 आश्वासन  देने  की  कृपा  जहां  पर  आपका  एकाधिकार  है  वहां  पर  इस  प्रकार  से  जो  आप  वाम

 बढ़ाते  हैं  उनको  आम  जनता  स्वीकार  नहीं  कर  पाती  है  ।

 आवास  के  बारे  में  आपने  जो  व्यवस्था  की  है  उसके  लिए  आपको  धन्यवाद  देता  साथ  ही
 दो  निवेदन  और  करता  मैं  जिस  कानपुर  नगर  से  आता  हूं  वहां  की  स्थिति  से  आप  पूरी  तरह  से
 अवगत  हैं  कि  कई  भिलें  वहां  पर  वन्द  हो  गई  हैं  भर  हजारों  मेहनतकश  लोग  नेका री  के  शिकार

 हो  रहे  आपने  मुख्य  मन्त्री  के  रूप  में  जिन  मिलों  को  खोलने  की  बात  कही  थी  वह  भी  नहीं  खोसी
 जा  सकी  तो  इसकी  तरफ  भी  आपका  ध्यान  जाना  चाहिए  ।

 25-30  लाख  की  आबादी  वाले  क।नपुर  जैसे  शहर  में  आवास  की  समस्या  बड़ी  कष्टकर

 आपको  उसके  लिए  कोई  विशेष  प्लान  बनाना  यदि  आप  इसकी  ओर  ध्यान  नहीं  देंगे  तो  यह
 समस्या  हल  नहीं  हो  पायेगी  ।

 एक  निवेदन  ओर  आपने  उद्योगों
 के

 विकास  में  सहायता  देने  के  लिए  माडवेट,को,स्कीम
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 की  आपने  स्वयं  मंजूर  किया  है  कि  यह्‌  प्रक्रिया  बड़ी  जठिल  मेरी  अ।पसे  दरख्वास्त  है  कि
 हि  ।  जो  लाभ  उद्योगों  को  मिलेगा  वह  तो  मिलेगा  लेकिन  आपकी  नौकरशाही  है  वह  भी  यदि

 सा  सहयोग  करे  तो  छोटे  को  लाभ  मिलेगा  अन्यथा  नहीं  मिल

 हसी  के  साथ-साथ  मेरा  निवेदन  है  कि  कानपुर  में  गंगा  बराज  का  झगड़ा  वर्षों  से  छल  रहा
 123  करोड़  रुपये  की

 रकम  न  तो  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ही  पूरी  करती  है  और  न  भारत  सरकार

 ही  पंचवर्षीय  योजना  में  उसका  कोई  प्रावधान  रखती  स्वर्गीय  प्रधान  मन्‍्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
 जी  से  हम  बराबर  निवेदन  करते  रहे  थे  और  उन्होंने  आश्वासन  भी  दिया  था  तथा  राजीव  जी  ते  भी
 आश्वासन  दिया  है  क्रि  सेन्ट्रल  गवनेमेंट  इस  सम्बन्ध  में

 जो
 भी  मर  सकती  है  वह  करेगी  ।  मैं  दरब्वास्व

 कडूंगा  कि  कानपुर  जता  नगर  जहां  गंगा  दो-दो  मील  आगे  चली  गई  वहां  गंगा  का  पानी  भ्री  लोगों
 को  मोहैया  नहीं  वहां  पर  जल  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  आपने  जो  कदम  उठाये  हैं  उनका  तो  हम
 स्वागत  करते  हैं  लेकिन  गंगा  बराज  को  भी  आप  बनवाने  की  कीजिए  ताकि  लाखों  लोगों  को  पानी

 मिल  सके  तथा  उनका  स्वास्थ्य  ठीक  रह  सके  तो  रेगिस्तान  के  रूप  में  जो  भाग  बदल  रहा  है
 रोका  जा  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बजट  का  समर्थ  करता  हूं  ।

 कह्नी  झ्रार०  जोवरत्मम  )  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  सच्चे  हृदय  से  ।986-87
 के  लिए  सामान्य  बजट  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 सबसे  पहले  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  मझे  हमारे  उपराष्ट्रपति  श्री  आर०  वेंकट  शमन  के
 में  छोड़ो  आन्दोलनਂ  में  भाग  लेने  ओर  हमारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  दौरान  उनके  साथ  दो  कर्ष
 के  लिए  जेल  जाने  का  सोभाग्य  प्राप्त  हुआ  आप  सोचते  होंगे  कि  मैं  क्यों  इन  बातों  का  उल्लेख  कर
 रहा  आज  श्री  राजीब  गांधी  के  नेतृत्व  में  केन्द्रीय  सरकार  का  सामान्य  बजट  गरीबी  के  विरुद्ध
 कर  रहा  मुझे  इस  बात  की  प्रसम्नता  है  कि  मैं  आज  पण्डित  जवाहरलाल  जन्होंनै हमें
 नीतिक  स्वतन्त्रता  दिलवाई--के  पोते  के  नेतृत्व  में  हटाओ  आन्दोलनਂ  में  भाग  ले  रहा  है  जो
 हमें  आर्थिक  स्वतन्त्रता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  कल  भाषण  जारी  रख  सकते
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 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बरे में  चर्चा  )

 कार्य  मन्त्रणा  समिति

 प्रतिवेदत

 किमुबाद  ]

 संसदोय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  गुलाम  नबो  :  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति

 का  इक्कीसवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 भ्राघे  घंटे  को  चर्चा  करने  के  बारे  में

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि

 शदि  म्रदन  सहमत  तो  हम  आधे  घंटे  की  चर्चा  किसी  ओर  उचित  दिन  के  लिए  स्थगित  कर  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  आगा  है  सदन  इसे  स्थगित  करने  के  लिए  सहमत

 झनेक  मानतीय  सदस्य  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  चर्चा  किसी  ओर  दिन  के  लिए  स्थगित  की  जाती  है  ।

 भ०  प०ਂ

 वेदा  के  बिभिन्‍्त  भाधों  में  सूसे  तथा  प्रन्य  प्राकृतिक  झ्ापद्नों  से

 उत्पन्त  स्थिति  क॑  बारे  में  )

 [  प्रभुकाद ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदन  अब  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सूखे  तथा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं  से

 उत्पन्त  हुई  ध्थिति  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  आरम्म  कर  रहो  है

 श्री  मंकवाना  ।

 छषि  तथा  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  योगेशा  :  उपाध्यक्ष

 विछले  गुहथार  को  सूखे  तथा  प्राकृतिक  आपदाओं  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  लगभग  6  बजे  म०प०  से  10.30

 मण्प०  तक  जारी  रही  और  यह  लगभग  साढ़े  चार  घंटे  तक  इसे  आज  उत्तर  देने  क ेलिए  केवल

 इसलिए  स्थगित  किया  गया  क्‍योंकि  सदस्य  उपस्थित  नहों  मुश्किल  से  10  सदस्य  थे  ओर  वह  भी
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 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सूखे  तंथा  अंन्‍्य  प्राकृतिक  आपदाओं  10  1986

 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा
 )

 योगेस  मकवाना  ]

 इस  पक्ष  के  ।  हम  चाहते  थे  कि  सदस्य  उपस्थित  हों  और  उन  सभी  मुद्दों  का  उत्तर  सुने जो  उन्होंने  उठाए

 दुर्भाग्य  से  इस  सदन  ओर  दूसरे  सदन  में  यह  प्रथा  बन  चुकी  है  कि  सदस्य  बोलने  के  पश्चात्‌  सदन

 को  छोड़कर  चले  जाते  हैं  ।

 भ्रो  प्रजय  मुशरान  :  मैं  आपसे  क्षमा  मांगता  हूं  ।  यह  प्रथा  नहीं  आप  यहू  कह
 सकते  हैं  कि  कुछ  सदस्यों  की  यह  आदत  बन  गई  है  कि  वह  बोलने  के  पश्चात  चले  जाते  कितु  आप  सब

 के  बारे  में  ऐसा  नहीं  कह  सकते  ।

 श्री  योगेस्र  मकबाना  :  प्रस्ताव  करने  वाला  और  उसके  पश्चात्‌  पहला  वक्ता  कहा ंहै  ?  आप

 व्यधं  ही  गुस्सा  करते  हैं  ।

 प्रस्ताव  करने  श्री  जंगा  रेह्टी  ने  बहुत  से  प्रशश  उठाए  विशेषकर  आंध्र  प्रदेश  के  संबंध

 कितु  वहू  अब  इस  समय  यहां  नहीं  मैं  उन्हें  कहना  चाहुता  था  कि  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  और  अन्य

 ऐसे  राज्यों  के  लिए  जो  सूखे  आदि  से  पीड़ित  क्या-क्या  किया

 फिर  आरम्भ  में  मैं  बात  उससे  शुरू  करता  हूं  जो  वित्त  आयोग  ने  कष्टी  वित्त  आयोग  ने

 अपने  प्रतिवेदन  में  कहा  है  :--

 व्यय  के  सम्बन्ध  में  वित्तीय  व्यवस्था  करना  राज्य  सरकारों  को

 वारी  है  और  यह  बात  पूर्व  आयोगों  द्वारा  लगभग  सिद्ध  होने  के  रूप  में  स्वीकार  की  गई

 इसके  होते  हुए  बाद  के  वित्त  आयोग  राहत  ध्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  सहायता  की

 नाओं  की  मंजूरी  देते  रहे

 स्पष्टतः  उन्होंने  इस  बात  को  समझा  कि  कभी-कभी  व्यय  की  अधिकता  इतनी  हो  सकती  है  कि

 जो  राज्य  सरकार  सहन  नहीं  कर  सकती  है  ।

 यही  कारण  है  कि  वित्त  आयोग  ने  भारत  सरकार  से  कहा  है  कि  कठिनाई  के  समय  राज्य

 कारों  को  सहायता  की  भारत  सरकार  को  इसकी  बहुत  बिता  है  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  इस  देश  में  बाढ़  न  सूखा  न  और  कोई  प्राकृतिक  आपदाएं  न

 पर  यह  तो  मानवीय  क्षमता  के  बाहर  प्रकृति  कभी  प्रसन्‍न  भी  हो  सकती  है  और  अप्रसन्न  और

 जब  यह  अप्रसन्‍न  हो  जाती  तो  उस  समय  हमें  प्राकृतिक  आपदाओों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ओर

 प्रकृति  की  चुनोतियों  का  सामना  करने  के  लिए  उपाय  ढूंढने  पड़ते  हमें  तरीके  ढूंढने  पड़ते  हैं  ओर  ऐसी

 स्थिति  उत्पन्न  करनी  पड़ती  है  जिससे  प्राकृतिक  आपदा  होने  पर  भी  इसका  प्रभाव  कम  भारत

 सरकार  का  यह  रवेया  रहा  आरम्भ  से  भारत  सरकार  ने  सदा  यह  प्रयास  किया  है  कि  प्राकृतिक
 आपदाओं  के  प्रभाव  को  कम  किया  जाए  ताकि  दुःछ्षों  विशेषकर  गरीब  जनता  के  दुःख्ों  को  कम
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 से

 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  )

 किया  जा  सके  ।  जब  कभी  सूखा  पड़ता  बाढ़  अथवा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाएं  आ  पड़ती  हैं  तो

 नाई  गरीब  लोगों  को  होती  न  कि  अमीर  लोगों  को  और  उनके  दुःखों  को  कम  किया  जाना

 भारत  सरकार  का  यही  निश्चय  इस  उद्देश्य  के  लिए  भारत  सरकार  ने  अनेक  कारयेक्रम  तैयार

 किए  हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  सूखे  की  भयंकरता  को  कम  करने  तथा  गरीब  लोगों  को  उससे  प्रभावित  डोने
 से  पूर्ण  रूप  से  बचाने  के  लिए  सूखे  से  प्रभावित  होने  वाले  क्षेत्रों  का  रेगिस्तान  विकास

 भूमि  तथा  जल  संरक्षण  शुष्क  भूमि  पर  फसल  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी

 आई०डी०पी  ०,  छोटे  और  मझोले  किसानों  की  सहायता  का  बीजों  की  सूखा
 प्रतिरोधी  किसमें  आदि  जैसी  बहुत-सी  योजनाएं  तेयार  की  इन  सब  योजनाओं  के  लिए  अच्छी  राशि

 का  आवंटन  भी  किया  गया  है  ।  इस  सब  के  बावजूद  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  को  भी  मार्ग  निर्देश

 दिए  गए  हैं  और  हम  इस  बात  के  लिये  राज्य  सरकारों  पर  भी  बल  देते  हैं  कि जब  कभी  भी  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  पेसा  दिया  जाता  है  तो  राज्य  सरकार  को  लम्बी  अवधि  के  उपाय  आरम्भ  करने  चाहिएं
 और  वह  इस  प्रकार  के  होने  चाहिएं  जो  सूखे  तथा  अन्य  आपदाओं  के  मुकाबले  के  लिए  बचाव  उपाय

 सिद्ध  हों  !

 प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गाँधी  मे  कृषि  मन्त्रालय  के  माध्यम  से  राज्य  सरकारों  को  अपने  पत्रों

 में  इस  बात  पर  भी  बल  दिया  और  मैं  उनके  दिनांक  14  1985  के  पत्र  का  उद्धरण  देना

 चाहता  हू  :--

 के  लिए  सहायता  देना  ऐसी  पूंजी  तेयार  करना  था  जिससे  यद्यपि  पूर्ण  रूप  से

 फिर  भी  पर्याप्त  रूप  में  जनता  पर  सूखे  के  बुरे  प्रभाव  को  कम  करना  यदि  हम  देखते

 हैं  कि  अपने  लक्ष्यों  में  सफल  नहीं  हुए  तो  बया  यह  समय  नहीं  है  जब  हम  उन  परियोजनाओं

 की  अच्छी  तरह  से  जांच  करें  जिन  पर  सूखे  में  सहायता  देने  वाली  राशि  खं  होती  है  ?  जब

 तक  हमारे  पास  सुविचारित  कार्यक्रम  नहीं  हैं  जिनमें  छोटे  तथा  मध्य  सिंचाई

 खुश्क  खेती  की  सुविधा  के  लिये  जल  का  जल  एकत्र  करने  के

 समायोजित  तब  तक  हम  भारी  धन  किसी  ठोस  लाभ  के  बिना  खर्च  करते

 यह  बात  प्रधान  मन्त्री  मे  देखी  है  और  हम  राज्य  सरकारों  पर  इसी  बात  के  लिए  बलदेते

 परम्तु  इसके  बदले  राज्य  सरकार  सड़कों  का  निर्माण  करती  हैं  और  जब  वर्षा  आरम्भ  होती  है  तो  सड़कें

 खराब  हो  जाएंगी  ।

 शी  बढ्धि  चसा  जन  :  जी  नहीं  ।

 राज्यों  में  गया  हूँ  और  राज्य  सरकारों  का  यही  रवेया  वह
 जिससे  उन्हें  सूखे  के  प्रभाव  को  दूर  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 381



 देश  में  विभिन्न  भागों  पें  सूखे  तथा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं  10  1986  6

 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  )
 धीमी  नरमी  अश्लील  नील

 योगेन्द्र  मकूवाना  ]

 स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  इन्दिरा  जी  के  शासनकाल  के  उन्होंने  भी  सूखे  के  विरुद्ध  व्यवस्था

 करने  के  लिए  एक  कार्य  क्रम  जारी  इस  कार्यक्रम  का  पहला  सूत्र  जिस  पर

 उन्होंने  बहुत  बल  वह  यह  था  कि  उन  जिलों  को  ढूंढ  निकाला  जाना  चाहिए  जो

 पेय  जल  के  अभाव  में  अत्यन्त  कठिनाई  में  हैं  और  वहां  शीघ्र  जिला  अधिकारियों  की  सहायता  के  लिए

 पूरे  समय  के  लिए  राहृत  अधिकारी  नियुक्त  किये  जाने  जिला  तथा  राहत  अधिकारी  काम  के

 प्रति  निष्ठावान  हों  और  पीड़ित  लोगों  की  सहायता  के  लिए  उनकी  व्याति  होनी  उन्होंने  इस

 बात  पर  भी  बल  दिया  कि  उन्हें  पर्याप्त  प्रोत्साहन  दिया  जाये  भोर  राहत  कार्य  में  सभी  विभाग  भाग  से

 इन  निदेशों  ओर  कृषि  मंत्रालय  के  ऐसे  अनेक  सम्मेलनों  के बावजद  जिनमें  हमने  राहुत
 कारियों  की  नियुक्ति  पर  बल  बहुत  से  राज्यों  ने  राहुत  अधिकारी  नियुक्त  नह  किये  वे

 अस्थायी  ढांचे  तैयार  करते  हैं  और  वर्ष  समाप्त  होते  ही  वे  उन  कार्यों  को  बन्द  करते  हैं  और  यही  बाल

 दोहराई  जाती

 हम  आपके  माध्यम  से  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  तथा  राज्य  सरकारों  को

 यह  कहना  चाहते  हैं  कि  इस  मामले  में  कोई  स्थायी  कार्यवाही  को  जानी  चाहिए  ।

 अब  मैं  कुछ  भांकड़े  उद्धत  करना  चाहता  हूं  जो  कि  मेरे  पास  उपलब्ध  जहां  तक  न्यूनतम
 ब्रावश्यकताएं  कार्यक्रम  का  संबंध  इसका  उद्देश्य  विशेष  रूप  से  गांवों  में  पेय जल  उपलब्ध  करावा

 एक  अन्य  कार्यक्रम  है  त्वरित  ग्रामीण  जल  पूर्ति  कार्यक्रम  ।  ये  दोनों  कार्य  क्रम  गांवों  में  पेय  जल  की

 घाएं  प्रदान  करने  के  लिए  हैं  ।

 इस  कार्यक्रम  आवश्यकताएं  में  जब  मैंने  अपने  कार्यालय  द्वारा  दिया  गया

 विवरण  देखा  तो  मैंने  पाथा  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  न्यूनतम  आवश्यकताएं  कायंक्रम  के  ७िए  किए  जाने

 बाले  आवंटन  में  काफी  कमी  आई  इस  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  अपने  धन  से  करना  पड़ता  इस

 कार्यक्रम  के  लिए  किए  जाने  दाले  आवंटन  तथा  इस  पर  होने  वाले  थ्यय  में  काफी  कमी  आई  है  अबकि

 हमने  जो  राशि  दी  है  उसमें  से  भी  पर्याप्त  धन  खर्च  नहीं  किया  गया

 भी  ध्मल  दत्त  :  क्‍या  आप  केवल  उसके  अनुरूप  अनुदान  देते  हैं  ?

 भरी  योगेसत्र  सकवामा  :  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने  दीजिए  और  यदि  कोई  बात  रह  जाती  है  तो
 आप  बाद  में  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  किये  जाने  वाले  आवंटन  में  दिन-प्रतिदिन  कमी  हो  रही  आंध्र  प्रदेश
 में  यह

 '**  मैं  ये  आंफड़े  पढ़ने  की  बज।य  आपको  इनका  प्रतिशत  बताना  चाहता  हूं  :  आंध्र

 प्रदेश  में  न्यूनतम  आवश्यकताएं  कार्यक्रम  पर  होने  बासे  खर्च  के  आवंटन  में  61%,  तक  कमी  आई
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 —— करनी  गुजरात और बिहार में न

 गुजरात  ओर  बिहार  में  इसमें  53%,  कभी  हुई  हर  जगह  इसके  आवंटन  में  कमी  हुई
 )  हर  जगह  ऐसा  हुआ  आपको  ग्रामीणों  को  पेय  जल  उपलब्ध  कराना  है  और  न्यूनत

 आावश्यकताएं  कार्य  क्रम  का  उद्देश्य  पेय  जल  की  सुविधाएं  देना

 कृषि  मसजी  बूटा  :  इन  दोनों  के  द्वारा  2:  के  अनुपात  से  आवंटन  किया  जाना
 यदि  राज्य  सरकारें  2  रुपये  देती  हैं  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  1  रुपया  देना  होता  सेकिन

 यहां  मेरे  सहयोगी  इस  बात  पर  बल  देना  चाह  रहे  हैं  कि  राज्य  सरकारें  इस  कार्यक्रम  ओ  हसन  गांवों
 में  सूछ्दे  का  प्रभाव  कम  करने  का  सीधा  तरीका  है  के  अन्तर्गत  किये  जाने  वाले  आवंटन  को  जान-बझ्कर
 क्रम  कर  रही  राज्य  सरकारें  इसी  पर  जोर  दे  रही  हैं  **

 हु

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  हसे  पहले  कम  किसने  किया  ?  पहले  आप  कम  करते

 फिर  हम  कम  करते  हैं  ।

 सरदार  बूटा  लिह  :  मैं  इसे  कम  क्‍यों  करूंगा  ?  आप  2  रुपये  के  बराबर  उत्पादन  करते

 हैं  तो  मैं  आपको  !  रुपया  मैं  इसे  कम  क्‍यों  करूंगा  ।  आप  सूत्र  को  समक्षने  का  प्रयत्न

 कई  मामलों  में  हमने  नियमों  का  भी  उल्लंघन  किया  हभने  50:50  के  अनुपात  से  अनुवान
 दिया  कुछ  मामलों  में  हमने  अधिक  धन  दिया  हम  यहां  अपनी  बात  को  ऊपर  नहीं  रख  रहे
 मेरे  सहयोगी  अपने  दृष्टिकोण  से  इस  बात  पर  बल  देने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  राज्यों  को  यहु  कहा
 जाना  चाहिए  कि  वे  न्यूनतम  आवश्यकताएं  कार्यक्रम  के  लिए  किए  जाने  वाले  आवंटन  में  कमी  न  करें

 क्योंकि  इसका  उद्देश्य  ही  गरीबी  दूर  करता  ओर  सूखे  का  प्रभाव  कम  करना

 श्री  अजय  मुशरान  खड़े

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  को  उत्तर  देने  फिर  आप  प्रश्न  पूछ  सकते  मैं

 नहीं  चाहुता  कि  अब  कोई  चर्चा  की

 क्री  योगेन्द्र  सकवाना  :  एक  बाढ़  नियंत्रण  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  |  ऐसा  हर  वर्ष  किया  जाता

 न्यूनतम  आवश्यकता  कायंक्रम  के  लिए  किये  गये  प्रावधान  के  आंकड़े  इस  प्रकार  ये  करोड़  रुपयों

 में  वर्ष  1980-81  में  आंध्र  प्रदेश  के  लिए  .35  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  रखा  गया  फिर  यह

 13.°9  9  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  उसके  बाद  16.49  करोड़  रुपये  और  फिर  27.33  करोड़  रुपये  ।

 यह  कम  होकर  !7  करोड़  रुपया  तक  पहुंच  मैं  न्यूनतम  भावश्यकताएं  कार्यक्रम

 की  बात  कर  रहा  हूं  !

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  लड़े

 श्री  योगेस्द्र  मकथाना  :  मैं  अपनी  बात  पर  टिका  हुआ  यदि  आपको  कोई  स्पष्टीकरण

 कऋहिए  तो  आप  बाद  में  पूछ  सकते  हैं  |  आप  इसे  बाद  में  पूछिये  ।  पहले  मेरी  बात  सुनिये ।  )
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 देश  के  विभिन्‍न  भ्म  गों  में  सूखे  तंथा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं  10  1986
 से  उत्पस्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  )

 योगेख  सकवाना  ]

 मैं  आंकड़े  दे  रहा  1983-84  में  आंध्र  प्रदेश  में  न्यूनतम  आवश्यकताएं  कार्यक्रम  के  लिए  अर्थात्‌
 पेय  जल  के  लिए  27.33  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  रखा  फिर  इसे  कम  करके  17.60  करोड़
 रुपये  और  1985-86  में  इसे  और  घटाकर  17  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  ।  कर्नाटक  में  भी  ऐसा

 ही  हुआ  |  यहां  77.36  करोड़  रुपये  को  पहले  कम  करके  21.72  क  रोड़  रुपये  किया  गया  और  फिर
 इसे  घटाकर  19.52  करोड़  रुपया  किया  राजस्थान  में  पहले  18.81  करोड़  रुपये  रखे  गए  थे  फिर
 कम  करके  10.95  करोड़  रुपये  कर  दिया  ओर  पुनः  बढ़ाकर  19.47  करोड़  रुपये  किया  गया  ।
 मध्य  प्रदेश  के  लिए  यह  राशि  25.65  करोड़  रुपये  रखी  गई  थी  इसे  कम  करके  21  करोड़  रुपये  कर
 दिया  पुनः  उन्होंने  इसे  बढ़ा  दिया  ।  अतः  इस  तरह  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  भी  पहले  इस  राशि  को
 कम  किया  ओर  फिर  इसमें  वृद्धि  लेकिन  प्रवृत्ति  ऐसी  ही  है  ।

 जहां  तक  बाढ़  नियंत्रण  कार्यक्रम  का  संबंध  छठी  योजना  के  परिव्यय  में  कुल  1045.10

 करोड़  रुपये  में  से  175  करोड़  रुपये  आवंटित  किए  गए  और  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  827.4  करोड़  रुपये  ।
 यदि  आप  छठी  योजना  में  किए  गए  थ्यय  को  देखें  तो  आप  पाएंगे  कि  उस  अवधि  में  55  9.8  9  करोड़  रुपये
 खर्च  किए  अतः  इसमें  काफी  कभी  हुई  दूसरे  शब्दों  में  जबकि  केन्द्र  सरकार  के  लिए  175

 करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  था  और  व्यय  162.83  रुपये  किया  राज्यों  के  मामले  में
 827.40  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  था  और  व्यय  559.85  करोड़  रुपये  किया
 सातवीं  योजना  में  राज्यों  क ेलिए  726.38  करोड़  रुपये  की  राशि  आवंटित  की  गई  है  और  राज्यों  के

 लिए  1985-86  के  लिए  109.71  करोड़  रुपये  आवंटित  किए  पैसे  को  अन्य  कार्यों  क ेलिए  लगाये
 जाने  के

 भी  कई  उदाहरण  उन्होंने  एम०  एन०  पी०  पर  किए  जाने  वाले  खर्च  को  दूसरे  क्षेत्रों  भें
 खर्च  किया  है  जो  कि  पेय  जल  समस्या  4  जुड़े  हुए  नहीं  राजस्थान  सरकार  ने  भी  इस  धनराशि  को

 दूसरे  क्षेत्रों  में  खर्च  किया  है  ।

 भ्री  प्रजय  सशराव  :  यदि  आप  सड़क  बनाते  हैं  तो  उससे  दो  उद्देश्यों  की  पूर्ति  होती  वहां
 केबल  बांध  ही  नहीं  बनाए  गए  आपने  वन  रोपण  भी  किया  इत  प्रकार  यह  बाढ़  के  संबंध  में  ही
 खर्च  किया  गया  क्‍या  यह  छत्र  को  दूसरे  काम  में  लगाना  है  ?

 सरदार  बूटा  सिह  :  आप  जो  भी  करना  चाहते  हैं  उसे  हमेश  न्‍्यायोचित  ठहूरा  दिया  जाता

 है  लेकिन  जो  धन  निर्धारित  किया  गया  है  वह  धन  उस  विशिष्ट  कार्य  पर  ही  श्र्च  करेना  होता  यदि

 आप  उसे  खर्च  नहीं  करते  तो  वहां  बाढ़  आ  जाएगी  या  सूखा  पड़ेगा  ।  या  तो  आप  उद्योग  लगाइए  या  बाढ़

 का  सामना  चुनाव  राज्य  सरकार  को  करता  होता

 ओी  योगेन्द्र  सकवाना  :  एक  राज्य  में  हमने  बाढ़  के  लिए  अधिक  राशि  आवंटित  करने  का

 घुझाव  था  लेकिन  आवंटन  एक  करोड़  रुपये  से  भी  कम  किया  वहां  बाढ़  आई  ओर  हमें  पहले

 सुझाई  गई  राशि  से  भी  अधिक  घन  देना  पड़ा  ।  राज्य  सरकारों  के  साथ  यह  कठिनाई  हम  आानते  हैं
 कि  उनके  पास  संसाधनों  की  कमी  है  लेकित  इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  महत्वपृर्ण  क्षेत्र  क ेलिए  आवंटन
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 हरृणणणणणणणणाणणणणणणणाणणा ———$$—$$_—_—_——

 ही  न  किया  धन  के  अभाव  में  वहां  कठिनाई  पैदा  नहीं  होनी  मैं  आपके  माध्यम  से

 त्रीय  सस्दय  के  समक्ष  यह  मुद्दा  रखना  चाहता

 मैं  माननीय  सदस्य  श्री  जंगा  रेड्डी  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  के  बारे  में  बताना  बाहता  हूं  ।  उन्होंने
 4-5  मुद्दे  (1)  भपर्याप्त  राहृत  (2)  विचारधारा  संबंधी  मतभेद  ।  उनका  कहना
 यह  है  कि  विचारधारा  संबंधी  मतभेद  के  कारण  ही  भारत  सरकार  सहायता  नहीं  दे  रही  यह  कहना
 ठीक  नहीं  यह  निराधार  है  और  मैं  इसे  मानने  से  इन्कार  करता  हूं  क्योंकि  भारत  सरकार  ने
 कभी  भी  इस  मामले  में  किसी  विचारधारा  को  बीच  में  नहीं  आने  दिया  जबकि  लोगों  को  कठिनाई  हो
 रही  वे  मृश्किल  में  मैंने  स्वयं  जम्मू  और  काश्मीर  सरकार  को  लिखा  था  कि  मुझे  उनका  ज्ञापन
 प्राप्त  नहीं  हुआ  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  ने  कर्नाटक  सरकार  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  किया  और

 हमने  तमिलनाडु  के  लिए  पेय  जल  की  व्यवस्था  की  |  मैं  बंगलोर  गया  और  वहां  के  मुख्य  मन्त्री  से  मिला
 तथा  उनसे  पूछा  कि  कया  उन्हें  मेरी  सहायता  की  जरूरत  है  और  उन्हें  मुझे  शापन  देने  किन्तु  उन्होंने
 कहा  कि  इनके  पास  काफी  पैसा  है  ओर  उन्हें  पँसे  की  जरूरत  नहीं  हम  यह  नहीं  सोचते  कि  किसी

 राज्य  विशेष  में  विपक्ष  की  सरकार  है  या  कांग्रेस  की  ।  वह  कोई  मानदंड  नहीं  हमा  रा  मानदंड
 केवल  निर्धन  लोगों  तथा  उन  लोगों  की  सहायता  करना  है  जो  मुसीबत  में  हैं  तथा  सूखे  या  प्राकृतिक
 आपदाओं  का  प्रभाव  कम  करना  भारत  सरकार  का  यही  रवैया

 प्रधान  मन्त्री  का  रवंया  इस  पहलू  के  संबंध  में  बहुत  सकारात्मक  उन्होंने  हमें  स्पष्ट  निदेश

 दिए  हैं  कि जब  कभी  प्राकृतिक  आपदा  का  मसला  उसमें  राजनीति  को  नहीं  लाया  ज़ाना

 उस  सबके  बावजूद  तेलगू  देशम  के  सदस्यों  द्वारा  गम्भीर  आरोप  लगाये  गये  हैं  जो  कि  दुर्भाग्यपूर्ण  हैं  तथा

 बेतुके  लेकिन  आरोप  लगाना  जनकी  आदत  हम  कया  कर  सकते  हैं  ?  फिर  उन्होंने  विभिन्‍न

 तरह  की  आपवदाओं  के  लिए  तुरंत  राहत  देने  संबंधी  नीति***  )

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  कितनी  घनराशि  दी  गई  है  ?

 श्री  पोगेग्दर  सकवाना  :  उन्होंने  यह  भी  राहुत  कार्यों  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 सिंचाई  सुविधाओं  में  बुद्धिਂ
 '

 )

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  उसका  प्रतिशत  कितना  है  ?

 श्री  योगेम्द्र  सकवामा  :  और  अकाल  संहिता  में  मतभेद  के  बारे  में  भी  ।

 राज्य  सरकारों  की  यह  प्रवृत्ति  बन  गई  है  कि  वे  अपनी  मांगों  को  बढ़ा-चढ़ाकर  पेश  करती

 उदाहरण  के  विशेष  रूप  से  आंध्र  प्रदेश  1985-86  में  सूखे  के  लिए  1000  करोड़  रुपये
 की  केस्त्रीय  सहायता  की  मांग  की  जबकि  वाधिक  योजना  परिव्यय  810  करोड़  रुपये  उनका
 बाणिक  योजना  परिव्यम  810  करोड़  रुपये  है  ओर  वे  1000  करोड़  रुपये  लेना  चाहते  केन्द्रीय

 सहायता  आठवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिश  के  अनुसार  है  तथा  सूखे  ओर  बाढ़  के  अन्तर्गत  आने
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 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  )
 नि िभनकिकिककक कल  के  कक  कक  मम  कक  कम  दी जाती  काकक-कआअन-+-न--न  मनन

 थोगेस्द्र  भकवाना  ]

 वाली  विभिन्‍न  मदों  के  लिए  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  दी  जाती  केन्द्रीय  सहायता  के

 अन्तर्गत  आने  वाली  मदों  की  परिभाषा  स्पष्ट  रूप  से  की  गई  में  में  22.7

 हैक्टेयर  क्षेत्र  के  लिए  सिंचाई  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  थीं  जिसे  5  में  बढ़ाकर  62.9  फिलियत

 हैक्टेयर  कर  दिया  गया  ।  पंचवर्धीय  योजना  अवधि  के  दोराम  इसे  75  मिल्षियन  हैक्टेयर  तक  शहामे
 का  प्रस्ताव  रखा  गया  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दोरान  देश के  कड़े  झपे  का

 पूंजी  निविश  करने  का  अनुमान  इसके  अतिरिक्त  aver रुपयों  के  दोरान  देश  के  प्रत्येक  खंड  अं  छोटे

 ओर  सीमांत  किसानों  को  लधु  सिंचाई  के  लिए  3.5  लाश्व  रुपयों  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।

 इसमें  किटਂ  की  बात  भी  और  इसमें  फलों  और  इंधन  के  पेड  उगाने  की  द्यत़  भी  है  ।

 बहुत  कम  राज्यों  ने  इस  र'शि  का  पूरी  तरह  उपपोग  किया  है  ।

 मेरे  मित्र  अकाल  संहिता  की  बात  कर  रहे  अकाल  जिसे  राहुत
 वली  के  नाम  से  जाना  जाता  में  इस  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गये  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार
 कुछ  राज्यों  ने  इसे  अद्यतन  कर  लिया  शेष  राज्य  इसे  अद्यतन  बना  रहे  हस्त  उन्हें  आग्रंदर्शी

 सिद्धान्त  जारी  करते  हमने  उन्हें  नियमावलियां  भी  जारी  की  हैं  और  अब  जैसा  कि  राजस्व  मंत्रियों

 के  सम्मेलन  में  निणंय  लिया  गया  था  हम  उनके  लिए  बाढ़  आदि  के  संबंध  में  अरदर्श  ऋषन  तैयार

 करने  की  योजना  बना  रहे  उसके  बाद  हमने  उन्हें  आदर्श  शापन  पर  चालित  करने  का  शिख

 ताकि  राज्य  सरकारों  को  सही  ज्ञापन  भेजने  में  कोई  कठिनाई  न  हो  क्योंकि  उनमें  से  ऋषिकसंत्र  हठ्े

 इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  आदि  की  जानकारी  नहीं  कई  बार  वे  ऐसे  कार्यों  के  त्रिए  पेछ्ा  मइंगक्ने  हैं
 जिनके  वे  अधिकारी  नहीं  हे  और  वे  उन  ग्रदों  के  लिए  पंसा  नहीं  मांगते  जिनके  थे  अधिकारी  हैं  ।

 राजस्व  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  यह्‌ कठिनाई  बताई  गई  थी  ओर  हमने  सूखे  के  लिए  ज्ञापन  तेथार  करने

 ओर  राज्य  सरकारों  को  परिचालित  करने  के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  नियक्‍त  किया  है  |

 एक  बात  और  भी  हमने  उसी  सम्मेलन  में  विनाश  के  समय  संचार  व्यवस्था  के  बारे  में

 एक  अन्य  कार्यकारी  दल  नियुक्त  किये  जाने  के  लिए  भी  निर्णय  हमें  इनसंट-!-बी  की  सुविधा
 भी  है  जिससे  हमें  उपयोगी  सूचनाएं  मिल  रही  हैं  भोर  इससे  हसें  पहले  ही  ज्यन्रकााफ्फी  मिश्च  छाती

 तमिलनाडु  में  आए  चक्रवात  के  मामले  में  मैंने  ओर  मेरे  अधिकारियों  ये  टेलीफोन क्ै  बात  की
 और  मैं  स्वयं  टेलीफोन  पर  मुख्य  मंत्री  से  बात  करना  चाहता  था  लेकिन  मुझे  रात  9  बजे  बह  कहा  कि

 बह  सो  रहे  हैं  और  उनके  निजी  सहायक्र  ने  पैं  उनफा  निजी  सहायक  भाप  मुझप्ले  बात  कर

 सफते  आप  हमारे  मुख्य  मंत्री  को  परेशान  नहीं  कर  सकते  ।”  मैंने  उनके  चिजी  सहायक  को  अक्रका

 कि  यह  चलक्रवात  का  मामला  है  और  आपको  नीचे  स्तर  पर  चक्रवात  की  स्थिति  बने  शंंगंधी  ऋवकाडी

 अवश्य  देनी

 चाहिए ओर इसलिए मैं आपके म॒ख्य मंत्री से भात करना चाहता हूं । फिर कषेने अपने अधिका रियों से बात की और उन्हें कहा कि वे राज्य सरकार को यह बताएं कि उन्हें संबर्घधत किकें 3865



 19  ।  907  )  देश  के  विभिन्‍न  भाभों  में  यूद्वे  तथा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं

 से  उत्पन्त  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  री  )

 के  क्लेक्टरों  को  निदेश  जारी  कर  देने  चाहिए  ताकि  वे  कार्यवाही  कर  सकें  ।  अतः  केन्द्र  सरकार का  यह्‌
 रबेया  है  ।

 मेरे  वरिष्ठ  साथी  कर्नाटक  मैं  कई  राज्यों  में  गया  और  हमने  मुख्य  विधान  सभा
 ॒स्यों  और  संसद  सदस्यों

 से  मुलाकात  की  ।  हम  कुछ  किसानों  से  भी  मिले  और  खेत  में  हममे
 जांच  को  कि  कया  उनको  वह  पैसा  दिया  जा  रहा  है  जो  उन्हें  दिया  जाना  चाहिए  भारत
 कार  ने  यह  सर्भी  कारंवाई  की  इसके  बावजूद  आरोप  लगाये  जाते  हैं  तथा  इन  सभी  आरीपों  का  यहां
 उत्तर  देना  होता  है  !

 मध्य  प्रदेश  के  मेरे  दोस्त  श्री  अजय  मुशरान  ने  दो  मुद्दे  उठाए  पहला  दीघषंकालीन  आधार
 पर  प्राकृतिक  आपद।ओं  के  लिए  राज्यों  को  न्यूनतम  राशि  का  दिया  ओर  दूसरा  आदानों  पर

 राज्य  सहायता  देने  के  लिए  कृषि  |मन्त्रालय  में  एक  निगम/संगठन  की  जहां  तक  इन

 सुक्ावों  का  सम्बन्ध  प्रत्येक  वर्ष  प्रत्येक  राज्य  के  पास  सुरक्षित  धन  उपलब्ध  रहता  इसे  100.5  5

 करोड़  से  बढ़ाकर  240.75  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  यदि  किसी  वर्ष  किसी  राज्य  में  आरकृतिक
 विधत्ति  नहीं  आती  है  तो  इस  राशि  को  अगले  वर्ष  के  खाते  में  डाल  दिया  जाता  है  ओर  इस  राशि  तथा

 अंषले  वर्ष  की  सुरक्षित  राशि  को  अगले  वर्ष  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  ।  भ्रोलाबुष्टि  और

 सूस्ते  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  अस्तर्गत  कृषि  आदानों  पर  आर्थिक  सहायता  पहले  से  ही  उपलब्ध

 कृषि  आदानों  पर  आथिक  सहायता  के  लिए  केन्द्रीय  मानकों  की  व्यवस्था  विचाराधीन  मध्यप्रदेश

 शरकार  विभिम्त  योजनाओं  के  भ्षन्तगंत  और  बढ़  आदि  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  से  अधिक

 से  अधिक  राहत  कार्य  शुरू  कर  रही  केन्द्रीय  दल  स्थिति  का  जायजा  लेने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  के

 भोशरी  भाग  तक  जाते  हैं  और  स्थानीय  संसद  विधान  सभा  सदस्यों  अधिकारियों  भा  दि  के

 साथ  मौभलें  पर  चर्चा  भी  करते  हैं  ।  ओलावुष्टि  से  हुई  हानि  का  जायजा  लेने  के  लिए  हाल  ही  में  भेजे

 गये  कल  ते  मध्य  प्रदेश  में  मोषाल  सहित  जिलों  का  दौरा  किया  ।  ओलावृष्टि  से  अभावित  किसानों

 से  बैंक  ऋण  की  वधपूली  को  स्थगित  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने|आदेश  जारी  कर  दिये  हैं  ।

 श्रीਂ  रघुजा  रेड्डी  ने  तीन-वार  मुद्दे  उठाए  सूखे  को  रोकने  के  लिये  डी०  पी०  ए०

 एन०  आर०  इ०  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  आदि  जैसे  अनेक  दीघंकालीन  उपाय  लेफिन

 राशि  उचित  रूप  से  खर्च  नहीं  की  जाती  बाढ़  को  रोकने  के  लिये  तटबन्धों  का  गांव

 जलाएयों  का  निर्माण  आदि  उपाय  योजना  में  शामिल  योजनाओं  के  अंग  के  रूप  में  किये  जा  रहे

 आर०एलं  ०ई०जी०पी  ०,  डी०पी  ०ए०पी
 ०

 जैसी  कुछ  योजनाओं  में  आंध्र  प्रदेश  सरकार

 मे  पूरी  राशि  का  उपयोग  नहीं  किया  है  ओर  छठी  यौजना  में  प्रत्येक  वर्ष  इस  अगले  वर्ष  के  खाते  में  ले

 गंवा  लस्यित  परियोजनाओं  के  बारे  में  राज्य  सरकार  आंध्र  प्रदेश  में  सम्बन्धित  मन्त्रालय  के

 साथ  मामला  उठा  सकती

 कुछ॑ंभॉननीय  सदस्यों  ने  विशेषकर  श्री  रेही  ने शिकायत  को  है  कि  केन्द्रीय  दल  पांच  तारा

 होटलों  में  ठहरते  मैं  नहीं  समझता कि  कोई  केन्द्रीय  दल  कटी  छिसी  पांच  तारा  होटल  में  ठहरा

 387
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 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  )
 :

 योगेन्द्र  सकवाना  ]

 जब  कभी वे  जाते  हैं  वे  राज्य  विश्राम  घरों  में  ठहरते  वे  सभी  राज्यों  में  उपलब्ध  हैं  और  होटल  में

 ठहृदरना  आवश्यक  नहीं  है  ।  यदि  राज्य  सरकार  ने  अपने  अधिकारियों  के  लिए  विश्राम  घर  को  बुक  किया

 होता  है  तो  इसके  लिये  अन्यतर  आरक्षण  किया  जाता  है  ।

 भरी  सी०  माधव  रेड्डी  :  हमने  ऐसा  नहीं  कहा  यदि  मेरे  दल  से  किसी  ने

 कहा  है  तो  उसके  लिए  मैं  क्षमा  चाहता  हूं  ।

 भ्रो  योगेन्द्र  सकवामा  :  चूंकि  आ  रोप  सदन  में  लगाया  गया  है  इसलिए  रिकार्ड  को  सद्दी  रखने  के

 लिये  हमें  इसका  उत्तर  देना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  जिसका  उल्लेख  किया  गया  था  वह  केन्द्रीय  दल  के  देरी  से  दोरे  से  सम्बन्धित  था  |  इस

 बार  ।4  राज्य  और  संघ  शासित  क्षेत्र  सूसे  से  प्रभावित  हुये  26  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  के  बाढ़  /

 तूफान  से  प्रभावित  हुये  और  लगभग  तीन  राज्य  ओलावृष्टि  से  प्रभावितਂ  हुये  इन  सभी

 राज्य  सरकारों  ने  अपने  ज्ञापन  दिए  हमें  उनको  पूरी  तरह  से  देखना  होगा  हमें  जांच

 करनी  होगी  मूल्यांकन  करना  होगा  और  तब  रिपोर्ट  तैयार  करनी  होगी  ।  अधिकारी

 कहां  है  ?  मेरे  मन्त्रालय  के  पास  सीमित  संख्या  में  अधिकारी  मझे  संयुक्त  सचिव  के  स्तर

 के  अधिकारियों  को  भेजना  इसलिए  मुझे  अन्य  मन्त्रालयों  से  अधिकारी  लेने  अन्य

 मन्त्रालयों  के  पास  भी  अपना  काम  अतः  यहू  उनके  लिये  हमेशा  सम्भव  नहीं  है  कि  जब  कभी

 हम  चाहें  वे  अधिकारियों  को  तुरन्त  भेज  इसलिए  कुछ  मामलों  में  ऐसा  होता  है  कि  कभी-कभी

 केन्द्रीय  दलों  के  दोरे  में  थोड़ा  विलम्ब  हो  जाता  कभी-कप्ी  प्रतिवेदन  देर  से  प्रस्तुत  किए  जाते  है

 क्योंकि  वे  अन्य  कार्य  में  व्यस्त  होते  हैं  ६स  बार  अभूतपूर्व  स्थिति  के  कारण  कुछ  मामलों  में  केन्द्रीय  दलों

 मे  दोरे  बिलम्ब  से  किये  तथा  कुछ  मामलों  में  अपने  प्रतिवेदन  देर  से  प्रस्तुत  किए  ओर  बिलम्ब  हुआ  |

 परन्तु  सुरक्षित  धन  को  व्यवस्था  ओलावृष्टि  एक  हिस्सा  है''*  )

 भो  हक्‍हजय  मैं  सूखे  और  बाढ़  के  बारे  में  बात  नहीं  कर  रहा  मैं  ओलावुष्टि
 के  बारे  में  बात  कर  रहा  )

 श्री  योगेगद्र  भकबामा  :  आप  बाद  में  बात  कर  सकते  लेकित  एक  व्यवस्था  है  *'
 )

 सुरक्षित  धन  की  व्यवस्था  सुरक्षित  धन  द्वारा  ओलावृष्टि  का  भी  सामना  किया  जा  सकता  है'**

 )

 भी  हजय  मधरान  :  मैं  बाढ़  के  बारे  में  बात  भहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  केवल  ओलावुष्टि  के  बारे  में

 बात कर  रहा

 ओ  योगेश  सकवासा  :  ओलागृष्टि  हाल  की  धटता  है***  ऐसे  केवल  दो  राज्य  हैं  जो

 शओलाधृष्टि  से  प्रभावित  हुए
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 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  )

 भी  ध्रजय  मुशरान  :  दो  तीन  या  चार  राज्य  हैं  ***  जब  मैं  कृषि  मन्‍्त्री  से

 मिला  था  वह  जबलपुर  में  एक  दल  को  भेजने  के  लिये  सहमत  हो  गये  थे  ।  अतः  मैं  केवल  यही  निवेदन
 कर  रहा  हूं  कि

 एक  दल  को  जबलपुर  भेजा  जाये  ओर  कितनी  क्षति  हुई  है  उसका  अनुमान  लगायें  ***

 )

 भ्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  मैंने  सूसे  ओर  बाढ़  के  बारे  में  बतलाया

 उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  में  भयंकर  तूफान  से  भारी  नुकसान  पहुंचा  इसी  तरह  उत्तर

 के  रल  आदि  में  बादल  फटने  से  थोड़ी  अवधि  के  लिए  भीषण  बाढ़  महाराष्ट्र  मध्य  प्रदेश
 राजस्थान  और  जम्मू  तथा  कश्मीर  औलावृष्टि  का  शिकार  हुये  ।  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  हिमस्खलन  से
 22  दिनों  तक  लगातार  शून्य  से  भी  कम  तापमान  उत्तर  प्रदेश  और  असम  से  आग  के

 समाचार  मिले  असम  में  भूकम्प  का  भी  समाचार  मिला

 विभिन्‍न  राज्यों  को  इन  प्राकृतिक  आपदाओं  का  सामना  करना  पड़ा  लेकिन  मैं  कह  रहा  था

 कि  सुरक्षित  धन  की  व्यवस्था  जब  यह  धन  खच  हो  जाता  है  तब  राजस्व  साधन  अग्रिम  के  लिए
 व्यवस्था  है  ।  यदि  राज्य  सरकारें  अपने  सुरक्षित  धन  को  खरे  कर  देती  है  जिसमें  वृद्धि  की  गई
 जिसको  अब  दुगना  कर  दिया  गया  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  कि  सातवें  वित्त  आयौग  ने  100.55

 करोड़  रुपये  की  सिफारिश  की  है  जिसे  बढ़ाकर  240.75  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  और  यदि

 उनके  पास  कोई  साधन  नहीं  है  तो  वे  राजस्व  साधन  अग्रिम  के  लिये  भारत  सरकार  के  पास  आ  सकते

 हैं  तथा  अधि  कतर  सभी  राज्यों  के  मामलों  में  इस  पर  विचार  किया  जाता  है  फैन्द्रीय  सहायता  की  अन्तिम

 मनन्‍्जूरी  न  मिलने  तक  राज्य  सरकारों  को  राजस्व  साधन  अग्रिम  दिया  गया  अतः  ऐसी  व्यवस्था

 ऐसा  नहीं  है  कि  उन्हें  बिना  वित्त  के  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  क्‍योंकि  ऐसी

 व्यवस्था  है  ।

 श्री  बैरागी  ने  दो  या तीन  मद्दे  उठाए  हैं  मुख्य  बात  जिसे  दोनों  ओर  के  सदस्यों  द्वारा  उठाया

 गया  वह  प्राकृतिक  आपदाओं  के  स्थाई  हल  के  बारे  में  है  ।  मैं  स्थाई  हल  के  बारे  में  पहले  ही  चर्चा  कर

 चुका  सूखे  को  रोकने  के  लिए  अनेक  योजनाएं  बाढ़  रोकने  के  लिए  बांध  आदि  बनाने

 की  अनेक  योजनाएं  हैं  परन्तु  ओलावृष्टि  के  लिए  कोई  हल  नहीं  इसे  रोकने  का  कोई  उपाय  नहीं  है

 क्योंकि  यहू  अचानक  आता  है  और  जब  यह  आता  नुकसान  ब.रता  यह  सम्पत्ति  को

 सान  पहुंचाता  है  और  कभी-कभी  मानव  जीवन  को  भी  नुकसान  पहुंचाता  उप्तके  लिए  हमें  तुरन्त

 राज्य  सरकार  की  सहायता  करते  मध्य  प्रदेश  में  भोला  पड़ा  है
 और  एक  केन्द्रीय  दल  वहां  गया

 उस  दल  की  रिपोर्ट  की  प्रतिक्षा  को  जा  रही  है'**  )

 भी  ध्जय  सुशरान  :  वे  जवलपुर  नहों  गए  हैं*'*  )

 श्री  योगेसा  मकबाना  :  उन्हें  केवल  जवलपुर  ही  नहीं  जाना  अन्य  स्थान  भी  है

 eee

 389
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 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्धा  )

 झो  झ्रजय  मैंने  कृषि  मन्‍्त्री  जी
 से अनुरोध  किया  था  और  वह  जबलपुर  भी  एक  दल

 भेजने  के  लिए  राजी  हो  गये  थे  ।

 श्रो  योगेन्द्र  मकवाना  :  यह  शुक्रवार  की  बात  है  अतः  दल  कल  जायेगा  या  +++

 श्री  प्रजय  मुशरान  :  जब  ओलावृष्टि  हुई  थी  तीन  सप्ताह  पहले  वहां  पर  किसी  को  भेजने  के

 लिये  राजी  हो  गए  थे  *'
 )

 क्री  योगेल्र  मकवाना  :  मैं  तूफानों  और  बाढ़ों  के  बारे  में  ब्योरा  दे  रह  आंध्र  प्रदेश के
 सम्बन्ध  में  30  दिसम्बर  1985  को  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  था  और  केन्द्रीय  दल  ने  16  से  19  फरवरी

 1986  तक  दौरा  उस  दल  के  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  असर  के  बारे  में  ज्ञापन  !  6-8-85  और

 30-8-85  को  प्राप्त  हुए  थे ओर  दल  ने  :46  से  21  सितम्बर  तक  दौरा  बँंठक  भी  हो  गईं  है
 और  मन्‍्जूरी  दे  दी  गई

 अब  मैं  बिहार  के  बारे  में  बताता  हूं  ।  ज्ञापन  25  फरव  -,  1986  को  प्राप्त  हुआ  और  उस  पर

 कार्रवाई चल  रहो

 इसके  बाद  मैं  हरियाणा  को  लेता  हूं  ।  ज्ञायन  प्राप्त  करने  की  तारीख  18-9-85  दल ने
 23-25  दिसम्बर  1985  तक  दौरा  किया

 हिमाचल  प्रदेश  से  श्ञापन  प्राप्त  करने  की  तारीख  18-10-85  है  दल  ने  २-1  से

 5  तक  दोरा  किया  ।

 जम्मू  जोर  कश्मीर  जहां  तक  प्रश्न  है  मैंने  खुद  दोरा  मैंने  राज्य  सरकार  को  सूचित
 किया  और  मैंने  18  तथा  19  1986  को  दौरा  किया  ।

 अब  मैं  केरल  को  लेता  वह  बाढ़  भू-स्जलन  आदि  के  बारे  में  शापन  प्रास्त  करमे-की
 तारीख  6-7-85  है  ।  दल  ने  16  से  19  1985  तक  दौरा  किया  !

 इसके  बाद  मैं  महाराष्ट्र  को  लेता  वह  बाढ़  )  से  सम्बन्धित  शापन  प्राप्त  करने
 की  तारीख  29-7-85  दल  ने  16-17  1985 5  को  दौरा  किया  ।

 मणिपुर  में  बाढ़  के  बारे  में  हमें  25-6-85  को  ज्ञापन  प्राप्त  दल  ने  31-7-85  को  दौश॑

 राशि  भन्‍्जूर  कर  दी  गई  मेघालय  के  मामले  में  भी  राशि  मस्जूर  कर  दी  गई  है  ।

 हमें  उड़ीसा  के  बारे  में  ज्ञापत  25-1

 हुआ  |  दल  ने  2  से  5  और  12  से  1

 प्राप्त  हुभा

 0-85  प्राप्त  हुआ  ।  86  को  पूरर  ज्ञापन  प्राप्त
 5  1986  तक  दौरा  हमें  कूछरा  पूरक  श्ञापन
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 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  )
 अनन>«_म-«न —_—_—_——_—_—_— oft भूल  wre डागा  कर

 भी  भूल  चस्द  डागा  :  एक  या  दो  महीने  के  बाद  भी  दल  जाता

 की  योगेन्द्र  मकवाना  :  उड़ीसा  के  बारे  में  स्थिति  यह  राजस्थान  के  बारे  में  वे

 सूचना  चाहते  राजस्थान  से  ज्ञापन  24-2186  की  प्राप्त  हुआ  और  वह  विधाराधघीन

 हमने  पैसा  दे  दिया  घनराशि  मन्जूर  कर  दी  गई  सेकिन  उन्होंने  प्रक  ज्ञापन  भेजा

 शी  मूल  थनद  डागा  :  क्‍या  मांग  है  ?  आप  कितना  देंगे  ?  हम  यह  जानना  चाहते

 करी  मकबाना  :  यदि  आप  चाहते  हैं  तो  मैं  इसे  सभा  पटल  पर  रख  सकता  हूं  ।

 श्री  भूल  चन्वद  डागा  :  राज्य  ने  क्या  मांग  की  है  ?  क्‍या  दिया  गया  था  ?

 थी  बोगेप्दर  भकबाना  :  यहां  देने  को  बजाय  मैं  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दूंगा  ।  मैं  बाढ़  सूक्षा
 आदि  के  बारे  में  ज्ञापन  प्राप्त  होने  की  तारीख  केन्द्रीय  दल  के  दोरे  ओर  मन्जूर  की  गई  इन
 तीनों  च्षीज़ों  की जानकारी  सभा  पटल  पर  रख  दूंगा  ।

 जपाध्यक्ष  सहोदय  :  वह  इन  सब  चीजों  के  बारे  में  जानकारी  सभा  पटल  पर  रख  देंगे  ।

 सी  योगेश  मक्रवाना  :  श्री  अजय  मुशरान  जबलपुर  के  बारे  में  बहुत  अधिक  चिन्तित  वह

 चाहते  हैं  कि  दल  को  जबलपुर  का  दोरा  करना  परन्तु  कार्यक्रम  राज्य  सरकार  द्वारा  बनाया

 जाता  है  म॒  कि  केन्द्रीय  सरकार  दशा  ।  जब  हमारा  दल  राज्य  में  जाता  है  तो  राज्य  सरकार  कायक्रम

 बनाती  उस  कार्यक्रम  में  जबलपुर  का  नाम  नहीं  उन्होंने  जबलपुर  का  कभी  उल्लेख  नहीं  किया  ।

 प्ररन्तु  क्योंकि  वह  जबलपुर  के  बारे  में  बहुत  चिन्तित  मेरे  वरिष्ठ  साथी  पहले  ही  कह  चुके  हैं  कि

 कदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  तो वह  जबलपुर  दल  भेज  देंगे  ।

 श्री  शरद  विधे  ने  अनेक  विषय  राहत  कार्यों  की  संख्या  राज्य  पर  निर्भर  करती

 सह्त  कार्य  अन्हें  करू  करमे  रोजगार  अवसरों  की  मंजूरी  देते  समय  सभी  मौजूदा  रोजगार  जनभ

 फिजनाओं  को  में  रखा  जाता  राहत  कार्य  शुरू  करता  राज्य  सरकार  का  काम  है  |  वे  धन  की

 प्रपंग  कर  सकते  वे  खाद्यान्न  की  मांग  कर  सकते  हम  उनकी  व्यवस्था  करते  जब  कभी  कोई

 वफोयजा  ववल  रही  होती  है  तो  यह  स्वाभाविक  है  फि  राज्य  सरकार  वहां  राहत  कार्य  शुरू  नहीं

 लेकिन  ये  इसे  ओर  कहीं  शुरू  करेगी  ।  सहायता  के  मापदण्ड  हैं।थे  सामान्य  बातें  हैं  जो  यहां  पर  उठाई

 हिई  इन  सब्र  बातों  में  एक  बात  बहुत  आम  है  और  वह  यह  है  कि  इन  समस्याओं  का  स्थाबी  हस
 लिफाला  जाये  |  जहां  तक  रुूथायी  हल  का  सम्बन्ध  जंसाकि  मैंसे  पहुले  अनेक  मोजनाएं

 सह  हख़रे  शऐेस्त  हाज्य  सरकारों  को  प्नन  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्यों  नहीं  कहते  ?  थे  इस  बात  पर

 जोर  क्यों  कहीं  देते  कि  इस  पैसे  को  उक्षित  रूप  से  खत्र  किया  जाए  ?

 बसे  स्  चत्र  केन्द्र  इन  चीजों  पर  करों  नहीं  रखता  है  ?  मैं  क्रापको एक  बात

 बताऊंगा  |  आप  उनको  पैसा  आप  सहायता  परन्तु  केन्द्र  उस  पर  निगराबी  नहीं
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 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सूखे  तथा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं  10  1986

 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  )
 आअनन  पा

 मलचन्द  डागा  |]

 रखता  समस्या  यही  आप  यह  नहीं  कहते  कि  आप  क्‍या  कर  रहे

 श्री  योगेश  मकवाना  :  केन्द्र  निगरानी  रखता  है  परन्तु  एक  सीमा  है  क्योंकि  अनेक  योजनाएं
 चल  रही  अनेक  राज्य  हैं  और  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  यह  संभव  नहीं  है  परन्तु  इसे  हमारे  द्वारा  भी

 किया  जाना  चाहिए  ।  लोगों  के  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  यह  देखना  हमारा  परम  कत्तंव्य  है  कि  सरकार

 द्वारा  कार्य  पूरा  किया  जाए  और  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  तो  हम  विधान  सभा  में  भी  प्रश्न  उठा

 सकते  हैं  कि  इसकी  उपेक्षा  क्‍यों  की  गई  पैसा  खर्च  क्‍यों  नहीं  किया  ये  सभी  आंकड़े  संसद  में

 दिए  जाते  और  यदि  माननीय  सदस्य  बहुत  इच्छुक  हैं  तो  वे  कुछ  विधायकों  के  माध्यम  से  इसे  राज्य

 विधान  सभा  में  उठा  सकते  हैं  या  मुख्य  मंत्री  को  पत्र  लिख  सकते  हैं  कि  पैसा  खर्च  क्यों  नहीं  किया  जा

 रहा  है  |  हम  मंत्रालय  में  एक  निगरानी  सेल  स्थापित  करने  जा  रहे  हैं  जो  उस  धन  राशि  के  खर्च  किए

 जाने  पर  निगरानी  रखेगा  जो  राज्य  सरकारों  को  दिया  जाता  परन्तु  यह  सब  राज्य  सरकारों  पर

 निर्भर  करता  है  क्योंकि  कई  मामलों  में  उदाहरण  के  लिए  वनों  के  बारे  में  हमने  एक  कानून  बनाया

 कानून  के  अन्तर्गत  यह  प्रावधान  है  कि  वन  कटाई  से  पहले  वन  भूमि  का-कुछ  अन्य  प्रयोजन  के  लिए

 योग  करने  से  पहले  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  को  सूचित  फिर  भी  कई  ऐस्ते  राज्य  हैं  जिन्होंने  केन्द्रीय

 सरकार  की  अनुमति  भी  नहीं  विशेषकर  मध्य  प्रदेश  जहां  उन्होंने  दो  बड़ीਂ  जलाशय

 शूरू  की  हैं  ओर  हजारों  वृक्षों  को  काट  दिया  गया  इसने  राज्य  की  पारिस्थितिकी  मे  परिवर्तन  कर

 दिया  इसने  पारिस्थिति  की  में  असंतुलन  उत्पन्न  कर  दिया  है  और  इसके  कारण  भूमि  कम

 वर्षा  ओर  सूखे  की  स्थिति  वहां  पर  विद्यमान  है  ।

 प्रतिवर्ष  मूल  जगहों  5,3340  लाख  टन  मिट्टी  नष्ट  होतो  जा  रही  क्‍यों  ?  क्योंकि  मिट्टी
 को  सुरक्षित  नहीं  रखा  जाता  इसे  किस  प्रकार  सुरक्षित  रक्षा

 जा  सकता  है  ?  इसे  वन  द्वारा  सुरक्षित
 रखा  जा  सकता  भिट्टी  को  सुरक्षित  रखने  का  साधन  वन  है  परन्तु  क्‍योंकि  वन  काट  दिया  जाता
 पानी  का  बहाव  बहुत  तेज  हो  जाता  इससे  मिट्टी  नष्ट  हो  जाती  है  तथा  लाखों  वर्षों  के  बाद  मिट्टी
 बनती  है  ओर  इसे  नष्ट  कर  दिया  जाता  प्रत्येक  वर्ष  15720  लाख  टन  मिट्टी  समुद्र  में  बह  जाती

 है  ओर  4800  लाख  टन  मिट्टी  जलाशयों  में  जमा  हो  जाती  यह  मुख्य  समस्या  है  और  यह
 समस्या  मनुष्य  ने  उत्पन्न  की  है  यह  हमने  उत्पन्न  की  है  क्योंकि  हमने  जंगलों  को  वक्षद्वीन  कर  दिया

 हमने  वृक्षों  को काट  दिया  है  तथा  कई  अनेक  योजनाओं--वन  मंत्रालय  के  अम्तगेंत  भी  फल  धर  इंधन

 व॒क्षों  की  अनेक  योजनाएं  हैं  के बावजूद  वृक्षों  का कम  रोपण  किया  गया  है  ।  छोटे  और  सीमांत  किसानों
 सम्बन्धी  योजना  में  फल  और  इंधन  वृक्षों  को  लगाने  का  प्रावधान  भी  है  लेकिन  वे  इसे  रूप  से  नहीं
 कर  रहे  हैं  तथा  वे  ब॒क्षों  का  रोपण  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  हम  राज्य  सरकारों  पर  जोर  क्यों  नहीं  डाल  सकते
 तथा  अपने  लोगों  को  प्रोत्साहित  बयों  नहीं  कर  सकते  ?  लोगों  के  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  हमें  देश  में

 वृक्षों  को  लगाने  के  लिए  लोगों  को  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  तथा  यह  देखना  चाहिए  कि  बनों
 को  बनाए  रखा  जाए  ।  लेकिन  यह  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  इसलिए  प्रत्येक  वर्ष  हमें  प्राकृतिक
 विपदाओं  का  सामना  करना  पड़  रहा



 19  1907  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सूखे  तथा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओों

 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  (--  जारी  )
 जज के  अंयधपियएययण

 हाल  ही  में  हमने  डिजास्ट  मैनेजमेंट  पर  आनस्द  में  एक  गोष्ठी  की  और  उसमें  कई
 चछे  लेक  प्रसप्त  हुए  ।  कुछ  अधिकारियों  मे  अच्छे  लेख  प्रस्तुत  मौसम  विभाग  के  एक  अधिकारी

 में  इसे  मानत्रित्रों  आदि  द्वारा  साबित  किया  ।  उसने  150  वर्षों  के  आंकड़े  एकत्र  किए  हैं  और

 यह  साबित  करने  की  कोशिश  की  है  कि  1990-92  तक  वर्षा  में  कमी  हो  जाएगी  ।  कम  वर्षा

 मैं  उनको  यहां  भी  लाऊंगा  ताकि  वह  हमारे  सदस्यों  को  इस  बारे  में  जानकारी  दे  सकें  ।

 ओ  वृद्धि  चम््र  जन  :  वह  सही  नहीं  हम  सहमत  नहीं  )

 श्री  घोगेशा  मकवाना  :  हम  ठोक  वैज्ञानिक  सही  नहीं  हैं  और  इसलिए  यह  हो  रहा  है  !

 जब  तक  हम  समय  की  पुकार  नहीं  जब  तक  हम  अपने  वनों  की  रक्षा  नहीं
 बब  तक  हम  पारिस्थितिकी  संतुलन  का  ध्यान  नहीं  करले  तब  शक  स्थिति  में  सुधार  नहीं  किया  जा

 सकता  ।  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  सभी  संसद  सदस्यों  तथा  सामान्य  जनता  से  अनुरोध  करता  हं
 कि  वे  यह  देखें  कि  वनों  की  रक्षा  को  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  मिट्टी  सुरक्षित  रहे  ।

 झपाध्यक्ष  महोदय  .:  केवल  परियोजनाओं  के  कारण  वनों  को  महीं  काटा  जा  रहा  है

 बहुत  से  गैर-कानूनी  कार्य  किए  जा  रहे  हमें  उन  पर  भी  नियंत्रण  करना  होगा  ।

 थ्रो  घोगेसा  सकथाना  :  उन  पर  नियंत्रण  करना  राज्य  सरकार  का  काम  लेकिन  जो  कुछ
 मैं  कहना  चाहता  था  वह  संक्षेप  में  यही  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  स्पष्टीकरण  चाहता  है  तो  वह

 पूछ  सकता  है  और  मैं  उसका  उत्तर  वूंगा  ।

 झी  वी०  एस०  कृष्ण  अस्यर  :  माननीय  मंत्री  ने  कर्नाटक  के  बारे  में  एक
 भी  शब्द  नहीं  कहा  उन्होंने  सामान्य  टिप्पणियां  की  हम  इसकी  चर्चा  क्यों  कर  रहे
 सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कया  कर  रही  है  कि  उर्वेरता  बती  रहे  और  अब  सरकार

 क्या  कदम  उठाने  जा  रही  यह  महत्वपूर्ण  जो  मंत्री  जी  ने अभी  कहा  है  वे  सामान्य  टिप्पणियां

 हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  है  कि  वरिष्ठ  मंत्री  कर्ताटक  गए  थे  और  उन्होंने  मुख्य  मंत्री

 से  भी  मुलाकात  की  थी  ।

 श्वी  बी०  एस०  कृष्ण  अम्मर  :  मैं  मामनीय  मंत्री
 से

 जानता  चाहता  हूं  कि  राज्य  सरकार  को

 मांग  क्‍या  है  और  केन्द्र  राज्य  सरकार  को  किशनी  मदद  देगा  ।

 झी  योगेल्ा  लकवाला
 :  कर्नाटक  एक  ऐसा  राज्य है  जहां  केबल 20  प्रतिशत  भूमि  सिच्षाई के

 993  ,



 के  विभिन्‍न  भागों  में  सूचे  तथा  अन्य  प्राइतिक  आपदाओं  10  1986

 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  )

 है  और  कम  सिचाई  सुविष् सिंचाई  सुविधाओं  तथा  कस  कारिल के  कारण  गहं  सुझे  को  स्थिति  कसी  हुई

 इंश  समंय  कर्नाटक  में  गंभी  र  सूखे  की  स्थिति  पिछले  चार  क्कों  से  उृछे  थोर  अफास  की रिंकंत

 बी  हुई  हम  कर्नाटक  महाराष्ट्र  और  २+ज€भाम  को  नियमों  में  ढील  वेकर  अधिक  धतनशसत्ि

 घोगेगा

 देने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहे

 अभी  तक  कर्नाटक  राज्य  सरकार  को  53.31]  करोड़  रुपए  की  उच्च  म  सीमा  स्वीकृत  की  जा

 लकी  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभी  सदस्यों  को  नहीं  बुला  सकता  क्योंकि  आफ  पहले  ही  बहुत  सारे

 विषयों  को  उठा  विया  है  ।  तब  यह  एक  फरम्परा  बन  जायेगी  ।

 क्रो  पोगेन्न  मझवाना  :  इस  धनराध्नि  में  से  43.16  6  करोड़  रुषये  राज्य  सरकार  करे  श्री  किले

 गए  हैं|  क्या  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  सदस्य  से  पूछ  सकता  हूं  कि  राज्य  सरकार  बिल  क्‍यों  नहीं
 जना  कर  रही  है  ?  ऐसा  क्योंकि  वे  पैसा  नहीं  जाहते  यदि  वे  पेसा  चाहते  हैँ  इन्‍्हें  बिल

 जमा  करने  चाहिए  !

 भरी  बी०  एस०  कृष्ण  झ्म्यर  :  जब  तक  आप  कहेंगे  तब  तक  कह  क॑ंसे  जमा  करेंगे  ?

 क्षी  पोगल  मकवाना  :  कहने  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  उन्हें  बिलों  को  जमा  करना  पड़ता
 तरीका  यह  है  कि  हम  53.31  करोड़  स्वीकृत  कर  चुके  उन्हें  इसका  उपयोग  करना  चाहिए
 और  तत्पश्चात  भारत  सरकार  से  यह  कहना  चाहिए  कि  हमने  इसका  उपयोग  कर  लिया  है  और  कृपया

 हमें  ओर  पंसा  दीजिए  |  उन  बिलों  को  जमा  कराया  जाना  चाहिए  ।  उन्होंने  इनको  जमा  नहीं  कराया
 बचा  हुआ  पैसा  उनको  कंसे  दिया  जा  सकता

 अभी  मेरी  बरिष्ठ  सहयोगी  ने  राज्य  का  दौरा  किया  था  ;  उन्होंने  िंत्रंदुर्ग
 और  कोलार  का  दौरा  किया  उन्होंने  राहत  कार्यों  जानवरों  के  रखने  के  स्थानों  विशेष  रूप
 से  कोलार  जिले  में  गुडी  बुन्डेर  का  निरीक्षण  ऊहोंने  कुछ  याहत  कार्यों  का  की  निरोक्षण  किया  ।
 उस  दौरे  के  पश्चात  हमने  राज्य  सरकार  से  कहा  था  कि  कोई  परेशानी  तो  लोग  सदैव
 आपकी  मदद  के  लिए  तैयार  उनके  दोरे  के  पश्चात  हमने  राज्य  सरकार  के  मामले  पर  विज्ेषरूप

 से  विधार  करने  का  निश्चय  किया  है  कोर  इसीलिए  हमने  मामले  को  वित्तममंधाश्षय  के'साव-उत्कपा

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  इसे  मान  लिवा  ख्राएमा  जपेरहस  क्रारिकतया

 महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकारों  की  विशेष  रूप  से  सहायता  करने  में  समर्थ  होंगे  ।

 कओ  सी०  साथथ  रेड्डी  :  विभिन्‍्य  योजनाओं  जेसे--न्यूततम
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 19  1907  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  यूछे  तथा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाजओं
 से  उत्पन्त  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  )

 —  जे  न  -  2  मैं कान
 क॒ता  कार्यक्रम  आदि  हेतु  कम  धन  आवंटन  के  लिए  मंत्री  महोवय  राज्यों  को  दोषी  ठहरा  रहे  मैं  सही

 -
 स्थिति  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।

 मैं  मंत्री  जी  से यह  बात  जानना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  ओर  राज्य  सरकार  की  बजट

 प्रक्रिपा  कया  केन्द्र  और  राज्य  के  द्वारा  अपनाई  जा  वास्तविक  प्रक्रिया  यह  है  कि  बजट  बनाने

 के  पहले  आप  आंकड़े  बता  देते  हैं  ओर  उनको  बजट  में  शामिल  कर  लिया  जाता  है  राज्य  सरकार

 का  बजट  पढ़ले  प्रस्तुत  किया  जाता  यदि  बजट  बाद  में  प्रस्तुत  किया  जाता  है  तो  इसका  कोई  महत्व

 नहों  लेकिन  केन्द्र  का  बजट  प्रस्तुत  होने  से  पहले  यदि  राज्य  का  बजट  प्रस्तुत  होता  है  तो  उनको
 “

 क्रुछ  आंकड़े  आपको  देने  होते  हैं  ।  वे  यह  पूछते  हैं  कि  विभिन्न  योजनाओं  के  लिए  आपको  कितना  धन

 आवंटित  किया  जाना  है  क्योंकि  इन  सभी  योजनाओं  के  लिए  बराबर  का  अनुदान  विया  जाता  है  उन

 आंकड़ों  को  जो  कि  वास्तविक  नहीं  राज्यों  द्वारा  न  दिए  जाने  का  कोई  महत्व  नहीं  है  ।

 जब  सक  केन्द्र  फिन्हों  विशेष  आंकड़ों  के  बारे  में  नहीं  बताता  है  तब  तक  कोई  राज्य  उनको
 अपने  अप  सम्मिलित  नहीं  कर  सकता  है  और  यदि  यह  सही  नहीं  है  तो  आप  कृपया  अपने  विभाग  से

 पूछें  और  सभा  में  आकर  के  बतायें  कि  वास्तव  मैं  प्रक्रिया  क्‍या

 ,
 श्री  योगेया  मकबाता  :  मैं  सही  स्थिति  का  पहले  ही  बयान  कर  चुका  हूं  ।  आप  यह  बतायें  कि

 निश्चित  रूप  में  आप  कया  जानना  चाहते  हैं  मैं जवाब  दूंगा  क्योंकि  आपको  अपने  राज्य  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  भरी  पता  नहीं  आप  नहीं  जामते  हैं  कि  आपका  राज्य  क्या  कर  रहा  आप  कृपया  राज्य
 कहर  के  पास  जाएं  ओर  उनसे  पता  वे  आंकड़े  आप  मुझसे  कुछ  भी  पूछ  सकते  मैं  आपके

 राज्य  के  विक्‍य  में  उत्तर  दूंगा  ।

 जी  सो०  माधव  रेड्डी  :  मैं  उस  प्रक्रिया  के  बारे  में  बता  रहा  हूं  जो  केन्द्र  और  अन्य  राज्यों  में
 ९"  अपनामी  जाती  आप  प्रक्रिया  क्ताइए  ।

 श्री  पोगेशा  मकथाना  :  हम  वित्त  आयोग  द्वारा  बनाई  गई  प्रक्रिया  को  अपनाते  हैं  और  विस
 आयोग  जब  सभी  राज्यों  का  वौरा  करता  है  तथा  उसकी  दिल्‍लो  में  भी  बैठकें  होती  हैं  तब  राज्य  सरकारें
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करती  हैं  उसके  बाद  वे  अपमो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करते  और  उस  रिपोर्ट  के  अक्धार  पर
 प्रक्रिया  बनाई  जाती  आठवें  वित्त  आयोग  द्वारा  सभी  प्रक्रियाओं  का  निर्माण  किया  गया  है  मेरी  यह
 मातनीय  सदस्य  को  सलाह  है  कि  वहू  भाठवें  वित्त  आयोव  की  रिपोर्ट  को  पढ़ें  ।

 भरी  सो०  भाव  रेड्डी  :  मैं  सामास्य  प्रक्रिया  की  बात  कर  रहा  मैं  बजट  बनाते  को  प्रक्रियः

 की  बात  कर  रहा

 श्री  बोगेया  मरूधसमा  :  कट  मिर्याण  की  प्रक्रिया की  सुनिध्धारित विपत्तियों  के  लिए
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 देश  के  विभिन्न  भागों  में  सूखे  तंघों  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं  10  1986

 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  (--

 राज्य  और  केन्द्र  की बजट  निर्माण  को  विशेष  प्रक्रिया  आठवें  वित्त  आयोग
 द्वारा  इसको  बनाया

 गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभी  लोगों  का  धन्यवाद  ।

 भी  वृद्धि  चमा  लेन  :  मैं
 आठवें  वित्त

 आयोग  की  रिपोर्ट  में  स ेउद्धत  कर  रहा

 बृढ्धि  चख

 पेरा 4,  पेज  70

 राज्यों  को  छोड़कर  जहां  पर  पिछले  पांच  या  और  अधिक  वर्षोंसे  लगातार

 सूखा  पड़  रहा  विभिन्‍न  प्रकार  की  प्राकृतिवः  विपत्तियों  के लिए  वर्तमान  में  प्रचलित  केन्द्रीय

 यता  का  मानदण्ड  यह  है  कि  समस्त  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  दी  मानी  जानी

 ]

 प्रश्न  यह  है  कि  हमारी  जो  स्थिति  दस  वर्ष  में  से  8  वर्ष  फेमिन  इफेक्टेड  है और  कंटीयुअसली
 फेमिन  इस  लिए  हमें  अनुदान  के  रूप  में  सहायता  देने  का  प्रावधान  होना  चाहिए  ।  दूसरी  बात  मैं  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  पशु  हमारी  इक"तमी  का  आधार  उनके  लिए  सिर्फ  3.69  करोड़  रुपए  दिये

 गये  हैं  जो  कि  बहुत  ही  कम  इसलिये  इस  अमाउ  ट  को  बढ़ाया  जाना  क्‍योंकि

 धारा  इतना  महत्वपूर्ण  है  कि  उसके  बिना  पशु  जी  नहीं  इसलिये  इस  सम्बन्ध  में  अमाउ  ट  बढ़ाया
 जाना  हमने  इसके  लिए  580  करोड़  रुपए  की  मांग  की  इसलिए  इसको  बढ़ाकर  580

 करोड़  किया  जाना  चाहिए  |

 ]

 क्रो  योगेशा  सकवाभा  :  उन्होंने  जो  बात  कही  है  वह  आठवें  वित्त  आयोग  को  रिपोर्ट  में  है

 परन्तु  यह  योजना  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिश  थी  जो  वित्त  आयोग  ने  स्वीकार  नहीं  की

 प्रतिशत  अनुदान  की  बात  वित्त  आयोग  द्वारा  स्वीकार  नहीं  की  मुझे  वित्त  आयोग  की  रिपोर्ट  भी  .

 मिल  गई  है  और  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  गया  यह  सुझाव  दिया  गया  सभी  राज्य  सरकारें

 सुझाव  देती  इसो  प्रकार  योजना  आयोग  ने  भी  सुझाव  दिया  था  जिसे  स्वीकार  महीं  किया

 जहां  तक  पशुधन  का  सम्बन्ध  राजस्थान  राज्य  में  पंचायत  समितियों  द्वारा  चारे  की  प्राप्ति
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 19  1907  )  देश  के  विभिन्‍म  भागों  में  सूखे  तथा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं
 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 और  बिक्री  पर  परिवहन  आधिक  सहावथता  के  रूप  में  हमने  2  लाख  रुपये  दिये  सरकारी  खातों  में
 चारे  की  प्राप्ति  ओर  बिक्री  क ेलिए  5  लाख  रुपये  बढ़ी  हुई  आधिक  सहायता  कुल  63  लाख  रुपये

 है  जो  राज्य  सरकार  को  पहले  हो  दी  जा  चुकी  ओर  98.65  करोड़  रुपये  राज्य  सरकारों  को  पहले

 ही  स्वोकुत  किये  जा  चुके  इसके  अतिरिक्त  ***
 )

 भी  मूल  चन्द  डागा  :  कुल  मांग  कितनी  है  ?

 झो  योगेगा  मरबाना  :  कुल  मांग  बहुत  अधिक

 क्री  मल  चम्द  कितनी  अधिक  है  ?  कृपया  कुल,मांग  बताइये  ।

 क्री  योगेश  मकबाना  :  मैं  कापको  कुल  मांय  बताऊंगा  ।

 भी  मूलचन्द  अध्ययन  दल  की  रिपोर्ट  क्या  थी  ?

 क्री  योगेश  समकवाना  :  दिनांक  25-7-85  के  प्रथम  ज्ञापन  में  राजस्थान  ने  70.17  करोड़

 रुपये  की  मांग  की  थी  और  25.77  करोड़  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  गई  थो  »  दूसरे

 दिनांक  18-10-85  में  उन्होंने  579.38  करोड़  रुपये  के  लिए  निवेदन  किया  उन्हें  72.88  करोड़

 हपये  को  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी।***

 श्री  भूल  चग्द  डागा  :  आप  कितना  प्रतिशत  दे  रहे  एक  अध्ययन  दल  भी  भेजा  गया

 और  उन्होंने  इतनी  राशि  स्वीकृत  की  है  ।  क्या  राजस्थान  जोवित  रह  सकता  है  ?

 क्री  योगेख  मकवाना  :  अधिकतर  राज्य  सरकारें  मांग  बढ़ा-चढ़ाकर  पेश  करती  मानवता

 के  नाते  हमने  10  कम्याइंड  रिग्स  दिये  हैं  **
 )

 झो  मूल  चस्द  पहले  हमारो  बात  सुन  हम  आपकी  बात  नहीं  सुनता  चाहते  ।

 वुःश्च  तोहें  है  ।

 भी  बुद्धि  चल  जन  :  जो  पैसा  दिया
 उसमें  एडवांस

 प्लान  में  कितना

 ओ  योगेस  मकबासा  :  वह  एडवांस  प्लान  नहीं  है।''*

 [  ध्रषुबाद ]

 भरी  योगेर्प  मक्बाना  :  इसकी  वसूली  5  साल  में  की  जाती  है'*ਂ  )
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 देक्ष  के  बिभिन्‍्न  भागों  में  सूखे  तथः  अंन्य  प्राकृतिक  अं!पंदाओं  te  मार्च  2986

 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  निपम  193  के  अन्तर्गत  की  यई चर्चा  का  पहले  ही  उत्तर  दे  चुढ़े
 यदि  भाष  इसी  पर  बहस  करते  इसका  कोई  अन्त  नहीं  हेमा  ।  वे  पहले  ही  बता  चुके  हैं  कि  अस्वਂ

 य्य  ३५  के  रदेगे  |

 भरो  मूल  चन्द  डागा  :  यह  एक  प्रमुख  समस्या  आप  हमें  समय  दीजिये  ।  जनसंख्या  एवं
 प्रभावित  पशु  कितने  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  उन्हें  लिखित  में  वे  प्रश्येक-बात  का  स्पभ्टी करण

 भ्रो  योगेल्य  मकवाना  :  हमने  पहले  भी  राजस्थान  को  सहायता  की  है***

 झरी  वृद्धि  चसमा  जेन  :  नहीं  ।

 भी  योगेर्त  सकवाता  :  हमने  10  कम्बीनेशन  रिग्स  दिये  हुए  अब  ये  दस  कम्डीनेश्वन  रिग्स

 पूजीगत  सम्पत्ति  है**  )

 श्री  मल  जम्द  डागा  :  आप  कृपया  राजस्थाम  को  सहायता  अन्यथा  आप  राजस्थान  का

 दोरा

 सरदार  बूटा  सिह  :  क्या  मे  राजस्थान  के  अपने  दो  विशिष्ट  सहयोगियों  से  एक  साधारण  प्रश्न

 पूछ  सकता  हूं  ?  हमने  10  कम्बीनेशन  रिग्स  और  10  टेकर  राजस्थान  के  लिए  मंजूर  किये  क्‍या

 आपने  अपनी  सरकार  से  पूछा  कि  उन्होंने  इन्हें  खरीदा  क्यों  नहीं  ?

 श्री  बढ़ि  चना  जन  :  हमारी  राजस्थान  सरकार ने  टेंकर  खरीदे

 सरदार  बूटा  सिह  :  हमारी  सूचना  के  अनुसार  एक  भी  नहीं  ।

 भी  बढ्धि  चश  जेस  :  उन्होंने  ख  रोदे  हम  रिग्स  के  आरे  में  नहीं  जामते  ।

 झरो  योगेसा  सक्षबाना  :  उन्होंने  रिग्स  नहीं  खरीदे  हैं  ।

 भरी  वृद्धि  चस्ा  लेन  :  राजस्थान  सरकार  रिग्स  खरीद  रहो

 सरदार  बूटा  सिंह  :  हमने
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 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सूखे  तदा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं
 से  उत्पन्न  स्थिति  के  वारे  में  थर्चो
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 एज  यत  ा्जअष:आअउकअअु्ू्ूधथथयखतत-तम-ेजजे
 मुश्किल  से  अब  तक  48  करोड़  रुपया  लिया  हैं  भार  जिद  कर  रहे  हैं  कि  हम  नाम्स  को  रिलेक्स

 जियुवार  ]

 सकन  यह  बहुत  अच्छी  तरह  जाना  है  कि  हमें  मालदण्डों  में  छूट  देने  का  अधिकार  नहीं  वे

 बिल  आश्योक  हारा  निर्धारित  किये  जाते  जो  कि  हमारे  विशिष्ट  सहयोगी  द्वारा  पढ़े  यये  ये

 दष्ड  निर्धारित  ये  मानदण्ड  हैं  कि  सूखा  पड़ने  की  स्थिति  में  केन्द्रीय  सहायता  अग्रिम  योजना

 सहायता  के  रुप  में  दी  जाती  है  और  वह  सीमान्त  धन  के  अतिरिक्त  राज्य  की  बाधिक  थोजना  परिव्यय

 का  5  प्रतिकश  से  अधिक  नहीं  की  दी  यई  अप्रिम  गत  सहायता  का  समायोजन  सूखा
 समाप्त  हो  जानें  के  बाद  पांच  वर्षों  के  अन्दर-अन्दर  किया  जाता  चूंकि  राज्य  में  सूखा  अब  भी  जारी  है

 इसलिए  आपको  भारत  सरकार  को  एक  भी  पैसा  वापस  नहीं  करना  लेकिन  आप  98  करोड़  रुपया

 जो  कि  बहुत  ही  मूल्यकान  है  ख  गयों  नहीं  कर
 र  हे

 भी  बढ़ि  चम्द्र  जन  :  हम  धर्त  कर  रहे

 सरदार  ब्रूटा  सिंह  :  मैं  उनसे  पूछना  चाहता  क्या  आप  मुंख्य  मन्त्री  हैं  ?

 थी  बद्धि  चना  जन  :  मैं  अपने  राज्य  के  प्रतिनिधि  को  हैसियत  से  हूं  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  राज्य  सरकार  से  उत्त  र  आना  मैं  आपसे  सहमत  हुं  कि  राजस्थान  को

 जो  सहायता  मिली  है  वह  पर्याप्त  नहीं  है  ओर  वह  पर्याप्त  हो  भी  नहीं  सकती  क्योंकि  स्थिति  असामान्य

 पिछले  100  वर्षों  में  ऐसा  सूक्ता  कभी  भी  यही  कारण  है  कि  हम  तैयारी  कर

 रु  हे  हैँ
 नग्न

 क्री  मूल  चरद  इसमिए  हम  माननीय  मनन्‍्त्री  से  अनुरोध  करते  हैं  कि  एक  बार  बह

 माननीय  उपाध्यक्ष  के  साथ  राजस्थान  का  दोरा  करें  जिससे  स्थिति  को  समझ  सकें  ओर  देखें  बहां  क्या

 हो  रहा

 ]

 सरदार  बूटा  आप  पहले  हमारी  बात  सुन  छीजिए  ।

 सी  घूल  चंद  ढागा  :  आप  हमारे  क्षेत्र  में  पश्नारिये  |  घूमकर  देखिये  ।

 शरदार  कूटा  शिह  :  जब  भी  राजस्थान  जाते  हैं  तो  आप  ही  के  क्षेत्र
 से  होकर  जाते

 399
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 मेरा  अनुरोध  यह  मेरे  माननीय  सहयोगी  ने  इस  सदन  को  पहले  से  ही  सूचना  दी  है  कि  हम
 महाराष्ट्र  और  राजस्थान  के  लिए  विशेष  प्रयत्न  कर  रहे  हम  राज्य  सरकारों  के  साथ

 काफी  सम्पक  बनाये  हुए  हैं  ओर  हम  वित्त  मन्त्री  से  प्रार्थंवा  कर  रहे  हम  आशा  करते  हैं  कि  हम

 स्थिति का  मुकाबला  करने  के  लिए  कुछ  प्राप्त  कर  पायेंगे  जो  विशेष  रूप  से  राजस्थान में  असामाष्य

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  कल  1]  बजे  म०प१ू०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थग्रित

 होती  है  ।

 7.0]  भण्प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  समा  11  1986/20  1907  के

 ग्यारह  बजे  मध्याह्मपूर्ण  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।”
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